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 लोक  समा  11  बजे  म०  पू०  पर  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासीन

 ]

 श्री  असवेव  आचार्य  :  अध्यक्ष  समा  फो  चाहिए  कि  वह  भी  सत्यजित  राम  को  आस्कर

 पुरस्कार  प्राप्त  होने  क  लिए  मुबारक  दें  ।  हप  उनके  स्वास्थ्य  के  प्रति  मी  बहुत  चिन्तित  हम  उनके

 शीघ्र  स्वस्थ  होने  की  कामना  करते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  समझता  हूं  कि  सभा  आपके  विचार  से  सहमत  होगी  ।  हम  उन्हें  बधाई

 देते  हैं  तथा  उनके  दोर्घायु  होने  की  कामना  करते  हैं  ।  अब  प्रइन  सं०  306  श्री  श्रीकान्त  जना  ।

 प्रदनों के मौखिक उत्तर . उड़ासा में सरकारी क्षत्र के उपकम +306, श्री भीकान्त जे ता : कया प्रधान संत्रो यह बताने की कृपा करेंगे कि :



 मौखिक  उत्तर  18  1992
 ——

 डडीसा  में  सरकारी  क्षत्र  के  प्रत्येक  उपक्रम  को  पिछले  तीन  वर्षो  के  दौरान  कितना

 लाम/घाटा

 उक्त  अवधि  के  दौरात  सरकारी  क्षत्र  के  ऐसे  कितने  उपक्रमों  को  उनके  हारा  उठा

 शये  धाटे  के  कारण  वष्द  कर  दिया

 इन  उपक्रमों  की  कृप्णता  के  कया  कारण

 उन्हें  अयेक्षम  बनाने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  गये

 (w)  क्या  सरकार  का  विचार  इन  उपक्रमों  के  कामगारों/कमंचारियों  के  हितों  को  रक्षा

 करने  का  और

 उड़ोसा  में  सरकारी  क्षंत्र  के  नए  उपक्रमों  को  स्थापना  संबंधी  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  गया

 ]

 उद्योग  संज्रालय  में  राज्य  मंत्री  पौ०  :  से  एक  विवरण

 पटल  पर  रखा  है  |

 विवरण

 उड़ीसा  राज्य  में  पंजीकृत  कार्यालयों  वाले  केन्द्रीय  क्षेत्र  के  पांच  उच्चमों  के  शुद्ध  लाभ

 (+,  (--)  का  ब्पौरा  नीचे  दिया  गया

 रुपयों

 सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यम  का  नाम  1990-91  1989-90  1988-89 9

 नेशनल  एल्युमिनियम  कंपनी  लि०  71.94  156.87  18.92

 नीलाचल  हस्पात  निगम  लि०

 पारादीप  फास्फेट्स  लि०  (--)  47.25  (--)  36.92  13.61

 उड़ीसा  ड्ुग्न  एण्ड  केमिकह्स  लि०  (--)  09.58  031  0.27

 उत्कल  अशोक  होटल  कारबोरेशन  लि०  --(  0.07  (--)  0.28  (--)  0.10

 सरकारो  क्षेत्र  का  कोई  उद्यम  बन्द  नहीं  किया  गया  है  ।

 उड़ीसा  राज्य  में  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  का  केवल  डुप्स  एण्ड  केमिकल्स

 ऐसा  एक  ही  उद्यम  है  जो  रूरण  औद्योगिक  कपनी  1985  के

 हूगण  औद्योगिक  कंपनी  की  परिम्राषा  के  अन्तगंत  अग्ता  इसकी  के  मुख्य  कारण  इस  प्रकार
 .
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 अमन»
 28  1913  मौखिक  उत्तर

 आझयख:/:मपभपिपपपप"पयपए

 ---  ओऔषधियां  खरीदने  के  लिये  राज्य  सरकार  द्वारा  सक्रिय  सहायता  देते  में  कमी  ॥

 --  बाजार  क्षत्र  बल  की  कमी  ।

 कंपनी  विनिर्माणक।री  सुविधाओं  का  आधुनिकीकरण/पुनरूद्धार/विस्तार  करने

 विपणन  ढ़ा्ष  को  सुदृढ़  लागत  नियंत्रण  तथा  बहुत  बड़ी  मात्रा  में  परंपरागत  औषधियों  पर

 केन्द्रित  रहने  का  विचार

 (४)  उपयुक्त  पुनढृद्धा  र/पुनस्थपिन  सबंधी  योजनाएं  बनाते  समय  औद्योगिक  एवं  वित्तीय

 पुनगंठन  मण्डल  काममारों  के  हितों  की  रक्षा  भी  इस  प्रयोजन  के  लिये  राष्ट्रीय  नवीकरण

 कोष  को  स्थापना  कर  दी  गई

 किसी  बिशेष  स्थान  पर  सरकारो  क्षंत्र  के  एफक  स्थापित  करना  तकनीकी--आध्थिक

 ब्यवहायंता  तथा  संतराधनों  की  उपलब्बता  पर  निमंर  करता

 श्री  श्रीकाम्त  कषेत्रा  :  महोदय  मैं  मामनीय  मंत्री  जी  का  ध्यान  उनके  उत्तर  के  अन्तिम  भाग

 की  भोर  आकर्षित  करना  चाहूंगा  इसमें  कह  गया

 विदशेष-स्थान  पर  सरकारी  क्षत्र  के  एककों  की  स्थापना-तकनीक्री-आ्थिक  संमावना

 हथा  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्मेर  करती  है  ।

 उड़ीसा  जंसे  पिछड़े  क्षंत्रों  में  जहाँ  आधघारमत  ढांचा  उपलब्ध  नहीं  है
 ।  यदि  आप  नए  उद्योगों

 स्थापना  करें  तो  केवल  तभी--सहायक--ओऔखद्धयो गिक  इकाइयों  को  स्थापना  होगी  और  अन्य-सुविधायें
 मी  मिलने  निश्चय  ही  किसी  उच्चोग  की  स्थापना  विधियों  की  उपलब्धता  पर  निरभंर  करती

 क्या  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  बात  पूछ  सकता  कि  बास्तव  में  तकनीकों  आथिक  ब्यवहापंता
 क्ष्या  है  ?  मैं  यह  भी  जानता  च!हूंगा  कि  क्या  उड़ीसा  जंसे  पिछड़े  राज्य  को  विक्षेष  विचारण  दिया

 गया  है  और  क्‍या  आठवीं  योजना  में  पिछड़  क्षत्रों  को  प्राथमिकता  दैते  हृए  उड़ीसा  मे  नए  उद्योगों

 की  स्थापना  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ।

 री  पी  के०  थुगन  :  महोदय  सरकार  की  यह  सपरिचित  नींते  है  कि  नए  उद्योगों  की

 स्थापना  करते  समय क्ष  त्रीय  असंतुलन  जेसे  महस्त्वपूर्ण  मुह  को  ध्यान  में  जाना  जहां
 तक  तकतीकी  आधिक  संमावना  का  संबंध  मैं  मानतीय  सदस्य  को  आपके  माध्यम  से  सूचित  करना

 कि  यदि  हर  प्रकार  का  अध्ययन  करत  के  बाद  परियोजना  तकनोकी  तोर  पर  सभाग्य  है
 कोर  भार्थिक  तोर  पर  व्यवहायं  दिखाई  दे  तमी  अन्तिम  निर्णय  लिया  जाता

 वह  निर्णय  केवल  तमी  लिया  जाता  है  जब  हुसी  किसी  परियोजता  की  स्थापना  के  लिए  तिथियां

 था  संसाधन  उपलब्ध  हों  ।  तकनीकी  संमाव्यना  के  सबंध  मैं  यह  भी  स्पष्ट  करू  गा  कि---यदि  किसी

 विशेष  स्थान  पर  तकनीकी  स्थितियां  इस  प्रकार  की  हैं  को  डन  तकनीकी  दार्तों  को  पूरा  नहों  किया  जा

 सकता  तो  स्वमाविक  है  कि  उद्योग  चलेगा  नहीं  |  इस  प्रकार  यदि  गहु  आर्थिक  तौर  पर  अ्यबहाय  न

 तो  निशच  ५  ही  माननीय  सदस्य  हमें  ऐसे  उ  भोग  के  संस्थापित  करने  के  लिए  नहीं  ब  जो
 हण्ण  हो  जायेगा  |  यदि  यह  आर्थिक  तौर  पर  संमाब्य  सहीं  हैं  तो  निश्चित  ही  इसका  भविष्य
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 अंधकारमय  है|  उद्योगों  की  संस्थापना  करते  समय  इस  बातों  को  ध्यान  में  रखना

 पड़ता

 इरी  श्रीकान्त  ल्षेत्रा  ः  जब  तक  कोई  परियोजना  तकनीकी  तथा  आर्थिक  तोर  पर  जीवम  क्षम

 एथं  संमाव्य  न  हो  न  तो  सरकार  और  न  तविजी  उद्यमी-किसी  उद्योग  की  संस्थापना  यही

 आम-प्रचलन  है  ।  इन  सभी  बातों  को  ध्यान  में  रखते  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या

 आपके  विभाग  या  भारत  सरकार  ने  उड़ीसा  में  किलने  उद्योग  संमाव्य  है।इस  बात  का  पता  लगाने  के

 लिए  कोई  झरत्रेक्षण  किया  है  |

 भारत  सरकार  स्तर  पर  यह  किस  अवस्था  में  विलंबित  पड़ी  राज्य  सरकार  ने  भारत

 सरकार  क्यों  कितनी  परियोजनाओं  की  स्वीकृति  की  सिफारिश  की  और  कितनी  परियोजनायें

 अथच  भी  आपके  पास  स्वीकृति  के  लिए  लम्बित  पड़ी  है  ।

 क्रो  पी०के०  थरु  गन  :  में  समझता  हूं  कि  यह  एक  व्यापक  प्रइन  है  ।  जहां  तक  सरकारो  क्षेत्र
 के  उद्यमों  का  संबंध  ज॑सा  कि  मैंने  बताया  हमारे  पास  केवल  पांच  ही  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यम

 उड़ीसा  में  संस्थापित  किये  गये  जहां  तक  नई  परियोजनाओं  का  संबंध  इस  समय  हमारे  पास

 कोई  तंयार  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 भी  शोबललम  पाणिप्रही  :  यह  प्रश्न  उड़ौसां  में  सरकारो  उपक्रमों  के  हानि  तथा  छलाम  से

 संबंधित  हैं  ।

 मन्‍्त्री  महोदव  ने  माग  के  उत्तर  में  केवल  पांच  नाम  बताये  जिनका  मुख्यालय  उड़ीसा
 में  स्थित  किन्तु  इसके  अलावा  उड़ीसा  में  सरकारी  क्षत्र  के  उपक्रमों  को  कई  इकाइयां  हैं  जिनका

 मुख्यालय  या  निगमित  कार्यालय  उड़ीसा  से  बाहर  मैं  माननीय  मंत्री  जी  का  ध्यान  केन्द्रीय

 कारी  क्षेत्र  के  के  कार्य  निष्पादन  का  दर्जा  ख़ण्ड--दो  पृष्ठ  3  से  संबंधित  विनिबंध  की  ओर

 आकर्षित  करूगा  ।  जिसमें  मारतीय  उवंरक  निगम  लि०  तलचेर  इकाई  को  एक  हातिकारक  इकाई
 बताया  गया  जिसमें  ओद्योगिक  रुग्णता  विकसित  हो  गयी  है  और  प्रस्तादित  उपायों  के  बारे  में  भी

 बताया  गया  है  ।  यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि  इसे  या  तो  कर्मचारी  सहकारिता  को  या  निजी  उद्यम

 को  हस्तान्तरित  या  बेच  दिया  जायेगा  ।  यह  एक  ऐसी  यूनिट  है  जो  रूग्णता  का  छशिकार  जिसको

 रुग्णता  जमेन  प्रौद्योगिकी  में  त्‌टि  के  कारण  विकसित  कोयले  पर  आधारित  विष्व  के  समी

 उवंरक  संयंत्रों  में  कठिनाई  आ  रही  हैं  औौर  सवसे  अधिक  माश्त  में  रामाभण्डम  ओर  तलचेर  संयंत्रों

 में  इन  यूनिटों  को  पुनगंठित  तथा  नवीकृत  करने  के  लिए  विशेषज्ञों  ने  अध्ययन  भी  किये

 तलचेर  यूमिट  को  किसी  अन्य  संगठन  या  श्रमिक  सहकारिताओं  को  बेचने  या  हस्तान्म्वरित

 करने  का  प्रस्ताव  न  क्‍योंकि  कोई  श्रमिक  सहकारिता  सामने  नहीं  आ  क्या  सरकार

 दयक  उपचारात्मक  कार्यवाही  करेगी  ?

 उड़ीसा  और  बल्कि  सारे  भारत  ही  में  विद्यूत  को  कभी  उड़ीसा  में  बहुत  सारा

 कोयला  है  ।  उड़ीसा  में  वहां  पर  ऊर्जा  अं  णो  के  कोयला  मण्डार  प्रचुर  मात्रा  में  उपसब्ध  हैं  हीरमा
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 में  भारतगुडा  के  पास  एक  अन्य  सुपर  तापीय  बिजली  संयंत्र  के  बारे  में  तकनीकी  तथा  संभाव्यता

 सर्वेक्षण  किया  गया  था  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  उस  परियोजना  को  स्वीकृति  मिलेगी  और

 उड़सी  में  हीरमा  में  राष्ट्रीय  ताप  विद्यूत  निग्स  संयंत्र  की  स्थापना  के  लिए  बया  प्राथमिकता  की  आधार

 पर  विसीय  स्वीकृति  दी  जायेगी  ?

 भी  पी०  के०  मैं  स्वीकार  करता  हूं  कि  कुछ  एकक  रुग्ण  जहां  तक  उपचारात्मक

 उपायों  का  संबध  है  ।  मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  आश्वासन  दे  सकता  हूं  कि  उन  एककों  को  पुनरुज्जीवित
 या  विविधीकृत  करने  या  पुनर्शक््य  बनाने  के  लिए  जो  भी  उपाय  किए  जाने  चाहिए  वे  संबंधित

 सनिक  मंत्रालयों  द्वारा  किये  जा  रहे  हैं  !  मैं  यह  उल्लेख  करना  चाहूंगा  कि  रुग्ण  एककों  का  मामला

 अब  पुनर्वास  तथा  पुनरुज्जीवन  योजना  बनाने  के  लिए  बी०  आई०  एफ०  आर०  के  पास  भेज  दिया  गया

 हसे  किस  ढंग  से  पुनरुज्जी वित  किया  जा  सकता  है  इसके  सभी  पहलुओं  को  देखा  जाता  है  ।

 लिये  हमने  सभी  मुख्य  कार्य  कारियों  को  सूचित  कर  दिया  है  कि  उन  रुग्ण  यूनिटों  को  जो  बी०  बाई०

 एफ०  आर०  के  पास  भेजी  जा  सकती  के०  बी०  भआई०  एफ०  आर०  के  पास  भेजा  जाये  ।

 जहां  तक  विद्युत  का  पहल  का  सम्बन्ध  जहां  तक  ताप  विद्य्‌त्त  संयंत्र  का  सम्बन्ध

 उसका  हस  प्रश्न  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 रिहायज्ञी  मरासों  का  ब्यावसयिक  प्रयोजमों  के  लिए  इस्तेमाल

 ]

 7?  थी  eT  का  ०
 मंत्री

 307.
 कराए  कमाए  कम  ।

 :  क्या  ध्ाहरो  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 ब्या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  रिहायशी  मकानों  का  व्यावसायिक  प्रयोजनों  के  लिए

 हस्तेमाल  करने  की  अनुमति  दे  दी

 यदि  तो  इसके  लिए  क्या-क्या  शर्तें  निर्धारित  की  गई

 क्या  सरकार  का  विचार  इन  शर्तों  का  उल्लंघन  करने  वाले  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कोई

 कारंवाई  करने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  !

 ]

 हाहरी  विकास  सधालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  :  लीज  की  शर्तों  के

 अनुसार  यह  अनुमेय  नहीं  है  विशिष्ट  मामलों  में  अस्थायी  अनुमति  प्रदान  को  गई  है  ।

 क्षेत्रीय  विनियमवों  के  अन्तगंत  छूट  दीं  गई  है  ।
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 हां  ।

 लीज  की  शर्तों  के  उल्लंघन  के  मामले  में  फ्लटों/मुल्तण्डों  के  के  लिए  तथा  दिल्‍्नी

 विकास  1957  के  अन्तर्गत  अभियोजन  के  लिए  भी  कारण  बताओ  नोटिस  जारी  किये

 भाते  हैं  ।

 भरी  राजेश  कुमार  !  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  मन्त्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं
 कि  कया  आजकल  डी०  डी०  ए०  के  रिहायशी  मकानों  का  व्यावक्तायिक  प्रयोजव  काफी  बढ़  गया  है  ?

 यदि  हां  तो  सरकार  की  अनुमति  से  ऐसा  हो  रहा  है  ?  यांद  नहीं  ऐसे  मकान  मालिकों  के  खिलाफ

 क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  |

 ]

 थवी  एम०  अरणाचलम  :  मैंने  पहले  हो  कहा  है  कि  कुछ  मामलों  में  विशेष  अनुमति
 दी  गई  है  |  क॒छ  क्षत्रों  में  जहां  अनाधिक्ृत  दुरुपयोग  हुआ  डी  ०डी-ए*  की  प्रवर्तन  शाखा  ने  वर्ष

 1990-91  में  अवध  व्यावप्तायिक  उपयोग  गतिविधियों  का  पता  लगाने  के  लिए  क्षत्र  वार  सर्वेक्षण

 किए  ऐसा  बताया  गया  है  कि  इन  क्षेत्रों  में  12862  अवैध  व्यावसायिक  उपयोग  गतिविधियों  के

 मामलों  का  पता  लगाया  गया  है  ।

 झी  राजेश  कुमार  :  अध्यक्ष  सरकार  ने  कुछ  ऐसे  आंकड़े  प्राप्त  किये  हैं  जिनसे  पता  लगता

 है  कि  नियमों  का  उल्लघंन  किया  जा  रहा  मैं  सरकार  से  जानना  चाहता  हूं  कि  लीज  की  छर्तों  के

 उल्लंघन  के  मामले  में  फ्लेटों/मुखण्डों  के  निरसन  के  लिए  कितने  व्यक्तियों  को  कारण  बताओ  नोटिप

 जारी  किया  गया  है  या  सरकार  जारी  करने  का  विचार  रखती  है  ।

 ]

 हो  एम०  अरुणावलम  :  अप्रैल  1991  से  1992  के  दौरान  अनाधिक्ृत

 निर्माण  तथा  परिसरों  का  दुरुपयोग  कर  रहे  हैं  425  व्यक्षियों  को  कारण  बताओ  नोटित  जारी  किये

 गये  ।  यदि  आप  1987  के  मामलों  के  सम्बन्ध  में  जानना  चाहते  है  तो  मैं  आपको  बिल्कुल  अमी  यह
 जानकारी  दे  सकता  हूं  अन्यथा  मैं  आपको  यह  जानकारी  बाद  में  दे  दू  गा  ।

 ]

 श्रीमती  शीला  गोतम  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  मन्‍्त्री  महोदय  से  यह  पूछना  चाहती  हूं  कि

 जो  मकान  पर  हैं  क्या  इसका  यह  अर्थ  नहीं  होता  कि  जो  फ्री  होल्ड  उन  पर  ऐसा  कानून  लगता  है  ?

 मेरा  प्रधन  यह  है  कि  दिल्‍ली  में  लीज  प्रथा  खत्म  करने  की  सरकार  की  घोषणा  यह

 नियम  कब  से  लागू  होने  जा  रहा  है  और  इससे  मकान  मालिकों  को  कया  लाभ  होगा  ?

 इहरी  विकास  मंत्री  झोला  :  अभी  माननीय  सदस्या  ने  जो  सवाल  पूछा  है

 उसके  बारे  मैं  में  कहना  चाहती  हूं  कि.लीज  पहली  अर्श्ेल  से  फ्री  होल्ड  होकर  चल  लू  हो
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 हमारी  पूरी  कोशिश  है  कि  यह  पहली  अप्रैल  से  चालू  की  जाये  ।

 थरी  सेफुदशीन  चौधरी  :  मैं  नहीं  जानता  कि  क्या  मेरा  अमुत् रक
 प्रशत  इस  प्रदन  के

 दायरे  में  पूर्णतया  आता  मी  अथवा  नहीं  महोदय  हमारे  पास  उन  लोगों  के  बीसियों  पत्र  आए  हैं  जो  विभिन्‍न

 शाज्यों  से  आये  हैं  तथा  जिन्हें  केन्द्रीय  सरकार  में  नौकरी  मिल  गई  किन्तु  उन्हें  मकान  नहीं  मिले  जबकि

 केन्द्र  सरकार  में  अनेक  करमंचारी  ऐसे  हैं  जिनके  पास  अपने  मकान  हैं  किन्तु  वे  सरकारी  मकान  छोड़ना

 नहीं  चाहते  |  यहां  तक  कि  वे  इसे  किराये  पर  भी  चढ़ा  देते  +न्‍्तु  वे लोग  जिनके  पास  मकान  नहीं

 है  उन्हें  समस्या  का  सामनां  करना  पड़ता  इस  तरह  की  अवंध  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए

 आप  क्या  कारयवाहीं  करने  जा  २है  हैं  तथा  वे  लोग  जो  विभिन्‍न  राज्यों  से  आते  हैं  तथा  जिन्हें  केन्द्र

 सरकार  में  नौकरी  मिलती  उन्हें  उचित  भावास  प्रदान  करने  कै लिए  आप  क्या  कार्यवाही  कर

 रहे

 ]

 झीसती  शौला  कोल  :  मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  बताना  चाहती  हूं  कि  दिल्‍ली  में  जो  घर

 सरकारी  सब  इसको  इस  कारण  से  लेना  चाहते  हैं  कि  इसका  किराया  कम  होता  ये  घर  हमारे

 पास  उतने  नहीं  जितनी  कि  इनकी  इन्होंने  जो  कहा  है  कि  कुछ  लोगों  के  पास  घर

 अपना  होते  हुए  भी  वे  सरकारी  मकान  में  ही  इस्तेमाल  करते  इसके  बारे  में  मैं  उन्हें  बताना  चाहूंगी
 कि  वे  ज्यादा  नम्बर  में  नहीं  है  ।  हम  इसमें  एक  कंडिशन  मगाते  हैं  कि  या  तो  आप  हमें  अपना  घर

 दीजिये  या  अपने  बनाये  घर  में  जाकर  रहिये  ।  एक  तो  यह  कंडीशन  है  लेकिन  बानदफा  कुछ  करना

 पड़ता  है  ऐसे  बहुत  थोड़े  केसेज  जहां  हमें  मानना  पड़ता  है  कि  हमारी  लीज  8  महीने  में  खत्म  हो

 हमको  मेहरबानी  करके  इजाजत  दीजिए  तो  ह  यूमन  फंक्टर  पर  हम  उसकी  इजाजत  भी

 दे  देते  हैं  ।

 हिल्‍ली  सें  उचित  बर  को  दुकानों  के  माध्यम  से  घटिया  खाधान्नों  की  आपूर्ति

 ट्घ
 *308  डा०  श्मेश  चरद  तोमर

 नेकी  छ
 भौमतो  भावना  चिह्नलिया

 :  कया  प्रधानसन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  दिल्‍ली  में  1992  के

 उचित  दर  की  दुकानों  के  माध्यम  से  घटिया  किस्म  के  खाद्यान्तों  का  वितरण  किया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्‍या  वितरण  के  लिए  जारी  किए  जाने  के  पूर्व  चावल  और  गेहूं  के  तमूनों  की  जांच  की

 जाती

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 (३)  क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निर्देश  जारी  किए  भए  और
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 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 मार्गा  उपभोक्ता  मापले  ओर  सार्वजलिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री
 :  एक  विवरण  समा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 दिल्‍ली  प्रशासन  ने  सूचित  किया  है  कि  उक्त  अवधि  के  दौनानन  की  गई  खाद्यान्न  की  आपूर्ति
 आमतौर  पर  घटिया  नहीं  थी  ।  भारतीय  खाद्य  निगम  राज्य  सरकारों/संध  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  को

 खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  अधिनियम  के  मानकों  के  अनुरूप  निर्धारित  गुणवत्ता  के  खाद्यान्न

 व  देता  है  ।  ल्ाद्यान्न  की  ग्‌णवत्ता  को  बनाए  रखने  के  लिए  बधिप्राप्ति  तथा  मण्डारण  के  दोरान

 पर्याप्त  एहतियात  बरती  जाती  है  ।

 दिल्‍ली  में  खाद्यान्न  उचित  दर  की  दुकानों  के  दरवाजे  तक  सुपु्द  किए  जाते  हैं  ।  ध्राप्तकर्ताओं

 को  सुपुर्दंगी  लेने  से  पूवे  स्टाक  की  जांच  करने  की  सुविधाएं  दी  जाती  हैं  और  उन्हें  घटिया  स्टाक

 स्वीकार  करने  की  आवद्यकता  नहीं  चू  कि  इतने  बड़े  आकार  के  कार्य  में  गुणवत्ता
 में  अन्तर  की

 कुछ  सम्भावना  से  इंकार  नहीं  किया  जा  सकता  मतः  दिल्‍ली  के  उचित  दर  के  दुकानधारी  माल

 प्राप्त  करमे  के  72  घंटों  के  भीतर  खाद्यान्न  की  गुणवत्ता  के  बारे  में  शिकायत  दर्ज  करा  सकते  हैं  ।

 जहां  आवश्यक  होता  है  खाद्यान्न  बदल  दिए  जाते  हैं  ।

 ]

 डा०  रमेद्त  बन्द  तोमर  :  अध्यक्ष  आमतौर  पर  यह  होता  है  कि  जो  अच्छे  किस्म  का

 राक्षन  सस्ते  गल्ले  की  दुकानों  को  दिया  जाता  उसको  सस्ते  गल्ले  का  दुकानदार  मार्कट  में  ब्लेक

 कर  देता  है  और  शटिया  किस्म  का  माल  सप्लाई  करता  है  शो  मैं  आपके  भाध्यभ  से  मंत्री  नी  से

 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सस्ते  गल्‍्ले  की  दुकानों  की  चेकिंग  कराई  जाती  नियमित  रूप  से  ?  यदि

 ऐसा  होता  है  तो  1990-91,  1991-92  में  कितनी  दुकानों  की  चंकिंग  कराई  गई  और  कितनी

 अधभियमितता  के  केसेज  मिले  ?  उनमें  से  कितनों  के  खिलाफ  मुकदमे  दर्ज  किये  यये  ओर  कितनों  के

 लाइसेंस  कन्सिल  किए  गए  ?

 भी  कसालुददीन  अहमद  :  यह  क्वश्चन  आपने  दिल्‍ली  के  ताल्लुक  से  पूछा  जमरल  थो

 घेकिंग  वर्गरहा  होती  वेसे  दिल्‍ली  एडमिनिस्ट्रशन  का  जो  स्टाफ  उनके  रंगुलर  भंक  होते  रहते

 जो  आंकड़े  आप  चाहते  मै ंजरूर  आपको  भिजवा
 दू  गा  कि  पूरे  साल  के  अन्दर  कितने  चेक्‍्स

 हुए  क्या-पया  लिया  गया  है  ?

 डा०  रमेह्ा  खन्द  तोमर  :  मेरा  दूसरा  पूरक  प्रएन  है  कि  यह  नई  प्र  क्टिसिज  इरेंगुलरटीज

 प्रामीण  क्षेत्रों  में  ज्यादा  होती  गांव  का  आदमी  गरीब  वहां  पर  धटिया  किस्म
 '
 का  माल  सप्लाई  किया  जाता  है  और  कम  तो  जाता  मैं  मंत्री  जी  से  यह  पृछवा  शाहता  हूं  कि

 नै
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 कया  मंत्री  जी  कुछ  ऐसा  करने  जा  रहे  हैं  जिससे  उन्हें  अच्छे  किर

 यह  बताने  का  कष्ट  करें  ?

 जि++

 भरी  कमालुदवीन  अहमद  :  तकसीम  का  काम  सारा  स्टेट  गवन  मेण्ट्स  करती  हैं  ओर  यूनियन

 टरीटरी  में  यूनिधर  टंरीटरी  एडमिनिस्ट्रेशन  करता  है  ।  हमारी  कोशिश  होती  है  कि  जो  माल

 उन  से  दृश्यू  होता  वह  अच्छी  क्वालिटी  का  इश्यू  है  और  फिर  वह  माल  फेयर  प्राइस  शाप  पर

 जाय  और  लोगों  को  मिले  ।  इसमें  बंसे  सेण्ट्रल  गबनंमैंट  के  दिए  यए  आदेश  मी  स्टेट  गवनमैंट्स  को

 और  स्टेट  गबनंमैंट्स  ने  अपने  तौर  पर  अपने  स्टाफ  को  आदेश  दे  रखे  कोशिश  यही  ह्वोती  है  कि

 अच्छा  माल  फेयर  प्राइस  शाप्त  पर  पहुंचे  ओर  लोगों  को  मिले  ।

 डा०  रमेदा  चरद  तोमर  :  एफ०  सी०  आई०  से  कम  माल  जाता  सरते  गल्‍्ले  के

 दारों  की  यह  शिकायत  उसको  कंसे  चेक  करेंगे  !

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसका  उत्तर  नहीं  दिया

 ]

 झोमतो  मावना  घिलललिया  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  जी

 से  पूछना  चाहता  वंसे  यह  प्रश्न  सिर्फ  दिल्‍ली  का  नहीं  पूरे  हिन्दुस्तान  का  इसमें  बताया

 जो  जबाव  दिया  है  उसमें  उन्होंने  ही  बताया  है  कि  खाद्यान्न  की  आपूर्ति  आमतौर  पर  घटिया  नहीं

 आमतौर  पर  नहों  इसका  मतलब  यह  हुआ  कि  कुछ  तौर  पर  तो  थी  ही  और  उसमें  यह  भी

 बताया  गया  है  कि  इतने  बड़  आकार  में  कार्य  में  गुणवत्ता  के  अन्तर  की  कुछ  सम्भावना  से  इन्कार

 नहीं  किया  जा  तो  इसका  मतलब  यह  हुआ  कि  यदि  यही  बात  रही  तो  भ्रष्टाचार  कमी  “'

 अध्यक्ष  महोदय  :  भावना  ऐसा  नहीं  ।  प्रदन  करिये  ।

 शरीसती  मावता  चिखलिया  :  नहीं  यह  बहुत  ही  अहम्‌  सवाल  पूरे  देश  का

 सवाल  है  और  जिसके  लिए  यह  व्यवस्था  बनी  है  तो  पूरे  देश  के  जो  गरीब  लोग  उनके  लिए  यह
 व्यवस्था  बनी  है  तो  माननीय  मंत्री  जी  से  मैं  पूछना  चाहती  हूं  फि कमी  ऐसा  होता  है  कि  दुकानदार
 के  पास  जब  लोग  जाते  हैं  तो  दुकानदार  ऐसा  बोलता  है  कि  परसों  आना  और  परसों  जब  जाते  हैं  तो

 कहते  हैं  कि  कल  हमने  सब  माल  बेच  दिया  तो  इसकी  व्यवस्था  कुछ  अच्छे  तरीके  से  होनी  ही

 सरकार  की  ओर  से  एक  इन्सपंब्टर  तो  रखते  ही  हैं  लेकिन  हसके  अलावा  और  कोई  विशेष  कदम

 उठाये  या  उठाने  जा  रहे  हैं  कि  नहीं  ?  यह  मेरा  प्रश्न  है  ।

 भरी  कमालुद्दीन  अहमद  :  दिल्‍ली  के  ताललुक  से  जो  हमने  जवाब  दिया  बहू  दिल्‍ली

 के  ताल्लुक  से  स्पेसिफिक  है  कि  दिल्‍ली  दाहर  में  हर  महीने  कोई  एक  लाख  टन  की  बोरियां  यानी  10

 लाख॑  बोरियां  यहां  पर  रोटेशन  में  आती  फेयर  प्राइस  शॉप्स  को  दी  जाती  उसमें  कहीं-कहीं  कोई

 ऐसी  बात  हो  इसकी  सम्मावता  यह  हमने  कहा  उसको  हमने  एक्सपेक्ट  किया
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 कहीं  कुछ  थोड़ी,बहुत  गलती  हो  सकती  आमतौर  पर  पूरे-देदा  अन्दर  पीडीएस  प्रस  की  सप्लाई

 के  सिलसिले  जंसा  अभी  मैंने  कहा  कि  हमारी  गवनंमैंट  गवनंमेंट  आफ  इण्डिया  की

 ओऔर  स्टेट  गवनेमेंट  की  भी  यह  कोशिश  रहती  है  कि  पीडीएस  का  सिस्टम  सही  तौर  पर  सही

 किस्म  का  अनाज  लोगों  तक  पहुंचे  और  लोगों  को  वह  मिले  ।  अब  अगर  इसमें  कहीं  कोई  घड़वड़ी

 होती  है  शो  यह  जनरल  बात  नहीं  स्टेट  गबनेमेंट  के पास  मी  सिविल  सप्लाई  डिपार्टमेंट  का  स्टाफ

 वह  हमेशा  चेक  करते  रहते  हैं  और  वंसे  क्वालिटी  के  ताल्शुक  से  एक  जनरल  प्रिंसिपल  यह  रखा

 गया  है  फूड  कारपोरेशन  के  गोडाउन  से  जब  माल  हृश्यू  होता  है  तो
 उसका  एक  सेम्पल  डा  किया

 जाता  है  और  वह  सेम्पल  फेयर  प्राइस  शाप्स  पर  रखा  जाता  अगर  उस  सेम्पल  के  विरोध  में  वहां

 से  कोई  माल  पाया  जाए  तो  उसके  ऊपर  कार्यवाही  हो  सकती  है  और  फेयर  प्राइस  शाप्स  का  लाइस स
 भी  जप्त  किया  जा  सकता  उस  पर  कोई  क्रीमिनल  एक्शन  भी  लिया  जा  सकता  है  ।

 भी  तारा  सिह  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  मार्फत  माननीय  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहता  हूं
 कि  जो  सेंट्रल  वे4र  हार्डातग  के  गोडाउंस  हैं  या एफ  सी  आई  के  गोडाउंस  इनमें  स्पेसिफिकेशन  के

 मुताबिक  इनको  सत्र  करना  होता  बहुत  सारे  पैसे  उनको  दिए  जाते  हैं  लेकिन  वे  ठीक  इस्तेमाल

 नहीं  लेकिन  यदि  आप  किसी  भी  गोडाउशस  के  प्रास  से  निकल  अग्रै्ल-से  लेकर  सितम्बर

 उसके  इद-गि्दें  इतना  कीड़ा  होगा  कि  लोगों  के  लिये  वहां  से  निकलना  मृश्किल  होता

 दूसरी  बात  यह  है  कि  आप  गोडाउन  से  लेकर  3-3  मील  तक  देखेंगे  कि  सारा  अनाज  सड़कों
 के  ऊपर  ऐसे  बिखरा  हुआ  होता  है  जैसे  कोई  क्रीमिनल  नेग्लीजेंस  से  कोई  खुराक  के  साथ  अफसरान

 का  प्यार  नहीं  है और  जब  पूछा  जाता  है  तो  वे  कहत्ते  हैं  कि एफ  सी  आई  के  जो  मजदूर  जो

 सेबर  यह  हमारे  हमारे  बस  की  बात  नहीं  क्या  यह  बात  मंत्री  जी  के  ध्यान  में  है  भौर

 इसके  लिए  कोई  बन्दोबस्त  करेंगे  ?

 झी  कमालुद्‌दीन  अहमद  :  अध्यक्ष  किसी  पटिकुलर  गोडाउन  के  ताल्लुक  से  माननीय

 सदस्य  पूछ  रहे  हैं  तो  मैं  जरूर  उसमें  इन्क्वायरी  करवाऊ गा  ।  )

 क्री  तारा  सिह  :  मैं  करनाल  के  सारे  जितने  गोडाउंस  हैं  उनके  लिये  कह  रहा  उन  इलाकों

 एक-एक  मील  तक  रहने  वाले  लोगों  के  लिए  रहना  मुश्किल  हो  गया

 को  कम्तालुद  रीन  अहमद  :  सेंट्रल  वेयर  हाउसिंग  के  गोडाउन  और  फूड  कारपोरेशन  के

 ये  दोनों  फूड  मि्निस्ट्री  के  तहत  इसके  लिए  मैं  फू  मिमिस्ट्री  से  फहुंगा  ।

 ]

 श्रीमती  क्षीला  गोपालन  :  मैं  मत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहती  हूं  कि  क्या

 झोपड़ी  इलाकों  तथा  श्रण्क  बस्तियों  में  उचित  दर  की  दुकानों  से  खाद्यान्नों  का  विसलरण  बहुत  ही
 अनियमित  रूप  से  होता  है  तथा  पिछले  कई  महीनों  से  खाद्यान्नों  की  आपूर्ति  बिल्कुल  नहीं  हो  रही  है  ।

 यदि  ऐसा  है  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?  क्या  इसमें  सुधार  किया  जायेगा  ?
 ह

 करी  कमालुददोत  अहमद  :  मैं  कहता  चाहुंगा  क्वि  वे  विशेष  हूपू  से  दिल्ली  के  झुग्गी-झोपड़ी
 इलाकों  की  बात  कर  रही  हैं  4  ठचित  दर  क्षी  दुकानों  में  राशन  में  कोई  कटौती  नहों  की  गई  तथा
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 निकली अ  लकी  जज  कीकी  की आजकल कक  लक  लक रा

 सभी  राह्नन  कार्डघारियों  को  नियमित  रूप  से  खाद्यान्न  मिल  रहे  दिल्‍ली  में  ऐसी  कोई  कमी

 भहीं  है  ।

 श्रीमती  शीला  भोपालनम  :  यह  ठीक  नहीं  है  ।  मैं  झर्गी  झोपड़ी  इलाकों  से  सिद्ध

 करने  के  लिये  सहिलाओं  को  ला  सकती  हूं  क्योंकि  हमारी  जनवादी  महिला  समिति  के  माध्यम  से  हमें

 इस  प्रकार  की  छिकायतें  मिल  हैं  कि राशन  की  आपूर्ति  बहुत  अधिक  अनियमित  है  तथा

 इसमें  बहुत  अधिक  कटौती  की  गई  हम  आपके  पास  ऐसे  भ'"मले  ला  सकते  हम  बात  सिद्ध

 करने  के  लिए  आपके  पास  ऐसी  महिलाओं  को  ला  सकते  हैं  '

 भी  कमालुददीन  अहसद  :  कर्मा  वासे  महीने  होने  के  कारण  बेवल  दिसम्बर  तथा  जनवेरी  के

 महीनों  में  भण्डार  में  कुछ  कमी  होती  है  |  किन्तु  इसे  तत्काल  फरवरी  के  महीने  में  ठीक  कर  दिया

 जाता  है  तथा  फरवरी  के  बाद  फिर  इसमें  कोई  कमी  नहीं  होती  |  जंसा  कि  मैंने  अभी  बताया  कि

 दिल्ली  को  प्रति  माह  एक  साख  टन  से  भी  अधिक  खाद्यान्न  दिए  जा  रहे  हैं  ।

 खण्डीगढ़  में  अनधि कृत  निर्माण

 :#3:9,  9.  श्री  रामाश्रय  भ्रसताद  सिह
 :  करा  झहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे

 कि  :--

 कया  संध  राज्य  क्षेत्र  चंड्रीगढ़  में अनधिकृत  निर्माण  काये  निर्बाध  रूप  से  जारी

 (@)  यदि  तो  क्यः  सरकार  का  विचार  इन  अनधिकृत  तिर्शाण  कार्यो  को  रोकते  के

 कोई  कदम  उठाने  का  और

 यदि  तो  तत्संबघी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 दाहुरी  विकास  संत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  ,  ओ  एसम०  अरूणाचलम )

 चंडीगढ़  प्रशासन  के  ष्यान  में  कुछ  अनधिक्ृत  निर्माण  आए  हैं  ।

 तथा  :  ऐसे  अनधिकृत  निर्माण  के  मामले  ध्यान  में  आते  छाहरी  क्षेत्रों  के

 सम्धर्ध  में  पंजाब  र/जधानी  तथा  1952  की  »्यवस्थाओं  के

 शेंत  तथा  बण्डीगढ़  संघ  शासित  प्रदेश  के  22  गांवों  के  सम्बन्ध  में  पंजाब  नई  राजधानी

 नियंत्रण  १952  के  अन्तर्गत  तत्काल  कारंवाई  जाती  199  1-92  के  दौरान  पंजाव

 राजघानी  तथा  1952  के  अन्तगंत  1284  ध्यक्षितयों  के  विरुद्ध

 कारंवाही  आरम्म  की-गई  थी  तथा  22  स्थलों  को  कब्जे  में  किया  गया  था  ।  इसी  पंजाब

 नई  राजधानी  वियंत्रण  1952  के  अनशिक्वत  निर्माण  के  लिये  125

 ड्यक्तियों  के  विरुद्ध  कारंवाई  आरम्भ  की  गई  थी  ।  इस  अवधि  के  दौरान  4779

 अवधिकृत  शुरिगयां  भी  हटाई  गई
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 थी  रामाभय  प्रसाद  सिह  :  अध्यक्ष  मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  पंजाब  राजधामौ

 अधिनियम  के  अन्तर्गत  ऐसे  मामलों  में  कार्यवाही  की  जाती  है  और  4779  झुग्गियों  को  हटाया  गया

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जिन  लोगों  मे  अनधिकृत  रूप  रो  पक्के  मकान  बना  लिए  उनकी

 भंस्या  कितनी  झुग्गियों  को  हटाना  तो  आसान  लेकिन  जिन  लोगों  ने  पक्के  रिहायशी  मकान

 बना  लिए  उनकी  तादाद  कितनी  है  और  उनके  विरूद्ध  अमी  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ।

 दाहरी  बिकास  मंत्री  क्षीला  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  ने  सवाल  पूछा

 है  कि  चंडीगढ़  में  कितने  मकान  अनधिकृत  रूप  से  बने  इससे  इस  प्रदन  का  ताल्लुक  नहीं  फिर

 भी  मैं  माननीय  सदस्य  को  बताना  चाहती  हूं  कि  जो  अनधिक्ृत  निर्माण  चंडीगढ़  में  हुआ  उसकी

 तीन  केटेगरी  एक  शो  लेबर  जो  बिहार  और  यूपी  से  आकर  वहां  बस  गई  दूसरे  जो  सेक्टर  के

 पास  लोगों  ते  बिल्डिंग्स  बना  ली  हैं  और  तोसरा  वह  जो  देहात  में  अनधिकृृत  निर्माण  चल  रहा  है  ।

 इस  तीनों  जगह  पर  हम  देखते  हैं  ओर  पंजाब  न्यू  कंपिटल  कंट्रोल  एक्ट  इसमें  लागू  होता  है  और  पंजाब

 कंपिटल  एबट  1952  दाहरी  क्षेत्र  के लिए  लागू  होता  इस  सारे  काम  की  देखमाल  अच्छी  तरह  से

 हो  रही  है  ओर  जो  केटेगरीज  हटाई  जा  रही  उनको  रीहेब्लीटेट  मी  किया  जा  रहा  है  और  उनको

 जहां  बसाया  जा  रहा  उन  का  लोनीज  में  यह  ध्यान  रखा  जा  रहा  है  कि  किस  तरीके  से  पूरी  सुविधाएं
 उनको  मिल  सकें  ।  दूसरी  कैटेग  रोज  जो  उनमें  जिनको  रीहेब्लीटेट  करना  उनकी  संख्या  18  है
 और  इसमें  जोड्वेलिंग  यूनिट्स  हैं  वे  !  80063  हैं  भौर  इनकी  आबादी  90365  है  ।

 की  रामाभय  प्रसाव  सिंह  :  अध्यक्ष  मत्री  जी  के  जवाब  से  स्पष्ट  हो  है  कि

 तौसरी  कैटेगरी  शहर  के  अन्दर  जो  जहां  पर  अनअथराइज  कर्ट्रक्शन  हुआ  मैंने  उस  संबंध  में

 पूछा  है  कि  ऐसे  कितने  मकान  हैं  और  उनको  हटाने  के  लिए  बया  कार्यवाही  की  गई  दूसरी  चीज

 जो  भंत्री  महोदय  ने  बताई  है  कि  जिन  लोगों  को  हटाया  गया  उनको  रीहेब्लीटेट  कर  रहे  तो  जो

 4779  मजदूर  पहले  से  बसे  हुए  उनको  हटाने  का  क्‍या  ओचित्य  जब  उनको  फिर  से

 घसाता  था  ।

 क्षीमती  शीला  कौल  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  को  मैं  बताना  चाहती  हूं  कि  जिस

 हालत  में  वे  रह  रहे  बह  कोई  अच्छी  हालत  नहीं  है  ।  हम  चाहते  हैं  कि  उनको  बेहतर  द्वालत  में

 इसलिए  उनको  हटा  कर  अच्छी  जगह  पर  रखता  चाहते  हैं  ।

 प्रो०  भेम  धमल  :  अध्यक्ष  मैं  मंत्री  महोदया  से  जानना  चाहूंगा  कि  चण्डीगढ़  के  लिए

 चीप  हाउसिज  सरकार  की  तरफ  से  बने  थे  और  सैकड़ों  हाउस  उनको  अलाट  भी  कर  दिए
 लगभग  2  दर्जन  ऐसे  लोग  हैं  जिनके  लिए  चण्डीगढ़  के  सांसद  श्री  बंसल  बासु  देव  आचाय  ओर

 मैंने  अनेकों  पत्र  लिखे  कमंचारी  भी  बार-बार  रिप्रीजेंट  कर  रहे  हैं  कि चीप  हाउसिज  उनको  अशाट

 कर  दिए  जाएं  ।  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  वे  अच्छी  स्थिति  में  रखना  चाहती  कर्मचारी  वहां

 रहना  चाहते  मैं  आश्वासन  चाहता  क्या  वे  हाउसिज  उनको  अलाट  कर  दिए  जायेगे  !

 ]

 भरी  अपुदेव  श्राचार्य  :  कृपया  इन  मकातों  को  उन्हें  आबंटित  कर  दीजिए  ।
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 अष्यक्ष  महोदय  :  यह  मामसा  इस  प्रश्न  से  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 लीमती  शीला  कौस  :  माननीय  सदस्य  ने  जो  प्रध्न  पूछा  है  वह  इस  सवाल  से  ताल्लुक  नहीं

 रक्ता  ।

 जवाहर  रोजगार  योजना  के  अंतर्गत  सड़कों  का  निर्माण

 ]

 न

 *3  श्रीमती  रौता  धर्मा  1).
 अंतर भी  विलासराब  मागनाथराव  गु  टेबार  |

 प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  ;

 (©)  जवाहर  रोजगार  योजना  के  अन्तग्रंत  राज्यवार  अब  तक  कितने  किलोमीटर  सड़कों  का

 निर्माण  किया  गया

 (a)  इस  कार्य  कितना  श्षर्या

 वर्ष  1992-93  के  दौरान  जवाहर  रोजगार  योजना  के  अंहर्गंत  कितने  किलोमीटर

 सड़कों  का  निर्माण  करने  का  विचार  और

 इस  पर  कितना  स्र्चा  किया  जाना  है  ?

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वेंकटस्थासी  )

 से  :

 एक  विवरण  समा  पटल  पर  रखा  गया

 विवरण

 जवाहर  रोजगार  योजना  के  अन्तगंत  निर्मित  सड़कों  की  किलोमीटर  में  लम्बाई  और  उनपर

 किया  गया  खर्च  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 2.  जवाहर  रोजभार  योजना  का  कार्यान्वयन  जिला  तथा  ग्राम  स्तरों  पर  जिला  प्रामीण

 विकास  एजेन्सियों/जिला  परिषदों/प्राम  पंचायतों  की  माफंत  किया  जाता  है  |  संबंधित  प्रामीण  निकाय

 उपलब्ध  निधियों  से  किस  प्रकार  के  कार्य  किए  जाने  इसका  निर्धारण  करने  के  लिए  सक्षम

 1992-93  2-93  में  जवाहर  रोजगार  योजना  के  अस्तगंत  निर्मित  सड़कों  की  लम्बाई  तथा  उन  पर

 होने  वाले  प्रस्तावित  खन्ब  के  संबंध  में  जानकारी  देना  सम्मव  नहीं  है  ।
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 कला

 मौखिक  उत्तर  18  1992
 —————  “-  की  कर  eh  कम  साइक

 स्वीमतो  रोता  धर्मा  :  मानगीय  अध्णक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से'माननीय  संत्री  महोदय
 से  पूछना  नबाहती  इन्हीं  को  पता  सभी  को  पता  होगा  कि  जवाहर  रोजगार  योजना  में  जिशने

 आकड़े  दिखाए  जाते  हैं  वास्तव  में  उसका  अ'धा  भी  काम  नहीं  होता  ।  बिना  काम  बिना  सड़क
 बने  पेमेंट

 हो
 जाती  है  |  क्या  इसकी  इनको  जानकारी  है  ?  दस  प्रइन  का  दूसरा  सांग  है  कि  जो  सड़कें

 बनती  भी  जितने  आंकड़ें  दिवाए  गए  जो  सचमुच  बनी  हुई  उन  सड़कों  की  गुणबत्ता  पर

 क्या  कोई  ध्यान  दिया  जाता  है  ?  कमी  उमक्री  जांच  की  जाती  है  ?  क्‍योंकि  मेरे  जिले  कौ  सड़क  ऐसी

 हैं  मंत्री
 जी

 गदि  आप  वहां  भ्रमण  करें  तो  मैं  दावे  के  साथ  कहती  हूं  कि  एक  दिन  में  आपकी  हडिडियां
 दर्दे  करते  लगेंनी  ।  हम  ही  मजबूत  हड्डिडयों  वाले  हैं  कि  घम-फिर  कर  वापिस  आ  जाते  हैं  |  तो  क्ष्या

 सड़क  बनी  हैं  या  नहीं  ?  जो  बनी  हैं  वे एक  ही  बारिश  के  बाद  खत्म  हो  गयी  हैं  या  नहीं  ?  उनकी

 गूणवत्ता  पर  ध्यान  देने  की  ओर  कभी  मंत्री  मटोदय  का  ध्यात  जाता  है  ?

 भी  जो०  बेंकट  स्‍्वाप्रो  :  अध्यक्ष  सेडज  की  समस्या  गवनंमेंट  आफ  इन्डिया

 संविधान  के  सातवें  शंड्यूल  के  आटिकल  240  के  तहत  लिस्ट  ]  के  आइटम  23  के  नीचे  केवल  नेशनल

 हाईवे  गवन॑मेंट  आफ  इण्डिया  की  जिम्मेदारी  है  |  आइटम  131  के  नाच

 बाकी  सड़क  राज्य  सरकारों  की  जिम्मेदारी  ह।ईवे  तक  ग्वनेमेंट  आफ  इण्डिया  की

 सिबिलिटी  है
 '

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  सेंट्रल  का  प्रोग्राम  स्टेट  गवनंमेंट  इम्पलीमेंट  करती  है  ।

 भी  जो०  वेंकट  स्वामी  :  अध्यक्ष  स्टेट  गवर्नेमेंट  का  रिसपोंसिबिलिटी  जो  प्रएन

 जवाहर  रोशगार  योजना  के  तहत  जो  सड़क  बनी  हैं  उतकी  पूरी  जानकारी  मैंने  दी  1991-92

 के  बारे  में  जो  इनफरमेशन  है  उस  |सलसिले  में  जो  काम  चल  रहा  है  पूरा  नहीं  हुमा  उसकी

 इनफरमेशन  भी  मैंते  दी  जो  रोडज्  का  काम  हुआ  है  उस  पर  निगरानी  रखने  का  काम  स्टेट

 गवनं  मेंट  की  रिसपोंसिबिलिटी  सैंट्रल  गवर्नमेंट  की  नहीं  ।

 शझरोमतो  रोता  वर्मा  :  अध्यक्ष  मेरा  दूसरा  प्रश्न  यह  है  कि  जे०  आर०  वाई०  के  बारे

 में  इन्होंन  कह  दिया  कि  स्टेट  गवनेमेंट  की  रिसपोंसिबिलिटी  लेकिन  सड़कें  कहां  इसका

 किस  दृष्टि  से  चुनाव  होता  है  ?

 अध्यक्ष  यह  सारा  ग्राम  पंचायत  गौर  जिला  परिषद  फे  लोग  ही  करते  यह  तो

 कटेट  गवरनेमेट  तक  भी  नहीं  जाता  है  ।

 ;  श्वीमतो  रीता  वर्मा  यह  प्रश्न  एक्सप्ट  हुआ  इसलिए  मैं  पूछना  चाहती  हूं  ।  क्‍या  सुरक्षा

 की  हुंहिट  क्योंकि  कई  ऐसी  महत्वपूर्ण  जगह  हैं  जिनका  सड़क  से  कंनेबट  होगा  यदि  क्यैई

 घटना  होती  है  तो  पुलिस  वहां  पहुंच  नहीं  पाती  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  मामला  ग्राम  पंचायत  और  जिला  परिषद  का  आपकूा  प्रदन  मच्छा

 है  कि  उसकी  दुरूस्तो  के  लिए  क्‍या  कोई  योजना

 18



 1913  मौखिकः  उत्तर
 ज्प््प-++

 करी  जो०  ेंकेटस्थामी  :  अध्यक्ष  ग्राम  पंचायत  और  जिला  परिषद  इसकी  देखभाल

 करती  उसके  साथ  जो  कर्मक्टिड  रोड़स  आल्यंदर  रोडस  हैं  उनकी  देखभाल  करना  स्टेट

 गवरनंमेंट  के  जिम्मे  है  ।

 विशासराब  मापनाथ  शराब  घ्‌  डेबार  :  अध्यक्ष  अभी  मंधी  महोदय  ले  उत्तर

 दिया  है  कि  पंसे  हम  देते  लेकिन  राज्य  सरकार  जो  मी  करती  है  वह  उनके  अन्तगंत  होता  है  ।

 पंसा  फेस  सरकार  का  जाता  मेरा  यह  कहना  है  कि  इसके  अन्दर  जो  भ्रष्टाचार  हो  रहा  है  उस

 पर  अंकुश  रखने  के  लिए  क्‍या  सरकार  सी  के  जरिए  कोई  स्पेशल  आडिट  करत  जा  रही  है  ?

 क्योंकि  पंसा  केन्द्र  से जाता  वह  बराबर  काम  में  आ  रहा  है  या  नहीं  उसको  देखना  केन्द्र  का  काम

 क्या  ऐसा  कोई  विचार  है  ?  के  जरिए  आडिट  करवाना  चाहते  हैं  या  नहीं  ?

 झी  जी०  बेंकटस्थामी  :  अध्यक्ष  ऐसा  कोई  विचार  नहीं  यह  राज्य  सरकार  को

 जिम्मेदारी  है और  उसमें  इटरफियर  नहीं  कर  सकते  ।

 श्री  जाज॑ं  फर्नाग्डोज  :  अध्यक्ष  मंत्री  जी  ने  जो  जवाब  दिया  उस  पर  बड़ी  आपत्ति

 है  |  केन्द्र  के  जा  रहे  हैं  और  आप  कह  रहे  हैं  कि  हम  पंसः  देते  बाकी  क्या  होता  है  इसको  हमें
 कोई  परवाह  नहीं  है  ।  हम  इस  बात  को  मानन  के  लिए  तंयार  नहीं  जो  रिपोर्ट  आपने  यर्ता  पर

 दी  उत  पर  आप  गौर  करके  देखए  ।  गोवा  का  लिखा  है  कि  1989-90  में  बीस  किलोमीटर  की

 सड़क  बन  लेकिन  एक  पंसा  लख्  नहीं  किया  ।  मेरी  समझ  में  नें  आता  कि  आप  कैसी  रिपोर्ट

 दे  रहे  आपने  लिखा  है  कि  हिमाचल  प्रदेश  में  99-91  में  तीन  करोड़  57  लाख  रुपया  ख्

 लेकिन  एक  किलोमीटर  सड़क  नहीं  बन  पाई  ॥  एसी  रिपोट  क्‍यों  दे  रहे  हैं  आपका  यह  कहना

 है  कि  आपको  रिपोर्ट  पर  विश्वास  है  या  तो  मजाक  अध्यक्ष  आप  सबश्त  जानते  हैँ  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  स्कीम  में  था  इसलिए  मैं  जानता  हूं  ।

 झरी  जाअं  रर्ताग्डीज  :  आप  रिपोर्ट  को  देखिए  ।  आपने  पिछले  तीन  साल  की  रिपोर्ट  दी  है

 हस  साल  लेकिन  उसमें  यह  नजर  आ  रहा  है  कि  एक  लाख  रुपए  से  तीन  किलोमीटर  की

 असतन  सड़क  बना  रहे  हैं  ।  कुछ  सूबों  में  आभाठ  से  दस  किलोमीटर  तक  बन  रहा  कुछ  सूत्रों  में

 मुश्किल  से  ढेढ़  से  दो किलोमीटर  तक  का  गया  इ्षमें  जितना  घोटाला  वह  स्पष्ट

 होता  ख्  करना  पंचायत  और  जिला  परिषद्द  का  काम  है  और  राज्य  सरकारों  की  इ+१  पर

 निगरानी  है  और  का  पैसा  गलत  दिशा  में  ख्ं  न  हो  तो  इसके  लिए  कोई  ठोस  योथना

 बनायेंगे  ?  इसके  लिए  आपका  क्‍या  विधार

 अध्यक्ष  महोदय  :  पंसे  सरकार  की  तरफ  से  जाते  हैं  और  बेकार  खर्च  न  हों  तो  इसके  लिए

 कुछ  करने  जा  रहे  हैं  कया  ।

 शी  जो०  बकटस्वामी  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  केन्द्र  सरकार  और  राज्य

 सरकार  में  1989  में  जवाहर  रोजगार  योजना  का  डायरेक्ट  चंक  भेजने  की  वजहु  से  कॉस्टीट्युणनल
 क्राइसिस  आया  था  कि  स्टेट  के  अन्दर  सीधा  चंक  भेज  करके  द्वारा  इस्टरफियर  नहीं  होता
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 खो  ओओओओ  न  ााा

 हम  स्टेट  को  देते  हैं  और  स्टेट  जिला  परिषद  को  देती  है  ओर  बहां  से  पंचायत  को  भाता  है

 आर  बे  लोग  काम  करते  टोटल  विलेजेस  में  अब  तक  जितनी  सड़क  हुई  हैं  अगर  मानमीय  सदस्य

 जापना  बाहेंगे  तो  मैं  फेक्टस  एंड  फोगस  दे  सकता  हूं  ।  (ea

 थी  अशोक  आनम्दराब  देवामुल्ष  :  अभी  तक  एक  भी  रोड  नहीं  बनी  है
 **'

 अध्यक्ष  घहोदय  :  आप  कया  बात  कर  रहे  ऐसा  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उमका  पूरा  वक्‍तथ्य  कायंवाही  वृतांत  में  शामिल  नहीं  किया  णा  रहा

 आपको  शायद  मालूम  नहीं  जवाहर  रोजगार  योजना  के  पंसे  ग्राम  पंचायत  और  जिलापरिषद  के

 पास  जाते  हैं  और  वे  खर्च  करते  बह  जानकारी  साकर  यहां  पर  आपको  दे  रहे  आपको

 पभेंटरी  पूछने  के  लिए  गहीं  कहा  है  और  आप  पबृछ  रहे  हैं|

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  चाहें  तो  मैं  आपको  अनृपूरक  प्रइन  पूछने  की  अनुमति  दे

 )

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  बहुत  ही  असंगत  है  तथा  सदस्प  की  ओर  से  बहुत  ही  निदापूर्ण  है  ।

 भरी  जाज्ज  कर्नास्डीज  :  अध्यक्ष  मेरे  प्रएन  का  जवाब  नहीं  आया  है  ।  मुझे  गांवों  का  ब्यौरा

 नहीं  22  हजार  करोड़  रुपया  यहां  से  जा  रहा  है|

 अध्यक्ष  सहोदय  :  कृपया  मगवान  के  लिए  आप  यह  बात  समझें  ।  मैं  आपको  एक  प्रश्न  पूछने

 की  अनुमति  दू  कृपया  पहले  आप  बेठ  जाइए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  कया  है  ?

 I ० कार्यवाही gata में सम्मिलित  महीं
 ०  कार्यवाही  बुतांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  यया  ॥
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 अध्यक्ष  महोदव  :  पदि  भाप  एक  प्रइन  पूछना  चाहते  हैं  तो  मैं  आपको  एक  प्रश्न  पूछने  को

 अनुमति दू  गा  ।

 )

 थी  बूटा  अध्यक्ष  इस  प्रहन  पर  माननीय  सदस्यों  के  मन  में  जिज्ञाता  होना  बहुत
 स्वामायिक  यह  एक  बड़ी  विस्तुत  और  देशव्यापी  योजना  इसका  मंतब्य  ही  यह  था  कि  हमारे
 देश  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंसड़कों  का  काम  हो  भौर  बेरोजगारी  को  मिटाने  का  काम  हो  |  हमें  देखकर

 भादचय  होता  है  कि  1989-90  से  1990-91  में  जो  हमारे  सामने  विवरण  है  उसमें  एक्सपेंडिचर

 बहुत  ही  कम  हुआ  है  ।  18  करोड़  से  13  करोड़  रह  गया  सड़कों  की  तादाद  57  हजार
 भीटर  से  कम  होकर  42  हजार  किलोमीटर  रह  गई

 अध्यक्ष  महोदय  :  सड़क  ही  वहीं  बनाना  टंक्स  घरों  का  कंस्ट्रक्शन  भी  है  ।

 भरी  बूटा  सिह  :  जिस  के  ऊपर  आपत्ति  हो  रही  है  मैं  वह  बताना  चाहता  मारत  सरकार

 की  ओर  से  यह  बताया  जाना  कि  हम  जो  पैसा  देते  हैं  उसके  बाद  प्रांतीय  सरकारें  उस  पर  काम  करती

 हैं  यह  सही  मगर  हमारे  पास  एक  फूल  फलेज  मि  प्रोग्राम  इम्प्लीमेंट  मिनिस्ट्री  थी  उससे

 हमें  फीड  बेक  मिलता  जिस  स्टेट  में  कमी  होती  थी  वहां  हम  टीम  भेजते  क्या  वह  प्रथा  खत्म

 कर  दी  गई  है  ?

 भी.ली०  बेंकठस्थामो  :  मैं  माननीय  सदस्य  को  बताना  बाहता  हूं  1989-90  में  ]  लाख  80

 हजार  238  किलोमीटर  रोड़  का  काम  हुआ  है  ।  वह  जो  बता  रहे  हैं  वह  सड़क  नहीं  वह  खर्चा

 हुआ  है  1989-90  में  इसको  ठीक  कर  रहा  हूं  ।

 श्री  सोहन  सिंह  :  यह  पूछा  है  कि  क्या  प्रोग्राम  इम्प्लीमेटेशन  का  विभाग  खत्म  हो  गया  है  ?

 झी  बेंकटस्वामो  :  उसके  बारे  में  में  बताना  चाहता  हूं  कि  तीन  महीने  में  हमारी  भौर
 राज्य  सरकार  के  आफिशियल्स  के  साथ  एक  बार  मीटिंग  होती  कक्‍्या-या  प्रोग्राम  चस  रहे
 क्या-क्या  कार्यान्वित  हो  रहे  ग्राम

 से
 लेकर  जिला  स्तर  पर  उनके  बारे  में  कार्यक्रम  बनाये  जाते  हैं

 और  विचार  किया  जाता  साथ  ही  ठनको  इम्प्लीमेंट  करने  के  लिए  कोशिश  होती  वह  कर

 रहे

 ]

 अध्यक्ष  महोदष  :  श्री  देशमुस्त  मेरे  विचार  से  आप  कोई  प्रदन  पृछना  चाहते  आप
 प्रवन  मैं  आपको  इसकी  अनुमति  देता  हूं  ।

 21
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 ओऔ  अशोक  अधननन्‍्द  राव  सेटर  से  राज्य  सरकारों  को  पंसा  जाता  है  ।  जिला

 पंचायत  गांव  स्‍तर  पर  खच्च  करने  के  लेकिन  इसका  यहां  बराबर  यूटिलाइबरेश्ञन-होता

 है  था  नहीं  यह  सेंटर  को  भी  देखना  चाहिए  |  जहां  तक  मेरे  जिले  का  सवाल  वेसे  तो  सभी  जिल्नों

 का  यह  सवाल  है  कि  जितने  भी  हमारे  ग्रामीण  क्षेत्र  हैं  वहां  जवाहर  रोजगार  योजना  के  अन्तगेत

 बाम  नहीं  होता  मैं  मिर्जापुर  का  उदाहरण  देता  हूं  जैसे  वोटिंग  लिस्ट  है  उस  पर  थम्पिव-करके

 उन्होंने  रुपये  का  कागज  रुपये  में  उठाया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदप  :  आपका  प्रइन  क्‍या  है  ?

 क्री  अशोक  आनग्दराव  देशसुद्त  :  मेरा  प्रश्न यह  है  कि  जो  विलास  गूडेवार  का  सवाल  उस

 पर  अंकुश  २खने  के  लिए  क्‍या  कोई  स्पेशल  आडिट  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ?

 झी  जी०  बेकटस्वासी  :  मारत  सरकार  की  तरफ़  से  ऐसा  कोई  अधिकार  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  नहीं  वह  पूछ  रहे  हैं  कि  इसकी  आडिट  करेंगे  ?

 क्रो  वंकटस्थामी  :  जरूर  कोशिश

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  श्री  सस्यपाल  सिंह  को  अनुमति  दे  रहा  हूं  श्री  निर्मल  कांति

 चटर्जी  जी  मैं  आपको  मी  अनुमति  नहीं  दे  रहा  ।  मैंने  श्री  सत्यपाल  सिंह  का  नाम  बुलाया  है  ।

 भ्रध्यक्ष  महो दय  :  यह  बया  है  ?

 ]

 थ्री  सत्यपाल  सिह  यादब  :  अध्यक्ष  मेरा  प्रशन  यह  है  कि  जहां  तक  मेरी  जानकारी  है
 कि  जवाहर  रोजगार  योजना  के  भन्‍्तगंत  गांव  समाओं  में  खड़जे  बनते  हरिजनों  के  लिए  आवास

 बमाते  कुछ  सामाजिक  वानिकी  का  कार्य  होता  है  लेकिन  सड़कों  का  निर्माण  नहीं  होता  है  परन्तु
 उसमें  सम्पर्क  मार्ग  बनाये  जाते  मैं  पूछना  चाहता  हूं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  कि  इसमें  बहुत  से

 धन  का  घोटाला  प्रधान  और  जिले  के  अधिकारियों  की  साजिश  से  होता  है  क्योंकि  दोनों  लोग  उसमें

 कमीएन  खाते  हैं  और  उसकी  जांच  जिलाधिकारी  या  एस०  डी०  एम०  से  करवाते  हैं  जिसका  अंजाम

 यह  होता  है  जो  लोग  घोटाला  करने  वाले  वह  जांच  करते  हैं  तो  सही  तथ्य  सामने  नहीं  झात्ते  हैं
 तो  कया  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  जो  घन  दिया  जाता  है  उसका  सही  सदुपयोग  किये  जाने  के  लिए  कोई
 जांच  कम्मीशन-की  व्यवस्था  करेगी  ?  दुसरे  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  उत्तर  प्रदेदा  में  पिछले  वर्ष  के

 मुकाबले  के  लिए  ज्यादा  घन  दिया  जा  रहा  हैया  कम  दिया  जा  रहा  है  ?

 22,

 ।
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 अध्यक्ष  महोबय  :  आप  सिफ  उत्तर  प्रदेश  में  गये  साल  में  घन  कम  या  ज्यादा  दिया  गया

 यदि  इसके  आड़े  हों  तो  नहीं  तो  आप  बाद  में  भेज  दें  ।

 की  बेंकटस्वाभी  :  अध्यक्ष  मैं  जहूर  इसकी  इल्बवायरी  कराकर  भेज  गा
 ।

 नंवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  को  हुआ  शुरूसान

 $3  ,  2.  बहलल  पेरूमान  :  क्‍या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हाल  ही  की  बाढ़  और  चक्रवात  के  कारण  नंवेली  लिग्ताइट  कारपोरेशन  का  कोई

 नुकसान  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 इस  दिला  में  क्या-क्या  एहतियाती  उपाय  करने  को  विचार  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उपमंत्री  श्यायाभोडर )

 से  इस  संबंध  में  एक  विवरण-पत्र  समा  पटल  पर  रश्न  दिया  गया

 विवरण

 बाढ़  भा  जाने  के  कारण  आय  में  हुई  अनुमानित  हानि  तथा  हुआ  अतिरिक्त

 लगभग  47.91  करोड़  र०  की  राशि  का  है  ।

 उत्पादन  में  हुई  हानि  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :--

 (1)  मलबा  लाख  घन  मीटर

 (०2)  लिग्नाइट  --  7.64  खलाक्ष  टन

 (3)  विद्युत  उत्पादन  —  424  मिलियन

 इस  संबंध  में  मदवार  अनुमानित  विफ्तीव  प्रमावकारिता  का  अयौरा  नीचे  दिया  गया  है  :

 (1)  में  कच्चे  लिग्नाइट  के  कम  उत्पादन

 होने  क ेकारण  आय  में  अनुमानित  कमी  --23.25  करोड़  ०

 (2)  हठी०  पी०-एस०-ना  में  कम  उत्पादत  होने  के

 कारण  आय  में  अनुमानित  कमी  ।  करोड़  ६०

 (3)  जल  निकासी  के  लिए  खं  की  गई  लागत  --00.39  करोड़

 (4)  सालवेजिंग  मरम्मत  और
 ...

 उपकरण  के  अनुरक्षण  पर  किया  यया  ध्यय  --00.46  करोड़  रु०

 (5)  से  टी०  पी०  एस०--वा  तक  लिग्नाइट

 के  परिवहन  पर  किया  गया  अतिरिक्त  ध्यय

 (29.2.1992  शक  /  --00.78  करोड़  रु०

 छ  वाठा  करोड़

 23
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 :  नेयवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  को  द्वितीय  खान  से  लिग्ताइट  का  उत्पादन  पुनः
 प्राप्त  किए  जाने  के  लिए  सभी  संभव  कदम  उठाए  जाने  के  निर्देश  दिए  गए  थे  और  यह  सुनिष्चिय

 किए  जाने  के  निर्देश  मी  दिए  गए  थे  कि  यथासंमव  शीघ्र  ही  द्वितीय  से  विद्युत  के

 उत्पादन  सुनिश्जय  इसके  नेयवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  को  सतही  जल  निकासी

 ब्यवस्था  को  सुदृढ़  किए  जाने  के  लिए  अल्पावधि  कारंवाई  योजनाओं  को  तयार  करने  के  निर्देश  दिए

 गए  थे  और  उन्हें  दीर्धावधि  उपायों  के  लिए  राज्य  सरकार  के  अधिकारियों  के  साथ  संपक  करने  को

 सलाह  भी  दी  गई  थी  ।

 खान-दो  से  जल  निकासी  किए  जाने  के  लिए  नेयबेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  के  प्रबंधन  द्वारा

 हीघज्न  कारंवाई  की  गई  ।  वाढ़  के  जल  कौ  निकासी  का  कार्य  )992  के  प्रथम  सप्ताह  में

 पूरा  कर  लिया  गया  प्रबंधन  द्वारा  बपेक्षित  सुधाय॑  क्रियाकलापों  को  किए  जाने  के  बाद  मलबा

 उत्पादन  पद्धति  के  पुनः  चालू  किए  जाने  के  संबंध  में  सामानान्तर  कार्यवाई  की  गई  ।  मलबा  हटाए
 लाने  का  कार्य  पुनः  19  1991  से  शुरू  किया  गया  ओर  यह  धीरे-घीरे  सुदृढ़ीकत  हो  गया  ।

 लिग्ताइट  का  उत्पादन  बाढ़  से  जमी  गाद  को  तेजी  से  किए  गए  सफाई  सम्बन्धी  क्रियाकलापों  और

 अपेक्षित  अनुरक्षण  कार्यों  को  किए  जाने  के  बाद  2  1992  को  पुनः  शुरू  किया  गया  है  ।

 डा०  पी०  बल्‍लल  पेरूमान  :  श्रीमान  मंत्री  महोदय  द्वारा  दिये  गये  विवरण  के

 कुल  धाटा  लगमग  47.91  करोढ़  रु०  का  है  ।  लेकित  एनएलसी  के  अधिकारियों  और  विशेषज्ञों  से

 प्राप्त  जानकारी  के  अनुसार  कुल  घाटा  120  करोड़  रु०  का  था  ।  लिग्नाइट  के  उत्पादन  और  बिजली

 कै  उत्पादन  में  औसतन  लगभग  120  करोड़  रु०  का  घाटा  हुआ  ।  बाद  के  दोरान  1500  करोड़  रु०

 की  मशीनों  को  निष्किय  रखा  गया  ।  हाल  के  भ्क्रवाती  तूफान  से  खानों  में  हानि  पहुंची  है  ओर  भारी

 घाटा  हुआ  है  ।

 अध्यक्ष  भह्दोदय  :  कृपया  प्रएन  पूछिये  ।

 डा०  पो०  बल्लल  पेरूसाम  :  दो  दिन  से  पूर्व  ही  मोसम  विभाग  ने  अग्रिम  रूप  से  मौसम  संबंधी

 बेतावमी  दी  लेकिन  सम्बद्ध  अधिकारियों  ने  फिर  भी  उपयुवत  कारंवाई  भहीं  की  ।  ओर  उनकी

 लापरवाही  के  कारण  लगमग  120  करोड़  र०  का  मुकप्तान  हुआ  ।

 क्या  माननीय  मंत्री  महोदय  यह  बात  स्पष्ट  करेंगे  कि  एनएलसी  जोकि  इन  श्लानों

 का  प्रमारी  ने  मौसम  विज्ञान  द्वारा  अप्रिम  रूप  से  दी  गई  मौसम  संबंधी  श्वेतावनी  पर  ध्यात  क्यों

 नहीं  दिया  ”  हसका  क्या  कारण  है  ?

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  आपको  केवल  एक  प्रश्न  पूछता

 हा०  पो०  बहलत  पेरूसान  :  क्‍या  मंत्रालय  ने  इस  बारे  में  कोई  जांच  करवाई  है  ?  यदि

 तो  दोषों  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गईं  है  ?

 कोयला  मंजालय  के  राज्य  संजी  पी०ए०  :  जेसाकि  माननीय  सदस्य

 ने  कहा  है  इस  बाढ़  के  परिणमास्यकूप  कुल  धुकसान  120  करोड़  रु०  का  ही  नहीं  हुआ  है  ।
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 प्राषिकारियों  द्वारा  दिये  गये  सरकारी  आंकड़ों  के  अनुपार  कुल  नुकसान  47.91  करोड़  ९०  का  हुआ  ।

 इसकी  गणना  7.64  लाख  टन  उत्पादन  के  नुकसान  के  आधार  पर  की  गई  है  और  बिजली

 उत्पादन  नुकसान  मी  424  मिलियन  यूनिट  का  हुआ  ।  इस  तरह  से  ये  सभी  हिसाब  उनके  अनुसार

 लगाए  गए  यह  संरुया  47.91  करोड़  रुपए  इस  तरह  से  यह  उतके  प्रइन  के  पहले  भाग

 का  उत्तर  है  ।

 नाप  ----+-

 जहां  तक  प्रइन  के  दूसरे  माग  का  संबंध  अर्थात्‌  मौसम  सम्बन्धी  चेतावनी  के  बावजूद  जो

 कि  प्रबन्धन  को  48  घन्टे  पूर्व  प्राप्त  हुई  बाढ़  को  रोका  नहीं  जा  बेशक  इसके  आने  से

 48  घंटा  पहले  मौसम  की  पूर्व  सूचना  दे  दी  गई  थी  |  लेकिन  जिस  ढंग  से  बारिश  हुई  वास्तव  में

 यह  बात  प्रबन्धक  वर्ग  के  नियन्त्रण  से  बाहर  हो  गई  ।  मैं  यह  बताना  चाहूंगा  कि  15  नवम्बर  को

 उप्त  स्थान  विशेष  पर  150  मि०मी०  बारिश  हुई  जोकि  उस  क्षेत्र  के  इतिहास  में  कमी  नहीं  हुई  थी  ।

 यह  अमूतपूर्व  बात  यद्यपि  प्रबन्धकों
 ने

 कतिपय  कदम  उठाए  थेਂ  सेकिन  इस  तरह  की

 प्राकृतिक  आपदा  का  नियन्त्रण  करना  असम्भव  काय॑  था  ।

 डा०  पो०  बल्‍्लन  पेझुमान  ?  मेरा  दूसरा  अनुपूरक  प्रएन  यह  है  कि  वह  खान  24

 घंटों  में  400  मि०मी०  बारिश  सह  सकती  है  ।  लेकिन  72  घण्टों  में  वास्तव  में  183  मि०्म्ी०

 बारिश  ही  हुई  थी  |  गारलेंड  नामक  एक  नहर  है  जिसका  उपयोग  खान-दो  से  पानी  निकालने  के

 लिए  किया  जाता  है  ।  गारलेंड  नहर  के  घटिया  रख  रखाव  और  अधिकारियों  की  लापरवाही  के

 कारण  भौ  खानों  में  बाढ़  आ  गारलेंड  नहर  के  रख-रखाव  पर  प्रबन्धक  वर्ग  प्रति  वर्ष  कागजों  पर

 80  लाख  रु०  व्यय  कर  रहा  है  लेकिन  वास्तव  में  व्यय  नहीं  कर  रहा  इसलिए  प्रदन  के  भाग  दो

 में  मानमीय  मंत्री  जी  द्वारा  दिया  गया  उत्तर  उपयुक्त  नहीं  में  माननीय  मंत्री  जी  को  इस  आपदा

 का  उपयुक्त  ढंग  से  सामना  करने  के  लिए  गारलेंड  नहर  को  मजबूत  बनाने  हेतु  अधिकारियों  को

 सख्त  कार्यवाही  करते  का  निर्देश  देने  का  अनुरोध  करू गा  ।

 श्री  पी०  ए०  संगमा  :  यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  72  घण्टों  के  दोरान  183  मि०मी०

 बारिश  हुई  ।  15  नवम्बर  को  24  धण्टों  के  दोरान  183  मि०मी०  बारिश  हुई  |  जहा  तक  प्रएन  के

 दूसरे  भाग  का  संबंध  गारलेंड  नहर  की  क्षमता  सीमित  है  ओर  प्रबंधव  ने  काफी  समय  पहले  पानी

 निकालना  शुरू  कर  लेकिन  11-12-91  तक  वे  1.18  लाख  गेलन  पानी  प्रति  मिनट  निकाल

 पाए  ।  अब  इतना  ही  वे  कर  सकते  थे  क्योंकि  नहर  की  क्षमता  इतनी  थी  कि  यदि  वे

 अधिक  पानी  तो  पड़ोस  के  गाव  बाढ़ग्रस्त  हो  जाते  ।  उनकी  यह  सीमा  थी  और

 एक  क्षमता  के  बाद  पानी  को  बाहर  नहीं  निकाला  जा  सकता  था  ।

 शो  के०  रामसूर्ति  टिडिवमाम  :  महोदय  यह  प्राकृतिक  आपदा  के  बजाय  माननीय  असफलता

 थी  जिससे  नेवेली  में  नुकसान  हुआ  ।  श्रीमान  प्रबन्धन  के  बचाव  में  जो  कुछ  कहा  गया  है  वह  सच

 नहीं  है  ।  वास्तविकता  पह  थी  कि  प्रबन्धन  एह्तियाती  कद्ष्म  उठाने  में  नाकाम  रहा  जिसके

 स्वरूप  करोड़ों  रु०  की  क्षति  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  खानों  में  बाढ़  को  रोकने  के  लिए  श्रबंधन

 द्वारा  उठाए  गए  एहतियाती  कदमों  के  संबंध  में  जानना  चाहूँगा  ।  खान-दो  बाढ़मग्न  हो  गई  जबकि

 खान-एक  सुरक्षित  थी  ।  लेकिन  दोनों  ख्षानों  में  बाढ़  को
 रोकने

 के  लिए  गारलेंड  की  एक  ही  दीवार
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 प्रयुक्त  होती  यह  कैसे  हुआ  खान-दो  में  बाढ़  आ  गई  जबकि  खान-एक  सुरक्षित  थी  ?  यह  प्रबन्धन

 की  असफलता  के  कारण  हुआ  ।  माननीय  मंत्री  जी  कया  कृपापूर्वंक  यह  बताएंगे  कि  खान-एक  कंसे

 आढ़प्रस्त  नहीं  हुई  और  खान-दो  बाढ़ग्रस्त  रो  गई  जबकि  दोनों  खानों  में  गारलेंड  दीवारें  कोयले

 की  आवष्यकतानुसार  इसका  सुरक्षित  मंडार  क्यों  नहीं  रखा  गया  ?  मैं  यह  प्रश्न  इसलिए  पूछ  रहा

 हूँ  कि खान-एक  से  खान-दो  तक  कोयले  की  परिवहन  लागत  से  78  लाख  रु०  का  मुसकान  हो
 गया'*ਂ

 अध्यक्ष  महोदय  आपका  प्रहन  तो  अपूर्ण  ही  रह  गया  ।

 क्षी  के०  राममूति  टिहिबनाम  :  श्रीमात्र  मैं  इसे  पूरा  कर  रहा  हूं  ।  यह  सब  नेवेली  में

 व्याप्त  अधिकतम  अ्रष्टाचार  के  कारण  हुआ  ओर  प्रबंधन  को  मंत्रालय  का  पूरा  समर्थन  मिल  रहा

 है  |  कया  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  जान  सकता  हूं  कि  कया  वे  वहां  पर  हुए  नुकसान  ब  क्षति  के

 कारणों  तथा  व्याप्त  भ्रष्टाचार  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  जांच  करवाएंगे  ?

 हरी  पो०ए०  समा  :  मैं  माननीय  सदस्य  से  सहमत  नहीं  हूं  ।  हां  पर  कोई  सानवीय  चूक

 नहीं  हुंई  और  यह  एक  प्राकृतिक  आपदा  इसके  इस  आपदा  का  सामना  करने  में

 प्रबंधन  ने  बहुत  अच्छा  कार्य  किया  ।  जहां  तक  दूसरे  भाग  का  संबंध  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि

 यह  अनुमव  होने  के  पश्चात्‌  हमें  मविष्य  के  लिए  योजना  बनानी  हमने  पहलें  ही  उन  कदमों

 का  पता  लगा  लिया  है  जिन्हें  मविष्य  यें  उठात  की  आवश्यकता  होगी  ।  पहले  हमें  गारलेंड  नहर  को

 चौड़ा  करना  पड़ेगा  बर्योकि  हमें  क्षमता  बढ़ानी  पड़ेगी  ।  हमें  बांधों  को  भी  मजबूत  करना  पड़ेगा  और

 राज्य  सरकार  ने  बिनाश-रोघी  कार्यक्रम  की  एक  थोजना  बनाई  हमने  इसको  स्वीकार  किया  है

 तदनुसार  ही  हम  कदम  उठ  एगे  ।  उनका  तीसरा  प्रश्त  यह  था  कि  लिग्ताइट  को  खान  एक  से  ही

 टीपीएस-दो  तक  क्‍यों  ढोया  गया  ?  यह  इसलिए  किया  गया  क्‍योंकि  टीपीएस-दो  को  भालू  करना  था  ।

 अन्यथा  दक्षिणी  क्षेत्र  अन्धेरे  में  ढ्बा  रहता  |  इसलिए  यद्यपि  खान-दो  में  लिग्नाइट  का  उत्पादन  इस
 ‘ad  वर्ष  जनवरी  में  ही  शुरू  हमने  टी०  पी०  एस०-दो  में  ऊर्जा  पिछले  साल  6  दिसम्बर  से  ही

 उत्पादित  करनी  शुरू  कर  दी  ओर  यह  इसलिए  सम्मव  हो  पाया  कि  लिग्नाइट  को  खान  एक  से  ढ़ोया

 गया  ।

 कोयले  के  उत्पादन  के  लिए  विश्व  बंक  से  सहायता

 के

 #313  श्री

 बसुदेव
 आचाय  ह ्रै  ४  य  ला  मनत्री  यह  आ्ज्त  :

 भी  कुमा र  क्चर्मा  ।
 :  क्या  कोयला  मर्जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कोयला  क्षत्र  की  उत्पादकता  बढ़ाने  के लिए  इस  समय  विद्व  बैंक  से  कितनी  धनराष्ि

 की  सहायता  मांगी  गई

 क्या  इस  धतराशि  के  उपयोग  के  लिए  खानों  का  चयन  कर  लिया  गया

 यदि  तो  तत्सबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 ः
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 स्वदेशी  मशीनों  पर  उपयोग  के  लिए  कितनी  धनराशि  नियत  की  गई  है  !

 कोपला  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  :  हस  संबंध  में  विवरण-पत्र  सभा

 पटल  पर  रल  दिया  गया

 से  :  34  मूमिगत  खानों  के  उत्पादकता  और  वित्तीय  व्यवाहयंता  में

 सुधार  लाए  जाने  के  लिए  एक  संयुक्त  रुप  में  परियोजना  सं  मावित  वित्त-पोषण  के  लिए

 विश्व  बैंक  को  संदमंगत  किए  गए  प्रस्तावों  में  से  एक  कोल  दृण्डिया  लि०  द्वारा  अ्रस्तुत  की  गई

 परियोजना  संबंधी  रुपरेला  में  विनिर्दिष्ट  किए  गए  प्रारम्भिक  अनुमानों  के  अनुसार  इस  परियोजना

 पर  अस्थायी  तौर  पर  425.21  करोड़  रु०  का  अतिरिक्त  निवेश  होने  का  हिसाब  लगाया  गया

 जिसमें  से  विश्व  बेंक  की  सहायता  के  लिए  115.10  करोड़  रु०  की  राशि  विनिदिष्ट  की  गई  है  |

 इस  संबंध  में  जब  तक  विश्व  बैंक  परियोजना  का  विस्तृत  मूल्यांकन  करते  भर  इसकी  प्रतिक्रिया  देने

 तथा  ऋण  मुहैया  किए  जाने  सम्बन्धी  सहमति  नहीं  दे  देता  तब  तक  इस  परियोजना  के  लिए

 अपेक्षित  मश्नीनरी  के  देशीय  पुर्जों  के  सम्बन्ध  में  कोई  मूल्यांकन  नहीं  किया  जा  सकता  किन्तु

 विद्व  बेंक  के  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  के  अनुसार  उपकरणों  के  देशीय  उत्पादक  भी  निविदाओं  में  भाग  झेने

 के  पात्र

 भरी  वसुवेव  आचाय  :  उत्तर  में  केवल  मूमिगत  खनन  के  संबंध  में  कहा  गया  खुले  मुहानों
 वाली  अनेक  परियोजनाएं  हैं  जिनके  लिए  विश्व  बेंक  से  सहायता  मांगी  गई  है  ।  क्या  मैं  माननीय  मत्री

 जी  से  जान  सकता  हूं  कि  मूमिगत  खनन  तौर  खुले  मुडानों  वाली  खानों  की  इकाइयों  के  लिए
 विश्व  बैंक  की  सहायता  मांगी  गई  है  ?  क्या  विश्व  बैंक  ने  जनश  कत  आयोजना  और  कतिप्य

 अलापका री  खानों  को  बन्द  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  शर्ते  लगाई  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  भी  पो०  :  तीन  श्रेणियाँ  पहली  है  34

 खानों  का  उद्धार  जिसके  लिए  आंकल्नन  परियोजना  अनुभान  तंयार  किए  गए  है  ।  इसी  लिए  मैंने

 इस  सम्बन्ध  में  जानकारी  दी  इस  उदृंश्य  हेतु  425  करोड़  र०  का  अतिरिक्त  धनराद  की

 आवद्यकता  है  और  इसमें  से  विश्व  बेंक  से  हमन  118  करोड़  रु०  का  माग  की  दूसरी  श्रंणी

 खुले  मुहानों  वाली  खानों  से  सम्बन्धित  है  जिसका  माननोय  सदस्य  ने  जिक्र  किया  है  ।  प्रस्ताव  विध्व

 बैंक  के  पास  चना  गया  लेकिन  उनसे  अमी  कोई  उतर  नहीं  मिला  इसी  कारण  से  मैंन  उसका

 यहां  पर  उल्लेख  नहीं  किया  इस  श्रंणी  में  हम।रे  पास  तीन  खुली  मुहानों  की  खानें  है  अर्थात

 (1)  केडीहेस्लांग  खुले  मुहाने  की  (2)  दुधिचु आ  चरण  दो  ओर  (3)  जाम्बाद  खुले  मुहाने

 को  खान  ।  चोधा  प्रस्ताव  झरिया  की  मूमिगत  आग  स  निपटने  के  लिए  है  ।  ज्हां  तक  कोल  इण्डिया

 लि०  का  सम्बन्ध  है  यह  दूसरी  श्रेणी  तीसरी  श्रेणी  में  नवेली  जिसकी  पांच  परियोजनाए

 जिसके  लिए  हमने  विश्व  बैंक  से  सहायता  माँगी  इस  तरह  की  कोई  छातं  नहीं  है लेकिन  जब

 विध्व  बैंक  हमें  ऋण  देता  तो  वह  क्रियान्वयन  के  लिये  विशेष  अवधि  निर्दिष्ट  कर्ता  यही  एक

 द्वातं
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 प्रहनों  के
 लिखित  उत्तर

 लघु  एककों  को  सहायता

 *३  ]1.  श्री  बी०  श्रीनिवास  प्रसाद  .  बय  भन्‍्भो  यह  बताने
 श्री  एम०  बो०  अमापेखर  मूति  |;

 प्रधान  मम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  केन्द्र  सरकार  का  विचार  लघु  एककों  के  विकास  तथा  इन  एककों  द्वारा  उत्पादित

 बस्तुओं  को  गुणवत्ता  में  सुधार  के  प्रयोजव  से  उनके  प्रौद्योगिकीय  उन्‍तयव  हेतु  कोई  सहायता  प्रदाव

 करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  मौर

 केन्द्र  सरकार  ने  प्रौद्योगिकीय  उनन्‍नयथ  के  लिए  पिछले  तीन  वर्षो  के  दोरान  कितने  श्षधु

 एपुककों  को  सहायता  प्रदान  की  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  एक  विवरण  समा  पटल  पर  रखा

 जाता  है  ।

 तथा  *  अतिलघु  तथा  प्राम्य  उद्यमों  को  बढ़ावा  देने  तथा  सुदृढ़  करने  के  लिए

 संसद  में  6.8.1991  को  नीति  संबंधी  उपाय  रखें  गये  जिनका  उ्ंश्य  गुणवत्ता

 सुधार  तथा  प्रौद्योगिकी  उन्नयन  सहित  लघु  एककों  को  अधिक  जोव्यता  तथा  विकास  प्रोत्साहन
 देना  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  (1988-89  से  1990-91)  के  दौरान  लघु  उद्योग  विकास  संगठन

 द्वारा  दी  गई  तकनीकी  परामर्श  सेवाएं  और  परीक्षण  सुविधाएं  2,31,761  तथा

 2,13,839  हैं  ।

 धातु-कृणों  का  विदोहन

 0314,  ]4,  डा०  रवि  मल्लू  :  कया  प्रधान  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  हमारे  समुद्री  क्षेत्र  से  घातु-कर्णों  के  विदोहन  के  लिए
 कोई  परियोजना  शुरू  की  और

 (६)  यदि  तो  इस  परियोजना  से  क्‍या  परिणाम  प्राप्त  हुआ  और  इस  पर  अब  तक  कितनी
 धमरादि  सर्च  हुई  है  ?

 लोक  शिकायत  एवं  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  मारप्रट  पि

 बी  |
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 सर्वेक्षण  एवं  अस्वेषण  के  क्षत्र  में  सतत  श्रयत्नों  के  परिणाम  स्वरूप  1987  में

 अन्तर्राष्ट्रीय  समुद्र  संस्तर  प्राधिकरण  द्वारा  मध्य  हिन्द  महासागर  वेसिन  भारत  को  1,50,000

 वर्ग  किलोमीटर  खनन  स्थल  का  आवंटन  किया  गया  है  ।  समुद्र  संस्तर  की  स्थलाकृति  एवं  पिण्डिकाओं

 के  वर्गीकरण  एवं  अधिकता  के  बारे  में  भी  सूचना  प्राप्त  की  गई  अनुसंधान  एवं  निष्कषंण

 धातुकर्म  प्रयोगशाला  स्तर  पर  प्रक्रम  बिकसित  करने  में  सफल  हुआ  है  जिसका  प्रारम्भिक  स्तर  पर

 परीक्षण  किया  जाएगा  ।  निम्न  मात्रा  खनन  प्रणाली  का  विकास  भी  न्गमग  पूर्ण  हो  रहा  1981

 से  इस  कार्यक्रम  पर  लगमग  40,00  करोड़  रुपये  ध्यय  हुए

 झुग्गी-झोंपड़ी  कालोनियों  में  रहने  बालों  के  लिए  राशन-कार्ड

 $3]6-  श्री  आनस्द  रत्त  मो  :  क्‍या  प्रधान  प्रंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  में  वर्ष  1991-92  के  दौरान  जारी  किए  गए  राशन  कार्डों  की  संख्या

 कितनी

 क्या  1990  के  परचात  बनी  नई  झ्ुग्गी-झोंपड़ी  बस्तियों  में  रहने  वाले  सभी

 लोगों  को  राशन  कार्ड  दे  दिए  गए

 क्‍या  राशन  का  कोटा  घटा  दिया  गया  है  जबकि  राह्मान  कार्ड  घारकों  की  संख्या  बढ़ी

 भौर

 इस  समथ  दी  जा  रही  राशन  की  अपर्याप्त  मात्रा  में  से  कार्ड-घारकों  की  बढ़ी  हुई  संख्या

 को  किस  प्रकार  राशन  दिये  जाने  का  विचार  है  ?

 तायरिक  उडपमोकक्‍्ता  मासले  ओर  सा्ंजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 कसालुद्दीन  अहमद  )  :  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  भूचित  किया  है  कि  अप्र  1991  से  1992  के

 दौरान  2  75  लाख  से  ऊपर  राशन  का्ड  जारी  किए  गए  इनमें  16  1991  से

 झौंपड़ियों  में  रहने  वाले  लोगों  को  जारी  किए  गए  66,304  कार्ड  शामिल  दिल्‍ली  प्रशासन  के

 मौजूदा  अनुदेशों  के  झुग्गी-झोंपड़ी  कालोनियों  के  निवासियों
 से

 आवेदन  लेने
 की

 अतिम  तारीख

 निर्धारित  नहीं  की  गई  है  ।  अब  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  शुरिगियों  में  रहने  वाले  लोगों  को  शहर

 के  अन्य  भागों  में  रहने  वाले  लोगों  को  कार्ड  जारी  करने  की  योजना  फ॑  राशन  का्ड  निरन्तर  जारी

 किए  जाते  रहेंगे  ।

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  की  वस्तुओं  का  कैन्द्रीय  पूल  में

 धाजार  में  उपलब्ध  मात्रा  तथा  राज्यों/सघ  राज्य  क्षेत्रों  की  परस्पर  आवष्यकताओं  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  मासिक  आधार  पर  किया  जाता  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  की  वस्तुओं  का



 सामना

 आशंटन  अनुपूरक  स्वरूप  का  होता  है  और  इसका  प्रयोजन  किसी  भी  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  की  समृत्री
 मांग  को  पूरा  करना  नहीं  होता  है  ।

 दिल्ली  प्रशासन  ने  सूबित  किया  है  कि  खाद्यान्न  का  वितरण  करते  समय  यह  सुनिश्चित  करने

 के  प्रयास  किए  जाते  हैं  कि  झुर्गी/पुनर्वास  कालोनियों  में  रहने  वाले  लोगों  को  प्रति  महीना  प्रति  ध्यस्क
 कम  से  कम  8  कि०  ग्रा०  गेहूं  प्राप्त  हो  ।

 लिखित  उत्तर  18  1992
 अि  क ुलुनुरुुुलल॥  नए

 राजस्थान  में  उद्योगविहोौन  जिले

 *३ 17  थ्री  कुल्जी  साल  :  कया  प्रधान  भन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  के  उन  जिलों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  उचद्योगविहीन  जिलों  की  सूची  में  शामिल

 किया  गया  ।

 कया  कैन्द्रीय  सरकार  का  विचार  इन  जिलों  में  औद्योगिक  एकक  स्थापित  करने  का

 यदि  तो  इन  औद्योगिक  एककों  को  कब  तक  स्थापित  किये  जाने  की  समावना

 ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 उच्चोग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राजस्थान  में

 बाड़मेर  ओर  चूरू  को  रहित  जिलेਂ  घोषित  किया  गया  है  ।

 किसी  क्षेत्र  का  औद्योगीकरण  करना  मुर्यतया  संबधित  राज्य  सरकार  का  उत्तरदायित्व

 होता  केन्द्र  सरकार  जहां  सभव  होता  राज्य  सरकारों  के  प्रयासों  मे ंमदद  करती  पिछड़े
 क्षेत्रों  क ेऔद्योगीकरण  के  लिए  सरकार  ने  एक  विकास  केन्द्र  योजना  आरंभ  की  है  जिसके  अधीन

 राजस्थान  को  पांच  विकास  केन्द्र  आबंटित  किए  गए  हैं  ।  ये  केन्द्र

 झालावाड़  ओर  सिरोही  जिलों  में  एक-एक  आाठवों  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  जिन  विकास

 केन्द्रों  की  स्थापना  को  जायेगी  उन्हें  बुनियादी  सुविधाएं  दी  जायेंगी  ।

 समेकित  भ्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अंतगत  साभान्वित  ध्यक्ति

 318  श्री  देगेसा  प्रसाद  यादव

 }
 े

 मंत्री री  राम  बदन
 :  क्या  श्रधाल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ग्रामीण  परिवारों  को  गरीबी  का  स्तर  निर्धारित  करने  के  लिए  क्या  मानदंड  अपनाये

 गये

 :  इस  कितने  परिवार  गरीबी  की  रेखा  के  नीच  रह  रहे

 वर्ष  1990-91  ओर  1991-92  के  समेकित  ग्रामीण  विकास

 कार्यक्रम  के  भन्तगंत  ऐसे  कितने  परिवारों  क्रो  सहायता  दी  गयी  जिवकी  वाधिक  आय  4800/-  रुपये

 से  कम
 .
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 ाााणााााााणाात्  वशनशननननिनिकिककक  मारा

 इस  कार्यक्रम  के  अंतगंत  व्ष  के  कितने  परिवारों  को

 साभामग्वित  करने  का  विभार

 कया  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  से  वांछित  परिणाम  प्राप्त  हो  रहे  और

 इस  कार्यक्म  को  और  अधिक  परिणामोन्मुख  बनाने  हेतु  क्‍या  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ?

 प्रामीण  विकास  मंत्रान्नय  में  राज्य  मंत्री  उत्तममराई  :  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 गरीबी  की  रेश्ा  निर्धारित  करने  का  मानदण्ड  2400  बलोरी  प्रति  ध्यक्षित  प्रतिदिन  यह  मानदण्ड

 1984-85  की  कीमतों  पर  5  व्यक्तियों  के एक  परिवार  के  लिए  6400  रुपये  वाषिक  आय/ब्यय

 स्तर  आठवीं  योजना  अवधि  के  लिए  1991-92  की  कीमतों  १२  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  गरोबी  की

 रेखा  को  संशोधित  करके  प्रति  परिवार  11000  रुपये  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 इस  समय  प्रामीण  क्षेत्रों  मे ंगरीबी  की  रेखा  से  नीच  बसर  कर  रहे  परिवारों  की  संक्ष्या

 के  अनुमान  उपलब्ध  नहीं  राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  के  43  वें  दौर  (1987-88)  के  आधार

 योजना  आयोग  ने  अनुमान  लगाया  है  कि  346.90  लाख  ग्रामीण  परिवार  गरीबी  की  रेखा  से

 नीचे  थे  ।  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  बसर  करने  वासे  परिवारों  की  संख्या  के  बारे  में  राज्य-वार  सूचना
 विवरण  में  दी  गई

 4800  रुपये  से  कम  वार्षिक  आय  वाले  जिन्हें  1990-91  और  1991-92

 के  दौरान  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  सहायता  दी  गई  की  राज्यवार  सलग्त

 विवरण  में  दी  गई  है  ।

 1992-93  के  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  लाभ  पहुंचाए  जाने  वाले  परिवारों  की  संख्या

 को  अमी  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 (8)  समन्वित  प्रामीण  विकास  कार्यक्रम  का  उहं श्य  आय  सूजित  करने  वाली  परिसम्पत्तियों

 की  व्यवस्या  करके  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  चुने  हुए  परिवारों  को  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  लाना  है  ।

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  छठी  तथा  सातवीं  योजना  फे  दौरान  सहायता  किए  गए

 परिवारों  की  संडया  165.63  लाख  और  181.77  लाख  समन्वित  ग्रामीण  विकास

 कार्यक्रम  के  समवर्ती  मूल्यांकन  1989)  के  73  प्रतिशत  मामलों  में

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  लाभाथियों  की  प्रारम्मिक  वाधिक  आय  की  तुलना  में  कुल
 वायिक  परिवारिक  आय  में  50  प्रतिशत  से  भी  अधिक  की  वद्धि  हुई  थी  ।  राष्ट्रीय  स्तर  पर  28

 प्रतिशत  लामाथियों  के  6400  हपये  को  गरोबी  की  रेखा  को  पार  कर  लेने  का  अनुमान  लगाया

 गया  है  ।

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  एक  निरन्तर  चलने  दाला  कार्यक्रम  जिसमें

 वर्ती  मूल्यांकन
 फील्ड  दोरों  और  राज्य  सरकारों  के  साथ  विचार-विमशं  से  प्राप्त  जानकारी

 के  भाधघार  पर  समय-समय  पर  संशोघत  किया  जाता  रहता  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  में
 9*.......

 सुधार  लाने  के  लिए  हाल  में  उठाएं  गए  कुछ  कदम  निम्न  प्रकार

 हि३
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 (2)

 नी (3

 (4)

 (5)

 (6)

 (7)

 पात्र  लाभावियों  के  बयन  की  प्रक्षिया  में  सुधार  करना  ।

 से  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के लिए  अनुसूचित  जातियों  और

 अनुसू बित  जवजातियों  की  न्यूनतम  कवरेज  को  30  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  50  प्रतिशत

 करना  और  अनुसूबित  जातियों  और  शारीरिक  रूप  से  विकलांग  लोगों  के  लिए

 सिड्ी  की  अधिकतम  सीमा  को  कुल  परियोजना  लागत  के  50  प्रतिशत  तक  बढ़ाना
 ताकि  उन्हें  अनुसूचित  जनजाति  के  स्तर  पर  लाया  जा  सके  ।

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  महिलाओं  की  कवरेज  को  30  प्रतिष्ठत

 से  बढ़ाकर  40  प्रतिशत  करना  साथ  ही  साथ  संछया  बढ़ाने  के  प्रयास  भी  किये  जा

 रहे  हैं  ।

 शारीरिक  रूप  से  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  3  प्रतिशत  लाभ  निर्धारित  करना  ।

 ग्रामीण  युवा  स्वरोजगार  प्रशिक्षण  योजना  के  अन्तगंत  कवरेज  में  वृद्धि
 करना  ताकि  स्वरोजगार  वर्ष  के  आयु  वर्ग  में  मुवाओं  को  आय  सृजित  करने  की

 कुशलता  प्रदान  की  जा  सके  ।

 प्रारम्भ  में  50  प्रतिशत  खण्ड़ों  में  खरीद  समिति  को  समाप्त  करना  और  देरी

 और  परेशानी  को  खत्म  करने  के  लिए  लाभाथियों  को  सीधे  नकद  घनराशि  का  वितरण

 आरम्भ  करना  ।

 बैंकों  के साथ  कण  सम्पर्कों  को  सरल  बनाना  ।

 विवरण

 समस्वित  प्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  गरीबी  को  रेखा  से  नीचे  बसर  करने  वाले

 परिवार  और  सामान्वित  परिवार

 लाख

 राज्य/पंघ  झासित  क्षेत्र  गरीवी  की  रेखा  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम
 से  तीबे  बसर  के  अंतर्गत  लामान्वित  परिवारों

 करने  वाले  की  संरुया

 परिवारों  की

 संल्या
 परिवारों

 2  3  4

 आरप्म  अदेद  30.3  2.63  21.2

 असम  7.86  0.50  0.24
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 2  है  4

 बिहार  51.9  4.16  2.05

 9,3  9  0.72  0.62

 हरियाणा  2.11  0.34  0.16

 हिमाचल  प्रदेश  0.62  0.17  0.10

 जम्मू  व  कष्मीर  1.09  0.13  0.07

 कर्नाटक  18.53  1.25  0.68

 केरल  5.93  0.61  0.42

 मध्य  प्रदेषा  32.78  3.46  1.77

 महाराष्ट्र  29.06  2.14  1.35

 छड़ोसा  24.5  1.50  0.64

 बंजाब  1-62  0.36  0.16

 राजस्थान  13.9  1.36  0.79

 तमिलनाड  28.02  1.82  1.26

 उत्तर  प्रदेश  61.8  5.09  3.74

 परष्टिचम  बंगाल  25.83  2.27  1.26

 अरूणाचल  प्रदेश  0.08  0.03

 थोवा  0.03  0.02

 मणिपुर  0.05  0.04

 मेघालय  0.03  0.02

 मिजोरम  0.03  0.01

 सागालैंड  0.04  0.04

 सिक्किम  1.66*  0.01  0.01

 जिपुरा  0.12  0.03

 अंडमान  व  मिकोबार  0.02  0.01

 दादरा  व  नगर  हवेली  0.00  0,00

 दिल्ली  0.02  0.01

 दमन  व  द्वीप  0.01  0.00

 लक्ष्यद्वीप  0.00  0.00

 पांडिचे  री  .0.02  0.01

 अखिल  भारत  346.0  28.98  17.66

 *नोट  :  अन्य  राज्यों  तथा  संघ  शासित  क्षत्रों  का  योग
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 नई  कोयला  धोवबनशाला£ें

 ३3  )9.  श्री  लाल  बाबू  राय  ?  ,  ५
 बताने  की  कृपा  ॥॒

 क्षी  एस०  बी०  थोरात  :  |
 :  क्या  कोयला  संत्री  यह  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कोल  इृष्डिया  लिमिटेड  का  अगले  तीन  वर्षों  के दौरान  कितनी  नई  कोयला

 शालायें  ल्ोलने  का  विचार  है  और  वे  कहां-कहां  खोली

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इन  कोयला  धोवनशालाओं  को  निजी  और  बहुराष्ट्रीय
 कम्पनियों  को  सोौंपन  का  और

 यदि  तो  तत्संबंध  ब्यौरा  कया  है  ?

 कोयला  मत्रालय  के  राज्य  सन्नो  :  कोल  इण्डिया  लि०  के  अन्तगंत

 स्थापित  की  जा  रही  नई  वाशरियों  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :--

 स्थान  क्षमता  टिप्पणी

 ८.  वर्ष )

 मधुबंद  2.5  यह  इस्पात  संयंत्रों  की  आपूर्ति
 कोकिय  कोल  किए  जाने  वाले  कोककर  कोयले

 के  लिए

 2...  केडला  2.6

 कोलफील्ड्स  लि  )

 3.  बीना  4.5  यह  विद्युत  ग्रहों  को  आपूर्ति

 कोलफील्ट्स  किए  जाने  वाले  अकोककर

 कोयले  के  लिए  हैं  ।

 4.  पिपरवार  6.5

 कोलफील्ड्स
 +  महीं  ।

 :  प्रश्न  ही  महीं  उठता  ।

 भजगण

 तथा
 पेटेंट  अधिकार

 ०320  :  क्‍या  प्रभात  सरत्री  यह  बताने  को  कृषा  करेंगे  कि  :

 $4



 लिखिते  रुत्तर
 ———

 28

 शि (%)  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  की  विधार  विदेशी  प्रौद्योगिकी  के  आयात  तथा  पैटेंट  अधिकारों

 के  संरक्षण  से  सम्बन्धित  सभी  प्रकार  के  प्रतिबंध  हटा  लेने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इससे  स्वदेशी  प्रौद्योगिकी  के  विकास  पर  कहां  तक  प्रमाव  पड़ते  की  संभावना  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  भम्न्री  :  से  :  ज॑सा  कि  24

 1991  को  संसद  के  दीनीं  सदनों  में  रखे  गए  औद्योगिक  नीति  वक्‍तथ्य  में  उल्लेख  किया  गया  है  :---

 (1)  भारतीय  रिजवं  बैंक  करोड़  र०  के  एकमुश्त  भुगतान  तक  के  विदेशी  प्रौद्योगिकी

 घरेलू  बिक्रियों  के  लिए  5%  और  निर्यात  के  लिए  8%  रायल्टी  के  लिए  अमुमति  दे

 देता  बशतें  कि  कुल  भुगतान  समझौते  की  तारीख  सै  दस  वर्ष  की  अवधि  अथवा  उत्पादन  आरम्म

 होने  के  समय  से  सात  यर्ष  की  अवधि  के  दौरान  की  बिंक्रीयों  का  8९:  ही  ।

 (2)  अम्य  प्रस्तावों  के  लिए  जो  सामान्य  प्रक्रिया  लागू  है  उसके  अधीन  सरकार  का  विशिष्ट

 अमुमोदन  लेना  जरूरी  है  ।

 भारतीय  उद्योग  में  प्रौद्योगिकोय  गति  को  अपेक्षित  स्तर  लाने  के  लिए  प्रौद्योगिकी  समझौों

 के  लिए  अनुमोदन  की  सुविधा  दी  गयी  भारतीय  कम्पनियां  अपने  वाणिज्यिक  अनुमानों  के

 अनुसार  अपने  विदेशी  सहयोगकर्ताओं  के  साथ  प्रौद्योगिकी  अंतरण  की  छा्तों  पर  बातचोत  करने  के

 लिए  स्वतन्त्र  यह  उपाय  मारतीय  उद्योग  को  जो  पूर्वानुमान  तथा  कारंवाई  की  स्वतन्त्रता

 उपलब्ध  करा  रहा  उससे  वे  विदेशी  प्रौद्योगिकी  के  समक्ष  अन्तलंयन  के  लिए  स्वदेशी  प्रतिस्पर्धा  का

 विकास  करने  के  लिए  प्रेरित  ज्यादा  प्रतिस्पर्धात्मक  दबाव  स्वदेश  उद्यौग  को  अनुसंधान  तथा

 विकास  मे  पर्याप्त  निवेश  करमे  के  लिए  प्रेरि१  करेगा  ।

 पेटंट  1970  में  संशोधन  करने  के  लिए  सरकार  के  पास  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  |

 सू  गफलो  का  तेस

 *321.  श्री  क्षुप्पुस्वाभो  :  क्या  प्रधान  सनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1988-89,  1989-90  और  ।990-9।  के  दीरान  कूल  किंतनी  मात्रा  में  मूंगफली
 के  तेल  का  उत्पादन

 वर्ष  के  लिए  कितना  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  और

 मूंगफली  के  तेल  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्थजनिक  वितरण  आअंत्रालय  लें  राज्य  संत्रो

 कमालुद्दीन  :  ame  तथा  सार्वजनिक  ०]  के  दोरान  मू  मफली  के  तेल  कुल
 उत्पादन  हस  प्रकार  था  :---

 ह॒  45
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 थर्ष  मात्रा  हन

 1988-89  22:22.

 1989-90  18.63

 1990-91  17.53

 :
 1991-92  के  लिए  मृ  यफली  सहित  तिलहू  नों  के  उत्पादन  हेतु  185  लाख  टन

 का  लक्ष्य  वियत  किया  गया  है  ।

 एक  विवरण  समा«पटल  पर  रक्षा  जाता  है|

 विवरण

 साध  तेलों  के  उत्पादन  में  बुद्धि  क ेलिए  सरकार  द्वारा  उठाए  गए  कदम

 1.  राष्ट्रीय  तिलहन  विकास  परियोजना  और  तिलहन  उत्पादन  संवर्धन  परियोजना  मामक

 दो  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाओं  जो  1989-90  तक  भल  रही  1990-91  दो  दौरान  तिलहन

 उत्पादन  कार्यक्रम  नामक  एक  ही  योजवा  में  विलय  कर  दिया  गया  ।  इस  योजना  के

 भू  सोयाबीव  तथा  सूरजमुस्ली  पर  विशेष  ध्यान  देते  वस्तुतः  राज्यों  को  उत्तम  किस्म  के

 बीजों  के  उत्पादन  और  पौध  संरक्षण  उपाय  जिनमें  पौध  संरक्षण  रसायनों  और

 करणों  की  आपूर्ति  शामिल  और  उन्नत  प्रौद्योगिकी  के  प्रदर्शन  आयोजित  करने  के  लिए  आवश्यक

 सहायता  दी  जाती  है  ।

 राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  बोर्ड  की  तिलहव  परियोजनाओों  का  समधेन  करना  ।

 3,  संसाधव  ओर  प्रबंध  संबंधी  सर्वोत्तम  प्रौद्योगिकी  को  काम  में  लाने  के  शिए्‌
 1986  में  तिलहन  संबंधी  प्रौद्योगिकी  मिक्षस  की  स्थापना  करता  ।

 4.  तिलहनों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  अनुसंधान  प्रयासों  में  तेजी  लाना  ।

 5.  सोयाबीन  और  सूरजमुखी  जैसी  गर-परम्परागत  तिलहनों  की  फसल  के  तहत  क्षेत्र  को

 बढ़ावा  तथा  वृक्ष  और  वनोपज  चावल  की  मूसी  इश्यादि  का  दोहच  करना  ।

 6.  तिलहलयों  के  उत्पादन  कार्यक्रम  के  अनुरूप  ग्रति  बनाए  रखने  के  लिए  आवश्यक  संश्राधव

 और  आधार  ढांचे  संबंधी  सुविधाओं  की  स्थापवा  करना  ।

 १,  तेल-ताड़  विकास  के  लिए  सहायता  देना  ।

 प्रमुख  तिलहनों  के  न्यूनतम  समर्थंव  मुल्य  वियत  करके  उत्पादों  को  बेहतर  प्रोत्साहन

 देवा  ।
 '

 9.  संसाधव  एककों  के  आधुनिकीकरण  के  लिए  उपकरणों  का  पता  कुछ  उपकरणों

 के  आयात  पर  सीमा-शुल्क  में  रियायत  देना  ।

 0.  तेल  युक्त  सामग्री  से  तेल  का  पूरा  दोहन  के  लिए  विभिन्‍व  संस्थाओं  हारा  चलाए  जा  रहे

 अवुसंघात  व  विकास  कार्यक्रमों  को  धव  देना  ।



 28  1913
 a

 पू  थी
 निवेश  पर  छूट  संबंधी  नोति

 ०322,  श्री  भोहतलाल  झिकरास  :  क्या  प्रधानमस्जो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  एक  वर्ष  के  दौरान  अनिवासी  भारतीयों  ने  पू  जी  विबेश  पर  छूट  संबंधी  नीति

 कै  अम्तगंत  पू  जी  निवेश  किया

 यदि  तो  उन्होंने  कितनी  राधि  का  निवेश  किया  है  ।

 हमारो  औद्योगिक  धीति  पर  इसका  क्या  प्रमाव  पड़ने  की  सम्मावना

 दस  नोति  के  कब  तक  प्रमावी  रहने  की  सम्भावना  और

 (४)  इस  नीति  के  अम्तगंत  पू  जी  निवेश  के  लिए  क्या  ढार्ते  रखी  गयी  है  !

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मरजो  पोौ०  ले०  ।  पूजी  निवेश  पर  छट

 संबंधी  नीति  जंसी  कोई  नीति  नहीं  है और  इसलिए  अनिवासी  भारतीयों  द्वारा  उक्त  योजना  के  अधीन

 पूजी  निवेश  किए  जाने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ॥

 उपयु क्‍त  के  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 क्ौद्योगिक  घिवाद

 है  ।

 संबंधी नीति  श्री  चेतन  पी०  एस०  चौहान
 |

 अनिवासी  सा  आधे
 वांडेय

 न  |  मन्त्री  यही  बलाते
 डा०  लक्ष्मी  भारायबन

 |  ४षान  मन्जी  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  ।

 क्या  सरकार  का  विचार  कई  अ्रंणियों  के  प्रतिष्ठानों  को  औद्योगिक  विवाद

 के  प्रभाव  से  मुक्त  रखने  के  प्रयोजव  से  इस  अधिनियम  में  संशोधन  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  श्र णियों  के  प्रतिष्ठातों  से  संबंधित  विवादों  को  हल  करने  के  लिए  क्‍या  देकल्पिक

 प्रबन्ध  किए  गए  हैं  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पो०  ए०  !  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख

 दिया  बया  है  ।

 औद्योगिक  विवाद  में  शब्द  की  परिभाषा  को  सभा  में  संशोधित

 किया  गया  था  ताकि  निम्बलिखित  को  इसकी  प्रयोज्यता  से  बाहर  किया  जा  सके  ।

 ())  बागान  गतिविधियों  को  छोड़कर  सारी  कृषि

 (  )  भस्पताल  या  न

 हि
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 (४)  अशुसंधाम  या  प्रशिक्षण

 (iv)  किसी  सामाजिक  सहायताय॑  या  लोकोपकारी  सेवाओं  में  कार्यरत  संगढनीं  के  धरूर्णंतः
 या  अ  स्वामित्व  या  प्रवन्ध  वाले

 (v)  खादी  या  ग्रामोद्योग

 सरकार
 के  संपूर्ण  प्रमुत्व  से  संबंधित  कोई  गतिविधि  जिसमें  आणविक

 उर्जा  और  अन्तरिक्ष  शामिल

 कोई  घरेलू

 कोई  पेश्च१र  गतिविधि  या  किसी  व्यक्ति  या  व्यक्तितों  के  निकाय  या  एक  सहकारी
 समिति  या  एक  क्लब  द्वारा  चलाई  गई  कोई  गतिविधि  यदि  इस  ब्यवसाय  या

 विधि  या  व्यक्तियों  के  निकाय  में  दस  से  कम  ब्यक्षित  नियोजित  हैं  ।

 2.  शब्द  की  उपयु कक्‍त  परिभाषा  को  प्रमावी  बनाने  के  लिए  यह  आवश्यक  है  कि

 ओद्योगिक  विवाद  अधिनियम  की  परिधि  से  हटाए  गए  श्रमिकों  की  कठिनाइपों  को  दूर  करने  के  लिए
 किसी  वेकल्पिक  सांविधिक  तंत्र  की  व्यवस्था  की  तदनुसार  इस  पृष्ठ  भमि  में  अस्पताल  और

 अन्य  संस्थान  की  छ्िकाथतों  का  1987  पेश  किया  गया  था  ।

 तत्कालीन  लोकसमा  के  मंग  हो  जाने  के  कारण  विधेयक  व्ण्पगत  हो  गया  ।  तत्पश्चात्‌
 1990  को  आयोजित  मारतीय  श्रम  सम्मेलन  में  हस  मामले  पर  विचार  किया  सम्मेलन  ने

 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  सिफारिश  की  कि  नए  मौद्योगिक  संबंध  कानून  की  मुरूप्-मुरुय  बातों  पर

 सुझाव  देने  के  लिए  श्री  जी०  रामानुजम  की  भअष्यक्षता  में  एक  द्विपक्षीय  समिति  का  गठन  किया

 अनेक  महत्वपूर्ण  मुद्दों  पर  समिति  की  रिपोर्ट  स्वंसम्मत  नहीं  थी  जिसमें  शब्द  को  परिभाषा

 का  प्रश्न  भी  शामिल  है  ।  हाथ  ही  में  हुए  राज्यों  के  श्रम  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  इस  मामले  पर

 विचार  किया  गया  और  यह  निर्णय  लिया  गया  कि  विद्ादास्पद  मुद्दों  के  बारे  में  सिफारिश  देने  के

 लिए  श्री  पो०  ए०  राज्य  मन्त्री  की  अध्यक्षता  में  आन्प्न  उत्तर

 प्रदेश  और  पश्चिमी  बंगाल  राज्यों  के  श्रम  मन्त्रियों  का  एक  ग्रूप  गठित  किया  इन  सिफारिशों

 पर  अगले  भारतीय  श्रम  सम्मेलन  में  विचार  किया

 बिहार  सें  सावजतनिक  क्षेत्र  के उपकम

 9325.  कौ  शाम  टहल  लौधरी  :  कया  प्रधान  भम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  केन्द्रीय  सरकार  ने  बिहार  के  साबंजनिक  क्षेत्र  के  ऐसे  एककों-एककों  के  संबंध  में

 कोई  जांच  की  है  जिनका  कार्यकरण  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  संतोषजनक  नहीं  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  बया  भौर

 इस,एककों  के  कार्यकरण  को  सुधारने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  जा

 रहे

 88
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 क्नयय  एप

 उद्योग  भन्त्रालय  में  राज्य  सम्जी  पी०  के०  (१)  तथा  (a)  केन्द्रीय  सरकारी

 क्षेत्र  के  15  जिनके  पंजीकृत  कार्यालय  बिहार  राब्य  में  स्थित  में  से  4  ने पिछले  तीन

 वर्षों  से  लगातार  हानि  उठाई  मे  उच्चम  निम्नलिखित  हैं  :

 1.  भारत  रिफ्रं  बट्रीज  लि०

 2.  इन्जीनियरिग  प्रोजेक्ट्स  लि०

 3.  प्रोजेक्ट्स  एंड  डेवलमेंट  इण्डिया  लि०

 4.  रांची  अद्योक  बिहार  होटल  कारपो०  लि०

 इन  उच्चमों  के  कार्यचालन  में  सुधार  लाने  हेतु  उद्यम  विशेष  के  संबंध  में  संबद्ध  प्रथासनिक

 मंत्रालय/विभाग  तथा  प्रबन्धन  द्वारा  कारंवाई  की  जा  रही  है  ।

 प्राइवेट  बिल्डरों  द्वारा  लोगों  से  घोखाघड़ो

 3478.  भ्री  बारे  लाल  जाठव  :  क्या  हाहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  छुपा  करंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  प्राइवेट  बिल्डरों  द्वारा  जनता  से  घोखाघड़ी  करने  के  बारे  में

 प्रकाशित  समाचारों  क्री  ओर  दिलाया  गया

 कया  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  जांच  कराई  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा
 क्‍या

 दोबी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 शहरी  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  हां  ।

 इस  मामले  की  दिल्‍ली  पुलिस  द्वारा  जांच  की  गई  ओर  मेसर्स  तिरुपति  बिल्डर्स।एसोप्तिएद्स
 प्रवत्त क

 के  विरुद्ध  दो  मामले  दर्ज  किए  गए  हैं  और  इस  संबंध  में  तीन  व्यकितयों  को  ग्रिरफ्तार  किया
 गया  ।  मामले  की  जांच  प्रगति  पर  है  ।

 मई  दिल्‍ली  मगर  बालिका  हारा  भूमि  का  सोदा

 ]

 3479.  शभ्लो  सनत  कुमार  संडल  :  कया  हाहरी  विकास  मम्प्नो  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  26  1992  के  में  प्रकाशित  डी  «०

 एम० सी० इन डूबिलयल लैंड डोलਂ समाभार ज्षीप्ंक की ओर भया यदि तो मामले के तथ्य क्या सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया
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 ीनीनीनीनी  ा::चच

 कया  कैन्द्रीय  जांच  ध्यूरो  ने  हाल  ही  में  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  के  कार्यालय  पर
 orm  छापा  भी  मारा  था  और  फ्लेटों  के  आबंटन  तथा  ऐसे  अन्य  मामलों  से  संदंधित  कागजात  जब्त

 किए

 (३)  इस  सम्बन्ध  में  की  गईं  जांच  के  कया  परिणाम  निकले  तथा  संबंधित  अधिकारियों  के

 विरुद्ध  क्‍या  कार्यवाही  की  और

 भविष्य  में  ऐसी  अनियमितताओं  की  पुनरावृत्ति  को  रोकने  के  लिए  कया  कार्यवाही  की

 गई  है  ?

 हाहरी  विकास  राज्य  भरत्री  एम०  :  से  एक  विवरण  पत्र

 संलग्न

 महों  ।

 उपयुक्त  भाग  कै  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  वहीं  उठता  ।

 विवरण

 मई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  ने  सूचित  किया  है  कि  पर्यावरण  के  सुधार  तथा  बेहतर  स्वच्छता

 की  व्यवस्था  करने  के  लिए  ब्रिगेडियर  होषियार  सिंह  मार्ग  के  समीप  रेलवे  पुल  तथा  अरबिन्द  मार्य

 के  बीच  कुशक  नाले  को  हामिल  किया  जा  रहा  है  ।  इस  योजना  के  एक  माग  के  हक्षप  अरबिस्द

 भाय  के  निकट  300  मीटर  नाले  को  पहले  ही  शामिल  किया  गया  है  तथा  इसके

 संगभग  6.96  एकड़  भूमि  उपलब्ध  है  ।  इसके  अतिक्रमण  को  रोकने  के  लिए  इस  संपत्ति  को

 थे  रावन्दी  करना  तया  इसे  विकसित  करना  आवश्यक  है  ॥  डोटोटीडीसी  के  अध्यक्ष  ने  मई  दिल्‍ली  ध्गर

 बालिका  के  साथ  सहयोग  से  इस  मूमि  पर  फूड  एण्ड  क्राफ्ट  बाजार  की  स्थापना  करके  एक  संयुक्त
 एन  डी  एम  सी-डी  टी  टी  टी  डी  सी  उद्यम  का  प्रस्ताव  किया  उन्होंने  परिचालन  संबंधी  आवश्यकताओं

 के  अनुसार  अश्यसं  रणना  की  व्यवस्था  करने  तथा  क्षेत्र  का  उपयुक्त  रूप  से  विकास  करने  का  भी  प्रस्ताव

 किया  ।  क्षेत्र  का  उपयुक्त  रूप  से  भू-दृश्य  निर्माण  मी  किया  उन्होंने  लायसेंस  छ्ुलुक  के  रूप

 में  प्रतिवर्ष  एक  लाख  रुपये  को  राशि  तथा  इस  परियोजना  से  अजित  शुद्ध  राजस्व  का  50%  देने

 का  भी  प्रस्ताव  किया  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  मया  था  तथा  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  इसे  तकंसंगत  पाया  गया  कि  इससे  क्षत्र  का  उचित  रूप  से  उपयोग  होने  के  साथ-साथ  नई  दिल्‍ली

 नगर  पालिका  को  इसके  विकास  के  लिए  कोई  खज्  तहीं  करना  पड़ेगा  ।

 नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  के  निर्णय  में  सरकार  द्वारा  हस्तक्षेप  करने  का  प्रथम  दृष्टया  कोई

 कारण  नहीं  है  ।

 लारो  बेकर  प्रौद्योगिकी  के  अंतर्गत  आरम्भ  को  गई  परियोजताओं  का  मिर्माण

 3480.  भी  भपेष्त  सिंह  हुड्डा  :  कया  हाहरी  विकास  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  लॉरी  बेकर  प्रौद्योगिकी  के  अन्तर्गत  अब  तक  आरम्म  की  गई  आवासीय  तथा  अ्रम्य

 परियोजयातं  की  संख्या  कितनी
 हु

 50.
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 क्‍या  सरकार  का  विचार  राज्यों  को  अपवी  परियोजनाओं  के  लिए  प्रौद्योगिकी  को

 प्रयुक्त  करने  हैतु  उन्हें  सहायता  प्रदान  करने  का  और

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्योरा  है  ?

 धाहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  एम०  विभिन्न

 राज्यों  आन्ध्र  कर्नाटक  तथा  तमिलनाडु  में  बहुत-सी  आवासीय  तथा  सांस्थानिक

 मवन-निर्माण  परियोजनाओं  में  निर्माण  कौ  लॉरी  बेकर  की  कम  क्रमंशवित  विनियोजच  प्रौद्योगिकी

 उपयोग  में  लाए  जाने  की  सूचना  इनकी  अभिकल्पन  तथा  रचना  मूलतः  लॉरी  बेकर

 भी  निर्मित  केन्द्रों  में  प्रशिक्षित  पेशावर  वास्तुकारों  तथा  इन्जीनियरों  द्वारा  भी  की

 जाती  है  5

 इस  प्रकार  की  परियोजनाओं  की  वास्तविक  संल्‍्या  उपलब्ध  नहीं  लॉरी  बेकर  की

 गिकी  का  देह  में  केन्द्र  द्वारा  प्रवतित  निर्मिति  केन्द्रों  कै  राष्ट्रीय  नेटवर्क  के  माध्यम  से  प्रसार  किया

 जाता  दिल्ली  में  एकता  विहार  में  बेकर  निर्मित  केन्द्रਂ  के  नाम  से  ज्ञात  एक  निर्ित  केन्द्र

 भी  स्थापित  किया  गया  है  जो  लॉरी  बेकर  की  भवन-निर्माण  प्रौोगिकी  का  प्रशिक्षण  प्रदान  करता  है

 तथा  प्रदर्शन  करता  है  ।

 महाशष्ट्र  के  सवेशो  बाजार

 3481.  श्रो  शाम  नाईक  :  क्या  प्रधान  भनन्‍त्रो  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  महाराष्ट्र  के  विनियमित  मवेशी  बाजार

 से  संबंधित  प्रारूप  रिपोट  कृषि  प्रामौण  विकाप्त  विपणन  तथा

 बाद  के  पास  कई  वर्षों  से  लम्बित  पड़ी

 यदि  तो  कब  भौर

 इस  रिपोर्ट  को  किस  तारीख  तक  प्रकाशित  कराये  जाने  ओर  जनता  के  लिए  उपलब्ध

 कराये  जाने  की  संमावना  है  ?

 प्रामोण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  सरशो  उसममाई  एच०  :  व

 विपणन  तथा  निरीक्षण  निदेशालय  द्वारा  अपने  अनुसंधान  कार्यक्रम  के  भाग  के  रूप  में  महा-राष्ट्र  के

 विनियमित  मवेशी  बाजार  के  संबंध  में  अध्ययन  किया  गया  इस  अध्ययन  में  मूल  आंकड़े  एकत्र
 करने  के  लिए  महाराष्ट्र  में  मबेशी  बाजारों  का  सर्वेक्षण  करता  द्ामिल  था  ।  इसके  इसमें

 साहित्यिक  सर्वेक्षण  करने  की  भी  अपेक्षा  की  गई  आंकड़े  संकलित  करके  तेयार  किए  गए  तथा

 उनका  विश्लेषण  किया  गया  और  प्रारम्भिक  प्रारूप  वर्द  1986-87  6.8  थें  उपलब्ध  हुआ  था  ।  प्रारम्थिक

 प्रारूप  की  समीक्षा  करने  पर  कुछेक  पहलुओं  में  कशियाँ  पाई  ई  इसमें  अतिरिक्त  सूचवा
 दामिल  करते  तथा  आंकड़ों  को  अद्यतन  बनाने  के  लिए  और  अ्रध्ययय  करने  का  निर्णय  लिया  गया  था  ।

 अंतिम  रिपोर्ट  अब  उपलब्ध  हो  गई  है  और  श्रभी  संबंधितों  को  परिचालित  की  जा  रही  है  ।
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 संबेधानिक  संशोधन

 348  ..  श्रीमतो  बासबा  राजेश्वरी  :  कया  झहरी  विकास  संत्री  यह  बताने  की  हकुपा

 करेंगे  कि  :

 ढया  और  सांवेधानिक  संशोधनों  के  पर  विज्वार  करने  के  लिए

 अखिल  भारतीय  मेयर  परिषद्‌  को  बंगलोर  में  बेठक  हुई

 यदि  तो  इप्  बंठक  में  क्या  सुझाव  दिए  गए

 कया  सरकार  ने  इन  सुझावों  की  जांच  को  ओर

 यदि  तो  इस  बारे  में  कया  कारंवाई  की  गई  है  ?

 धाहरी  विकास  संज्रालय  में  राज्यमंत्री  एम०  :  हां  ।

 विवरण  संलग्न  है  ।

 तथा  (q)  :  तथा  संविधान  विधेयक  वर्ष  1991  में  संसद  में  पेश
 '

 किए  गए  ये  दोनों  हो  विधेषक  इस  समय  संसद  के  अलग  संयुक्त  समितियों  के  विचाराधीम

 अखिल  भारतीय  महापौर  परिषद  ने  जानकारी  दी  है  कि  11  1992  को  बंगलोर  में  मामले

 पर  विचार  करने  के  परिषद  ने,संधद  की-संबधित  समिति  को  नए  सिरे  से  एक  ज्ञापन

 दिया  सरकार  द्वारा  आगे  की  कारंवाई  संयुक्त  समित्ति  की  सिफारिशों  तथा  संसद  में  विधेयक  पर

 थर्चा  के  आधार  पर  कौ  जाएगी  ।

 विवरण

 अखिल  मारतीय  महापौर  परिषद  द्वारा  मोटे  तौर  पर  मिम्नलिखित  सुझाव  दिए  गए

 1.  पांच  वर्षों  का  कार्यकाल  समाप्त  होते  से  पहले  किसी  भी  पंचायत/नगरपालिका

 को  मंग  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।

 (a)  अधिक्रमण  आधार  केवल  गश्मीर  वित्तीय  अनियमिताएँ  होने  चाहिए  और  स्थानीय

 निकाय  का  अधिक्रमण  करने  से  पूर्व  कारण  बताओ  नोटिस  दिया  जाना  चाहिए  तथा  लगाए  गए
 आरोपो  को  दायर  करने  के  लिए  न्याथिक  प्रक्रिया  अपनाई  जानी  चाहिए  ।

 2.  पूर्णतः  स्थानीय  निकायों  के  लिए  बित्तीय  संसाधनों  को  विभिदिष्ट  करते  हुए  श्वंविधाब  में

 एक  नए  अनुच्छेद  का  सन्निवेदा  ।

 3.  थु  ग्री-करों  तथा  शुल्कों  के  निर्धारण  का  जिसे  पंचायतों/नपर-
 प्रालिकाओं  के  सुपुर्द  निया  जा  सकता  ह  या  डनके  द्वाया  विनियोजित  किया  जा  सकता  है  राज्य  सरकार

 द्वारा  संविधान  के  अनुच्छेद  के  क्षर्ध/न  गठित  किए  जाने  वाले  वित्तीय  आयोग  के  निर्णय  के

 लिए  नहीं  छोड़ा  जाना  श्वाहिए  दथा  इसे  संविधान  में  ही  विनिदिष्ट  किय्रा  लाना  चाहिए  अन्यथा  इससे

 और  अनिर्यतताएं  शा  कढिमाइयांसत्पन्न  हो  सकती  है  4
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 4.  नय  रपालिका  के  प्रादेशिक  क्षेत्रों  में  बा  स्‍तर  तथा  अन्य  स्तरों  पर  समितियों  के  गठन

 भर  संयोजन  से  संबंधित  प्रावधानों  को  हटा  दिवा  जाना  चाहिए  क्योंकि  हस  प्रकार  के  प्रावधान  का

 परीक्षण  अब  तक  भी  दाहर  में  नहीं  किया  सया  है  ओर  दस  प्रकार  को  समितियों  के  गठन

 बाई  के  समितियों  तथा  हस  प्रकार  की  समितियों  के  अध्यक्षों  के  बीच

 कत्त  ध्यों  तथा  उत्तरदायित्वों  के  निमतन  जंसी  अनंक  समस्याओं  के  साथ  इस  प्रकार  की  समितियों  के

 बीच  समन्वय  की  समस्याएं  भी  पेदा  कर  सक्ष्तौ  हैं  ।

 5.  इन  स्थानीय  निकायों  के  संगठन  तथा  प्रशासन  को  विनियमित  करने  के  लिए  संविधान  में

 संसद  को  आदशे  निगम  आदक्ष  तग  र-पासिझा  अधिनियम  तथा  आदर्श  पंचायत  अधिनियम

 पारित  करने  का  अधिकार  देने  के  उहूंश्य  से  एक  गण  अनुच्छेद  शामिल  किया  जाना  चाहिए  ।

 6.  संशोधन  अधिनियम  के  प्ताथ  असंगत  मौजूदा  कागूनों  को  किसी  भी  स्तर  पर  किसी  भी

 मौजूदा  पंचायत/बग  रपालिका  के  अधिकतम  कार्यकाल  की  अवधि  को  समाप्त  होने  तक  जारी  रखने

 से  सम्बन्धित  प्रावधानों  को  हटा  देना  चाहिए  ।

 का  विस्तार

 3483.  हरी  एस०  थी०  सिदनाल  :  प्रधान  भनन्‍त्रो  यह  बताते  की  कृपा  क  रंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  भारती  कोआपरेटिव  लिमिटेडਂ  का  विस्तार  करने

 का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धः  ब्यौरा  क्‍या

 ने  वर्ष  1989-90  और  1990-91  के  दौरान  कितना  शुद्ध  लाभ  अजित

 वर्ष  1990-91  के  दोरान  न  यदि  कोई  अजित  किया  हैत्तो  वह

 कितना  और

 (३)  को  कन्द्रय  सरकार  और  वित्त  य  संस्थाओं  से  कुल  कितनी  स्हायता  प्राप्त

 हुई  और  इस  कम्पनी  ने  कितनी  धनराशि  वापस  की  ?

 रसायन  ओर  उदरक  भन्जालय  में  राज्य  भग्त्रो  चिन्ता  :  एवं
 भाठवीं  पचरवर्षीय  योजना  प्रस्तावों  में  कृम्को  द्वारा  एच  पी  जे  पाइप  लाइन-पर  एक  नया  अमोभिया

 पूरिया  सन्यन्त्र  तथा  हजीरा  में  छुक  नाइट्रोफास्फेट  संयंत्र  स्थांपत  किए  जाने  का  विचार  तथापि

 आ्राठवीं  योजना  को  अन्तिम  रूप  दिया  जाना

 वित्तोय  ब्ष  1989-90  ओर  1990-91  के  लिए  कुमको  का  छुद्ध  ल्लाम

 91.51  करोड़  रुपए

 ’
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 (8)  कृमको  ने  भारत  सरकार  से  342.50  करोड़  का  तथा  वित्तीय  संस्थाओं  से  79.75

 करोड़  रुपये  का  कुल  ऋण  प्राप्त  किया  वित्तीय  संस्थाओों  से  प्राप्त  79.75  करोड़  की  कुस  ऋण

 राशि  31-3-1989  तक  पहले  ही  वापस  कर  दी/दे  दी  गयी  थी  ।  कृभको  ने  भारत  सरकार  षोशी

 2$2,50  करोड़  रुपए  का  कुल  ऋण  पहले  ही  लौटा  दिया  है  जिसमें  से  230  करोड़  रुपए  का  भुगतान

 ३1-3-1989  तक  पहले  ही  कर  दिया  गया  था  तथा  22.50  करोड़  रुपए का  भुगतान  1989-90  के

 दौरान  किया  गया  |  कभको  ने  1990-91  के  दोरान  छवारत  सरकार  के  किसी  ऋण  का  मुगताव  नहीं

 किया  है  ।

 लघु  उद्योगों  हारा  निर्यात

 3484.  भरी  प्रकाश  बी०  पाटोल  :  क्या  प्रभाग  सन्‍जो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पिछले  तीच  वर्षों  में  लधु  उद्योगों  ने  बड़े  उद्योगों  को  अपैक्षा  ज्यादा  निर्यात  किया

 और

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  पो०  जे०  :  नहीं  ।

 प्रदन  नहीं  उठता  ।

 व्यापारिक  कंपनियों  में  विदेशी  प्लाम्य  पू  जी  धारिता

 3485.  थ्यी  प्रसरास  भारहाज  :
 कया  प्रभात  सन्‍्त्री  यह  बताने  को  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  मूल  छूप  से  निर्यात  कार्यों  में  रत  व्यापारिक  कम्पनियों  में  विदेशी

 साम्य  पूजी  की  अनुमति  के  लिए  कोई  मानक  दण्ड  निर्धारित  किया  और

 यदि  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  है  ?

 उच्चोग  मंत्रालय  में  राध्ष्य  मंत्री  पो०  जे०  तथा  अन्तर्राष्ट्रीप

 बाजार  में  पहुंच  बनाने  के  लिए  मूल  रूप  से  निर्यात  कार्य  लापों  में  संलग्न  ब्यापारिक  कम्पनियों  हेतु

 51%  इक्बिटी  तक  प्रमुख  विदेशी  इक्विटी  धारिता  की  अनुमति  उद्योग  मंत्रालय  के  परस  नोट

 सं०  23  (1991  मइंखला  दिनांक  31-12-1991  में  एसी  कम्पनियों  में  51%  तक  विदेशी  इक्विटी

 घारिता  के  अनुमोदद  के  लिए  सिद्धांत  और  प्रक्रियाएं  दी  गई  नयी  ओर  मौजूदा  दोनों  प्रकार  की

 लागू  आवश्यकताओं  के  51%  विदेशी  इक्ववटी  तक  विदेशी  निवेश  हेतु  आवेदन

 करने  पर  मारतीय  रिजर्व  बैंक  से  अनुमोदन  प्राप्त  कर  सकती  सभी  अनुमोदनों  के  संबंध

 में  लामांज्ष  के  भुगतान  के  कारण  बाहर  जाने  वाली  विदेशी  मुद्रा  का  संतुलन  निश्चित  समय  अवधि

 की  निर्यात  आय  से  किया  जाएगा  ।

 केफ्तीप  सतकंता  भरायोग  के  पास  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जवजातियों

 के  अधिकारियों  के  लंबित  मामले

 3486,  भी  शामबिलाशक्ष  पासवान  ;
 कया  प्रधान  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 कम्द्रीय  सतकंता  आयोग  के  पास  गत  तोन  वर्षों  से  केन्द्रीय  सरकार  के  अधिद्ारियों

 के  विदद्ध  कितने  मामले  लंबित

 (a)  इनमें  से  अनुसूचित  जातियों  और  भनूसूचित  जनजातियों  के  अधिकारियों  की  छंक्षया

 कितनी

 क्या  सरकार  इन  मामलों  को  शीघ्र  निपटाने  द्वेतु  कार्यवाही  कर  रही  और

 यदि  तो  इन  मामलों  को  कब  तक  निपटाये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 कार्सिक्ष  लोक  क्षिकायत  तथा  पेंशन  संत्रालय  में  राज्य  भ्रत्रो  मार्गरेट  :

 तथा  सूचना  एकत्र  कौ  जा  रही  है  ओर  समा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 मुकम्प  संबंधी  सबंक्षण

 3487.  भरी  धुरैशापास  पाठक  :  क्या  प्रधान  सनन्‍्जो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  उत्तर  प्रदेश  के  पवंतीय  क्षंत्रों  में  बार-बार  मूकम्प  आने  के  संबंध  में  विक्षेष  सर्बेन

 क्षण  कराने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव  मिला  और

 तो  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेन्द्ान  मंजरालय  में  राज्य  प्षत्रो  सार्गरेट  :

 केले  सरकार  को  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  कोई  विशिष्ट  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 प्रदन  नहीं  उठता  ।

 सेवामिधत्ति  संबंधों  नियमों  में  संशोधन

 3488.  श्री  भगवान  दांकर  रावत  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  विचार  लोगों  को  स्वेच्छा  से  सेवा  निवृत्ति  लेने  के  लिए  प्रेरित  करने

 हैतु  सैवा  निवृत्ति  संबंधी  नियमों  में  कुछ  संशोधन  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कार्मिक  लोक  शिकायत  तथा  पेरदान  मस्त्रालय  में  राज्य  घरनो  भागंरेट  :

 नहीं  ।

 प्रएम  नहीं  उठता  ।

 रास्ष्यों  मे ंलिला  रुद्योग  केस

 ]

 3489.  श्रीमतो  कृष्णेना  कोर
 बा०  लक्ष्मोनारायण  पाण्डय

 क्षीमतो  दीपिका  एच  ०  होपीवाला  :  क्‍या  प्रधाम  श्न्ह्री  यह  बताने  को  कछपा
 श्वीमतो  महेगा  कुमारी

 ॥ थी  दताभेपय  अंडाक

 48



 लिखित  उत्तर  18  1992
 न-फफससफससजजनब  ऊारररनढ्ः़  स्‍--++-मतततहतन.ववत..तते

 (8)  1991  के  दोराय  अत्येक  राज्य/संघ  राज्य  क्षत्र  में  कितने  जिला  उंद्योग  केन्द्र  स्थापित

 किए  और

 पंचवर्षीय  योजना  के  दोराध  इन  राज्यों/संघ  राज्य  क्षंत्रों  में  स्पापित  किए  जाने
 वाले  एसे  केम्द्रों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  संधालय  में  राज्य  मंत्री  पौ०  जे०  :  1991  के  दौरान  किसी

 राज्य/संघ  शासित  क्षंत्र  में  किसी  नये  जिला  उद्योग  केन्द्र  की  मंजूरी/स्थापना  नहीं  की  गयी  थी  ।

 आठदों  पंशवर्धीय  योजना  के  दौरान  जिला  उद्योग  केन्द्रों  की  स्थापना  के  लिए  उ०प्र०

 (7),  असम  (2),  तमिलमसाड़ु  (1),  दमन  व  दीप  (1),  हरियाणा  (4),  पश्चिम  बंगाल  (5),

 धड़ीसा  (4)  ओर  राजस्थान  (3)  में  नये  जिला  उद्लोग  केन्द्रों  की  मंजूरी  के  लिए  राज्य  सरकारों

 है  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  इस  समय  देदा  में  कोई  वया  जिला  उद्योग  केष्त्र  स्थापित  करने  का  मारत

 खरकार  का  कोई  प्रस्ताव  यहीं  है  ।

 शड़ोसा  में  कोपला  स्टार  बाई

 $490.  थी  भाप्ये  गोवधंत  :  क्या  कोयला  भग्मो  यह  घताते  को  कृपा  करेंगे  कि  ८

 उड़ीसा  में  किव-किव  स्थावों'पर  कोयला  ह्टाक  या्ड  सवाधित  किए  यए

 कोयला  स्टाक  याड़े  स्थापित  करने  के  मानदण्ड  कया  और

 उड़ीसा  में  कितने  मए  कोयला  स्टाक  याड़े  खोलने  का  विय्ार  है  ?

 को  पला  संभ्ाश्षय  में  उपमंत्री  एस०  बी०  :  उड़ीसा  में  कोल  इण्डिया

 कै  स्टाकयार्डट  निम्नलिखित  स्थानों  पर  स्थित  हैं  :--

 (1)  जगतपुर  (2)  राऊरकेला

 (3)  भद्गक  (4)  सम्बलपुर

 किन्तु  जगतपुर  में  स्टाकया्ढ  को  चालू  रखने  की  संविदा  दिनांक  6-1-1992  को  समाप्त

 हो  गई  है  |

 और  सरकार  ने  यह  निर्णय  लिया  है  कि  कोयले  के  स्टाकयाड  विशेष  छूप

 कोयले  के  नए  स्टाकयार्ड  राज्य  सरकारों  द्वारा  अथवा  उनको  एजेंसियों  द्वारा  स्थापित  तथा  उनका

 प्रबन्ध  किया  राज्य  सरकार  द्वास  किए  घए  प्रायोगन  के  अनुसार  कोयला  कम्पनियां  स्टाकया्डों

 कै  लिए  कोयला  की  आपूर्ति  हमें  अमी  तक  उड़ीसा  में  नए  स्टाकयार्ड  खोलने  के  बारे  में

 कोई  प्रस्ताव  नहीं  प्राप्त  हुआ  है  ।

 बिहार  में  भ्‌  अभिलेशों  में  डन्‍्तयन  के  लिए  धस

 $491.  भौ  संयद  धाहाबुद्दीन  :  कया  प्रधान  संत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंग्रे
 कि

 :

 (%)  दविद्दार  1990-91  ओर  1991-92  के  दोरान  भू-अभिलेश्ल  में
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 सुधार  योजना  के  अम्तगंत  अलग-अब्मण  कितनो  धवराशि  स्वीकृत  को  गई  ओर  कितनी  जारी  की

 कया  इस  संबंध  में  कोई  श्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है  और  वहू  सरकार  के  विचारधीन

 और

 क्‍या  इस  योजना  के  परिथ्यय  में  बृद्धि  करने  का  विचार  है  ?

 ग्रामीण  विक्षास  मंत्रासय  में  राज्य  सत्री  ली०  :  राजस्व  प्रशासन

 को  सुदृढ़  बनाने  तथा  मू-अमिलेखों  को  अद्यतन  करने  को  योजना  के  अन्तगंत  वर्ष  1990-91  में  बिहार

 सरकार  को  150.00  लाख  रुपये  की  राशि  स्वीकृत  की  गई  थी  ओर  रिलोज  की  गई  थीं  ।  वर्ष

 1991-92  के  दौरान  इस  योजना  के  अन्तर्गत  निधियां  रिलीज  नहीं  की  गई

 चालू  वित्तीय  वर्ष  में  निधियों  की  रिलीज  के  लिए  राश्य  सरकार  से  कोई  भ्रस्ताव  प्राप्त

 नहीं  हुआ  है  ।

 अगले  वित्तीय  वर्ष  के  लिए  इस  योजना  हेतु  बजट  प्रावधानों  में  20.00  करोड़  रुपये  को

 राश्षि  प्रदान  की  गई  है  ।

 डी०  ढौ०  ए०  फ़्लेटों  का  धंप्नना

 ]

 3492.  श्री  छेवो  पासवान  :  क्‍या  शहरी  विकाप्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  को  विभिन्‍न  कालोनियों  में  धंस  रहे  मकानों  की  ह॑स्या
 क्या

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाए  जाते  का  विभार  है  ?

 हाहरी  विकास  राज्य  मंत्रो  एम०  :  तथा  सेक्टर

 4,  वसंत  कु  ज  में  पूर्ण  होने  की  अवस्था  दो  मंजिले  मकानों  के  दो  ब्लाकों  में  जमीस  घंस  गई  थी  ।

 हस  घंसान  से  मात्र  एक  मूतल  फ्लंट  की  नींव  प्रभावित  हुई  यह  चट्टानी  मू-भाग  में  विश्वलमान

 महरे  खोखलेपन  के  कारण  हुआ  इस  प्रकार  की  अन्य  कोई  रिपोर्ट  नहीं  है  ।

 यह  मामला  मारतीय  तकनीकों  राष्ट्रीय  घू-अनुसंघात
 केन्द्रीय  सवन-निर्माण  रुड़की  तथा  भारतीय  तकनीकी  दिल्ली  के  सिविल

 इन्जीबियरी  विभाग  को  तुरन्त  भेजा  गया  आधुनिक  बंज्ञानिक  उपकरण  मृ-राडार  से  क्षत्र  के  विस्तृत
 सर्वेक्षण  के  पश्चात्‌  केन्द्रीय  मवन-निर्माण  अनुसंघान  रुड़की  के  वंज्ञानिकों  ने  छोखलेपत  की

 वास्तविक  अवस्थिति  का  पता  लगाया  भारतीय  दिहली  की  विक्षेषज्ष  सलाह
 के  अधीन  पता  लगाए  गए  सोशललेपत  को  भरने  के  लिए  उपचारात्मक  उपाय  आरम्म  किए  गए  हैं  ।
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 कण  ओशोपिक  एकर

 3493.  भ्री  जे*  ओोका  कया  प्रधाम  भंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 देएा  में  इस  समय  कितने  रुग्ण  औद्योगिक  एकक  हैं  ओर  उनमें  कितनी  पूंजी  लगी  हुई
 है  तथा  उनका  कुल  घाटा  कितता

 ये  औद्योगिक  एकक  अधिकतर  किन  राज्यों  में  स्थित  हैं  !

 उद्योग  मरशालय  के  राज्य  भस्तो  पी०  जे०  :  ओर  भारतीय

 रिजव  बैंक  देश  में  बेकों  से  सहायता  प्राप्त  रुण  भौद्योगिक  एककों  के  अंकड़  एक्रत्रित  करता  है  ।

 श्रदु  तया  गेर  सघु  क्षेत्र  में  1990  के  अन्त  तक  रुप्ण  औद्योगिक  एककों  के  राज्यवार  आंकड़े

 हवं  उनके  पास  बेंक  ऋण  को  बकाया  राश्षि  के  ब्योरे  अनुबन्ध  में  दिये  गये  हैं  ।

 विवरण

 के  अग्त  तक  गर-लघु  तथा  सधु  रुग्ण  सोद्योगिक

 एककों  के  राज्यवार  क्गोकरण

 क्रण्सं०  राज्य/संघ  शाधित  गेर-लघु  रु  ग्ण  बकाया  लघु  रुण्ण  एककों  बकाया

 क्षत्र  एककों  की  सं०  राशि  की  संख्या  राशि

 1.  असम  8  10.33  4,512  25.73

 2,  मैधासय  1  1.14  6]  0.58

 8.  बिहार  40  97.22  5,007  86.42

 4.  अरूणाचल
 न

 _  29  0.34

 परद्चिचमी  बंगाल  195  652.37  37,448  263.43

 मागालैंड
 न  न  4  0:89

 १.  अणीपुर  गा  --+  771  1.44

 उड़ीसा  28  88.69  7,194  38.14

 9.  सिविकम  242  70  0.48

 10.  अंडमान  ओर  निकोबार  1  2.33  21  0.03

 11.  त्रिपुरा  _  465  1.00

 17.  उत्तर  प्रदेश  84  214.76  27,862  206.83

 13.  दिल्‍ली  24  56.18  4,946  158.98

 14.  पंजाब  28  35.11 -  «+  5,938  81.99

 45.  हरियाया
 46  83.44  3,186  63.70
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 16.  चंडीगढ़  23  48.49  290  8.28

 17.  जम्मू  और  कश्मीर  7.80  1,819  १.72

 18...  हिमाचल  प्रदेश  15  27.54  824  १.6  8

 19...  राजस्थान  46  97.51  9,987  56.31

 20.  गृजरात  155  547.93  6,174  185,38 8

 महाराष्ट्र  322...  1,322.96..  19,208.  489.04

 22.  दमन  ओर  द्वीप  3.40  34  1.36

 23.  शोवा  14  28.89  1,210  12.59

 24...  दादरा  और  हवेली  2  1.38  7  0.59

 25.  र्य  प्रदेश  47  128.44  16,716  86.21

 26.  आन्ध्र  प्रदेश  122  386.06  30,103  186.89

 27.  कर्नाटक  2  262.48  10,252  141.46

 28...  तमिलनाडु  133  273.10  9,891  215.85

 29.  केरल  32  154.61  15,239  122.89

 30.  पांडिचरी  4  4.24  119  4.89

 4,538.82  2,18,828  2,426.94

 निर्माण  कार्य  में  लगे  श्रमिकों  के  लिए  विधाम

 3494,  श्री  दाऊ  दयाल  जोशी  |  दया  प्रथात  समझो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 क्‍या  सरकार  का  विधार  देश  में  निर्माण  कार्यों  में  लगे  अमिकों  के  कल्याण  हैतु  कोई
 विधान  लाने  का  और

 (a)  यदि  तो  इसे  संसद  में  कब  तक  पुर:स्थापित  करने  का  विचार  है  ?

 अ्रम॒  संत्ालय  में  उप  मंत्री  पैन  सिह  :  ओर  निर्माण  काय॑  में
 कार्यरत  श्रमिकों  के  कठ्याण  हेतु  एक  विधेयक  सश्कार  के  विचाराधीन  है  ।

 ओघद्ोगिक  प्‌  जो  निवेश

 3495.  श्री  गिरधारी  लाल  भार्गव  :  कया  योजना  ओर  कार्यक्रम  क्रिवान्वयत  बंधी  वह
 बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  और  1991-92  में  अब  तक  देश  में  औद्योगिक  क्षंत्र  में

 राज्यवार/संघ  राज्य  क्षेत्रवार  कितना  पू  जी  निवेश  किया  गया

 राजस्थान  के  सबंध  में  तुलनात्मक  रूप  से  इसक  ओसत  आंकड़े  बया  और
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 लिखित  उतर
 जज

 क्‍या  सरकार  का  इसमें  वृद्धि  करने  का  विचार  है  ?

 योजना  ओर  कार्यक्रम  क्षिपान्ययन  राज्य  मंत्री  हंसराज  :  और  (a)
 ओऔद्योगिक  क्षेत्रक  में  निवेश  कं  लिए  आंकड़े  वाषिक  उद्योग  सर्वेक्षण  के  तहत  एकत्रित  और  संकलित

 किए  जाते  हैं  ।  इस  सर्वेक्षण  में  वे  फैंक्टरियां  शामिल  हैं  जिनमें  ।0  या  इससे  अधिक  कामगार  लगे

 हुए  हैं  और  जो  विद्युत  का  प्रयोग  कर  रहे  हैं  अथवा  जिनमें  20  या  उससे  अधिक  कामगार  लगे  हुए

 है  भौर  जो  विद्युत  का  प्रयोग  नहों  कर  रहे  ?  ।  नवीनतम  जानकारी  कंवल  वर्ष  1987-88  के  लिए
 उपलब्ध  है  ।  इसक  अलावा  उप्र  वर्ष  के  यर्बेक्षण  में  भकृणाबल

 दादरा  व  नगर  हवेली  राज  नें/सघ  राज्य  क्षेत्रों  और  लक्षद्वीप  प्रायद्वीप  को  छोड़कर  सम्पूर्ण  देश  को

 शामिल  किया  गया  था  ।  पिछले  तीन  वर्षो  के  लिए  लगायी  गयी  पू  जी  के  अनुमानों  जिसमें  आंकड़े

 उपलब्ध  सलग्त  विवरण  में  दर्शाया  गया  है  ।  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  भांकड़े  सम्बद्ध  ए०  एस०

 आई०  सन्दर्म  अवधि  में  शामिल  फंकटरं  के  लेखा  वर्ष  के  अन्तिम  दिवस  के  अनुसार

 हां  ।

 विवरण

 ०

 न  न  नननननना--+  >+.3++3++<०+०»०+++«+ ७3  +आमनकक  आभार

 राज्य/प्घ  राज्य  क्षेत्र  1985-86  1986-87  1987-88
 eS  ए  फ#े-फ  फ्फ  फ>#ऊ्ऊफतफ  फऋफऊ>ऊअऋअऋअऊऋ्ू#छूछ  र

 आन्ध्र  प्रदेश  88502  112670  659668

 2,  असम  88502  743183  872155

 3  बिहार  825712  0०67834  1114490

 4.  गुजरात  288686  3165°3  358559

 5  हरियाणा  288686  85669  358559

 6,  हिमाचल  प्रदेश  9405  85669  49947

 7.  जम्मु  कश्मीर  34492  400557  49947

 8.  कर्नाटक  369450  400557  479473

 9.  केरल  2?23420  237659  890411

 11.  प्रदेश  698080  1684739  1884256

 12,  महाराष्ट्र  158  151  128

 12,  मणिपुर  1815  283  1794

 14  मेघालय  228390  283  485046

 15.  उड़ीसा  228390  292036  485046

 16.  पंजाब  374377  407520  412766

 17.  राजस्थान  364877  400064  1020461

 18.  तवनिलनाडु  833485  3224  .

 19.  ब्िपुरा  850878  2
 3224  .  3442

 उत्तर प्रदेश 850878 मम



 28,  1913  सिखित  उत्तर

 2  3  4  5

 20,  पं०  बंगाल  697831  641482  772952

 21.  अंडमान  ब  निकोबार  1365  1123  1867

 22.  चण्डीगढ़  5019  5737  5657

 23.  दिल्‍ली  87902  69322  107953

 24.  दमन  व  ह्वीप  27215  29736  30784

 25.  पांण्विचिरी  9146  11868  16378

 जोड़  8811181  9769297  11393385

 >  लगायी  पू  थी  :  निर्धारित  की  गयी  तथा  वास्तविक  कार्यशील  पूजी  का

 जोड़  है  ।

 निर्धारित  पूथी  .
 :  लेखा  वर्ष  के  अस्तिम  दिवस  के  अनुसार  फंक्टरी  के  निजी

 स्वामिस्व  वाली  निर्धारित  परिसम्पत्तियों  के  धटते  मुल्य  का

 धोतक  है  ।  निर्धारित  परिसम्पत्तियां  बे  हैं  जो  एक  बषं  से

 अधिक  सामान्य  उत्पादी  समय  कं  लिए  होती  है  ।

 वास्तविक  .:  को  लेखा  वर्ष  के  अन्तिम  दिवस  के  अनुसार  फंक्टरी  के  निजी

 झील  पूजो  उसके  द्वारा  घारित  अथवा  नियंत्रित  समी  वास्त«

 विक  सूचियों  को  शामिल  करने  के  लिए  किए  परिमाषित

 किया  जाता  है

 ><  xX  केवल  रिपोर्टिंग  फंक्टरियां  ।

 हाहरों  के  विकास  के  लिए  राज्यों  को  धनराधि

 3496.  झओऔी  ललित  उरांव  :  क्‍या  हाहुरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  शाहरों  रु  विकास  के  लिए  विभिन्‍न  राज्यों  को  राज्यवार

 कितनी  राशि  उपलब्ध  कराई  गई  और  यह  धनराशि  किन-किन  योजना  हांषों  के  अन्तगंत  दी

 गई

 1992-93  के  दौरान  केन्द्र  सरकार  का  इन  शीर्षों  के  अन्तर्गत  विभिन्‍न  राज्यों  को

 कितनी  राशि  उपलब्ध  कराने  का  विचार

 क्‍या  इस  शीषं  के  अन्तगंत  बिहार  को  अन्य  राज्यों  की  तुलना  में  कम  धनराशि  दी  गई

 और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 हाहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  नगर  विकास

 राज्य  का  विषय  राज्य  सरकारों  से  प्रस्ताव  होने  पर  केन्द्र  सरकार  वित्ताय  सहायता
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 लिखित  उत्तर  18
 जि  के |  अमन

 तथा  तकनीकी  परामक्षे  प्रदान  करती  केन्द्र  द्वारा  प्रवर्तित  लबु  तथा  मध्यम  दर्जे  के  बगरों  के

 एकोकृत  विकास  की  योजना  शहरी  मूलमूत  सेवा

 तथा  निर्धनों  के  लिए  शहरी  मूलमूत  सेवा  जंसी  ग्रोजनाएं  राज्य  सरकारों

 द्वारा  चुनींदा  नगरों  में  चल  रही  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  टी

 और  पी./यू.  के  तहत  रिलीज  की  गई  के  राज्य-वार  ब्योरे  क्रमशः

 तथा  त  में  द्शाये  गये  में  बम्बई/कलकत्ता  योजनाओं  के  ब्योरे

 दर्ताये  गये  हैं  ।

 वजट  प्रावधान  इंगित  करना  असामयिक  होगा  क्‍योंकि  बजट  प्रस्ताव  संसद  द्वारा  अभी

 पारित  किये  जाने  हैं  ।

 तथा  राज्यों  को  निधियों  का  राज्य  सरकारों  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये

 प्रस्तावों  और  के  अन्तग्रंत  निधियां  खपाने  की  उनकी  क्षमता  पर  निर्म॑र  करते

 हुये  तथा  योजना  के  अन्तर्गत  निर्धनता  स्थिति  के  आघार  पर  किया  जाता  है  ।

 मुख्य  शीर्ष  ओर  7602  के  अन्तगंत  लघु  तया  मध्यम  दर्जे  के  नगरों  के  एकीकृत
 विकास  खागत  स्वच्छता  सहित  )  के  तद्दत  केन्द्रीत  सहायता  की  राज्यवार  रिलं  तीच

 वर्षों  के  दोराव  )

 रुपये  लाखों  में

 राज्य  का  नाम  61.50  85.09  85.00  योग

 2.  आंध्र  प्रदेश  59.50  85.09  85.00  184.00
 2.  आसाम  59.50  59.50  65.00  252.533

 3.  बिहार  75.95  29.85  7.20  252.533
 4.  भोवा  न  59.50  80.08  331.18
 5.  गुजरात  76.00  59.50  80.08  162.50

 6.  हरियाणा  76.00  86.50  —  —

 7.  हिमाचल  प्रदेश  न
 182 =  बन  न

 8.  जम्मू  और  कश्मीर  8.00  $2.57  42.50  52.32
 9.  कर्चाटक  61.25  52.57  68.50  122.06

 11.  केरल  130.32  5.00  185.00  497.55
 12.  मध्य  प्रदेद  110.635  125.255  21831  497.55
 13.  महाराष्ट्र  _  न  54.42  454.20
 14,  मणिपुर  ना  63.50  54.42  54.42

 15.  मेघासय  46.00  63.50  24.60  3.50
 16,  मिजोरम  न  3.50  «  न  3.50

 बागालेंड 24.00 24.20 26.00 74.20



 82  1913

 17.  उड़ीसा

 18.  पंजाब

 19.  राजस्थान

 20.  सिधिकम

 21.  ठमिलनाडु
 22.  त्रिपुरा
 23.  उत्तर  प्रदेश

 24.  पश्चिमी  बंगाल

 25.  अंडमान  और  निकोवार

 ट्वीप  समूह
 26.  दादर  नगर  हवेली
 27.  लक्षद्वीप

 28.  पांडिबरेरी

 खिलित  उत्तर

 71.00  68.00  178.25  317.25

 46.00  89  64  —  135.64

 36.00  89.75  82.50  208.25

 20.00  29.75  —  49.75

 64.29  244.42  279.34  588.05

 27.00  20.00  20.00  67.00

 175.026  44.00  198.50  437.526

 110.00  82.69  133.73  328.48

 23.235  23.75  46,985

 —  कि  25.00  25.00

 25.00  23.75  28.00  76.75

 विवरण-ा

 शहरी  मूलमूत  सेवा  और  निधंनों  के  लिए  शहरी  मूलभूत  सेवा  के  अघीन  मुरुष  शीर्ष

 3601,3602  और  2237  के  अन्तगंत  रिलीज  की  गई  निधियां

 जज

 राज्य/संघ  राज्य

 क्षेत्र  का  नाम

 1.  भरान्ध्र  प्रदेश

 2.  बिहार

 3.  गुजरात
 4.  हरियाणा

 5.  कर्नाटक

 6.  केरल

 7.  भध्य  प्रदेश

 8.  महाराष्ट्र

 9.  डड़ीसा

 10.  पंजाब

 11.  राजस्थाम

 12.  तसिलनाड

 13.  उत्तर  प्रदेश

 14.  पश्चिमी  बंगाल

 लाढों

 1988-89
 8-8  9  1989-90  1990-91

 11.80  11,80  188.50

 अमनुपलब्ध
 7.60  169.35

 —agi—  10.90  106.15

 3.00  27.00

 5.70  7.80  162.60

 11.76  7.50  77.90

 3३.20  3.20  167.40

 अनुपलब्ध  अमुपलब्ध  249.30

 23.81  17.20  62.90

 9.40  9.10  55.90

 5.60  6.50  104,20  -

 अवुपलब्ध  3.00  238.50

 2.85  4.00  410.00

 अनुपलम्ध
 2.30  189:00
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 15.  थोवा  अनुपलब्ध  12.50
 16.  अक्षणाचल  प्रदेश  12.50
 17.  आसाम  ३.40  3.40  25.60

 18,  हिमाचल  प्रदेश  200  2.00  17.00
 19.  जम्म  एशें  कश्मीर  2.10  2.40  14.90
 20.  भणिपुर  अभुपलब्ध  1.975  13.50
 21.  प्रैशालय  +-बही  --

 अजुपश्ष*्ण  12.50

 92.  मिजोरम  12.50

 23.  भागालेण्ड  --  12.50

 34.  सिक्किम  --
 ---  12.50

 35.  धिपुरा  3.20  1.60  14.10

 26.  अंडमान  निकोबार  द्वीप  अमुपलब्ध  अनुपलब्ध  11.09

 27.  चंडीगढ़  --  11.00

 28.  दादर  नगर  हवेली  --  11.00

 29.  दमन  और  हव  11.00

 30.  क्षक्षद्वीप  11.00

 31.  पांडिचेरी  1.00  12.00

 32.  दिल्‍ली  6.70  6.70  49.20

 योग
 91.52  112.97  248.00

 घुरुय  शीर्ष  :

 360  1  1  (1)(1)-  .  बम्वई  के  लिये  प्रधान  मन्द्री  का  अनुदान
 !-  तत्कालीन

 प्रघानमन्त्री  ने  1985  में  अखिल  भारतीय  कांग्रेस  समिति

 राज्य  सरकार  को  के  शताब्दी  समारोह  के  संबंध  में  अपने  बम्बई  दौरै  के

 अनुदान  सहायता  दौरान  महाराष्ट्र  सरकार  को  बम्बई  में  स्‍लम  और  आवास  की

 विकट  समस्याओं  के  समाधान  हेतु  100  करोड़  रुपये  के  विदेष

 अनुदान  की  घोषणा  की  1  योजना  के  धटक  (])  स्‍लम  उन्नयन

 (22.00  करोड़  (11)  धारबी  विकास  योजमा  (37.00

 करोड़  और  शहरी  नवीकरण  तथा  पुनननर्माण  (41.00

 करोड़  है  ।  महाराष्ट्र  सरकार  को  अभी  तक  85.00

 करोड़  रुपये  [(1)  तथा  (11)  के  लिये  59.00  करोड़  रुपये  व

 (itt)  के  लिये  26.00  हैकरोड़  रुपये  रिलीज  किये  गये

 क्षेष  15.00  करोड़  रुपये  (771)  के  उससे  मांगे  गये
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 करण वार  ांाभ  भा  ७#ाराणााााााााााााणाणाााणास्‍ आस

 परियोजना  रिपोर्टों  भादि  के  ध्यौरे  प्राप्त  होने  के पदहयात  रिलीज

 किए  जाएंगे  ।

 भ्रुक्ष्य  शीर्ष  :  अम्बई  भोर  कलकत्ता  के  लिये  भोंबा  वित्त  आयोग

 360  (2)-  अनुदान

 भायोजना-प ूजी  अनुदान  नौंवे  वित्त  श्रायोग  ने  स्‍लम  उन्मूलन  और  स्लमों  के  पर्यावरणीय

 सुधार  तथा  बम्बई  एवं  कलकत्ता  नगरों  में  मूलभूत  खुविधाओं
 की  व्यवस्था  के  लिए  महाराष्ट्र  और  पश्चिम  बंगाल

 प्रत्येक  को  एक  बार  विशेष  अनुदान  सहायता  के  हप  में  50

 करोड़  रुपये  की  अभुशंसा  इस  निष्कर्ष  के  आधार  पर  की  थी

 कि  इस  प्रयोजनाथे  वे  भी  इतनी  घनराशि  उपलब्ध  करेगे  ।

 निधियों  की  रिलीज  को  ब्यय  विभाग  आायोग

 वित्त  मंत्रालय  द्वारा  निमंत्रित  किया  जा  रहा  है  |

 हिन्दुस्तान  केबह्स  लिसिटेड  हारा  समझौता  शापत

 ]
 3497.  श्री  हाशाषन  शाय  :  बया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पश्चिम  बंगाल  में  मंसस  हिन्दुस्तान  केबल्स  रूपनारायणपुर  ने  कैन्द्रीय

 सरकार  के  साथ  किसी  समझौते  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  किए

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  हिन्दुस्तान  केबल्स  लिमिटेड  में  निवेश  कम  करने  का  निर्णय  लिया

 ओर

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  संतज्री  के०  :  ओर  हिन्हुस्ताव

 क्ेबल्स  लि०  ने  केन्द्रीय  सरकार  के  साथ  बषषं  1991-92  कै  लिपे  समझोता  ज्ञापन  पर  हत्ताक्षर  किये

 हैं  । समझौता  ज्ञापन  में  महत्वपूर्ण  सूची  पत्रों  में  कर-पूर्व  लाभ  और  प्रति  कमंचारी  वर्धषित

 मूल्य  42106  589  लाख  और  1.33  लाख  रुपये

 ओर  सरकार  की  100%  अंश-घारिता  में  सरकार  ने  अब  तक  लगभग

 3.64%  सरकार  द्वारा  अनुमोदित  वित्तीय  संस्थानों/सहयोग-निध्िियों  को  आफलोड  कर  दिया  .

 कमिथ्ठ  अभियंताओं  के  वेतनमान  में  विसंगतियां

 3498.  करी  ममोरंधन  मक्त  :  कया  धाहुरो  बिक्रास  भम्ष्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वाया  केन्द्रीय  सरकार  को  अन्डमान  निकोबार  द्वीप  समूह  फे  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासन  के

 अन्तगंत  कार्य  कर  रहे  कनिष्ठ  अभियंताओं  तथा  नक्श्भनवीसों  के  बेतनमानों  में  विसंगतियों  के  बारे  में

 संध  राज्य  क्षेत्र  प्रशासन  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  और
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 प्पपपया  पएप:िप्ैाौाौपा-मत-तपाप।/।/पैपभ्भपप:्पतपए।ए

 यदि  तो  तत्संबंधी  भ्यौरा  क्या  है और  इस  पर  कया  काय॑वाही  की  गई  है  ?

 हाहरी  विकास  राज्य  मंत्री  एम०  :!  तथा  (a)  अण्डमान  तथा

 निकोबार  लोक  निर्माण  विभाग  के  कुछ  ग्रर  डिप्लोमा/डिग्री  घारक  जूनियर  जिन्हें
 1350-2200  रुपये  का  वेतनमान  दिया  गया  द्वारा  दिए  गए  आवेदन  पत्र  के  संबंध  केन्द्रीय

 प्रदासनिक  कलकत्ता  पीठ  ने  आदेश  दिया  था  कि  ऐसे  जूनियर  इम्जीनियरों  को  1.1.86

 से  1400-2300  रुपये  का  वेतनमान  दिया  संघ  शासित  प्रशासन  ने  मारत  सरकार  का

 अमुमोदन  लिये  बिना  ऐसे  जूनियर  जिन्होंने  केन्द्रीय  प्रशासनिक  न्यायाधिकरण  के  समक्ष

 धाचिका  दायर  की  को  1400-2300  रुपये  का  वेतनमान  देने  की  अनुमति  दे  दी

 अण्डमान  तथा  निकोबार  प्रशासन  ने  अन्य  ग्रेरडिप्लोमा/डिग्री  धारक  जूनियर  हन्जीनियरों  को  यही

 बैतवमान  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव  भेजा  संघ  क्षास्तित  प्रशासन  से  मांगे  गए  कुछ  विवरण

 16.3.92  को  प्राप्त  हुए  हैं  तथा  कुछ  विवरणों  को  अभी  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 क्रष्डमान  तथा  निकोबार  प्रशासन  ने  सूचित  किया  है  कि  ड्प्ट्समंन  के  वेतनमान  की  कोई

 विश्वंगति  नहीं  है  ।

 सेससे  बने  स्टंडड  कम्पनी  लिसिठटेड  का  हल्दिया  एक

 $499.  थी  सत्यगोपाल  मिश्र  :  कया  प्रधान  मरञ्ी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भंससे  बने  स्टंडड  कम्पनी  लिमिटेड  के  हल्दिया  एकक  के  विकास  हेतु  केन्द्र  सरकार  द्वारा  क्‍या

 कदम  उठाएं  गए  हैं  अथवा  उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 छत्योग  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  पो०  के०  थ्‌  :  सरकार  ने  मंसर्स  बन  स्टेण्डड  कम्पनी

 सिमिटेड  की  जेलिघन  इकाई  की  क्षमता  का  विस्तार  10,500  टन  प्रति  वर्ष  तक  करने  के

 उसके  एक  प्रस्ताव  को  अनुमोदित  कर  दिया  है  ताकि  45.06  करोड़  रुपये  की  कुल  लागत  से  तीव

 सम्पूर्ण  बल  हैड  प्लेटफार्मोंਂ  का  निर्माण  किया  आ  सके  ।

 कैसीय  पतकंता  भायोग

 3500.  भरी  अजुंग  चरण  सेठी  :  कया  प्रधान  भ्रम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केम्द्रीय  सतर्कता  आयोग  का  कार्य  मुर्य  सतकंता  अधिकारियों  को  प्रद्चिक्षण  देवा

 भी

 यदि  तो  क्या  आयोग  विभागीय  संगठन  और  इसके  कम  चारियों  को  सहायता  भौर

 प्रशिक्षण  देता  और

 यदि  तो  तस्संबंधी  भ्योरा  क्‍या  है  ?

 कामिक  लोक  दिकायत  तथा  पेंशन  संत्रालय  में  राज्य  मरत्री  मार्तरेट

 हां  ।

 नए  नियुवत  किए  गए  मुश्य  सतकंता  अधिकारियों  के  एक

 तिमाही  में  एक  बार  प्रद्षिक्षण  पाठ्यक्रम  आपोजित  करता
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 किला

 अन्य  सतकता  जो  मुर्य  सतकंता  अधिकारियों  के  अधीन  प्रस्तुतकर्ता  अधिकारी
 तथा  जांच  अधिकारी  आदि  के  हूप  में  कार्य  करते  उनके  लिए  प्रशिक्षण  संबंधित  संगठनों  द्वारा
 भायोजित  किया  जाता  है  तथा  उपयुक्त  पाठ्यक्रम  संबंधों  सुझाव  संकाय  संबंधी  प्रावधानों
 इत्यादि  के  बारे  में  सुझाव  दे  कर  जब  कमी  आवश्यक  सहायता  अ्दान  करता

 वर्ष  1991  में  आयोग  ने  चार  प्रशिक्षण-पाद्यक्रम  आयोजित  किए  जिनमें  67  मुख्य
 सतकंता  अधिकारियों  ने  माग  लिया  तथा  आयोग  ने  अन्य  संगठनों  द्वारा  आयोजित  प्रशिक्षण

 क्रमों  में  सतकता  संबंधी  कार्य  के  विभिन्‍न  पहलुओं  पर  व्यास्यान/वार्ता  देने  के लिए  अपने  अधिकारियों

 को  भी  भेजा  था  ।

 सामाजिक  समस्याओं  के  समाधान  के  लिए  बंज्ञानिक  दृष्टिकोण  क्षपनाना

 श्री  जाज॑  फर्मान्डोज  :  क्या  प्रधान  मनत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  की  सामाजिक  एवं  अन्य  समस्याओं  के  प्रति  बंज्ञानिकों  से  वैज्ञानिक

 दृष्टिकोण  अपनाने  के  लिए  कहा

 यदि  तो  बया  व॑ज्ञानिकों  ने  इस  दिद्या  में  अब  तक  कोई  कदम  उठाए  और

 यदि  तो  सत्सम्बन्धी  ब्यौरा  बया  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेन्शन  मंत्रालय  संत्री  सारंगेट  :  सरकार

 ने  वज्ञानिकों  से  देश  के  सामने  जो  सामाजिक  मौर  अन्य  समस्याएं  उन्हें  ध्यान  में  रखते  हुए  विकास

 प्रक्रिया  में  सक्रिय  रूप  से  भाग  लेने  का  आह  वान  किया  इस  प्रक्रिया  में  वेशानिकों  की  भागीदारी

 को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  विभिन्‍न  मंत्रालयों  द्वारा  कार्यक्रम  तेयार  किये  गये

 और  अनुसंधान  और  विकास  संस्थाओं  शौर  स्वयंसेवी  संगठनों

 में  कायं  कर  रहे  अनेक  बेज्ञानिक  ग्रामीण  शहरो  गन्दी  बस्तियों

 के  म्रुधार  आदि  जंसी  समस्याओं  को  हल  करने  के  तरीके  बताने  के  कार  में  जुटे  हुए  ऐसे  मुद्दों  से

 संबंधित  त्रघु  स्तरीय  नव  प्रयास  एवं  निदर्शन  संबंधी  १रियोजनाओं  को  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी

 मंत्रालय  तथा  अन्य  संबंधित  विभागों  को  विभिन्‍न  योजनाओं  के  अधीन  सहायता  दी  जा  रही  है  ।

 केरल  में  नए  उद्योग

 3502.  क्री  थाइल  जान  अंजलोज  :  बया  प्रधान  सरञ्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नई  ओद्योगिक  मीति  की  घोषणा  के  पश्चात  केरल  में  कितने  और  किस-किस  प्रकार  के

 नये  उद्योग  पंजीकृत  किये  गए  और

 उपरोक्त  अवधि  के  दोरान  केरल  में  विदेशी  सहयोग  के  लिए  कितने  उद्योगों  का

 करण  किया  गया  है  ?

 उच्चोग  संत्रासय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  :

 1992  तक  की  अवधि  में  उद्यमियों  ने  केरल  में  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  कुल  31

 मौद्योगिक  उच्चमिता  ज्ञापन  दर्ज  किये  थे  ।  ये
 अनुसूचित  उद्योगों  से  सम्बद  विभिन्‍न  मदों  के  वितिर्माण

 7

 1991  से  29
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 से  संबं घत  है  जेसे  धातुकर्मी  दूरसंचार  औषध  तथा  वनस्पति  तेल

 तथा  रबड़  का  मशीनी  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  आदि  |

 साधारणतया  विदेशी  सहयोग  की  स्वीक्ृृतियों  में  सहयोग  के  अधीन  स्थापित  होने  वाली

 परियोजना  के  ह्यापना-स्थल  का  उल्लेख  नहीं  होता  है  और  इसीलिए  विदेशी  सहयोग  की  स्वीक्ृतियों

 के  ब्यौरे  खासतौर  से  स्थापना  सूची  संबंधी  ब्योरे  केन्द्र  द्वारा  नहीं  रखे  जाते  हैं॥

 केखट्रीय  लोक  निर्माण  बिमाग  का  पुनर्गठन

 3503.  श्रीमती  गीता  सुखर्जो  :  क्‍या  हरी  जिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विमाग  के  कुछ  जोनों  का  हाल  ही  में  पुनंगठन  किया  गया

 है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  बया  है  ?

 झहरी  विकास  शाज्यमन्जो  एम०  :  हां  ।

 अंचलों  और  परिमण्डलों  के  पुनगंठन  संबंधी  ब्यौरे  अनुलग्नक  में  दिए  गये
 ह

 विवरण

 नई  फरीदाबाद  के  क्षत्रों  क ेलिए  निम्नलिखित

 मण्डलों  सहित  तीन  अभंचत्र  प्रचालन  में  है  :---

 1.  नई  दिल्‍लो

 परिमण्डल

 (i)  दिल्‍ली  केन्द्रीय

 (4)  दिल्‍ली  केन्द्र  य

 (iii)  दिल्‍ली  केन्द्रीय  परिमण्डल--]9४

 (५)  दिल्‍ली  केन्द्रीय  विद्युत

 (५)  दिल्‍ली  केन्द्रीय  विद्युत  परिमण्डल--ए]॒

 2.  गई  दिल्‍लो  अंचबल--ता

 (i)  दिल्‍ली  केन्द्रीय  परिमण्डल  [

 (1)  दिल्‍ली  केन्द्रीय  परिमण्डल  ए

 केन्द्रीय  मण्डार  परिमण्डल

 (iv  दिल्‍ली  केन्द्रीय  विद्युत  परिमण्डल  IV

 (५)  दिल्ली  केन्द्रीय  विद्युत  परिमण्डल  ४प्मा

 3.  गई  दिल्‍ली

 (1)  दिल्‍ली

 (४)  एमबीआरएचपी  परिमण्डल  रोड़  आवासीय  परियोजना
 '
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 (iii)  दिल्ली  केन्द्रीय

 (४)  दिल्‍ली  केन्द्रीय  परिमण्डल

 (१)  दिल्‍ली  केन्द्रीय  विद्युत  परिमण्डन  111

 दिल्‍ली  से  बाहर  के  क्षंत्रों  के  लिए

 4.  श्ाद्य  अंचल

 क्षेत्राधिकार  :  ग्रजियाबाद  और  मध्य  प्रदेश  को  छोड़कर  ।

 प्रिमण्डल

 (1)  आगरा  केन्द्रीय  आगरा

 (it)  इलाहाबाद  केन्द्रीय  इलाहाबाद

 (iii)  भोपाल  केन्द्रीय  मोपाल

 (iv)  दिल्‍ली  केन्द्रीय  विद्युत  परिमण्डल  ४,  दिल्‍ली

 5.  उत्तरी  अंधल

 क्षेत्रा  धकार
 :  हरियाणा  को  हिमाचल  जम्मू  तथा

 चडीगढ़  के  संघ  शासित  ।

 परिमष्डल

 ($)  चण्डीगढ़  केन्द्रीय  चए्र्डगढ़

 (0)  जालघधर  केन्द्रीय  जालंधर

 (11)  जयपुर  केन्द्रीय  जयपुर

 (५)  दिल्ली  केन्द्रीय  विद्युत  परिमण्डल  2,  दिल्ली

 6.  पह्िचमी  अंचल

 क्षेत्राधिकार  :  दमण  एवं  दीप  ।

 परिमण्डल

 (i)  मुम्बई  केन्द्रीय  मुम्बई

 (ii)  मुम्बई  केन्द्रीय  मुम्बई

 (iii)  मृम्बई  केन्द्रीय  मुस्यई
 (vi)  नागपुर  केन्द्रीय  नागपुर

 (५)  मुम्बई  केन्द्रीय  विद्युत  पा  मुम्बई

 (५1)  मागपुर  केन्द्रीय  विज्युत  नागपुर

 7.  पूर्वो  अचल

 क्षेत्राधिकार  :  पश्चिम  बंगाल  और  सिक्किम  ।

 फरिमण्डल

 (१)  कलकत्ता  केन्द्रीय  कलकत्ता

 $9
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 पता

 (४)  कलकत्ता  केन्द्रीय  परिमण्डल  --171,  कलकत्ता

 (ii)  कलकत्ता  केस्द्रीय  कलकत्ता

 (४)  पटना  केन्द्रीय  पटघा

 (५)  कलकत्ता  केन्द्रोय  विज्युत  परिमण्डल  1,  कलकत्ता

 (iv)  कलकत्ता  केन्द्रीय  विद्युत  परिमण्डल  --11,  कलकत्ता

 8.  पूर्षोत्तर  अंचल

 क्षेत्राधिकार  :  अछृणाचल  मिजोरम  ।

 परिसष्डल

 (i)  असम  केन्द्रीय  गोहाटी

 (ii)  सिलचर  केन्द्रीय  सिलचर

 (iil)  गोहाटी  केन्द्रीय  विद्युत  गोहाटी

 9.  बक्षिणों  अंचल  --]

 क्षेत्राधिकार  :  केरल  ओर  अण्डमाव  तथा  निकोबार  होपसमूह  और

 सक्षद्वीप  ।

 परिमष्डल

 (i)  मद्गास  केन्द्रीय  मद्रास

 (1)  त्रिवेन्द्रम  केन्द्रीय  तजिवेन्द्रम

 (॥|)  मद्रास  केन्द्रीय  विद्युत  मद्रास

 10.  वक्षिणी  अंचल--.]र

 क्षेत्राधिकार  :  कर्नाटक  और  आमनध्र  प्रदेश  ।

 परिमण्डल

 (i)  बंगलोर  केन्द्रीय  बंगलोर

 (ii)  हैंदराबाद  केन्द्रीय  हैदराबाद

 (iii)  विशाखापटनम  केन्द्रीय  विजाग

 (५)  हैदराबाद  केन्द्रीय  विद्युत  हैदराबाद

 बाजार  में  पूरेलियस  को  बिको

 3504.  आओ  झोबल्सभ  पाणिग्रही  :  कया  प्रधान  भसत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  !

 क्या  गत  वर्ष  से  बाजार  में  यूरेवियम  बेचा  जा  रहा  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 लोक  झिकायत  ओर  पेन्द्न  संभालय  में  राज्यमन्त्री  भारंगेटठ

 नहीं  ।  वि

 भ्रह  प्रष्व  उठता  ही
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 क्न्कीतयओओ ीतच  ीस्‍क्‍न्‍ड  ो  कटकटए३नसस

 गुजरात  में  सावंजनिक  क्ष  त्र  के  एककों  का  निजोकरण

 3505.  श्री  ग्रुरुदास  कामत  :  बया  प्रधान  मर्जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  गुजरात  में  सावंजनिक  क्षेत्र  के  कुछ  एककों  का  निजीकरण  किया  जा  रहा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इंच  एककों  के  नाम  क्या  हैं  ?

 उद्योग  सरजालय  में  राज्य  भ्त्री  पी०  के०  थ्‌  और  :  गुजरात

 केन्द्रीय  सरकारी  क्षत्र  के  किसी  ठद्यम  का  निजीकरण  किये  जाने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  इण्डियन  पेट्रोडे  मिक्स  लि*  से  केन्द्रीय  सरकार  की  शेयरघारिता

 की  20%  तक  राशि  वित्तीय  संस्थानों/सांझाकोषों  के  पक्ष  में  निकाल  ली  गई  है  ।

 विशासापत्तमम  में  एल्यूमिना  संयंत्र

 3506.  थी  घमं  सिक्षम  :  कया  प्रधान  सनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  ।

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  विसाखापत्तनम  में  एल्यूमिना  संयंत्र  की  स्थापवा

 करने का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 संयंत्र  की  अयुमानित  लागत  कितनी  है  ओर  परियोजना  का  निर्माण  कार्य  कब  शुरू
 किया  जायेगा  ?

 डद्योग|सनन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  पी०  जे०  :  :  विशाखापत्तनम  में  एल्यूमिना
 संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  औद्योगिक  विकास  विभाग  में  किसी  सरकारी  क्षंत्र  के  उपक्रम/सरकारी
 विभाग  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  वहीं  हुआ  है  ।  24  1991  को  घोषित  नयी  ओद्योगिक  नीति  के

 अनुसार  इस  उद्योग  को  साइसेंस-मुक्त  कर  दिया  गया

 और  प्ररत  नहीं।रठता  ।

 कैगरीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  कनिष्ठ  अभियंताओं  से  भराप्त  शापन

 3507.  शी  तेज  नारायण  सिह  :  कया  धाहुरी  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  केन्द्रीय  लोक  विर्माण  विभाग  के  कनिष्ठ  अभियंताओं  से  हाल  ही  में

 कोई  जशापन  प्राप्त  हुआ  भौर

 यदि  तो  उसमें  सूचीबद्ध  मांगों  का  ब्यौरा  क्या  है  ओर  ठस  पर  जया  कायंवाही  की

 गई  है  ?

 धाहरी  बिकास  प्रंज्रासय  में  राज्य  संत्री  एस०  :  हां  ।

 ब्यौरे  अनुबस्घ  में  दिए  गए

 64
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 सरकार  हारा  को  गई  फकारंगाई

 कतंव्य  तथा  उत्तरदायित्व  के  अनुसार
 बैतनभान तथा  कम  से  कम  1.1.86

 से  उच्चतर  वेतनमान  लागू  करना  ।

 करार  के  अन्य

 सरकारी  विभागों  के  समान  काटी  गई

 37  दिन  की  मजदूरी  का  मुगतान

 तथा  उत्पीड़न  किये  गये  मामलों  को

 हटाना  ।

 जूनियर  हन्जीनियर  तथा  सहायक

 इन्जीनियर  के  संवर्ग  में  गत्यावरोध

 को  हटाना  तथा  दूसरे  संवर्ग  समीक्षा

 का  अनुमोदव  ।

 जूलियर  इंजीनियर/अनुभागीय  अधिकारी

 )  के  दो  वेतनमान  भर्थात  -00-

 2300  के  प्रवेश  प्रड  तथा  5  वर्ष  की  सेवा

 पूरी  हो  जाने  पर  1640-2900  के  संबंध  में

 भारत  सरकार  ने  22  1991  को

 आदेश  जारी  किए  ।  5  वर्षों  के  बाद  1540-

 2900  रुपये  के  बेतनमान  में  ससे  जाने  के

 बारे  में  यह  निर्णय  1.1.86  से  प्रमाबी  है  ।

 जूनियर  हन्जीनियर/अनुमागीय  अधिकारी

 के  रूप  में  15  वर्षो  की  कुल  सेवा

 पूरी  करने  के  बाद  भी  जिन  जूनियर

 नियर/अनुमाग  अधिकारी  को

 रु०  2000-3500  के  वेतनमान  में  सहायक

 इन्जोनियर/सहायक  निदेशक  के

 पद  पर  पदोन्‍नत  नहीं  किया  जा  उनको

 वेयक्तिक  आधार  प्र  सहायक  इन्जीनियर

 सहायक  निदेशक  का  वेतनमान

 दिया  जाएगा  ।  यह  वंपक्तिक  पदोन्नति  15

 वर्ष  की  सेवा  के  पश्चात्‌  1.1.1991  से  प्रभावी

 होगी  ।

 1.1.1986  से  2000-3500  के  प्रेड  में

 बेयक्तिक  पदोन्नति  देने  की  मांग  को  स्वीकार

 करना  सरकार  के  लिए  सम्भव  नहीं  हो
 सका  है  ।

 ने  इस  सामले  पर  पहले  विचार  ,

 किया  था  तथा  इसे  माना  नहीं  जा  सका

 इस  मामले  पर  सरकार  फिर  विचार

 करने  का  प्रस्ताव  करती  है  ।

 दूसरे  संवर्ग  समीक्षा  का  काम  आरम्भ  हो

 गया  है  और  इस  पर  शीघ्र  ही  सरकारी

 निर्णय  लिए  जाने कौ  संभावना है  ।
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 4...  नियत  यात्रा  भत्ते  की  मंजूरी
 यात्रा

 5.  नियम  3  सी०  ई०  एस०  और

 सी०  ई०  ई०  एस»  भर्ती

 नियम  सहायक  इन्जीनियरों

 की  सी०  ई०  एस»  से  सीधी  भर्ती

 और  सी०  ई०  ई०  एस०  श्रेणी--गा

 भर्तों  के  प्रावधान  को  समाप्त

 करना  ।

 6.  सहायक  इहन्जीनियरों  के  समी  रिक्त

 पदों  को  भरना  अर्थात  परीक्षा  कोटा

 लोक  सेवा  आयोग  के  माध्यम

 तथा  आरक्षित  कोटा  ।

 7.  परदोन्‍्मति  के  अवसर  बढ़ाते  के  लिए
 विभाग  का  विस्तार  ॥

 8.  विविध  और  क्षेत्रीय

 स्थानांतरण  के  सबंध  में  उपयुक्त
 जीजि  जप्ान्ना

 स्थानातरण  नाति

 लिखित  उत्तर
 अजय न

 हस  मामले  पर  शह  री  विकास  मंत्रालय  की

 विभागीय  परिषद  परामक्षंदात्री

 में  विचार  किया  गया  है  तथा  विमागीय

 परिषद  में  इस  पर  थिचार  किया  जाना

 सरकार  जूनियर  इन्जीनियरों  के  स्तर

 सहित  इन्जीनियरों  की  पर्याप्त  संख्या  के  संबंध

 में  विभाग  की  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  नियमों  में  संशोधन  पर  विचार

 करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 सहायक  इन्जीनियों  के  रूप  में  जूनियर
 नियरों  की  पदोन्‍नति  के  लिए  सीमित

 गीय  प्रतियोगी  परीक्षा  आयोजित  करने  संबंधी

 मामले  फो  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  साथ

 दुबारा  उठाया  गया  105  जूनियर
 नियरों  और  7  जूनियर
 नियर  को  सहायक  इन्जीनियरों  के

 ग्रंड  में  पदोन्नति  संबंधी  आदेश  जारी  किए
 गये  हैं  ।

 विभाग  के  विस्तार  समग्र  कार्यभार  को

 न  कि  पदोन्नति  अवसरों  को  ध्यान  में  रखते

 हुये  विचार  किया  णाना  है  ।

 विभाग  की  एक  स्थानांतरण  नीति  है  ।

 स्थानांतरण  के  मामले  में  समस्याओं  का

 समाधान  करने  के  लिए  एक  हाड़  केस  कमेटी

 भी

 पिछड़  क्षेत्रों  के  वर्गोफरण  का  मानदंड

 ]

 3508.  श्री  सुधौर  सावम्त  :  बया  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  !

 क्या  पिछड़े  क्षेत्रों
 का

 वर्गीकरण  उनके  पिछड़ेपन  के
 स्तर को

 छ्याव  में  रक्षकर  किया

 गया

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  मानदंड  अपनाए  गए  और  ५्
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 ऐसे  क्षेत्रों  को  दी  गई  सुविधाओं  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 छद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  पी०  :  हां  ।

 :  ओद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  जिलों  का  पता  लगाने  के  लिए  अपनाये  गये  मानदण्ड

 प्रकार  ये  :-..-

 (1)  भरति  व्यक्तित  खाश्चान्न/वाणिज्यिक  फसल  उत्पादन  जो  इस  बात  पर  निर्मश्
 करता  है  कि  क्‍या  जिला  प्रधानतया  खाद्यास्न/नकदी  फसल  उत्पादक

 तुलनाओं/परिवर्तत  के  लिए  खाद्यान्नों  जौर  वाणिज्यिक  फसलों  के  बीच

 की  दरें  जहां  आवश्यक  हों  वहां  पूर्व-निर्धारित  आधार  पर  राज्य  सरकार  द्वारा

 निर्धारित  की  जा  सकती  ।

 (1)  कृषि  कामगारों  की  आबादी  का  अनुपात  ।

 (11)  प्रति  ब्यक्ति  औद्योगिक  उत्पादन  ।

 (iv)  प्रति  लाख  आबादी  में  कारखाना  कमंचारियों  की  संख्या  अथवा  वेकल्पिक  रूप

 से  प्रति  लाख  आबादी  में  दूसरे  अथवा  तीसरे  दर्ज  के  कार्यकलापों  में  संशग्न

 व्यक्तियों  की  संख्या  ।

 (४)  बिजली  की  प्रति  व्यक्ति  खपत  ।

 (vi)  आबादी  की  तुलना  में  पक्‍को  सड़कों  की  लम्बाई  अथवा  आबादी  की  तुलना  में

 रैलवे  मील  दूरी  ।

 पिछड़े  क्षेत्रों  के  औद्योगीकरण  को  बढ़ावा  देने  के  उद्देश्य  से  कई  राज्य  सरकारें  निवेश

 ब्याज  कर  स्थ7गन  इत्यादि  जंसी  वित्तीय  और  राजकोषीय  रियायतें  दे

 रही  केन्द्र  सरकार  पूर्वोत्तर  राज्यों  जम्मू  और  हिमाचल  संघ  शासित

 क्षेत्र  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  तथा  उत्तर  प्रदेश  के  8  पहाड़ी  जिले  एवं  पश्चिम

 बंगाल  के  दाजिलिंग्‌  जिले  के  लिए  एक  परिवहन  राजसहायता  योजना  चला  रही  जिसके  तहत

 शुनिदा  स्थान  से  औद्योधिक  एककों  तक  कच्चे-माल  और  तंथार  माल  की  परिवहन  लागत  के
 90%  ३

 तक  राजसहायता  दी  जाती  है  |

 सधु  छद्योगों  का  संवर्धन

 3509.  क्री  मालिकराव  होडल्या  गाबीत  :  कया  प्रबान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौराव  लघु  उद्योगों  के  संवर्ध  क ेलिए  क्या  कदम

 उठाने  का  विभार

 )  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  राज्यवार  कितने  लघु  उच्चोग  बन्द  किये

 क्या  देश  के  सभी  रास्यों  में  लघु  उद्योगों  के  संवर्धन  के  लिए  समान  नीति  और

 $4
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 -  LT  मान  मम  नमन  न  ननम-म-म-म-न+मम-म_-न-ननम

 क्या  पिछड़े  जिलों  में  विशेषकर  महाराष्ट्र  राज्य  में  शिवरामन  समिति  द्वारा  परिभाषित

 था  चपतित  ऐसे  एकक्रों  के  संत्रपंन  के  लिये  कोई  विश्येष  प्रोश्ताहन  दिये  जाते  हैं  ?

 उद्योग  भरत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पी०  जे०  :  अति  लघु  और  प्राम्य

 उदच्यमों
 के  विकास  और  इन्हें  सुदृढ़  बनाने  के लिए  6.8.1991  को  संसद  में  रसे  गये  वोति  संबंधी

 ठपायों  का  उह्दं श्य  लघु  उच्योग  को  अधिक  जीग्यता  भौर  विकास  गति  देना

 सातवां  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  बन्द  हुए  लघु  उद्योगों  की  राज्यन्वार  संख्या

 उपलब्ध  नहीं  कितु  लघु  औद्योगिक  एककों  की  अखिल  भारतीय  गणना  सम्बन्धी  दूसरी  संक्षिप्त

 रिपोर्ट  के  31.3.1988  की  स्थिति  के  अनुसार  बन्द  हुए  लघु  उद्योगों  की  राज्य-वार  संख्या

 में  दर्शायों  गई  हैं

 ऊपर  में  उल्लिखित  दीति  सम्बन्धी  उपाय  सादे  देश  में  सभी  राज्यों  के  लिए  पएृक

 समान  लागू  हूते  हैं  ।

 ग्रामीण  और  पिछड़े  क्षेत्रों  में  लघु  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  एकोकृत  मूलभूत

 संरचनात्मक  विकास  सहायता  सेवाओं  की  एक  नयी  योजना  को  केन्द्र  और

 राज्य  संघ  शासित  क्षेत्रों  की  सरकारों  में  सम्बन्धित  प्राधिकरणों  से  परामर्श  करके  अन्तिम  रूप  दिया

 था  रहा  है  ।

 विवरण

 31.3.1988  की  श्पिति  के  अनुसार  बन्द  हुए  एककों  के  राण्य/संघशासित
 क्षेत्र  वार  ध्योरे

 क्रम  सं०  राज्य/संशासित  क्ष॑त्र  बन्द  एककों  की  संख्या

 1...  आन्ध्र  प्रदेश  14,8  13

 2.  असम  1,732

 3...  बिहार  14,812

 18,977

 5.  हरियाणा  20,981

 6.  हिमाचल  प्रदेश  2,856

 7.  जम्मू  और  कदमीर  4,031

 8...  कर्नाटक  14,629

 9...  केरल  11,763

 10.  सध्य  प्रदेश  35,479

 11  महाराष्ट्र  10,925  25

 मणीपुर
 *  169
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 2  $

 13.  मेधालय  136

 14.  मागालैंड  8$

 15  उड़ीसा  3,607

 16.  पंजाब  21,701

 17.  भाजस्थान  17,528

 1.8...  तमिलनाडु  24,825

 19.  जिपुरा  603

 20,  उत्तर  प्रदेश  37,249

 2.  पश्चिम  बगाल  36,607

 22.  सिबिकम  36

 23.  अण्डमान  और  निकोबार  88

 24.  अरूणाचल  प्रदेश  36

 25.  चण्डगढ़  640

 26.  दादरा  और  नगर  हवेली  33

 २7.  दिल्ली  5,020

 28.  गोवा  957

 29,  मिजोरम  306

 30.  पांडंचरी  722

 31.  दमन  ओर  दीव  45

 कुल  =
 हा

 नोट  :--31:3.  988  स्थति  के  अनुसार  संघ  शासित  क्षंत्र  सक्षद्वीप  में  कोई  पंजीकृत  एकक

 नहीं  था  ।

 मारत  और  अमेरिका  के  समुद्रो  वेशानिकों  का  संयुक्त  कार्यक्रण

 3510.  श्री८्ती  बसुम्धरा  राजे  :  क्‍या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत-अमरीका  के  समुद्री  वंशञानिक  कुछ  परियोजनाओं  के  अम्बन्ध  में  संयुक्त  रूप

 से  काय॑  कर  रहे

 यदि  तो  दोनों  देशों  के  समुद्री  वेशानिकों  द्वारा  आरम्म  किये  गये  विभिन्‍न  कार्ये

 ग्या

 इस  सम्बन्ध  में  भारत  द्व रा  कितना  व्यय  किया  गया  और

 इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  दया  परिणाम  प्राप्त  हुए  हैं  ?

 66.

 .
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 लोक  शिकायत  एवं  पेन्शन  मंभालय  में  राज्य  मन्त्रो  मारप्रेट  :

 जो  हां  श्रीमान  ।

 मारतीय  समुद्र  में  माक्रो  समुद्री  जीवों  से  जेब  सक्रिय  पदार्थों  के  प्रदूषण
 विरोधी  गुणों  एवं  प्रदुषणकारी  क्रस्टशिया  के  लारवा  विकास  के  न्‍्यो  रोएऐडाक्रिम  विनिधमन  को  नियत्रित

 करने  के  प्राचलों  को  निर्धारित  करन  से  तीन  सयुत्त  परियोजनाओं  पर  काय  किया

 था  रहा

 सभी  व्यय  पी०  एल०  480  अमेरिकी  फण्ड  से  किया  गया  भारत  केवल  अवस  रचतात्म  क

 एवं  प्रयोगशाला  आझुबिधाएं  प्रदान  करता  है  ।

 ऐसे  प्राचलों  पर  पारिस्थितिकीय  के  सम्बन्ध  में  विभिन्‍न  पदार्थों  के

 व्यवहार  को  समझना  एवं  प्रदूषण  विरोधी  पौधों  इत्यादि  की  पहचान  करने  मेंसफ  ता  प्राप्त  करना

 इनकी  उपलब्धियों  में  सम्मि|लत  इस  सम्बन्ध  में  पांच  अनुसंसान  लेख  मी  प्रस्तुत  किये  जा

 थुके

 इग्दिरा  आवास  पोजना  के  अन्तर्गत  उपलब्धियां

 3511.  भरो  असल  दक्त  :  कया  प्र  धान  सन्‍त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्राप्त  की  गयी  उपलब्धियों  का  वर्ष-वार  ब्यौरा  क्या  और

 इस  योजना  को  सुद॒ढ़  करने  के  लिये  किये  जा  रहे  प्रयासों  का  ब्यौरा  जया  है

 ग्रामोण  विकास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जी०  :  इन्दिरा  आवास

 योजना  के  अन्तगेंत  वास्तविक  और  वित्तीय  दृष्टि  से  अब  तक  प्राप्त  की  गई  उपलब्धियों  का  वर्षवार

 ब्योरा  में  दिया  गया  है  ।

 योजना  को  सुदृढ़  बनाने  हेतु  जो  मुख्य  कदम  उठाए  गये  वे  निम्नलिखित  हैं  :  --

 (1)  केन्द्रीय  सरकार  ने  निर्देश  जारी  किये  हैं  कि  लाभावषियों  को  मकानों  के  निर्माण  के

 का  में  शामिल  किया  जाना  चाहिए  ताकि  वे  अपनी  संतुष्टि  के  अन  रूप  उनका  निर्माण

 .  करा  सके  ।

 (2)  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  मकानों  के  आबंटन  के  मामलों  मकानों

 के  आबंटन  अधिमानतः  लामार्थी  परिवारों  की  महिला  सदस्यों  के  नाम  में  अथवा

 अगले  विकल्प  के  कप  में  परिवार  के  पुरुष  और  महिला  दोनों  के  संयुक्त  नामों  में  किये

 थाने  *

 67
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 विवरण

 बोलना  के  आरस्म  होने  से  लेकर  अब  तक  इन्दिरा  आवास  योजना  के  अंतगत

 प्राप्त  हुई  उपलब्धियां

 क्रम  सं०  यर्ष  विभित  मकानों  की  संख्या  ध्यय

 )  रुपये

 भा  हाााााााााााााााााााास्‍इइआ३  अल  न

 शा  5,768.95

 2.  में  कार्य घण्टे

 3.  eto सी०  8  प्रधान APM यह घताने की  कृपा

 4.  कि

 5  क्या दिल्‍ली में कुछ दुकानदार  तथा  2,242  अवकाश

 6.  अवसर

 है  2७  8

 9,96,329
 ता शा

 के  आंकड़े  अब  तद  प्राप्त  हुई  रिपोर्टो  पर  आधारित  हैं  ।

 $  इसमें  निर्माणाधीव  मकानों  पर  हुआ  व्यय  शामिल  है  ।

 दिल्‍ली  में  कार्य  घण्टे

 डा०  सी०  सिलसबेरा  :  कया  प्रधान  भश्चो  यह  घताने  की  कृपा  करेगे  कि  !

 क्ष्या  दिल्ली  में  कुछ  दुकानदार  तथा  कारखानों  क ेमालिक  अवकाश  के  अवसर  पर

 अपने  ध्यापार  परिसर  बन्द  वहीं  करते

 यदि  तो  इन  स्थानों  का  ब्योरा  क्या

 क्या  दिल्ली  में  कुछ  दुकानदार  तथा  कारखासा  मालिक  काय  घण्टों  का  पासव  नहीं

 करते  तथा  रात  को  भी  काय  करते

 क्या  कुछ  दुकानदार  कारखाना  मालिक  अपने  प्रष्ठिनों  में  साप्ताहिक  अवकाष्ा  महीं

 भवाते

 (8)  कया  इन  प्रतिष्ठानों  में  कार्यरत  कमंचारियों  को  बिना  अतिरिक्त  परिश्रमिक  देकर

 अतिरिक्त  कार्य  करवाकर  उचका  क्ोषण  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  गया  कार्यवाही  को  गई  है

 असम  संज्ारूय  में  छप  संत्रो  पवन  सिंह  :  से  (४)  ओर

 दिल्ली प्रशासन - के अनुसार राष्ट्रीय साप्ताहिक छुट्टी के दिचों ओर काम के घंटों से सम्बन्धित
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 दिल्‍ली  शाप  ओर  प्रतिष्ठान  1954  और  कारखाना  1948  के  उपबन्धों  के

 अतिक्रमण  के  मामलों  की  सूचना  दिल्‍ली  के  विभिन्‍न  इलाकों  जसे  रमेश  शालीमार

 किग्सवे  कश्मीरी  सदर  चांदनी  आजादपुर

 लाजपत  कोटला  मुबारक  आई०  एन०  ए०  सरोजनो  नगर  में  प्रवर्तन  ऐजेंसी  को

 मिली  जहां  पर  कानून  के  उपबन्धों  का  अतिक्रमण  होता  प्रवर्तन  ऐजेमी  द्वारा  अपराधियों  के

 विरुद्ध  अभियोजन  दायर  किया  जाता  है  ।

 सड़कों  पर  अतिकमण

 3513.  थी  धर्मपाल  सिह  सलिक  यह ०  न्श्री  यह
 ढा०  लाल  बहादुर  राबल  |

 :  क्या  दाहरी  विकास  भन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिल्ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  विभिन्‍न  सड़कों  पर  अवध

 अतिक्रमण  की  ओर  दिलाया  गया

 (a)  यदि  तो  उन  सड़कों  के  नाम  कया  हैं  जहां  अवेघ  अतिक्रमण  के  कारण  यातायात

 झवरूद्ध  हो  जाता  और

 दन  भवेध  अतिक्रमणों  को  हटाने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  और  तत्सम्बन्धी

 ब्यौरा  बया  है  ?

 हाहुरी  विकास  भम्ब्रालय  में  राज्य  भग्ज्ी  एम०  :  जी

 अनुलग्लक  ओर  पुलिस  द्वारा  सूचित  किए  अनुसार  ।

 सड़कों  से  अतिक्रमणों  को  हटाने  के  लिए  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  द्वारा  समय-समय  पर

 घम्मिलित  प्रयास  किए  जाते  हैं  ।

 विवरण

 च०  सं०  सड़कों  के  नाम

 1.  भीष्म  पितामह  मार्ग  कोटला

 2...  साला  लाजपत  राय  मार्ग  जमरूदपुर  कालेज  के  सामने

 3.  गुरु  रवीदास  मार्गे

 4.  मां  आनन्द  मई  मांगे

 बदरपुर  में  मथुरा  रोड़

 6.  घाहरी  रिंग  रोड-मुनीरका  मार्किट

 4.  तमिल  संगम  मार्ग-मोहन  सिंह  मार्किट

 8.  विवेका  नन्‍्द  क्रासिंग  आर०  कक०  पुरम  के  समीप

 9.  सब्जी  मंडी  के  तिकट  चर्च  झार०  क०  पूरम
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 10.  अरबिन्दों  मार्ग-इसूफ  सराय  माकिट

 11.  ग्रीन  पाक  माकिट

 12,  मालवीय  नमर  मार्किट

 13.  साही  होस्पिटल  भागे

 14.  भोगल  मार्किट  रोड

 15.  फिरोज  शांघी  मार्;य  पर  एक  और

 16.  वीर  सावरकर  मारे

 17.  कालका  देवी  मार्ग

 18.  बम्स  फोर्ड  मार्ग

 19,  कुठब  रोड

 20.  आरा  कसन  रोड

 21.  ईदगाह  रोड

 22.  चित्र  धुप्ता  रोड

 23...  देश  बन्धु  गृप्ता  रोड

 24,  रानी  झांसी  मार्ग

 235.  पंचकुया  रोड

 326.  राजमुरू  रोड

 27.  मेन  बाजार  पहांडगंज
 28.  नेहरू  बाजार

 29.  धोक  6  टूटी

 30.  धरफखाना  के  निकट  जी०  बौ*  रोड

 31.  पुल  बंगस  का  उत्तर

 32.  आजाद  माकिट  चौक  के  निकट  लाइब्रेरी  रोड

 33  जी०  टी०  के»  रोड  से  नगला  पाक  की ओर  बाटा  शोरूम  के  विकट  शाकित  मगर

 स्विस  रोड

 34.  हुई  मंडी

 35.  मेन  रोड  सदर  बाजार  मार्किट

 36.  सदर  थाना  रोड

 31.  उग्रसेन  मार्ग  पहाडी  धीरज

 38.  पारस  नाथ  मागे

 39...  हिमल्टन  रोड-एक  और  का  फुटपाय  पूर्ण  रुप  से  अतिक्रमण  किया  हुआ  है

 40.  बड़ा  बाजार  मार्ग  दोनों  ओर  का  फुटपाथ

 41.  भाई०  एस०  बी०  टी०  चौक  के  निकट  बुलवड्ड  रोड  के  दोनों  छोर

 42...  गुनराती  समाज  के  समक्ष  राज  निवास  मार्ग

 43...  एस०  टी०  ए०  आफिस  की  निकट  सिविल  लाइन्स  की  ओर  राजपुर  रोड

 44.  माल  रोड  हकीकत  नगर

 45,  भागा  दाह  चौक-्माल  रोड
 र्ज
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 46,

 47.

 48.

 49,

 50,

 5  !.

 52.

 53.

 54.

 55.

 56.

 नजर
 लिखित  उत्तर

 आजादपुर  मंडी  मुख्य  द्वार  मेन  टी०  रोड

 फुटपाथ  फ्लाई  ओवर  टी  पवांईट  आजाद  पुर

 प्वाईन्ट  के  निकट  जी०  टी०  कर्नाल  रोड

 कंम्प  चौक  से  बुराडी  तक  बुराडी  रोड

 फुटपाथ  दी  प्वाईन्ट  भाजाद  पुर

 शालीमार  बाग  रोड

 टी  प्वाईन्ट  जहांगीरपुर  से  ई  ब्लाक  जहांगी  रपुर  वाली  सड़क

 कीकर  वाला  चौक  तक  सरस्वती  मार्ग  क॑  मध्य  आये  समाज  झोड

 गली  नं०  4  और  8  के  समक्ष  न्यू  रोहतक  रोड  ओऔद्योगिक  क्षेत्र

 कमल  रेस्टोरेन्ट  और  मित्रिट्री  रोड  के  निकट  न्यू  रोहतक  रोड

 लोहा  मडी  क॑  समक्ष  नारायणा  रोढड/डा>  गिरधघारो  लाल  मार्ग

 रंजीत  सिंह  मार्ग  चौराहे  पर  जवाहर  लाल  नेहरू  मार्ग

 नई  दिल्‍ली  रेलवे  स्टेद्ान  क॑  निकासी  द्वारे  गेट  की  भवमूति  मार्ग  से

 अजमेरो  गेट  चौक  तक

 आर०/ए०  कमला  मार्किट  से आर०/ए०  हमदद  मिन्‍्टो  रोड

 तुकंमान  गेट  रामलीला  ग्राउंड  की  और  आसफअली  रोड

 श्रद्धानन्द  मार्ग  से  अजमेरी  गेट  चौक  पश्चिमी  पूर्वी

 रणजीत  भघिंह  फ्लाई  ओवर  के  नीचे  दीन  दयाल  उपाध्य  मार्ग  से  लगते  हुये

 बहादुरशाह  जफर  मागग  बस  स्टेन्ड  अम्बेडकर  स्टेडियम  के  दोनों  ओर

 पंदल  पथ/औवर  ब्रिज-के  निकट  बस  स्टेन्ड  बहादुरक्षाह  जफर  यागं॑  के  दोनों  ओर

 अजमेरी  गेट  चोक  से  लगते  हुये  असफ  अली  रोड

 नई  दिल्ली  रेलबे  भजमे  री  गेट  की  तरफ  प्रवेश  और  निकासी  द्वार  के  निकट

 भवमभूति  मार्ग

 मस्जिद  के  पौछे  घबहादुरशाह  जफर  मार्ग

 आर०/ए०  कमला  मार्किट  के  बिलकुल  मध्य  में  और  मिन्‍्टो  रोड-थामसन  चौराहे  की

 सड़क  के  दोनों  ओर  मिन्‍्टो  रोड  पर

 लोक  नायक  जय  प्रकादय  अस्पताल  के  सामने  जवाहर  लाल  चेहरू  मार्ग  और  उनके

 समक्ष

 विकास  मार्ग  से  मधुबन  शकरपुर  चौक

 लक्ष्मी  नगर  टी  प्वाईन्ट  से  मदर  डेरी  को  पहाड  गंज  रोड  पर

 मौजपुर  चोक  पर  रोड  नं०  6

 राघु  सनिमा  से  पेट्रोल  पम्प  को  जी०  टी०  रोड  पर

 जनरल  स्टोर  बोक  पर  रोहतक  रोड

 नांगलौई  पर  रोहतक  रोड  के  दोनों  ओर

 मांगलोई  में  मांगलोई  नजफगढ़  रोड

 बिटा  लियां  ज्ञौक  के  निकट  रिग  शेड

 रामपुरा  पर  रोहतक  रोड  पर  जल्लीरा  ओवर  ब्रिज  तक
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 १9.  ओद्योगिक  क्षत्र  पर  पुराना  रोहतक  रोड

 80.  पुराना  धन्टा  धर  चान्दनी  चौक

 81.  कोड़िया  पुल  पर  श्ामा  प्रसाद  मुखर्जी  मार्ग/ंडा०  एच०  स्री०  सेन  मार्ग

 82.  बस  स्टेन्ड  लाल  किला  के  निकट  सुमाष  मार्ग

 83.  जखीरा  से  नवादा  तक  नजफगढ़  रोड  जअथात्‌  जलीरा  से  मोती  तगर--राजा  गाड़ेंन

 से  तिलक  नगर

 84.  पंखा  रोड  से  उत्तम  नगर  तक

 85.  नाला  से  जखीरा  तक  रामा  रोड

 86.  नाला  कीोली  नगर  से  अवन्ती  चौक

 87.  जेल  रोड  से  तिलक  नगर  चौक  को  हरी  नगर  डो०  टी०  सी०  टर्मीनल  तक

 88.  डावडी  लाइट  प्वाईन्ट  के  निकट  पंला  रोड

 89.  मोती  नगर  आर०/ए०  से  न्यू  मोती  नगर  रोड  को  डी०  टी०  सी०  टर्मीनल  तक

 90,  ब्रासे  एवन्यू  सेन्ट्रल  सेबट्र  टियेट  फुटपाथ

 91...  पंडीत  पंथ  मार्ग  पर  गुरुद्वारा  रकाव  गंज  के  सामने  फ़ुटपाथ

 92.  जनपथ  लेन  फुटपाथ

 93.  रोगल  और  रीबोली  के  मध्य  सथिस  रोड

 94.  इन्डियन  आयल  बिल्डिग  गौर  जीवन  मारतीय  बिल्डिंग  के  मध्य  बेंक  के

 95.  कनाट  प्लेस  के  समी  कोरीडोर  पंदल

 96...  सुपर  बाजार  के  निकट  मयुर  भवन  पाकिग  के  फुटपाथ

 97  शंकर  मार्किट  के  समक्ष  सुपर  बाजार  पाकिग  के  साथ-साथ  फुटपाथ

 सविष्य  निधि  ओर  कमंचारो  राज्य  बीमा  अंशदातों  में  पटसन  भिलों  द्वारा  चूक

 ]

 थ्री  चित्त  असु
 ही  १रित  बरण  तोपदार  :  क्‍या  भ्रधान  संत्री  यह  बतासे  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 श्री  विजय  कुसार  यादव

 क्या  कई  पटसन  मिलों  के  मालिक  भविष्य  निधि  और  कर्मचारी  राज्य  बीमा  से  संबंधित

 राशि  कमंचारियों  के  खाते  में  जमा  करने  में  असफल  रहे

 यदि  तो  मविध्य  निधि  और  कमंचारी  राज्य  बीमी  का  कूल  बकाया  राष्षि

 कितनी

 चककर्ता  कम्पवियों  के  क्या-क्या  नाम  ओर

 उनके  विरुद्ध  क्या  कारंवाई  की  गई  है  ?

 अम  भरत्रालय  में  उप  सन्‍ज्ी  पवन  सिंह  :  कर्मचारी  राज्य  बीमा  देय  राध्षियों

 के  बारे  में  वियोवताओं  तथा  कर्मचारियों  से  वसूल  किए  जाने  वाले  अंशदाम  की  राशि  कर्मचारियों  के
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 खातों  में  जमा  नहीं  की  जाती  उसे  कमंचारी  राज्य  बीमा  निधि  में  जमा  किया  जाता

 भविष्य  निधि  की  देय  राशक्षियों  के  बारे  में  वसूल  किये  जाने  वाले  अंशदान  की  राशि  कर्मचारी  के

 खातों  में  जमा  की  जाती  यह  सूचना  मिली  है  कि  अनेक  जूट  मिलों  ने  कमंचारी  राज्य  थीमा  और

 कमंचारी  मविष्य  निधि  की  देय  राशियों  को  निर्धारित  खातों  में  जमा  नहीं  किया  है  |

 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  कमंचारी  भविष्य  निधि  देय  राध्ियों  के  83.70  करोड़

 रुपये  तथा  कमंचारी  राज्य  बीमा  देय  राशियों  के  34.66  करोड़  रुपये  की  राशि  बकाया  है  ।

 चूकरकर्ता  बाली  कम्पनियों  के  नाम  संलग्न  अनुबन्ध  में  दिये  गये

 राशियों  की  वसूली  के  लिए  चूककर्ता  कम्पनियों
 क॑  विकद्ध  आवश्यक  कानूनी  तथा

 दाण्डिक  कारंवाई  की  यई  है  ।

 विवरण

 क-.कमंचारो  राज्य  बोमा  निगम

 ऋमांक  चुककर्ता  मिलों/कम्पनियों  के  नाम

 1  2

 1.  मे  गोषालकृष्ण  बोबली

 2.  »  ग्रोपाल  जूट  दरमंगा

 3.  »  ोर्णाक  जूट  मिल्स

 4.  »  भ्रम  चन्द  जूट  मिल्स  लि०

 5.  »  एंग्लो  इन्डिया  जूट  मिल्स  कं०  लि०

 6.  #  कलकत्ता  जूट  मन्यु०  कम्पनी  लि०

 7.  »  विक्टोरिया  जूट  वज्स

 »  एंग्स  जूट  वकस

 9.  »  श्याम  नगर  जूट  फेक्टरी  लि०

 19.  »  नलल्‍्लीपेरला  जूट  मिल्स

 11,  »  बजरंग  जूट  गुटुर

 12.  »  फैटिहार  जूट  मिल्स

 13.  _  »  आर  बी  एच  एम  जूट  कटिहार
 14.  #  कानपुर  जूट  उद्योग

 15.  »  ोटे  ग्लोस्टर  जूट  हन्डस्ट्रीज
 16.  »  हावरा  जूट  मिल्स  क०

 17.  »  |  डेल्टा  जूट  मिलस  कं०  लि०

 18.  »  बिरला  जूट  एण्ड  इन्डस्ट्रीज  लि०

 19.  ”  हुँगली  मिल्स  कम्पनी
 लि०

 20.  »  एलायन्स  जूट  मि०
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 54.  मे०  एन  जे  एम  सी  लि०

 55,  »  एन  जे  एम  सी  लि०

 किस्नी

 56.  #  भारत  जूट  मिस  लि०

 मेग्ना  मिल्‍स  लि०

 1.  में०  अम्बिका  जुट  मिलल्‍स  लि०

 ”  ०
 न्प 2

 3.  एगस  कं०  लि०

 4,  »  फोर्टे  विलियम

 5.  #.  पिंक्टोरिया  जूट  मिल्स

 6.  »  नेंदिया  मिल्स

 7.  »  कैनकीनारा  कं०  लि०

 »  इस्टनें  मन्यु०  कं०  लि०

 9.  »  शी  गौरी  झकर  जूट  भिह्स  लि०

 10.  »  दिवरा  मिल्स

 11.  »  बारानगर  जट
 12.  »  डैल्टा  जूट  कं०  लि०

 13.  »  गहाटी  जूट  मिल्‍स  लि०

 14.  »  अमरपारा  क ं०

 ७  रैयाम  नगर

 17.  #  गौरीपुर  कं०  लि०

 n  कैलबिन  जूट
 »#  टीटागढ़  जट  कं०  लि०

 19.  ०  गंगेज  मन्यु०  कं०  लि०

 20,  /  वैभरली  जूट
 21.  ४  क्यू  सेन्‍्ट्रल  खट  मि०  लि०

 22.  ४.  नाथ  ब्रूक  जुट  मि०  लि०
 23.  /»  बेंजबज  जूट
 24...»  »  डलहोजी  जूट  लि०
 25...  »'  कमरहाटी जूट  मि०

 26,  »  विलिगटन जूट  मि*  लि०

 fafa
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 27.  मं»  श्रव्ंक  जूट
 28,  »  एंग्लो  इन्डिया  जूट  मिल्स

 29...  ,,  कलकत्ता  जूट

 30.  »  भारत  जूट
 31.  ४  एम्पायर  जूट
 32,  »  भ्रम  चन्द  जुट  मिल्स  सि०

 33,  ७  परस्कारापारा

 34.  ४.  सेललीमारला  जूट  मि०  लि०

 35.  »  बजरंग  जट  मिल्स

 36.  ४  ग्रह्मपुत्र  जूट  मन्यु०  क्क॑०

 37.  #  त्रिपुरा  जूट  मि०

 38.  ४  गेंषालय  जूट  मन्यु०  कं०

 39.  » =  कऊैंटिहार  जूट  मिल्स

 दसंत  कुज  में  अनुसू चित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  थ्यक्षितयों

 को  स्वयं  वित्त  पोषण  फ्लंटों  का  आवंटन

 3515.  श्री  मोतोलाल  सिंह  :  क्‍या  दाहरी  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वसंत  कुज  में  स्वयं  वित्त  पोषण  योजना  के  अन्तगंत  अनुसूचित  जातियों/जन-
 जातियों  के  पंजीकर्ताओं  फ्लेटों  के  आवंटन  में  कमी  आयी

 कया  वसंत  कुज  में  फ्लेटों  क ेआवंटन  के  लिए  अनुसूचित  जातियों/अनुसू चित  जचजातियों

 के  सदस्यों  से  आवेदन  प्राप्त  हुए  भोर

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कारंवाई  की  गई  है  ?

 झहरी  विकास  भंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  हां  ।

 अम्बेडकर  योजना  के  अन्तर्गत  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  130  आवेदकों

 ने  बसंत  कुज  में  स्व-वित्त  पोषित  योजना  के  अन्तगंत  फ्लेट  आवंटन  हेतु  अपने  आवेदनों  को  परिवर्तित

 करने  के  लिए  अनुरोध  किया  था  ।

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  समा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ॥

 नई  दिल्‍ली  सगर  पालिका  समिति  के  सामलों  को  जांच

 3516.  थझो  राखनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्या  शहरी  विकास  भम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  की

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  समिति  के  वरिष्ठ  सिविल  इन्जीनियरों  के  विरुद्ध  लगाए

 गपु  भारोपों  की  जांच  करने  के  लिए  एक  समिति  गठित  की  भई
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 मी  कस  निकली  नमन

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  समिति  के  विर्देश  पद  कया

 क्‍या  कुछ  सरकारी  कमंचारियों  के  निलंबन  आदेश  बाद  में  रदृद  कर  दिए  गए  थे  और

 उन्हें  पूरे  वेतन  और  मत्तों  का  मुगठान  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  कि
 किसी  सरकारी  कर्मचारी  को

 हुच्छ  मामलों  पर  न  तो  निलंबित  किया  जाए  और  न  ही  उन  पर  मुकदमा  चलाया  जाए  ?

 हाहुरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  नहीं  ।

 उपयुक्त  माग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नई  दिल्‍ली  वगर  पालिका  ने  सूचित  किया  है  कि  ऐंसा  कोई  मामला  नहीं  हुआ  है  ।

 (x)  उपयुक्‍त  माग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रइन  वहीं  उठता  ।

 (४)  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  ने  सूचित  किया  है  कि  किसी  भी  कमंचारी  के  विरुद्ध

 घारण  दण्ड  कार्यवाही  प्रारम्भ  करने  से  पहले  अपराध  की  गम्मीरता  की  गहन  जांच  की  जाती  है  और

 केन्द्रीय  सतकंता  आयोग  से  सलाह  ली  जाती  है  ताकि  सामान्य  मामलों  पर  इस  प्रकार  की  कार्यवाही

 से  बचा  जा  सके  ।

 सहकारी  सामहिक  आवास  समितियों  को  स्थायी  पट॒टे

 3517.  श्री  कड़िया  मु  डा  :  गया  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  दिल्‍ली  विक्रास  प्राधिकरण  द्वारा  सहकारी  सामूहिक  आवास  समितियों  को  आवंटित

 मूमि  के  लिए  इन  समितियों  को  बड़ी  संख्या  में  स्थायी  पट्‌टे  दिए  जा  चुके

 क्या  सहकारी  सामूहिक  आवास  समितियों  के  सदस्यों  को  आबंटित  फ्लंटों  से  संबंधित

 उप-पट्‌टा/अमिहस्तांतर  पत्र  के  प्रपत्र  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  और

 यदि  तो  इसके  गया  कारण  हैं  तथा  प्रपत्र  को  कब  तक  अन्तिम  रूप  दिए  जाने  की

 संभावना  है  ?

 शधहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  हां  ।

 तथा  सहकारी  सामूहिक  आवास  समितियों  को  आवंटित  फ्लेटों  के  सम्बन्ध  में

 उप-पट्टा/अभिहस्तांतर  पत्र  के  प्रपत्र  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  घुक़रा  है  तथा  अनुमोदन  के  लिए
 प्राधिकरण  के  समक्ष  रख  दिया  गया  है  ।  प्राधिकरण  के  अनुमोदन  तथा  सरकार  की,सहमति  के  पश्चात्‌

 यह  प्रपत्र  समितियों  को  उपलब्ध  कराया  जामग्रेगा

 अलिल  भारतीय  सेवाओं  में  )  धुविधाएं

 3518,  श्री  एम०  वी०  बी०  एम  क्‍या  प्रधान  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 ५
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 क्या  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  संवर्ग  के  व्यक्षितयों  को  गंर  सरकारी  क्षंत्र  में  काम  करने

 के  लिए  पांच  वर्ष  का  प्रदान  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  ये  सुविधाएं  अन्य  कर्मेबारियों  को  भो  दी  ओर

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 कामिक  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मागरेट  :

 लिए  तथा  सिविल  सेवा  बोर्ड  ने सिफारिश  की  थी  कि  सरकारी  अधिकारियों  को

 सरकारी  क्षेत्र  आदि  में  नियुकितियां  लेने  की  अनुमति  की  मंजरी  देने  के  लिए  शासित  सेवा  नियमों  में

 ढोल  दी  जानी  यह  सिफारिश  केवल  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  अधिकारिलों  के  लिए  ही
 बल्कि  समी  सरकारो  कर्मचारियों  के  लिए  इस  सिफारिश  पर  अमी  कोई  निर्णय  नहीं  लिया

 गया  है  ।

 जारत  में  हृदय  बाल्वों  का  निर्माण

 नहीं, बल्कि समी  शो  भ्रवण  कुमार  पटेल  :  क्‍या  प्रधान  मश्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  हृदय  के  ऐसे  कृत्रिम  वाल्बों  का  निर्माण  करने  का  है  अंसे

 अनिवासी  भारतीय  डा०  बी०  आर०  कालके  द्वारा  बनाये  गए  भौर

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  का  ब्योरा  क्या  है  और  इस  पर  सरकार  की  क्या

 क्रिया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  सरहर  मंत्री  पी०  जे०  :  और  हुदय  के
 जिस  प्रकार  के  कृत्रिम  वाल्बों  का  अविष्कार  डा०  बी०  आर०  काल्‍्के  ने  किया  है  उस  त  रह  के  वाल्वों  का

 निर्माण  करने  के  लिए  सरकार  ने  किसी  प्रस्ताव  का  अनुमोदन  नहीं  किया  है  और  न  ही  ऐसे  किसी
 प्रस्ताव  पर  कारंगाई  की  जा  रही  है  ।

 रसायन के  क्षेत्र  में  मारत-बीन  सहयोग

 3520.  श्री  आरਂ  धुरेस्र  रेड्डी  :  क्‍या  प्रधान  मसंत्रो  यह  अताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चीन  के  प्रधाव  मन्त्री  ने  हाल  ही  की  भारत  यात्रा  के  दौरान  रसायनों  के  क्षेत्र  में

 सहयोग  के  बारे  में  कोई  पेशकश  की  और

 यदि  तो  तरसंबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  केन्द्र  सरकार  द्वारा  चीन  की  सहायता  से

 कौच-कोन  सी  परियोजनायें  शुरू  करने  पर  विचार  किया  जा  रहा  है

 रसायन  ओर  डबरक  मंत्रालय  में  राज्य  भनत्री  घिन्ता  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  *
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 लिला  प्रामोण  विकास  एजेंसियों  में  कार्यरत  कमंचारियों  को  सेवा  शर्ते

 3521,  थ्रो  सम्तोष  कुमार  गंगवार  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जिला  ग्रामीण  विकास  एजेंसियों  में  कार्य रत  कमंथारियों  की  सेवा  छर्तें  क्या

 क्या  इन  एजेंत्तियों  के  कमंचारियों  ने  हाल  ही  में  अपनी  सेवा  छार्तों  और  नियमन  के
 बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  को  कोई  ज्ञापन  और

 यदि  तो  तस्संत्रंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 प्रामोण  विकास  संत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  उत्तममाई  एच०  :  जिला  प्रामीण
 विकास  एजेंसियों  में  कार्यरत  कमंचारियों  की  सेवा  शर्ते  संबंधित  राज्य  सरकारों  द्वारा  निर्धारित  की

 जाती  है  1

 जी  हां  ।

 उन्होंने  निम्नलिखित  मांगे  रखी

 (1)  प्रेवा-शर्तों  सहित  एक  राज्य  संवर्ग  का  नौकरियों  की  सुरक्षा  आदि  ।

 (2)  सभी  रिबत  पदों  को  भरता  ॥

 (3)  प्रतिनियुक्ति  पर  नियुक्त  कर्मचारियों  का  प्रत्याव्तंन  तथा  भविष्य  में  इस  पद्धति  को

 रोकना  ।

 (4)  गेर-योजना  बजट  के  कप  में  प्रशासनिक  खर्चों
 के  लिए  निधियां  निर्धारित  करना  ।

 (5)  प्रामीण  युवा  स्व-रोजगार  प्रशिक्षण  योजना  के  अन्तपंत  नियुक्त  किए  गए
 दस्तका री  शिक्षकों  की  सेवाएं  नियमित  करना  ।

 (6)  राज्य  सरकार  के  कर्मचारियों  के  समान  सभी  सेवा  लाभ  देना  ।

 (7)  जैसा  कि  सरकारी  कमंचारियों  के  लिए  अनूमेय  जिला  ग्रामीण  विकास  एजेंसी  के

 मृतक  कर्मचारियों  के  परिवारों  को  राहत  सहायता  का  मुगतान  करना  ।

 (8)  जिला  ग्रामीण  विक्रास  एजेंसी  की  मार्फत  नेहरू  रोजगार  योजना  का  कार्यान्वयन  करना  ।

 इन  मांगों  को  राज्य  सरकारों  को  इस  अनुरोध  के  साथ  अग्रेसित  किया  गया  है  कि  वे  इस

 पर  छ्ीध्र  कारंवाई  करें  ।

 सार्वजनिक  भूमि  पर  कब्जा

 3522.  थी  जोवन  दार्मा  :  क्या  हाहरी  बिकाल  मस्त्रो  यह  बताने  की  हपा  करेंगे  कि  :

 सावेजनिक  मूमि  पर  कछ्जा  करने  के  विरुद्ध  दिल्‍ली  नगर  नई  दिल्ली

 79.
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 दिल्‍ली  विकास  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  छावनी  बोर्ड  आदि  द्वारा  कितने

 अभियान  चलाए  गए  और  उनके  वया  परिणाम

 कया  अभियान  के  अच्छे  परिणाम  नहीं  निकले  हैं  और  दुकानदार  अभी  भी  सावंजनिक

 सरकारी  बांजारों  में  बरामदों  में  कब्जा  किए  बंठे  और

 यदि  तो  अवैध  कब्जाधारियों  को  हटाने  तथा  बरामदों  आदि  पर  अवेध

 कबव्जों  को  खाली  कराने  के  लिए  कार्यवाही  न  किए  जाने  के  व्या  कारण  हैं  !

 हाहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मरत्री  एस०  :  सरकारी  भूमियों
 पर  से  अतिक्रमण  हटाना  एक  नियमित  कार्य  है  जिसे  विभिन्‍न  मूसि  घारक  अभिकरणों  द्वाराकिया

 जाता  है  ।

 विभिन्न  अभिफरणों  द्वारा  दो  गई  सूचना  के  अनुसार  सावंजनिक  भूमि  पर  अतिक्रमणों

 के  विरुद्ध  अभियाम  के  बायजूद  मी  अनेक  अनधिवासी/दुकानदार  विभिन्‍न  न्यायालयों  से  स्थगनादेष्षों

 के  बल  पर  अपना  थ्यापार  पटरियों  आदि  पर  चला  रहे

 अतिक्रमण  हटाने  के  लिए  नियमित  रूप  से  अभियान  चलाए  जाते  पालिका  विकारों

 हारा  दुकानदा  रों/अनधिवासियों  से  सम्बन्धित  न्यायालयों  के  अब्तिम  आदेछ्षों  पर  निर्मर

 करते  हुए  हटाए  जा  सकते  है  ।

 बेस्ट  पटेल  नगर  के  शुग्गी-पझोंपड़ो  निवासियों  का  पुनंवास

 3523.  श्री  थाई०  एस०  राजशेखर  रेड्डो  :  क्‍या  हाहुरोी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्याव  छादीपुर  डिपो  के  निकट  वेस्ट  पटेल  नगर  में  शुग्गी-पोंपड़ियों
 के  विवासियों  की  शोचनीय  स्थिति  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  विचार  उन्हें  किसी  बेहतर  ओर  कअनुकुूल  स्थान  पर

 बसाने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 झहरो  विकास  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  :  हां  ।

 इन  मुग्गियों  के  पुर्नास्थापन  के  प्रदन  आठवीं  योजनावधि  में  योजना  के  लिए

 मानदण्डों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  विचार  किया  जाना  है  ॥

 गोवा  सरकार  हारा  सो०  शो०  आई०  को  भेजे  गये  मामले

 3524.  भ्री  हरीहा  तारायण  अहला  झांटये  :  कया  प्रधान  सरत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 गोवा  सरकार  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों
 के

 दौरान  सी०  बी०  को  भेजे  गये  मामलों

 का  ब्योरा  क्‍या
 ः
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 कितने  मामले  अमी  मी  विचाराधीन  भौ

 उन  मामलों  को  कब  तक  अन्तिम  रूप  दिए  जाने  की  संभावना  है  ?

 कामिक  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भागरेट  :

 गोवा  सरकार  द्वारा  पिछले  तीव  वर्षों  के  दौरान  सी०  बी०  आई०  फो  निम्नलिखित  दो  मामले  भेजे

 गए

 (|)  53  बम्बई

 (fi)  17  बम्बई

 तथा  दोनों  ही  मामलों  में  जांच  का  कार्य  लगभग  पूरा  हो  थुका  है  भोर  अगले  दो

 माह  के  मीतर  इन्हें  अन्तिम  रूप  दिए  जाने  की  संभावना  है  ।

 अनसूचित  जातियों/अनुसूचित  शतजातियों  के  मूमिहोम  मजदूरों  को

 भूमि  के  स्वाभित्व  का  अधिकार

 हहिस्दी

 :
 3525.  क्री  हरि  केवल

 a

 क्री  सुखदेव  बी
 :  बया  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  :

 शो  ललित  उरांव
 क्या  प्रधान  मम्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 थी  रामचन्तर  धंगारे

 क्या  कुछ  राज्यों  में  अनुसूचित  जातियों|अनुसूचित  जनजातियों  के  भूमिहीन  मजदूरों
 वर्षों  तक  भूमि  उनके  कब्जे  में  होने  के  स्वा|मत्व  का  अधिकार  नहीं  दिया  जा  रहा

 -

 यदि  तो  इन  राज्यों  के  दाम  कया  और

 उन्हें  स्वामित्व  का  अधिकार  प्रदान  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अब  तक  किए

 गए  प्रयासों  का  ब्योरा  कया  है  ?

 प्रामीण  विकास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  लथी०  :  व  आन्ध्र

 हिमाचल  गोआ

 और  त्रिपुरा  राज्यों  द्वारा  विभिन्‍न  कास्तकारी  कानूनों  के  अन्तगंत  खेत  जोतने  वाले  कास्तकारों  को

 स्वामित्व  का  अधिकार  दिया  जाता  जबकि  उत्तर  पश्चिम  अरुणाचल

 मिजोरम  और  नागालैंड  जैसे  कुछ  राज्यों  में  या  तो  कास्तकारी  ही  नहीं
 अथवा  यदि  कहीं  है  तो  उनके  अधिकारों  की  रक्षा  की  जाती  है  ।

 भूमि  राज्य  का  विषय  होने  के  केन्द्र  की
 केवल  परामर्शी  और  समन्वयक  भूमिका

 है  ।  किसानों  कीਂ  अपनी  हस  नीति  के  अनुसरण  में  मारत  सरकार  ने  समी  राज्यों  को  सलाह
 दी  है  कि  वे  भूमि  जोतने  वालों  को  स्वामित्व  का  अधिकार  दें  ।

 St
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 4526.  भी  हा न  पाठक्ष  क्या  प्रवरान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 के  वित्त  मन्त्री  ने  खाद्य  तेल  का  मूल्य
 केम  करने  के  बारे  में  अहमदाबाद  में  कोई

 बंठक  की  थी  ]

 क्‍या  इस  बंठक  में  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोड़  के  प्रतिनिधियों  को  भी  आमंत्रित  किया

 गया

 क्‍या  उचित  दर  दुरानों  के  बजाय  निजी  व्यापारिक  घरानों  के  माध्यम  से  खाद्य  तेल

 के  वितरण  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबधी  ब्यौरा  क्या  और

 (३)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 नागारिक  उपमोक्‍्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राध्य  भन्री

 कमालुददीन  अहमद  )  :  ($)  ओर  ली  हां  ।

 जी  नहीं  ।

 ही
 हि  )  प्रश्न  नद्टीं  उठता  ।

 $)  सरकार  की  नं।ति  आयातित  खाद्य  तेलों  का वितरण  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के

 अन्तगंंत  उचित  दर  दुकानों  और  सहकारी  बिक्री  केन्द्रों  के  से  करने  की

 पारस्परिक  ओर  लघु  उद्योग

 35.7.  क्षुमारी  उम्ता  भारती  :  कया  प्रधान  मम्नत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विदेशी  कम्पनियों  द्वारा  दक्कल  के  कारण  पारस्परिक  और  लघु  उद्योगों  के  संकट

 में  पड़  की  समावना  और

 यदि  तो  पारम्परिक  और  लघु  उद्योगों  को  बचाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का

 विचार  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  शाज्य  मन्‍्त्री  पी०  जे०  :  ओर  संशोधित  क े०

 वी०  आई०  सी०  अधिनियम  के  ग्रोमोद्योग  की  परिभाषा  इस  प्रकार  है--जो  ग्रामीण

 ग्राम  अथतरा  10,000  जनसंख्या  तक  के  कस्बे  में  स्थित  है  और  संयंत्र  एवं  मशीनरी  के  छप  में  प्रति

 ड्यक्ति  निवेश  15,./00  रु०  इसलिए  इस  मामले  में  विदेशी  कंपनियों  के  अतिक्रमण  करने  की

 कोई  गुजाइश  नहीं  है  ।

 82
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 जय अफप_/“+ाौाौ न  त-स-:ससखजूससससससससस ्बअ  क्‍ीचीी

 उद्योग  तथा  1951  में  836  मदों  के  बारे  जिनका

 उत्पादन  केवल  लघु  क्षेत्र  क ेलिए  आरक्षित  क्रिया  गया  बड़े  तथा  पश्नौजे  एककों  द्वारा  लघ  क्षेत्र  के

 उद्योगों  में  अतिक्रमण  के  प्रति  संरक्षण  की  व्यवस्था  24  1991  को  घोषित  नयी  नीति

 में
 भी  उक्त  आरक्षण  को  जारी  रखा  गया  है  ।  लघु  क्षत्र  के  लिए  आरक्षित  उद्योगों  को  आरक्षित

 रखा  गया  है  ।

 सरकार  धरेलू  प्रशुल्क  हेतु  लघु  क्षत्र  के  लिए  आरक्षित  मर्दों  का  विनिर्माण  करने  के  लिए

 विदेशी  इक्विटी  वाले  उपक्रमों  सहित  किसी  भी  मझौले  तथा  बड़े  उपक्रम  की  स्त्रीकृति  प्रदान  नहीं  कर

 रही  है  ।

 डपमोतता  संरक्षण  अधितियम  तथा  एका  घिकार  तथा  अवरोधक

 ब्यपारिक  व्यवहार  अधिनियम

 ]

 3528  निर्मल  कान्ति  चटर्जी  :  क्या  प्रधनन  मन्त्रो  यह  बताः  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उपभोकता  संरक्षण  अधिनियम  और  एकाघिकार  तथा  अवरोघक  व्यापारिक  व्यवहार

 अधिनियम  के  संबंध  में  कार्यदल  द्वारा  दी  गई  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्‍या

 इन  सिफारिशों  के  बारे  में  सरकार  के  क्या  विचार  हैं  ?

 लागरिक  पृति  उपभोक्ता  मामले  और  सावंजनिक  वितरण  मत्रालय  में  शाभ्य  भन्री

 कमालुद्दीन  :  और  कायंदल  की  मुख्य  सिफारिशें  इस  प्रकार

 शब्द  को  परिमाषा  के  क्षत्र  का  विस्तार  अधिनियम  में  परिकल्पित

 तीन  स्तरीय  प्रतितोष  अमभिकरणों  में  वकीलों  की  भूमिका  पर  प्रतिबन्ध  प्रतितोष  अभिकरणों

 को  अधिक  हाक्तियां  प्रदान  प्रतितोष  अभिकरणों  के  निर्णयों  को  संविधान  की  घारा  323  ख

 क  अन्तमंत  दो  उपक्रपों  को  मिलाने/एक  करने  के  किसी  प्रस्ताव  के  लिए  जिससे  बाजार  में

 प्रतिस्पर्धा  सीमित  होती  एका।धकार  और  अवरोघक  व्यापारि+  व्यवहार  आयोग  की  पूवं  स्वीकृति

 प्राप्त  करना  आदि  ।  कायंदल  की  रिपोर्ट  पर  कंन्द्रीय  उपमोव्ता  स  क्षण  परिषद  की  अगली  बेंठनू  में

 चर्चा  को  जो  इस  अधिनियम  में  संशोधन  के  लिए  सरकार  को  उचित  सिफारिक्षें  करेगी  ।

 हण्डियन  ड्रग  एण्ड  फार्मा  €युटिकह्स  लिसिटेड  द्वारा  निकालो  गई  पूछो  राक्षि

 3530.  छा०  असीम  बाला  :  दया  प्रधात  मंत्री  28  1990  के  अतारांकित  प्रह्न

 संख्या  3165  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तथ्यों  के  विपरीत  प्रमाण  पन्नों  क ेआधार  पर  इण्डियन  ड्रग  एण्ड  फ़ार्मास्युटिकल्स
 लिमिटेड  द्वारा  नकद  धाटों  को  पूरा  करने  हेतु  पू  जी  राशि  के  प्रयोग  पर  लेखा  परीक्षा  द्वारा  आपत्ति

 को  गई  ओऔर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ओर  गलत  धोषणायें  करने  के  लिए  दोषियों  के

 विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 है

 83



 लिखित  उत्तर  18  4  992  -

 आओ

 रसापन  ओर  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  जिम्ता  :  ओर

 भारतीय  लेखा  परीक्षा  एवं  लेखा  विमाग  वाणिज्य  लेखा  परीक्षा  ओर

 लेखा  प्ररीक्षा  बोड  का  नईं  दिल्‍ली  ने  1989  से  1991  तक  की  अवधि

 के  लिए  इण्डियव  डग्स  एण्ड  फ्रार्मास्थुटिकल्स  के  निगमित  कार्यालय  के  लेखों  के  निरीक्षण  के

 दौरान  यह  पाया  था  कि  बर्ष  1987-88  से  1989-90  के  दौरान  सरकार  द्वारा  पूजीगत  व्यय  के

 लिए  दी  गई  घव  राष्षियों  का  प्रबन्धक  वर्ग  ने  अन्यत्र  प्रयोग  किया  लेखा  परीक्षा  विमाग  ने  यह

 भी  देखा  कि  प्रवन्धक  वर्ग  के  अनुसार  कषाग्रही  ऋणदाताओं  को  आपूर्ति  एबं  सेवाओं  कै  लिए  मुगतान
 करने  सांविधिक  मुगतान  करने  के  बढ़े  हुए  वेतत  बिल  और  बिजली  आदि  के  बढ़े  हुए

 प्रशुल्क  के  खर्चों  को  पूरा  करने  के  लिए  घनराएहि  का  अन्यत्र  प्रयोग  करना  पड़ा  था  क्योंकि  कम्पनी

 को  भारी  नकद  हावियई  हो  रही थी  ।

 इण्डियन  डग्स  एण्ड  फार्मास्थयुटिकल्स  लि०  को  कई  वर्षों  से भारी  नकद  हानियां  हो  रही  थी

 ओर  का्यंशील  पू  जी  की  अत्यन्त  योजनेतर  अल्प  बजट  सहायता  होने  के  कारण  कम्पनी  के  पास

 सिवाय  इसके  कोई  विकल्प  वहीं  था  कि  वह  पूजीयत  घनराश्षियों  का  प्रयोग  करके  नकद  हानि  के  एक

 भाग  के  लिए  अस्थाई  रूप  से  धन  की  व्यवस्था  करे  जिसको  पूर्ति  कम्पनी  को  पूजी  पुन:संरचना  को

 मंजूर  हो  जाने  के  बाद  की  जा  सकती

 जापानो  निथेद्ा  को  बढ़ाने  के लिए  विशेष  सेल

 3531.  श्री  थी  ०  विजयराघबध  ::  कया  अधप्म  भन्‍तो  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जापान  भारत  में  पूजी  निवेश  को  बढ़ावा  देने
 के  लिए  एक  विशेष  सेल  स्थाथ्रित

 करने  के  लिए  सहमत  हो  गया  और

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  भन्त्री  पी०  जे०  :  और  नई  दिल्ली  में

 29-1-92  को  भारत-जापान  व्यापार  सहयोग  समिति  की  बंठक  को  संवोधित  करते  हुए  अध्यक्ष

 डा०  रोकुरो  इध्षिकावा  ने  कथित  रूप  से  यह  कहा  कि  समिति  ने  नई  दिल्ली  में  जट्रो  के  कार्यालय  में

 तैनात  किए  जाने  वास्ते  किसी  नये  विशेषज्ञ  को  नामित  करने  के  लिए  जापानी  विदेश  व्यापार

 संगठन  से  अनुरोध  किया  इसका  उद्दंश्य  भारतीय  निवेश  को  पर्याप्त  संभावनाओं  के

 बारे  में  जापानी  कम्पनियों  को  सूचना  देना  और  सूचना  एकत्र  करना  था  जिससे  ज्यादा  जापानी  निवेह्य

 को  बढ़ावा  मिलेगा  ।  बताया  बाता  है  कि  जेंट्रो  यह  कार्रवाई  करने  के  लिए  मान  गया  है  ।

 सुपर  धाजार

 ,

 3532.  डा०  साल  बहादुर  रावल  :  वया  प्रधान  भम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तरी  दिल्ली  में  सुपर  बाजार  थोरं  केन्द्रीय  संडार  को
 कुल  कितदी  शाहयाएं  '

 84



 28  1913  लिखित  उत्तर
 जीपपथयाणाण ््ैि्चोोोे़ू  पोल  ओतससास3स33-3-->»«+मम»ममम  3...  ल्‍नमन«««»»-+क

 क्‍या  सरकार  का  विचार  संसद  वेस्ट  इन्कलेब  आदि  जेसी

 नव-निर्वित  आबास  समितियों  के  निवासियों  के  लिए  बाहरौ  रिंग  रोड  पर  सुपर  बाजार/कैन्द्रीय  मंडार

 को  कोई  शासा  खोलने  का  और

 यदि  तो  इसे  कब  तक  झोलने  का  विचार  है  और  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण

 श््फः

 .  मागरिक  उपमोक्ता  भामले  और  सार्वजनिक  वितरण  भन्त्रालय  में  राज्य  प्रन्त्री

 कप्तासुहीन  :  उत्तरी  दिल्ली  में  अब  तक  सुपर  बाजार  के  नाम  से  लोकप्रियादि

 कोआपरेटिव  स्टोर  लि०  दिल्‍ली  की  31  शाखाएं  कद्रीय  मंडार  की  4  क्षाखाएं  हैं  ।

 और  सुपर  बाजार  ने  बताया  है  कि  सरकार  के  सबंधित  आवंटन  निकायों  द्वारा

 आरक्षित  मूल्य  पर  उपयुक्त  स्थान  आबंटित  किए  जाने  पर  वे  शाखाएं  केंद्रीय  मंडार  का

 बाहरी  रिंग  रोड  पर  शाखाएं  खोलने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रामोण  ओर  शहरी  क्षत्रों  में  डपर्मोक्‍्ता  वस्तुओं  का  वितरण

 3533.  को  उपेनानाथ  वर्भा

 श्री  सत्यपाल  सिह  यादव  |  :  जया  प्रधान  भअन्त्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 रो  मगबान  दाकर  रावत

 )  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अन्तगंत  शहरी  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  में उपमोक्‍्ताओं  को

 प्रति  कितनी  मात्रा  में  चीनी  और  खाद्चय  तेल  वितरित  किया

 जाता

 क्‍या  महानगरों  के  निवाप्तियों  की  तुलवा  में  ग्रामीण  क्षत्रों  में  उपमोक्ताओं  को  प्रति

 यूनिट  कम  मात्रा  में  उपभोक्ता  वस्तुएं  वितरित  की  जाती

 यदि  तो  इसका  क्या  ओबित्य  और

 ग्रामीण  तथा  सभी  क्षत्रों  में  उपमोकताओं
 को

 समान  रूप  से  आवश्यक  वस्तुएं
 वितरित  करने  के  लिए  राज्यों  को  पर्याप्त  मात्रा  में  सप्लाई  हेतु  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 लागरिक  उपभोक्ता  मामले  ओर  सार्वजनिक  बितरण  भस्ब्रालय  में  राज्य  मस्त्री

 कमालुद्दीम  अहमद  )  :  )  से  केन्द्रीय  सरकार  सावं  जनिक  वितरण  प्रणाली  के  तहत  वितरण  के

 लिए  राज्य  सरका  रों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  को  खाद्य  तेल  का  थोक  में  आवंटन

 करती  है  तथा  राज्य  के  भीतर  वितरण  का  काय  उनक  द्वारा  किया  जाता  है  ।  हकदारी  के

 टवित  दर  दुकानों  पर  उनके  उपलब्ध  होने  की  प्रामीण  और  शहरी  क्षत्रों  सहित  विभिन्‍्व

 जिलों  और  विभिन्‍न  प्रान्तों  के बीच  आवंटन  का  निर्णय  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षंत्र  प्रशासयों

 द्वारा  किया  जाता  है  ।  ग्रामीण  और  हाहरी  उपमोक्ताओं  की  हकद्वारी  के  मापदण्ड  अलग-अलग  राम्यों

 में  भिन्न-भिन्न  हो  सकते  हैं  तथा  एक  ही  राज्य  में  विभिन्‍न  जिलों  के  मापदण्डों  में  भी  फर्क  हो
 सकता  है  ।
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 2.  लेवी  खाद्य  तेलों  का  केन्द्रीय  पूल  सरकार  के

 मैं  बाजार  में  उपलब्ध  मौसमजन्य  कारणों  और  राम्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  की

 पारस्परिक  जरूरतों  जेँसी  बातों  को  ध्यान  में  रखकर  माह-दर-माह  कआ्राधार  पर  किया  जाता  है  ।

 साबंजनिक  वितरण  प्रणाली  की  वस्तुओं  का  आवंटन  भमुपूरक  स्वरूप  का  होता  है
 ओर  इसका  प्रयोजन

 राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  समूची  आवश्यकता  को  पूरा  करना  नहीं  होता  ।

 3.  वर्ष  की  अवधि  में  राज्यों/संघ  राज्य  क्षत्रों  को  चावल  के  आवंटन  में  तदर्थ

 बढ़ोतरी  की  गई  जो  अगस्त  से  ।  में  खरीफ  के  अनाजों  के  लिए  कमी  वाला  मौसम

 होने  की  बात  को  ध्यान  में  रखकर  की  गई  थी  ।  इसी  प्रकार  से  तक

 राज्य  सरकारों  को  लेवी  धौनी  के  आवंटन  में  5५८  की  तदर्थ  वृद्धि  की  गई  ।

 बनस्पति  तेलों  का  उत्पादन

 3535.  की  ब्रह्मानन्द  मंडल  :  क्‍या  प्रधान  मस्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  वनस्पति  तेलों  के  उत्पादन  के  संबंध  में  सरकार  की  नीति  क्‍या  है  ?

 क्‍या  सरकार  का  विचार  जन  स्वास्थ्य  के  व्यापक  हित  में  थ्रुद्ध  घी  में  बढ़ती  हुई
 बट  को  रोकने  के  लिए  वनस्वति  घी  तथा  अन्य  वनस्पति  तेलों  में  रंग  मिलाने  का  विचार

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  प्रमावी  कदम  उठाये  जा  रहे  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 लागरिक  उपमोक्ता  मामले  ओर  सार्वजनिक  वितरण  भनम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 कमालुहीसन  अहमद  )  :  मारत  सरकार  ने  अपने  दिनांक  को  के  प्रंस  नोट  सं०  9

 कुछ  अवस्थिति  संबंधी  प्रतिबन्धों  के  अधीन  देश  में  खाद्य  तेलों  के  उत्पादन  हेतु  लाइसेंस  खत्म  कर
 दिया  है॥  तथापि  रेपसीड  तेल/सरसों  का  तेल  निष्कर्षित  को  छोड़  तिल  का  तेल

 निष्कर्षित  को  और  मू  गफली  का  तेल  निष्कर्षित  के  की

 पेराई  लघु  क्ष  त्रों  क ेलिए  आरक्षित  है  ।

 से  वनस्पति  के  लिए  उपयुक्त  रंग  का  पता  लगाने  हेतु  है  में  गठित  एक
 समीकी  विक्षेपषश्ष  सीमित  ने  में  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  थी  जिसमें  यह  निष्कर्ष  दिया  गया  था

 कि  वनस्पति  को  रंगयुक्त  करना  न  तो  व्यावहारिक  है  और  न  ही  वांछनीय  है  ,  सीमति  का  विचार

 था कि तिल के तेव के साथ जो उंस समय प्रचलित इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त है । इस समय भी इसी का अनुसरण किया जा रहा है । केरल में जब प्रौद्योगिको केना 3536. श्री के० धुरलोधरन : कया प्रधान मन्‍्जो यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में जंव प्रौद्योगिकी केन्द्र में कब तक कार्य भारम्म होने की सम्मावना और
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 इस  केन्द्र  को  बनाने  से  सम्बन्धित  निर्माण  कार्य  इस  समय  किस  चरण  में  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पशन  मग्जालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  सार्गेरेट  :

 और  अजंव  प्रौद्योगिकी  पार्क  की  स्थापना  के  विषय  में  कोई  परियोजना  प्रस्ताव  केरल

 सरकार  द्वारा  नहीं  भेजा  गया  किन्तु  अर्नाकुलम  के  जंव  प्रौद्योगिकी  जिला  निश्चित  करने  सम्बन्धी

 एक  काय॑  योजना  की  राज्य  सरकार  की  उच्च  स्तरीय  विशेषज्ञ  श्रमिति  द्वारा  जांच  कीजा  रही

 अन्तिम  परियोजना  प्रलेख  अभी  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 वाम  आयल  के  उत्पादन  के  लिए  इण्डोनेशिया  के  साथ  संयुक्त  उद्यम

 3537.  कुमारी  पुष्पा  देवी  सिह  ।  क्या  प्रधान  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  पाम  आयल  का  उत्पादन  करने  के  लिए  इण्डोनेशिया  के  साथ  संयुक्त
 उच्चयम  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  पाम  आयल  उत्पादम  हकाइयों  की  स्थापवा  के  लिए  किन  स्थानों  का  पठा

 लगाया  गया  और

 इन  इकाइयों  की  स्थापना  के  लिए  किन  स्थानों  का  चयन  किया  गया  है  औौर  हमें

 प्रत्येक  पर  कितनी  लागत  आएगी  ?

 नागरिक  उपमोकक्‍्ता  मामले  ओर  सावंजतिक  वितरण  राज्य  भस्त्रो

 :  जी  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 रिपोर्ट रों  को  सरकारी  आवास

 ]

 3538.  अरविम्व  नेताम  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रेस  इन्फामेंशन  ब्यूरो  द्वारा  अधिकृत  कितने  रिपोर्टरों  को सरकारी  आवास  आवंटित

 किये  गये  हैँ  न्‍

 रिपोर्ट्स  पूल  में  कितने  रिहायसी  आवास  और

 कया  इन  रिपोर्टरों  की  संरुया  में  वृद्धि  को  देखते  हुए  इस  पूल  में  रिहायशी  आवासों  की
 संख्या  में  वृद्धि  का  प्रस्ताव

 शहरी  विकास  सज्ालय  में  रास्य  संत्री  एम०  :  विद्यमाव  प्रेस  पूल
 से  तिरानव्वे  अधिकृत  प्रंस  संवाददाताओं  और  समाचार  कंमरामेनों  को  सरकारी  आवास  आवंटित

 किया  गया  है  ।



 पउत्तर  18  1992

 आवंटन  गआ्रारम्म  करने  तथा  इसमें  110  थूनिटों  से  120  धूनिटों  की  बढ़ोतरी  करने  का  निर्णय

 लिया  गया  था  ।  आवंटन  के  मार्ग-निर्देश  भी  पुनरीक्षाषीन  थे  तथा  हाल  ही  में  उन्हें  अन्तिम  रूप  दे

 दिया  गया  है  ।  बढ़ाए  गए  एककों  हेतु  आवंटन  शीध्य  आरम्म  होंगे  ।

 लघु  उद्योगों  का  विकास

 ]

 3539.  श्री  सुधीर  गिरि  :  वया  प्रधान  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अर्वाध  के  दौरान  लघु  उद्योगों  को  उनके  विकास  परिश्र  क्ष्य
 में  आई  बाघाओं  का  ब्यौरा  कया  ह

 सातवीं  योजना  अवधि  में  लघु  उद्योगों  की  विकास  दर  क्ष्या  ओर

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  लघु  उद्योगों  की  अनुमानित  विकास  दर  बया  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  सें  राज्य  भनत्रो  पो०  जे०  :  सातबीं  पंचवर्षीय  योजना

 वधि  में  लघु  उद्योगों  द्वारा  उनके  विकास  के  सन्दर्म  में  आने  वालो  कुछ  सस्‍्याएं  इस  प्रकार  पर्याप्त

 तथा  समय  पर  कर्ज  को  विपणन  सम्बन्धी  स्वदेशी  तथा  आयातित  खास  किस्म  के  कच्चे

 माल  को  पुरानी  श्रम  सम्बन्धी  बड़े  एककों  को  की  गई  आपूर्ति  के  एवज
 में  देवदारियों  के  मुगतान  में  विजली  की  बार-बार  कटौती/रुकावर्टे  हत्यादि  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  (1985-90)  के  दौरान  लघु  उद्योगों  के  विकास  की

 अनुमानित  वाधिक  औसत  दर  12.74%  थी  ।

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजनावधि  (1992-97)  के  दोरान  लषु  उद्योगों  के  विकास  की

 अभुमानित  औसत  दर  7.86  प्रतिशत  होने  का  अनुमान  है  ।

 ु  विदेशी  ब्रांड  की  शराब  का  उत्पादन

 3540,  श्री  ड्ी०  पंडियम  :  कया  भ्रथात  सरतञ्नी  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  ।

 देश  में  भारतीय  निर्मित  विदेशी  ब्रांड  की  दराब  का  उत्पादन  करने  वाले  कुल  कितने

 एकक

 बीयर  का  उत्पादन  करने  का  लाइसेंस  पाने  के  लिए  कुल  कितने  आवेदन-पत्र  केन्द्रीय

 सरकार  के  समक्ष  विचाराधीन  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  खाद्य  प्रसंस्करण  मन्त्रालय  द्वारा  कुल  कितने  आवेदन-पत्नों

 के  सम्बन्ध  में  उद्योग  मन्त्रालय  से  सिफारिश  की  गई  है  ?

 उद्याग  मन्जालय  में  राज्य  भन्‍तजो  पी०  जेल  :  संगठित  क्षंत्र  में  मारतीय  निर्मित

 विदेशी  ब्रांड  की  दाराब  का  उत्पादत  करने  वाले  कुल  37  एकक  हैं  ।

 आवेदन  पन्न  बीयर  का  उत्पादन  करने  हेतु  लाइसेंस  पाने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  के

 हैं  ।
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 सा  बनते  तन

 विगत  3  वर्षों  के  प्रसंस्करण  मन्त्रालय  ने  उद्योग  मन्त्रालय  को  आशय

 पत्र/औद्योगिक  लाइसेंस  की  मंजूरी  के  लिए  भारतीय  निर्मित  विदेश्ली  की  क्षसब  बनाने  हेतु  30

 क्रावेदनों  के  सम्बन्ध  में  सिफारिश  की  है  ।

 में  कोयले  क्वा  इ्टाकया्ड

 3541.  श्री  जो  मांडे  गोडा  :  क्‍या  फोयला  भन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  सरकार  ने  कर्नाटक  में  वर्ष  1992  के  दौरान  कोयले  का  स्टाकयार्ड  खोलने  का

 प्रस्ताव किया  और

 यदि  तो  इसके  लिए  किन  स्थानों  का  चयन  किया  गया  है  ?

 कोयसा  सन्त्रालय  सें  उप  सन्जी  एस०  बी०  :  और  स्थकयगों

 की  वतंमान  नीति  के  अनुसार  उनकी  स्थापना  करने  और  नए  स्टाकयार्डों  का  करने  की

 जिम्मेदारी  सम्बद्ध  राज्य  सरकारों  की  कोयला  कम्पनियों  द्वारा  इन  स्टाकयाड्ों  को  कोयन्े  के

 प्रेधषक  की  पेशकदा  राज्य  सरकारों  द्वारा  मुहैया  किए  गए  आ्रायोजनों  के  अनुसार  को  ।

 डो०डौ ०  go  व्कलंटों  के  मूल्य में  बढ

 3542.  श्री  साराचस्द  खणष्डेलबाल  :  कया  धाहरी  विकास  अंत्रो  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे

 कि  ः

 क्या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  हाल  ही  में  उन  व्यक्तियों  को  सूचित  किये  बिना

 ही  फ्लैटों  के  मूल्य  में  वद्धि  कर  दी  है  जिठके  नाम  में  उन  फ्लेटों  का  पहले.ही  आवंटन  किया  जा

 चुका है  ।

 यदि  तो  उसके  कारण  तथा  ओचित्य  क्या

 क्‍या  सरकार  का  डी०  डी०  ए०  को  यह  विदेश  देने  का  विचार  है  कि  वह  अपने  फ्लैट
 के  आावंटिती  को  मूल्य  में  संशोधन  की  सूचना  पर्याष्त  समय  पूर्व  और

 यदि  तो  मूल्य  में  संशोधन  की  घोषणा  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  अपनाये  जाने

 वाले  नये  फामू  ले  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 दाहुरो  विकास  मस्जालय  में  राज्य  भगतो  एम०  :  तथा

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  हारा  आबटित  फ्लेटों  की  बिक्री  लागत  पूर्ण  होने  पर  लाभ-हांनि  रहित
 आधार  पर  वास्तविक  व्यय  और  अनुमानित  देयताओं  के  आधार  पर  निकाली  अ्याती  मांग  पत्र

 तथा  आवंटन  पत्र  के  द्वारा  आवंटन  के  समय  इस  प्रकार  निकाली  गई  बिक्री  लागत  की  सूचवा  दी

 जाती  है  ।  .

 प्रदव  धहीं  उठता  ।
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 स्मूनतम  मजदूरी

 3543.  शी  थी०  देव  राजन
 ह

 डा०  सुधीर  राय
 शी  भापु  हरि  जोरे

 थी  माणिकराद  होडल्या  मावीत
 की  अज्जु  न  सिह  यादव
 श्री  के०  उ्रधानी

 हरी  ललित  उरांग

 :  क्या  प्रधान  सरत्री  यह  बताते  की  कृपा

 ्ग्ग्गमगग्ग्ग््श्मिण

 नयी

 >ौबज०>>>न्‍म-नी

 करेंगे  कि  :

 क्या  अनेक  राज्यों  में  स्यूनतम  मजदूरी  राष्ट्रीय  ग्रामीण  श्रमिक  आयोग  द्वारो  विर्धारित

 दर  की  तुलना  में  बहुत  कम  दर  प्र  दी  जाती

 यदि  तो  ऐसे  राज्यों  के  क्या  नाम  है  और  उनमें  किस  दर  पर  मजदूरी  का  मुगतान
 किया  जाता

 क्‍या  सरकार  ने  उन  राज्यों  को  राष्ट्रीय  ग्रामीण  श्रमिक  आयोग  द्वारा  निर्धारित  न्यूनतम

 भज्दूरी  दर  के  क्षियान्वयन  के  लिए  निर्देश  जारी  कर  दिये

 यदि  हां  तो  इस  संबध  में  उन  राज्यों  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 (३)  यदि  तो  उसके  ब्या  कारण  हैं  ?

 अम  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्रौ  पवन  सिह  :  और  राष्ट्रीय  ग्रामीण

 अम  आयोग  ने  यह  सिफारिश्  की  है  कि  कृषि  कमंकारों  के  लिए  न्यूनतम  मजदूरी  20  to  प्रतिदिन

 होसी  चाहिए  |  इसमें  अखिल  मारतीय  उप  मोक्‍्ता  मल्य  सूचकांकों  स ेसबद्ध  परिवतंनीय  महंगाई  मत्तो

 का  भी  प्रावधान  होना  चाहिये  |  ऐसे  राज्यों  और  संघ  राष्य  क्षेत्रों  के  जहां  कृषि  क्षंत्र  में  20
 र०  प्रतिदिन  से  कम  मजदूरी  की  दरें  हैं  को  दर्शाते  वाला  इनके  द्वारा  निर्धारित  मजदूरी  दर
 के  साथ  संलग्न  है  ।

 और  न्यूनतम  मजदूरी  से  संबंधित  राष्ट्रीय  ग्रामीण  श्रम  आयोग  की  सिफारिश

 सभी  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  के  नोटिस  में  लाई  गई  थी  ।  उनको  यह  मी  सूचित  किया

 गया  था  कि  इस  सिफारिश  पर  राज्यों  के  श्रम  मन्त्री  सम्मेलन  में  विचार  किये  जाने  का  प्रस्ताव

 6-2-1992  को  हुये  राज्यों  के  श्रम  मन्त्री  सम्मेलन  में  न्यूनतम  मजदूरी  से  संबंधित  रा०  ग्रा०  श्र०्आ०
 की  सिफारिश  को  स्वीकार  करने  की  सिफारिश  की  गयी  ।

 विवरण

 उन  शाक्यों  ओर  संघ  राज्य  क्षत्रों  क ेमाम  जहां  कृषि  कर्मकारों  के  लिए  स्पूनतम
 सजदूरोी  की  दर  20  २०  प्रतिदिन  से  कम  है

 स ं०  राज्य/(|ं०  रा  क्षेत्र  न्यूनतम  मजदूरी
 का  नाम

 गा  हृ

 1.  आसप्र  प्रदेश  15  00  रु०  से

 19.25  रु»  प्रतिदिन

 के
 "

 (8-4-91)
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 1  2  3  4

 2  अरुणाचल  प्रदेश  18.00  ९०  से  21.00

 ३०  प्रतिदिन

 के अबुसार )

 (1-11-90)

 3  बिहार  16.50  २०  प्रतिदिन

 (16-10-90)  )

 4  शुमरात  15.00  ९०  प्रतिदिन

 (

 5.  जम्मू  एवं  कदमीर  15.00  प्रतिदिन

 (23-3-89)

 6  कनठिक  12.00  रु०  से  17.65  रु०

 प्रतिदिन

 (12-7-88)

 7.  सहाशब्ट्र  12.00  र०  से  20,00

 प्रतिदिन

 के

 (1-5-88)

 8.  नागालेंड  15.09  २०  प्रतिदिन

 (16-5-87)  6-5-87)

 9.  सिक्किम  14.00  ६०  17.00  कार्यकारी  आदेश

 प्रतिदिन  द्वारा  मजदूरी

 (1-1-91)  निर्धारित  की  गयी  |

 10.  उत्तर  प्रदेश  18.00  रु०  से  20.00  रु०

 प्रतिद्दिन

 (  29-4-89)

 तमिलनाडु  14.00  २०  प्रतिदिन

 (3-4-89)

 12,  ..  त्रिपुर्त  17.80  २०  प्रतिदिन

 (1-10-90)

 135,  दादरा  एवं  धागर  14.00  २७  प्रतिदिन

 हवेली  (22-10-89)



 2  $  4

 14.  लक्षद्वीप  18.00  ₹०  प्रतिंदिव  एक  कार्य  कारी

 €i-9-88)  )  भादेदा  द्वारा

 मजदूरी  निर्धारित

 की  गयी

 15.  पांडिचेरी

 (1)  पांडिचेरी  क्षेत्र  14.00  ७७  प्रतिदिन

 (15-12-89)  )

 (9)  माही  क्षेत्र  -  हल्के  कार्य  के लिए  12.00  रु०

 अतिदित्र  और  भारी  कार्य  के

 लिए  35.00  र०  प्रतिदिन

 (18-2-87)

 (ili)  यनम  क्षंत्र  11.00  ०  प्रतिदिन

 (15-3-88)  )

 करंेकाल  क्षेत्र  14.00'  ₹०  प्रतिदिन  या

 १  लीटर  शान  जमा

 4,90  प्रतिदिन

 (31-1-90)

 असवारोी  कागण  का  मल्य

 3544.  श्री  लोकताथ  चोधरो  :  क्‍या  अधान  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  हाल  ही  में  अस्तबारी  कागज

 के  मूल्यों  में  बुद्धि  हुई  है  ।

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  भंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  (१)  से  स्वदेशी  अखबारी
 कागज  मिलों  ने  1991  के  बाद  अखबारी  कागज

 के  मूल्यों  में  वृद्धि  नहीं  की

 प्रशासबिक  थ्यवस्था

 3545.  थ्री  रामनाशायण  बरवा
 री  भुकुल  बालकृष्ण  वासमिक

 ।

 :  कया  प्रधान  स्रम्त्रो  यह  बताने  की  हुपा  करेंगे
 री  पथन  कुमार  बंसल

 ह

 क्या  सरकार  देश  को  विश्वमकतਂ  प्रशासनिक  व्यवस्था  को  पुनर्गेठित  करले

 सुधार  करने  पर  विचार  कर  रही  न
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 कमा जज  -5+

 यदि  तो  तत्संबंधी  डबौरा  कमा  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 लोक  शिकायत  एवं  खेंशत  अंशालय  उसमें  राज्य  मंक्रो  ((  भोमतरे  सर्गरेश  :

 और  संवेदनशील  अश्ञासन  की  योजना  जिसकी  तत्कालीन  श्रघाव  मन्त्री  भी

 राजीव  गांधी  ने  देश  को  अपने  दिनांक  5  1985  के  प्रसारण  में  दी  निम्व  परिकल्पवा

 की  गयी  है  :

 कार्यविधि  का

 प्राधिकार  का

 जवाबदेही  को  लागू

 ब्लाक  स्तर  से  राष्ट्रीय  स्तरों  तक  प्रबोधन  प्रणाली  और

 (2)  लोक  शिकायतों  का  शीघ्र  और  सहानुभूति  पूर्वक  सिवारण  ।  इन्हें  श्रीस  सृत्री  कार्य  क्रम  के

 के  रूप  में  शामिल्न  किया  गया  है  जिसके  कार्यान्वयन  के  लिए  उपाय  किए  जा  रहे  और
 समय-समय  पर  उनकी  समीक्षा  तथा  मूल्यांकन  किया  जाता  यह  कार्यक्रम  अभी  भी  प्रांसंगिक  है
 मोर  इसमें  समाविष्ट  प्रशासनिक  प्रणाली  युव्तियुक्त  है  ।

 सरकार  की  उदारीकरण  की  नीति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  और  अधिक  प्रशासनिक

 जो  विहिष्ट  संगठन  एवं  प्रसंग-मूलक  होते  सम्बन्धित  मन्त्रालयों  और  विभार्गो  द्वारा

 किए  जा  रहे  हैं  ।

 अमरोकी  व्यापारी  प्रतिनिधियों  से  बातज्ोत

 ]

 3546.  क्री  गोपीयाय  गजपति  :  क्या  प्रधान  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  अमरीकी  व्यापार  श्रीमती  कार्ला  ने उदार  औद्योगिक  नीति  को

 देखते  हुए  केन्द्र  सरकार  से  कोई  बातचीत  की  और

 यदि  तो  किस  प्रकार  की  बातचीत  की

 इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 उद्योग  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  से  श्रीमती  कार्ला

 अमेरीकी  व्यापार  प्रतिनिधि  एस०  टी०  ने  4  से  8  1991 तक  मारत  का

 दौरा  किया
 ।

 बौद्धिक  संपदा  अधिकारों  तथा  भारत  में  हुए  आधिक  सुधारों  सहित  ब्रहु॒प्रश्नौस
 व्यापार  समझोता-वार्ताओं  के  यूरूग्वे  राउन्ड  से  सम्बन्धित  मुद्दों  पर  विचार-विमर्श
 विमश्ञं  के  उन्हें  इन  मुद्दों  पर  भारत  की  भ्रवगत  कराया  गया  ।

 ह्ठ



 लिखित  उत्तर  18  1992

 यम्दी  बस्तियों  को  तियभित  करना

 ]

 3548.  भ्री  स्वामी  सुरेझ्ञानस्द  :  क्‍या  कझ्हरो  बिकास  मनत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  वर्ष  1991-92  के  दोरान  वियमित  की  गई  गन्दी  बस्तियों  का  ब्योरा

 क्या

 सरकार  के  हस  निर्णय  से  अनुमानतः  कितने  लोग  लाभान्वित  हुए  ओर

 इन  बस्तियों  में  अब  तक  उपलब्ध  कराई  गई  मूल  सुविधाओं  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 दाहरी  विकास  भर्त्रालय  में  राक्य  सम्त्री  एम०  :  (F)  वर्ष  1991-92

 के  दोराव  कोई  मी  मलिन  बस्ती  नियमित  वहीं  की  गयी  थी  ।

 और  उपयुक्त  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कर्नाटक  में  ताप  विद्युत  संयंत्र  को  कोयले  को  सप्लाई

 ]

 3549.  श्री  धो०  धनंजय  कुमार  :  क्‍या  क्ोयसा  भनन्‍त्नी  यह  बताने  की  कृपा-करेंगे  कि  :

 कया  कर्नाटक  में  रायपुर  स्थित  ताप  विद्युत  संयंत्र  द्वारा  कई  शिकायतें  करने  के  बावजूद
 उसे  घटिया  कोयले  की  सप्लाई  की  न्ञा  रही

 क्या  मांग  के  अनुरूप  इसे  नियमित  रूप  से  कोयले  की  सप्लाई  की  जाती  यदि

 तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 कोयला  संत्रालय  में  उप  संत्रो  :  रायचूर  तापीय  विज्षुत  गृह
 को  वेस्ट  कोलफोल्ड्स  लि०  से  ढेले  तथा  विकृत  स्वरूप  में  कोयले  की  श्राप्ति  होने  और  भापूर्ति

 किए  गए  कोयले  में  अवशिष्ट  पदार्थ  होने  कौ  शिक्रायतें  प्राथ्त  हुई  इन  शिकायतों  की  जांच  की

 गई  है  और  कोयले  की  गुणवत्ता  में  सुधार  किए  जाने  के  सम्बन्ध  में  उपाय  किए  गए  हैं  ।

 रायचूर  तापीय  विद्युत  ग्रृह  को  कोयले  की  नियमित  रूप  से  आपूर्ति  की  जा  रही
 1991  से  1992  की  अवधि  के  दौरान  इस  तापीय  बविद्यूत  गृह  को  18.37  लाख

 टच  कोयले  की  आपूर्ति  की  गई  है  ।

 जखितरंजन  पाक  कालोनी  में  अतिक्रमण

 3550.  भरी  यशवतराब  पाठिल  :  क्या  दाहरी  बिकास  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  घितरंजन  पार्क  नई  दिल्‍ली  के  कुछ  खाली  पढ़ें  मूखण्डों  पर  अतिक्रमण

 किया  भया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  ओर  न
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 मनिनननििकनिकिनिककीीकीक नी  कक  लक  लललललललनई  न  सललललन  कम

 सरकार  का  इस  कालोनी  में  ऐसे  अनधिकृत  अतिक्रमणों  को  रोकने  के  लिए  क्या  उपाय

 करने  का  विचार  है  ?

 शहरी  बिकास  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से  तक  दिल्‍ली

 विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  है  कि  उनके  प्रबन्धन  के  अधीन  जो  714  प्लाट्स  हैं  उन  पर

 कोई  अतिक्रमण  नहीं  हुआ  कालोनी  ने  मूमि  तथा  विकास  कार्यालय  के  प्लाटों  के  सम्बन्ध  में  तत्काल

 जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।  अतिक्रमण  से  बचने  के  उहश्य  से  यह  सूचित  किया  गया  है  कि

 सामुदायिक  प्रयोजनों  के  लिए  रखे  गए  भूमि  तथा  विकास  कायलिय  के  प्लाटों  को  तत्काल

 उपयोग  में  लाए  जाने  के  लिए  स्थानीय  निकायों  को  आबटित  करने  का  प्रस्ताव  करती  है  ।

 हिल्‍ली  में  उच्चित  दर  को  चल  ढुकानें

 5
 झी  ि

 न्त्रो भी  बलराज  जा  पा
 :  कया  प्रधान  मन्त्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  दिल्ली  में  उचित  दर  फ्री  चल  दुकानें  आरम्म  करने

 का

 (७)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 ये  दुकानें  कब  से  चलाई  जाएंगी  ?

 नागरिक  उपभोक्ता  मासले  मौर  सार्वश्षनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राज्य  सन्त्री

 कमालुदहीन  :  से  दिल्ली  प्रशासन  ने  सूचित  किया  है  कि  दिल्‍ली  उपभोक्ता

 कारी  थोक  मंडार  लि०  को  1991  से  सिटी  क्षेत्र  जहां  कि  उचित  दर  दुकानों
 को  चलाने  के  वास्ते  स्थान  सुगमता  से  उपलब्ध  नहीं  प्रयोगात्मक  तौर  पर  5  चलती-फिरती  उचित

 दर  दुकानें  चलाने  की  अनुमति  प्रदान  की  गई  है  ।

 प्रामोण  विकास  कार्यक्रम  के  लिए  अन्तरिक्ष  अनुप्रयोग  प्रोद्योगिको

 3552.  श्री  हरत  चन्द्र  पटनायक्क  :  यया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्ष्या  सरकार  का  विचार  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  लिए  अन्तरिक्ष  अनुप्रयोग  प्रौद्यो
 गिकी  का  उपयोग  रूरने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेन्झन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  मरार्गरेट  :
 ह
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 सखिखित  उत्तर
 नल

 18  1992
 —

 (a)  अन्तरिक्ष  सुदूर  संवेदन  और  संचार  क्षमताओं  का  प्रयोग  करते  हुए  विविश्व  प्रामीण

 विकास  कारयेक्रमों  के  लिए  अन्तरिक्ष  प्रौद्योगिकी  का  उपयोग  किया  गया  राष्ट्रीय
 स्तर  पर  की  गई  विशिष्ट  परियोजनाएं  निम्न  प्रकार

 समस्याग्रस्त  गांदों  में  जल  साघन  श्रदान  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  पेष  जल

 प्रौद्योगिकी  मिशन  के  अन्तगंत  मूमि  जल  के  संभाश्य  क्षंत्रों  का  मानचित्रण  ।

 इन  मानचित्रों  से  85-92  प्रतिशत  की  सफलता  दर  से  कुओं  की  खुदाई  में

 सहायता  मिली  है  ।

 परती  भूमि  का  सावचित्रण  ताकि  चारा  बिकास

 इत्यादि  के  माध्यम  से  ऐसी  भूमि  को  उत्पादक  उपयोग  के  लिए  कृषि  योग्य

 बचाने  में  सहायता  मिल  सके  ।

 उपयुक्त  मुदा  संरक्षण  उपायों  के  माध्यम  से  क्रमाण्ड  क्षेत्र  की  सिंचाई  को

 बढ़ाने  के  लिए  मिनि  और  माइक्रो  जलसं मर  प्राथमिकीकरण  ।

 उपग्रह  आंकड़ों  का  प्रयोग  करते  हुए  मत्स्य  पकड़ने  के  संभावित  क्षेत्रों  को

 दर्शाते  हुए  साप्ताहिक  समुद्री  मत्स्य  क्षत्र  के  चार्टों  को  मत्स्य-उद्योग  विभागों

 एसोसिएशनों  को  उपलब्ध  कराया  जा  रहा  है  ।

 उपग्रह  आधारित  संचार  कार्यक्रम  के  भाग  के  रूप  में  चक्रवातों  की  अग्रिम

 घेतावनी  के  लिए  आपदा  चंतावनी  सुदूर  क्षंत्रों  के साथ  संचार

 संमव  बनाने  के  लिए  ग्रामीण  टेलीग्राफी  तथा  ग्रामीण  जनसंख्या  के  लिए  व्यापक

 शैक्षिक  कार्यक्रम  उपलब्ध  कराए  जा  रहे  हैं  ।

 कारों  की  माँग

 3553.  क्री  सोरेह्वर  सावे  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  देश  में  कारों  की  मांग  में  मारी  गिरावट  आई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  प्रत्येक  प्रमुख  कार  निर्माता  ने  कितनी  कारों  का

 निर्माण  किया  तथा  उनकी  लाइसेंसयुकत  क्षमता  कितनी  और

 देश  में  कारों  की  मांग  में  वृद्धि  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 उद्योग  भसञालय  के  राज्य  भमत्रो  पी०  ले०  :  और  अप्र

 श्रमदरी  1991-92:  की  अवधि  में  1990-91  इसी  अवधि  को  तुलना  में  यात्री  कारों  कौ  किक्री  में

 7  प्रतिशत  नकारात्मक  विकास  दर  दर्ज  की  गई  यह  नकारात्मक  विकास  दर  घाटे  को  नियंत्रित

 रखने  के  लिए  सरकार  की  वित्तीय  नीति  को  कड़ा  करने  और  मल्‍्पों  में  वृद्धि  के  परिणामस्वरूप  मांग

 में  कमी  के  कारण  हुई  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षो  के  दोरान  प्रमुख  कार  निर्माताओं  ह्वॉरा  विभित  यात्री  कारों  का

 इस  प्रकार  रहा  है  ।
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 लाइसेंस  प्राप्त  क्षमता  उत्पादन
 ह

 1988-89  89-90...  90-91

 मारुति  उद्योग  1,40,000  98,505  1,08,023  1,11,157

 प्रौमियर  भाटो  50,000  38,743  42,313  42,925

 हिन्दुस्तान  मोटर  80,000  28,293  28,730  25,748

 योग  :  1.65,541  1,79,066  1,79,830

 1992-93  के  बजट  में  घोषित  सांविधिक  नकदी  अनुपात  में  कमी  और  ब्याज  दर  में

 कपी  करने  का  उदेश्य  ऋण  को  मापूर्ति  में  वृद्ध  करना  और  सागत  को  कम  करना  है  ।  इससे  सार्थक

 मांग  को  बढ़ावा  देने  में  मिलेगी  ।

 छोटे  मौर  सप्तोले  शहरों  के  समस्वित  विकास  के  अम्तगत  गुजरात  को  धन-राशि

 3554.  श्री  हरि  सिह  चाबढ़ा  :  क्या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  छोटे  और  मप्नोले  छाहरों  के  समल्वित  विकास  के  अन्तगत

 गुजरात  की  विभिन्‍न  नगरपालिकाओं  को  कितनी  धन-राशि  श्रावंटित  की

 क्‍या  आवंटित  की  गई  घन-राशि  को  सही  ढंग  सै  सं  नहीं  किया  गया  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 हहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  गत  तीम  वर्षों  के

 दौरान  गुजरात  को  छोटे  मौर  मध्यम  दर्ज  के  शहरों  के  एकीक्षत  विकास  योजना  के  अस्तगंत  रिलीज  की

 पयी  केन्द्रीय  सहायता  इस  प्रकार  है  :

 बय  लाख  दपयों  में

 जा  Ne  3  नम  रथ  3.  न  न»  काक  रकम

 9 39.30 80.08 नतनत-+-+ गुजरात छोटे और मध्यम दर्जे के शहरों के एकीकृत विकास योजना के अन्तगंत बार कुल रिलीज का विवरण अनुबन्ध में दिया गया है । धनराशि को उचित हंग से खच् किए जाते की सूचना है । उपयुक्त के वक्तव्य को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता । 9
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 कोयले  को  लागत  में  कमी

 ]

 3555.  क्री  रामलख्लन  सिंह  यादव  :  क्‍या  कोयला  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोयले  की  लागत  में  कमी  लाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कोई  प्रयास  किया  गया

 इस  संबंध  में  किस  सीमा  तक  सफलता  प्राप्त  हुई  है  ?

 कोपला  मंत्रालय  में  उपसंत्रो  एस० ओ०  :  ओर  कोल  इण्डिया  लि०

 में  उत्पादन  लागत  को  कम  किए  जाने  के  लिए  किये  गए  प्रयासों  में  निम्नलिखित  प्रयास  शामिल  हैं

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 (1)  श्रमशक्ति  आयोजन  में  जिसमें  फालतू  कामगारों  की  तेनाती  और  भ्राकृतिक
 रूप  में  फिजूलसर्ची  के

 कारण  रिक्त  पदों  के  एवज  में  नए  कमंचारियों  की  भर्ती  पर  रोक  लगाया

 जाना  शामिल  है  ।

 (2)  श्रमशक्तति  में  बद्धि  पर  स्वेच्छिक  निवुत्ति  योजना  के  जरिए  नियत्रण  ।

 (3)  मेन-आल-जाब ”  की  संकल्पना  को  प्रायोगिक  आधार  पर  प्रयोग  में  लाया  जा

 रहा  है  ।

 (4)  पर्याप्त  कप  में  स्पेयर  धुर्जों  की  व्यवस्था  में  सुधार  और  उपकरणों  की

 समय  पर  विस्थापन  करके  उपकरणों  की  उपयोगिता  तथा  उपलब्धता  में  सुधार  ।

 (5)  मूमिगत  खानों  पर  विशेष  जोर  देकर  उत्पादन  तथा  उत्पादकता  में

 (6)  कार्यचालन  की  दक्षता  में  सुधार  लाए  जाने  के  लिए  कई  सुधार  पद्धतियां  तथा

 नीय  उपाय  अंगीकृत  किए  गए  हैं  ।  ,

 इन  प्रयासों  के  अच्छे  परिणाम  मिले  जहां  तक  श्रमशवित  का  संबंध  वर्ष  1985-86

 से  इसे  6.7  लाख  के  लगमग  कम  स्थिर  रखा  गया  जबकि  वर्ष  1985-86  का  उत्पादन  134

 मिलियन  टन  से  बढ़कर  वर्ष  1990-91  में  189.6  मिलियन  टन  तक  पहुंच  गया  अर्थात्‌  415%

 वृद्धि  हुई  ।  यह  बढ़ोतरी  उक्त  अवधि  में  0.92  टन  से  1-29  टन  की  प्रति  व्यक्षित  प्रति  पाली  उत्पादग

 में  बुद्धि  के  माध्यम  से  प्र/प्त  हुई  ।  इसके  पहले  वर्षों  में  यूनिट  उत्पादन  लागत  में  चल

 रही  वृद्धि  की  प्रवृत्ति  व  1985-86  से  उलट  गई  ।  इस  अवधि  में  उत्पादन  लागत  में  213.97  रु०

 प्रति  टत  से  277.18  २०  प्रति  टन  तक  की  बृद्धि  हो  अर्थात्‌  29.5%  तक  की  वृद्धि  हुई  ।  जबकि

 इसको  तुलना  में  थोक  मूल्य  सूचांक  में  45.5%  तक  की  वृद्धि  हुई  ।

 कुस्प्यूटर  पार्क

 .

 3556.  श्री  राधिका  रंजन  प्रभाणिक  :  क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे.कि  :

 102,
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 न डससअससअइ

 (%)  देश  में  कितने  कम्प्यूटर  पाक  हैं  ओर  वे  कहां-कहां  स्थित

 इस  प्रकार  के  पाक  खोलने  के  लिए  क्‍या  मानदंड  अपनाए  जाते

 क्‍या  सरकार  का  साल्ट  कलकत्तर  में  यह  पाक  स्थापित  करते  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  बया  और

 (४)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  सागंरेट  :

 देश  में  कम्प्यूटर  पार्क  स्थापित  करने  की  कोई  विशिष्ट  योजना  नहीं  है  ।  सॉफ्टवेयर  प्रौद्योगिकी  पार्क

 स्थापित  करने  की  एक  योजना  जो  शतप्रतिशत  नियतिन्मुख  इनकी  स्थापना  राज्य

 केन्द्रीय  सरकार  या  फिर  उद्योग  द्वारा  की  जा  सकती  मारत  सरकार  या  फिर  उद्योग

 द्वारा  की  जा  सकती  भारत  सरकार  ने  सात  साफ्टवेयर  प्रौद्योगिकी  पार्कों  की  स्थापना  की

 है  जो  पुण  गांधीनगर  तथा  नोएडा  में  स्थित  हैं  ।

 भारत  सरकार  द्वारा  साफ्टवेयर  प्रोध्ोगिकी  पार्कोਂ  की  स्थापना  करने  के  निम्नलिखित

 मानदण्ड  हैं  :---

 (I)  राज्य  सरकार  को  मूमि  तथा  भवन  उपलब्ध  कराने  के  लिए  सहमत  होना  चाहिए  ।

 वास्तविक  स्थापना-स्थल  के  बारे  में  राज्य  सरकार  के  साथ  परामश  करके  निर्णय  लिया  जा  सकता

 (1)  निर्यात  की  संमावना  होनी  या  जो  राज्य  इलेक्ट्रानिकी  की  दृष्टिसि  विकसित  नहीं
 यहां  प्‌  जीनिवेश  आकर्षित  करने  तथा  रोजगार  के  अवततर  पंदा  करने  की  संभावना  होनी

 (111)  साफ्टवेयर  प्रौद्योगिकी  पार्कों  को  तीसरे  वर्ष  में  वित्तीय  दृष्टि  से  व्यवहायं  हो  जाना

 चाहिए  और  प्रति  ब्ष  कम  से  कम  30  करोड़  रुपए  का  निर्यात  करना  चाहिए  ।

 तथा  ($)  सरकार  ने  घनराशि  उपलब्ध  होने  पर  कलकत्ता  में  एक  साफ्टवेयर

 प्रौद्योगिकी  पार्क  स्थापित  करने  के  बारे  में  सिद्धान्त  रूप  से  निर्णय  कर  लिया  है  ।  इस  पश्चिम

 बंगाल  सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  इलेक्ट्रानिकी  उथोग  विकास  निगम  कलकत्ता  के

 घान  में  एक  साफ्टवेयर  श्रौद्योगिकी  पार्क  स्थापित  करने  को  कारंवाई  शुरू  कर  दी  है  ।

 खान  मजदूरों  के  लिए  स्वास्थ्य  पोजमा

 3557.  श्री  शोमनाद्रोध्वर  राव  बाडूडे  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  विभिन्‍न  ख्ानों  में  कायं  कर  रहे  मजदूरों  के  हितों  की  रक्षा

 करने  के  लिए  कुछ  स्वास्थ्य  योजनाएं  कार्यान्वित  की  जा  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  गया

 क्या  सरकार  का  जग्गोहपेटा  स्थित  विद्यालापतनम  हस्पात  संयंत्र  को  बूना-पत्थर  पिसाई

 एकक  में  कार्य  करने  मजदूरों  के  लामार्थ
 एक

 अस्पताल  खोलने  का  विचांर
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 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (8)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 अत  संज्ालय  में  उपसंत्री  प्चनन  सिह  :  (6)  से  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  और  समा  पटल  पर  रस  दी  जायेगी  ।

 कारों  के  निर्माण  के  लिए  हारा  सहयोग

 प्रफुल  पदेल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  टाटा  इंजीनियरिंग  एण्ड  लोकोमोटिव  कम्पनी  लिमिटेड  ने  केन्द्रीय

 सरकार  से  कारों  के  निर्माण  हेतु  जापान  के  होन्डा  के
 साथ  तकनीकी  सहयोग  करने  की  अनुमति  के

 लिए  आवेदन  किया

 इस  प्रस्ताथ  में  कितनी  विदेशी  मुद्दा  अन्तग्रस्‍्त

 क्‍या  सरकार  ने  उक्त  प्रस्ताव  पर  अपनी  अनुमति  दे  दी  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?

 उच्चोग  संजालय  में  राध्ष्य  मंत्री  पी०  णे०  कु  :  से  मं०  टेल्को

 बंबई  ने  सवारी  कारों  के  निर्माण  हेतु  में०  होन्डा  मोटर  कंपनी  जापान  से  सहयोग  के  बास्ते

 1985  में  एक  प्रस्ताव  भेजा  था  |  यह  प्रस्ताव  निरस्त  कर  दिया  गया  क्योंकि  इसमें

 करोव  600  करोड़  रुपये  को  विदेशी  मुद्दा  की  एक  बड़ी  वचनबद्धता  अम्तप्र स्‍त  थी  ।

 इंडियन  पेट्रोकेमिकल्स  लिमिटेड  के  उत्पादों  के लिए  बितरक  एजेंसी

 3559.  श्री  के०  पी०  रेड्डयूया  यावव  :  कया  प्रधान  भसन्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 इण्डियन  पेट्रोकेमिकल्स  लिमिटेड  के  उत्पादों  क ेलिए  एकमात्र  वितरक  एजेंसी  आवंटित

 किए  जाने  हेतु  क्या-क्या  छर्ते  निर्धारित  की  गई

 क्या  पूरे  देश  में  एजेंट  नियुक्त  करने  के  लिए  हाल  ही  में  कोई  अधिसूचना  जारी  की

 गई  थी  जिसमें  चई  बितरक  एजेंसियों  के  लिए  आवेदम  पत्र  मांगे  गए

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  राज्यवार  कितने  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  और

 उन  पार्टियों  का  ध्यौरा  क्‍या  है  जिन्हें  नई  एजेंसी  आवंटित  की  गई  है  ?

 रसायन  और  उ्ंरक  सन्त्रासय  में  राज्य  मन्त्रो  चिन्ता  :  भाई०  पी०  सी०

 ने  बताया  है  कि  एकमात्र  वितरक  नियुक्त  नहीं  किए  जाते  हैं  बर्योंकि  सरकारी  एजेंसियों  सहित

 प्रस्येक  स्थान  पर  एक  से  ज्यादा  वितरक  हो  सकते  हैं  और  आई०  पी०  सी०  एल०  भी  उत्पादों  को

 सीधे  ही  बेचने  के  लिए  स्वतंत्र
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 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ॥ /

 प्रष्न  ही  नहीं  उठता  ।

 छोड़ी  गई  कोयले  को  लाने

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उठफ्त  खानों  को  पुनः  घालू  करने  का  और

 यदि  तो  इन  खानों  को  पुनः  चालू  करने  हेतु  कौन-सी  प्रोद्योगिकी  अपनायी

 जाएगी  ?

 कोयला  उप  सन्जो  एस०  लो०  :  से  इस  सम्बस्घ  में  सूचता

 एकत्रित  की  जा  रही  है  और  इसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 आंध्र  प्रदेश  में  कोयले  का  खनन

 3563.  थी  के०  वो०  आर०  जोधरी  :  क्या  कोयला  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 आंषघ्र  प्रदेश  की  खानों  से  कितना  कोयले  का  खनन  किया

 गत  वर्ष  के  लिए  आंध्र  प्रदेश  को  कितवा  कोयला  क्षावंटित  किया  और

 अतिरिक्त  कोटा  के  लिए  किए  गए  निवेदन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 कोपला  मन्त्रालय  में  उप  मन्जी  एस०  थो०  :  सिंगरेनी  कोलियरीज

 कम्पनी  लि०  ने  1991  से  1992  की  अवधि  के  दोरान  कोयले  का  18.34  मि०

 टन  उत्पादन  किया  है  ।

 (a)  और  सिंगरेनी  कोलियरीज  कम्पनी  लि०  द्वारा  1991  से  1992

 की  अवधि  के  दौरान  आंध्र  प्रदेश  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  मे ंकोयले  की  कुल  आपूर्त  16.423  मि०  टव  की

 गई  ।  आंध्र  प्रदेश  के  उपमोक्‍क्ताओं  को  कोयले  की  अतिरिक्त  मात्रा  की  आपूर्ति  कोल  इण्डिया  लि०

 के  अन्य  स्रोतों  से  भी  की  जा  रही  है  ।

 इंजीनियरों  ओर  गर-इंजोलियरी  एककों  का  कार्य  निष्पादन

 3564.  शलोमतो  दिल  कुमारी  स्ण्डारी  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  में  इन्जी  नियरी  और  गेर-इन्मीनियरी  एकर्कों  के  का निष्पादन  पर  विगरानी

 रखी  जा  रहो  ॥
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 ee

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इन  एककों  को  कार्यकुशलता  सुनिष्चितत  करने  हेतु  निगरावी
 प्रणाली  में  कुछ  सुधार  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्या  है और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उदधोग  मस्त्रालय  में  राश्य  मर्जी  पी०  के०  :  से  इन्जीवियरी  तथा

 गेर  इस्जीनियरी  उद्योगों  के  उत्पाद  वार-एकक  वार  निष्पादन  पर  विशेष  निगरानी  नहीं  रखी  जाती

 फिर  संपूर्ण  क्षेत्र  के  निष्पादन  की  निगरानी  औद्योगिक  उत्पादन  के  सूचकांक  के  जरिये  की

 जाती  है  जिसमें  पिछले  उत्पादन  के  स्तर  की  तुलना  में  किसी  निर्धारित  समय  में  उत्पादन  के  स्तर  का

 संकंत  होता  है  ।

 जारतोय  साईकल  मारतीय  राष्ट्रीय  वाईताईकल  निगम  तथा

 स्‍्क्टसे  इण्डिया  लिसिटेड  का  निश्लोकरण

 3565.  श्री  पोयूष  तोरकी  :  कया  प्रधान  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  भारतीय  साईकल  भारतीय  राष्ट्रीय  बाईसाईकल  निगम  तथा

 स्‍्कूटर्स  इण्डिया  लिमिटेड  का  निजीकरण  करने  अथवा  उन्हें  बन्द  करने  का  विचार

 यदि  तो  इन  सरकारी  उपक्रमों  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  कु  दौरान  प्रति  वर्ष  उठायी

 गयी  हानि  का  कम्पनी-वार  ब्यौरा  क्‍या

 इन  उपक्रमों  में  कार्य रत  कमंचारियों  का  श्र  णी-वार  ब्यौरा  क्‍या  और

 इन  कम्पनियों  को  द्वानि  होते  के  क्या  कारण  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  के  थु  :  नहीं  ॥  इन  उपक्रमों  का

 निजीकरण  करने  अथवा  इन्हें  बन्द  करने  का  कोई  प्रस्ताव  फिलहाल  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं

 से  प्रइन  न्दों  उठता  ।

 कर्नाटक  ओद्योगिक  एककों  के  लिए  कोयसा

 3566  श्री  एच०  डो०  बेबगौडा  :  गया  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कर्नाटक  राज्य  ने  ओद्योगिक  एककों  के  लिए  कोयले  की  कितनी  मात्रा  की  भांग  कौ

 कोयले  की  कितनी  मात्रा  सप्लाई  की  गई  ओर

 कोयले  की  पूरी  मात्रा  सप्लाई  न  किये  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कोयला  संज्रालय  में  उपमजी  एस०  थो०  स्यामगौड़  :  और  कोयले  की  मांग

 का  मूल्यांकन  उच्योग-वार  किया  जाता  है  और  न  कि  यह  राज्य-वार  ।  किन्तु  कोयला  कंम्पनियों  द्वारा

 प्रस्तुत  की  गई  सूचता  के  अनुस्तार  बिमिन्‍्त  उपभोक्ताओं  जिसमें  उद्योग  भी  शामिल्र  किन्तु

 ३06



 28  1913
 सिखित  उत्तर

 कर्नाटक  के  विद्य ॒त  क्षत्र  को  अप्रैल  से  1991  की  अवधि  के  दौरान  कोल  इंडिया

 लि०  ओर  सियरेनी  कोलियरीज  कम्पनी  लि  द्वारा  प्रंषित  किए  गए  कुल  कोयले  की  मात्रा  को  नीचे

 दर्शाया  गया  है  :---

 साख  टन

 कोल  इण्डिया  लि०  4-59

 सिगसेनी  कोलियरीज  कंपनी  लि०  2.67

 लम्बी  दूरी  के  उपभोबवाओं  को  कोयले  की  आपूर्ति  कोयले  की  उपलब्धता  तथा  उत्पादित

 कोयले  का  रेलवे  द्वारा  संचलन  किए  जाने  की  क्षमता  पर  निमंर  करता  है  ।  च्‌  कि  कोयले  की  आपूर्ति

 विद्युत  जंसे  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  को  प्राथमिकता  के  आधार  पर  की  जानी  होती  अतः  अन्य  क्षेत्रों  के

 उपभोक्ताओं  को  जिनमें  उद्योग  शामिल  कमी-फरमी  कमी  का  करना  पढ़तां  है  किन्तु
 कोयला  क्ंम्पवियों  को  गेर  महत्वपूर्ण  क्षत्र  के उपमोक्‍्ताओं  जिसमें  औद्योगिक  यूनिट  शामिल

 उन्हें  तेल  अथवा  सड़क  द्वारा  कोयले  की  संयोजित  मात्रा  के  न्यूनतम  50%  मात्रा  की  आपूर्त  किए
 जाने  के  निर्देश  दिए  गए  हैं  ।

 वेशानिक  ओऔर  ओद्योगिक  अनुसंधान  परिषद  की  प्रयोगशालाएं

 356९.  डा०  कारतिकेशवर  पात्र  :  कया  प्रधान  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  ;

 वंज्ञानिक  ओर  ओद्योगिक  अनुसघान  परिषद्‌/डी०  एस०  आई०  आर०  हारा  अब  तक

 कितनी  राष्ट्रीय  प्रयोगशालाए  स्थापित  की  गई  हैं  तथा  कितनी  प्रयोगशालाएं  स्थापित  करने  का

 विचार  है  ओर  उतके  लिए  कया  अनुसंधान  क्षेत्र  चुना  गया  है  सोंपा  और

 उड़ीसा  में  इन  प्रयोगशालाभों  द्वारा  किए  जा  रहे  कार्यों  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशस  मंत्रालय  में  राक्य  भंत्रोी  सार्गरेट

 सी  एस  आई  आर  के  अधान  41  राष्ट्रीय  प्रयोगशालाए/सस्थान  हैं  जो
 जीव  इ  था  सूचना  विज्ञान  के  क्ष  श्रो  मे  अनुसंधान  एवं  विकास  कार्य  के  अतिरिक्त

 ये  प्रयोगशालाएं  विशिष्ट  परीक्षण  एब  डिजाइन  इ  जीनियरी  तथा  सूचना
 प्रचार  ब्यवसायियों  का  ओर  छपाई  सामग्री  को

 प्रयोगात्मक  जानवरों  आदि  क्षंत्रों  में  अपनी  सेवाएं  प्रदान  करती  है  ।  प्रयोगदालाओं  द्वारा  प्रदान  की

 जाने  वाली  तकनीकी  सेवाओं  में  परीक्षण  ओर  मरम्मत  और  रख-रश्लाव  तथा

 विश्वेष  उत्पादों  क  नमून॑  तैयार  करना  शामिल

 नवीय  प्रयोगशाला  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 क्षेत्रीय  अनुसंघान  मुवनेश्वर  नामक  सी  एस  आइ  आर  की  एक  प्रयोगशाला

 उड़ीसा  राज्य  में  स्वतन्त्र  छप  से  तथा  सी  एस  आइ  आर  की  अन्ण  प्रयोगशालाओं  की  भागीदारी  के

 साथ  कच्ची  घातुओं  तथा  उनके  उनके  कृषि  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्रों  में  सेवा

 प्रदात  करने  के  अतिरिक्त  अनुसधान  व  विकास  क्रियाकलाप  करती  है  :
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 et — . कच्ची घातुओं और खगिजों के विश्लेक्णों सहित  मृल्यांकन/विश्लेषण/परिक्षण,  धातुविश्लेषण, कोरोधिम-एरोजिन भूल्यांकक और पाईप-साईतों के  माध्यम  से

 —
 .  कच्ची  घातुओं  और  खगिजों  के  विश्लेक्णों  सहित  मृल्यांकन/विश्लेषण/परिक्षण,

 कोरोधिमस-एरोजिन  मूल्यांकन  और  पाईप-साईतों  के  माध्यम  से

 उत्तरी

 --.  बआाणिश्यिक  सकेन्द्रकों  सहित  प्रक्रम  आप्टोमाईजेशन  और  सुधारों  पर  अभिकल्पन

 ह  जीतियरी  ओर  प्रकरम  उपकरणीक रण  (६  स्ट्ू  और  तियंत्रण  और

 --..  पादप  संसाधनों  रासायविक  धातुकर्मी  उद्योगों  और  संगघ  तथा  औषधीय  पौधों  की

 वाणिज्यिक  खेती  ।

 सी  शुस  आइ  आर
 कौ  प्रयोगश्षाआओं  में  से  एंक  केलद्रीय  तमक  और  समुद्र  रसायन  अनुसंधान

 संस्थान  एस  एम  सी  आर  भांवनगर  का  एक  क्षंत्रोय  केन्द्र  समुद्र  जल  ईरीकल्चर के  क्षेत्र  में

 बहरामपुर  में  कार्यरत  है  ।

 थोकानेर  में  विकास  केन्द्र

 3569.  श्री  भनफूल  सिह  :  वया  प्रधान  सन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  बीकानेर  में  विकास  केन्द्रों  की  स्थापना  के  किसी  प्रस्ताव  को

 मंत्री  दी  यदि  तो  तत्सबंधो  ब्योरा  बया

 उक्त  विकास  केन्‍्दों  को  स्थापना  में  देरी  के  वया  कारण

 इस  उहं  श्य  हेतु  कितनी  भूमि  का  अधिग्रहण  किया  जा  रहा

 इस  विकास  कैम्द्र  में  उद्योग  स्थापित  करने  बाले  उद्यमियों  को  दी  जाने  वाली  ध्ुविधाओं
 का  ब्यौरा  क्‍या  भोर  ह

 (5)  इस  विकास  केन्द्र  में  उद्योग  स्थापित  करने  वाले  व्यक्षितयों  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 कितनी  राज-्सहायता  दिए  जाने  की  सम्मावना  है  ?

 उद्योप  मंत्रालय  में  राज्य  सन्त  :  से  सरकार  ने  बीकानेर  में

 एक  विकास  केन्द्र  स्थ।पित  करने  के  प्रस्ताव  को  मंजूरी  दे  दी  परियोजना  रिपोर्ट  की  मंजूरी  के

 बाद  आठवीं  एंचवर्षोय  योजना  के  दौरान  इस  परियोजना  को  कार्यान्वित  किया  जायेगा  ।  इंस  योजना

 के  एक  विकास  केन्द्र  400-800  हेबटर  क्षेत्र  में  विकसित  किया  जायेगा  जिसको

 पावी  और  बेकिंग  जेसी  मूलमूत  उपलब्ध  करायी  जायेंग्री  ताकि  उद्योग  को

 आक्ुष्ट  किया  जा  सके  ।

 (४)  केन्द्र  सरकार  विकास  केन्द्र  में  स्थापित  किये  जाने  वाले  एककों  के  खिए  कोई  निवेश

 राजसहायता  योजवा  वहीं  चला  रही  है  ।

 सरकारो  क्षेत्र  के  रण  उपभक्षमों  पर  हवेत-पत्र

 ]
 3570.  श्री  बिन्नासामों  क्‍या  प्रथान  भंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  का  विचार  सरकारी  क्ष  त्र
 के  सम्बे  समय  से  करण  उपक्रमों  पर  एक

 पत्र  निकालने  का

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पो०  के०  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं

 सरकार  ने  केदद्रीप  सरकारी  क्षंत्र  के  उच्चमों  के  काय्यें-निष्पादन  से  संबंधित  स्थिति  पर

 एक  निबन्ध  )  दिसम्वर  1991  में  संसद  में  परिच्ालित  कर  दिया

 प्रौद्योगिको  पार्क

 3571.  श्रीमतो  सुभित्रा  महाजत  :  कया  प्रधान  सन्‍ह्ो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्‍न  प्रौद्योगिकी  केन्द्रों/पार्कों  क्री  स्थापना  सम्बन्धी  योजनाओं  और  विद्यमाव  और

 प्रौद्योगिकी  पार्कों  के  विस्तार  कार्यक्रमों  कं  कब  तक  पूरा  होने  की  सम्भावना

 क्‍या  इन  केन्द्रों/पा्कों  की  सुरक्षा  के  उचित  प्रबन्ध  किये  गये  मौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 कारमिक  लोक  शिकायत  तथा  पेरहन  भस्व्ालय  में  राज्य  सात्री  सार्गरेठ  :

 मारत  प्रकार  ने  तिरुवनं  गांधीनगर  तथा  नोएडा

 में  पहले  ही  सात  साफ्टवेयर  प्रौद्योगिकी  पाक  टी  स्थापित  कर  लिए  जयपुर  स्थित

 साफ्टवेयर  प्रौद्योगिकी  पाक  राजस्थान  सरकार  द्वारा  राजस्थान  इलेक्ट्रोनिकप्त  इस्ट्रभेष्टस

 जयपुर  के  तत्वाधान  में  स्थापित  किया  गया  है  ।  मध्य  बिहार
 पद्चिम  बंगाल  तथा  असम  की  राज्य  सरकारों  ने  अपने-अपने  सांफ्टवेषर  प्रौद्योगिकी  पार्कों  की  स्थापना

 के  लिए  प्रस्ताव  भेजे  हैं  ।  पश्चिम  बंगाल  तथा  पंजाब  को  राज्य  सरकारों  द्वारा  स्लापटवेयर  प्रौद्योगिकी

 पार्क  स्थापित  करने|की  दिशा  में  पहले  ही  कारंथाई  आरम्म  कर  दी  गई

 देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  राज्य  क्षत्रों  क  प्रशासन  और  विजी  क्षेत्र

 द्वारा  इलेंक्ट्रानिक  हार्डबेयर  प्रोद्योगिकी  पार्क  स्थापित  करने  के  लिए  अनुमति  प्र  दान  करन  का  भ्रस्ताव

 सरकार  क॑  विचाराधीव  है  ।

 तथा  हां  ।  साफ्टवेयर  प्रौधोगिकी  पाकों  की  सुरक्षा  क  लिए  सरकार  के  सुरक्षा
 सम्बन्धी  सामान्य  मार्गंदशंन  का  मनुपालव  किया  जाता  है  ।  इसके  अतिरिवत  प्रत्येक  साफ्टबेयर

 प्रौद्योगिकी  पार्क  के  लिए  सरकार  द्वारा  स्थायी  कायंकारी  बोड़े  में  सुरक्षा  सम्बन्धी  पहलुओं  पर  सलाह
 देने  क॑  लिए  गुह  मंत्रालय  क॑  एक  प्रतिविधि  को  भी  छहामिल  किया  गया

 है  09  जे
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 ााााााआआआआााााणणएएाएणएणछणएणनाा  _  हट  करेंगे कि  सनफसससअअननय्:ड  ॉअहट

 विशेष  जिपलौय  समिति

 १572.  भरी  इसाजौत  गुप्त  :  क्‍या  ध्रधान  प्न्‍्की  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  रूग्ण  ओद्योगिक  एककों  कौ  समस्याओं  पर  विचार  करने  हेतु  विशेष

 चिपक्षीय  समिति  के  अन्तगंत  औद्योगिक  पैनलों  का  गठन  किया

 यदि  तो  प्रत्येक  पंनल  का  प्रतिनिधिश्व  कर  रहे  श्रमिक  संघों  का  वाम  सहित  ब्यौरा

 क्या  है  तथा  प्रत्येक  को  कितने  स्थान  दिये  बये

 क्‍या  कुछ  अखिल  मारतीय  श्रमिक  संघ  को  पंनलों  में  क्षामिल  महीं  किया  गया

 और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 अम  समतालय  में  उप  सन्‍्जी  पथम  सिह  :  (१)  21  1991

 बम्बई  में  भायोजित  विशेष  त्रिपक्षीय  समिति  की  बैठक  में  यह  सिफारिश  की  गई  कि

 निय  घूट  ओर  रसायन  तथा  मूतल  परिवहन  और  विद्युत  उत्पादन  एवं  बितरण  जैसे  उधोगों  के  लिए

 जहां  कणों  एककों  की  संख्या  बहुत  अधिक  औद्योगिक  स्रमितियों  को  पुनुरुउज्जीबित  किया  जाए  ।

 (a),  और  श्रम  मन्त्रालय  द्वारा  31-12-80  को  गणना  की  तारीख  मानकर  किये

 गये  सामान्य  सत्यापन  में  निर्धारित  किये  गये  केन्द्रीय  ब्यवसाय  संघ  संगठनों  के  लिए

 गिक  समितियों  में  सीटों  का  आवंटन  संगत  उद्योग  में  कायं रत  उनसे  संबद्ध  ब्यवसाय  संधों  की  सदस्ण्ता

 संख्या  के  भाघार  पर  किया  जाता  है  ।  उपयुक्त  उद्योगों  से  सम्बन्धित  औद्योगिक  समितियों  में  केन्द्रीय

 व्यवसाय  संघ  संगठनों  का  प्रतिनिधित्व  अनुअन्ध  में  दिया  गया  है॥  यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  जिम

 ओऔद्योगिक  समितियों  में  एटक  ओर  सीटू  का  प्रतिनिधित्व  नहीं  तदर्थ  आधार  पर  प्रत्येक  को

 एक  सीट  का  आबंटन  किया

 110.
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 nn नमन  कम  नननननननननभभ  कं  खानी  3:  :  -  च  ऋ'तच  चोली  लिन  7

 3573.  थी  भवन  चर  खण्डट्री  :  प्रधान  मस्चौ  पह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उत्तर

 प्रदेश  के  पबंतीय  जिलों  के  उन  खण्डों  के  नाम  क्‍या  जिन्हें  तयी  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के

 सफल  फारयकरण  के  लिए  धहयामिल  किया  गया  है  ?

 सागरिक  उपसोक्ता  मामले  ओर  सावजतिक  बितरण  प्रणालों  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 कमालुबदीन  :  संपुष्ट  साबंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  कार्यानवित  करने  के  लिए

 क्षात  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  जिलों  कै  ब्साकों  को  जेपी  कि  राज्य  सरकार  द्वारा  सूचित  की  गई

 धंलप्न  की  जाती  है  ।

 विवरण

 संपुष्ट  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  कार्यान्वयन  के  लिए  अभिज्ञात  उत्तर  प्रदेश  कै  पहाड़ी

 जिलों  के  ब्लाकों  के  नाम  ।

 निदिष्ट  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  ब्लाकों  की  सूचो  उत्तर  प्रदेश
 ेॉैजपमयपयतणयतयणथ:,.,"पमणज-जजः  —  जया

 क्र०  सं०  जिला
 क्र०  सं«  कलाक

 1.  अल्मोड़ा  1.  हवलबाग

 2.  मंसियाछान

 3.  घोौलादेवी

 4.  गरुड

 5.  बागेश्वर

 6.  घोखूटिया

 भ्‌्‌  तकुसा
 8.  तमंदा

 9.  कपकोट

 10.  हाराहाट
 41.  मिकियासेप

 13.  स्थालदे

 13.  सल्ट

 84.  ताड़ीखेत

 क्मोली  4.  कपंप्रयाग

 ३.  दसौली

 $.  देवल

 4.  भाट
 5.  पोलखरी
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 लघु  विकास  कैसा

 3575.  क्री  भीतीश  कुमार  दिए
 ॥

 क्षीमती  वासवा  रशबरो
 /  क्या  प्रथशान  अस्जी  यह  बताने  की  बताने  की  क्षपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विद्वार  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  पिष्ठड़े  क्षेत्रों  में  280

 सधु  विकास  केन्द्र  स्थापित  करने  का

 यदि  तो  क्‍या  ये  विकास  केन्द्र  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  किए  जा  श्ुके  63

 विकास  केन्द्रों  के  अतिरिगत

 1991  तक  कितने  विकास  केन्द्र  स्थापित  किए  जा  चुके  हैं  तथा  उनमें  काये

 आरम्भ  हो  गया

 क्‍या  सरकार  ने  इत  280  लघु  विकास  केन्द्रों  की  स्थापना  हेतु  कोई  समयबद्ध  योजना

 तैयार  की  और

 (2)  एक  विकास  केन्द्र  स्थापित  करने  में  कितनी  धन-राश्षि  खर्च  होने  का  अनुमान  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राध्ष्य  मंत्री  पो०  जेः  से  अति  लधु
 ओर  ग्राम्य  उद्यमों  को  प्रोत्साहन  देने  तथा  सुदृढ़  बनाने  के  लिए  6  1991  को  धोषित

 गत  उपायों  के  अनुसरण  में  ग्रामीण/पिछड़े  क्षेत्रों  में  लघु  उक्षोगों  के  लिए  एकोकत
 त्मक  विकास  सेवाओं  सहित  एक  योजना  का  मसोदा  तंयार  किया  गया  है  और  इसे

 पंचवर्षीय  योजना  (1992-97)  2-97)  भ्रस्ताबों  में  शा|मल  किया  भ्या  है  ।  इस  योजना  के  ३थौरे  केन्द्र

 ओर  राज्य/सघ  क्षासित  क्षेत्रों  की  सरकारों  में  सम्बन्धित  प्राघिकरणों  के  साथ  परामर्श  करके  तेयार

 किये  जा  रहे  किन्तु  प्रस्तावित  योजना  में  विकास  केन्द्रों  के  अन्तगंत  शामिल  किये  गये  जिलों  को

 छोड़ने  की  परिकल्पना  की  गई  अब  तक  30  धिकास  केन्द्रों  के  लिए  27.50  करोड़  रुपये  की

 केन्द्रीय  सहायता  जारी  की  गई  एक  विकापत  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिए  अनुमानित  लागत

 25-30  करोड़  क्षपये  आयेगी  ।

 हरियाणा  में  सये  उद्योग

 ]

 3576.  श्री  बरारायण  सिह  लोबरी  :  क्या  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 )  नये  उद्योगों  के  पंजीक रण  के  सम्बन्ध  में  हरियाणा  सरकार  के  उन  अस्तावों  का  व्यौरा

 क्या है  जो  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  विचाराधीन  और

 !  उन्हें  स्वीकृति  न  देने  के  कया  कारण  हैं  तथा  इन्हें  कब  तक  स्वीकृति  मिलने  की

 वना  है  ?

 उद्योग  मस्जालय  में  राज्य  मरत्रो  पो०  :  हरियाणा  सरकार

 से  प्राप्त  चोनी  के  विविर्माण  हेतु  केवल  एक  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 115
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 a  नी  नी  यश  स्‍  च  च  चचचच  ञनपाा।क  नਂ कि

 ओद्योगिक  अनुमोदनों  की  मंजूरी  हेतु  आवेदनों  के  निपटान  की  विशिष्ट  समय  सोमाएं

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सभी  कदम  उठाए  जाते  हैं  कि  इन  आवेदनों  को  तकनीकी के
 करणों  से  पराम्ों  करके  इस  समय  सीमा  के  भीतर  निपटा  दिया  जाये  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  हारा  आवंटित  भूखंडों  पर  बनते  सकानों  को  गिराना

 3577.  श्री  अद्युन  सिंह  यादव  :  क्या  झहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  ।

 20  सूत्री  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  नई  दिल्‍ली  के  निकट  पालम  गांव  के

 को  कुछ  मूखंड  आवंटित  किए  गए

 यदि  तो  तस्संबंधी  भ्योरा  क्‍या

 क्या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  इन  मूखंडों  पर  बने  मकान  गिरा  दिए  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 धाहरी  विकास  संजालय  में  राध्यमंत्री  एम०  :  तथा  जंसा  कि

 दिल्ली  प्रशासन  ने  सूचित  किया  है  कि  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  पपनकलां  के  चजदीक  पालम

 के  ग्रामीणों  को  वर्ष  1984-85  5  में  1125  प्लाट  आवंटित  किए  गये  थे  ।

 तथा  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  समापटल  पर  रख  दी

 खादो  शोर  प्रामोधोग  आयोग  द्वारा  फंसो  वस्तुएं  डिजाइन  केन्द्रों  को  स्थापना

 ७

 3578.  भरी  सूरणमानु  सोलंकी  :  क्या  प्रधान  भन्‍त्रो  यह  बताने  को  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  छ्लादी  और  ग्रामोद्योग  आयोग  ने  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  फाइबर  उद्योग  और

 फेंसी  वस्तुएं  डिजाईन  केन्द्र  स्थापित  किये  और

 यदि  तो  ये  उक्त  उद्योग  केन्द्र  किव-किन  राज्यों  में  स्थापित  किये  गये  हैं  और  उनके

 लक्ष्य  और  उद्दृश्यों  का  ब्योरा  बया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  प्रो०  पो०  जे०  :  और  खादी  तथा

 ग्रामोद्योग  आयोग  ने  उत्तर  प्रदेश  के  सुल्तानपुर  जिले  में  एक  फाइबर  डिजाइन  विकास-सह-सामान्‍्य

 सेवा  केन्द्र  और  करल  में  एक  फाइबर  डिजाइन  कन्द्र  स्यापित  किया  है  ।  उत्तर  प्रदेश  स्थित

 यह  कंन्द्र  आवश्यक  वस्तुओं  के  उत्पादन  के  लिए  ओर  ग्रामीण  महिलाओं  के  लिए  विक्षेष  रूप  से

 गार  सूजित  करने  के  हेतु  सुल्तानपुर  में  प्रचुर  मात्रा  में  उपलब्ध  मुज  बनाने  क  लिए  एक

 प्रयोगात्मक  पायलट  प्रोजेक्ट  तथा  केरल  में  स्थापित  केन्द्र  का  कार्य  नये  डिजाइन  ईजाद  करने  और

 कार्यशील  संस्थानों  को  नियमित  रूप  से  उत्पादन  करने  के  लिए  फाइबर  सप्लाई  करना  तथा  प्रशिक्षण

 देना  है  ।
 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  प्लेटों  का  ढहना

 3579.  शी  सूरज  मंडल  :  कया  धाहरी  विकास  भगत्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  कं  दौरान  दिल्ली  में  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ह्वारा  कितने  फ्लंटों

 का  विर्माण  किया  जि

 116



 28  1913  लिखित  उत्तर
 ममता ता  भा  धाम

 कितने  फ्लेटों  की छत  और  बालकोनी  ढह  गई  है  तथा  इसके  क्या  कारण  और

 इन  पलंटों  के  निर्माण  में  घटियां  स्तर  की  निर्माण-सामग्री  के  उपयोग  की  जाँच  करने

 के  लिए  गठित  समिति  की  जांच  रिपोर्ट  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 हाहरी  विकास  संत्रालय  में  शाज्य  सम्प्रो  एस  :  गत  तीन  बर्षों  के

 दोरान  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  बनाये  गये  फ्लेटों  की  संख्या  इस  प्रकार  है

 कण्सं०  चष  बनाये  गये  एसंटों  की  कल  संख्या
 ..

 1968-89  7  पाक
 ः

 2.  1989-90  21,012

 3.  1990-91  8,848

 स्टील  जंग  तथा  मकतजोर  कंक्रोट  कं  कारण  आर०  सी०  सी०  पता  की  वजह  से

 पुरा  के  पाकिट  एन  में  फ्लेट  नं०  1185  क्री  बालकोनी  का  एक  हिस्सा  तथा  पीतमपुरा  के

 पाकि  क्यू  में किट  क्यू  में  फ्लेट  नं०  के  टेरेस  लेवल  पर  बालकोनी  के  ऊपर  छत  के  निगंत  भाग  का

 एक  छोटा  टुकड़ा  ढह  गये  थे  ।

 पीतमपुरा  के  एन  पी  ब्लाक  में  फ्लेट  नं०  की  बाजकोनोी  ढह  जाने  के  सम्बन्ध

 में  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  नियुक्त  की  गई  समिति  ने  यह  निष्कषष  निकाला  था  क

 (i)  38  बालकोनी  गिराई  जानी  अपेक्षित  हैं  ।

 (ij)  बालकोनियों  की  47  मुडेर  दीवारें  गिराई  जानी  अपेक्षित  हैं  ।

 (iii)  55  ममटी  छत  स्लंब  गिराये  जाने  अपेक्षित  हैं  ।

 (iv)  18  ममटी  छत  सस्‍्लेबों  का  मजबूत  किया  जाना  है  ।

 (७)  कमरों  के  कुछ  आर  सी  सी  स्लंबों  को  मजबूत  किया  जाना  है  ।

 (५)  बेतरतीब  छज्जों  को  बदला  जामा

 पुनः  प्लास्टर  किया  जाना  है  जबकि  प्लास्टर  विहिन  दरारों  की  मरम्मत  की  जानी

 है  तथा  दुबारा  प्लास्टर  किया  जाना

 कोचीन  मिनरलल्‍्स  एण्ड  श्यूटाइल्स  केरल  द्वारा  निर्यात

 3580.  डा०  राजागोपालन  श्ौधरण  :  क्या  प्रधान  भरत्ो  यह  बताते  क॑  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कोचीन  मिनरल्स  एण्ड  रयूटाइल्स  अपने  उत्पादों  का  निर्यात

 फर  रहा  शोर

 यदि  तो  इसके  द्वारा  किन-किन  मदों  का  ओर  किन-किन  देझ्षों  को  निर्यात  किया

 जा  रहा  है
 ?

 रसायन  और  उ्ंरक  सग्जालय  में  राज्य  मन्‍्द्रो  चिन्ता  और

 कम्पनी  ने  अमी  उत्पादव  आरम्म  नहीं  किया  है  ॥  निर्यात  का  प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।
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 आवास  सलिर्माण  में  मियक्ष

 3581.  श्री  एमਂ  थ्री०  रेड्डी  :  क्या  झहरी  विकास  भरदी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  देह  में  आवासीय  पंरियोजनाओं  में  मारी  निवेश  करने  पर  विचार  कर

 रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौराक्या  है और  उसके  लिए  मुस्य  संसाधन  कोन-कौन

 से  हैं  ?

 हाहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  तथा  आठवीं

 .  पंचवर्षीय  योजना  कै  दोरान  आवास  ऊ्रे  लिए  निधियों  की  प्राक्षिप्त  मांग  आठवीं  योजना  के  प्रतिपादन

 के  सन्दर्म  में  योजना  आयोग  द्वारा  गठित  उपदल  द्वारा  1990  की  कोमतों  पर  77496  करोड़  रुपये

 आंकी  गयी  इसमें  से  सावेजनिक  क्षेत्र  में  7750  करोड़  रुपये  तथा  निजी  क्षेत्र  में  69746  करोड़
 रुबये  होंगे  ।  आठवीं  योजना  के  लिए  आवास  ह्वेतु  परेब्यय  को  अम्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 गुजरात  का  ओद्योगिक  विकास

 3582.  श्री  काशी  राम  राणा  :  क्‍या  प्रधान  मन्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  गुजरात  में  औद्योगिक  विकास  की  गति  बहुत  धीमी

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 राज्य  में  औद्योगिक  विक्रास  की  गति  बढ़ाने  द्वेतु  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राज्य  सरकार

 को  वया  संसाधन  उपलब्ध  कराये  गए  हैं  ?

 उद्योग  भम्त्रालय  में  राज्य  मन्तो  पो०  जे०  :  और  नहीं  |  कुल
 जारी  किये  गये  आशय  पत्रों  में  गुजरात  का  हिस्सा  1990  में  8.36  प्रतिशत  से  बढ़कर  1991  में

 12-7  प्रतिशत  हो  गया

 किसी  राज्य  के  औद्योगिकीकरण  का  प्राथमिक  उत्तरदायित्व  सम्बन्धित  राज्य  सरकार

 का  होता  है  t  विकास  केन्द्र  योजना  के  अन्तगंत  गुजरात  में  बनासकष्ठा  ओर  भड़ोच  जिलों  में

 एक-एक  विकास  केन्द्र  का  आवंटन  किया  गया  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  स्थापित  किये

 जाने  वाले  प्रत्येक  विकास  केन्द्र  पर  25-30  करोड़  रुपये  लागत  भायेगी  ।

 सक्खन  का  मूल्य

 ]

 3553.  श्री  मबल  किक्लोर  राय  :  क्‍या  प्रधान  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  उपभोक्ताओं  के  लाम  के  लिए  मक्खन  पर  उत्पाद  शुल्क  कम  कर

 दिया
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 नी-+/0मैमूप5  —

 कया  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  उत्पाद  शुल्क  में  कमी  के  पश्चत  अमुल  मक्खन

 बाजार  से  गायब  हो  गया  और  लगमग  पन्द्रह  रुपये  प्रति  किलो  की  वद्धि  के  बाद  फिर  बाजार  में  आा

 1

 क्या  सरकार  उपभोक्ताओं  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  इस  संबंध  में  कोई  कार्रवाई  करने

 का  विचार  रखती  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  वया  है  ?

 नागरिक  उप  मोक्‍्ता  मामले  ओरसावंजनिक  वितरण  अन्त्रालय  के  राज्य  मग्त्री  -

 हीन  :  24-7-91  तक  मबखन  पर  10%  की  दर  से  मूल  उत्पादन  शुल्क  तथा  मूल  उत्पादन

 शुल्क  के  की  दर  पर  विशेष  उत्पादन  शुल्क  लग  रहा  केन्द्रीय  बजट  1991  |  में  मक्खन  को

 कुछ  अन्य  कृषि  आधारित  उत्पादों  के साथ  25-7-91  से  उत्पादन  शुल्क  से  पूरी  तरह  मुक्त  कर  दिया

 गया  था  कृषि  पर  आधारित  उत्पादों  पर  छूट  देश  की  क्रषि  अथंब्यवस्था  के  विविधीकरण  को

 बढ़ावा  संसाधित  कृषि  जन्य  उत्पादों  पर  उपभोक्‍ता  द्वारा  खर्च  की  जाने  वाली  आय  में  किसान

 का  हिस्सा  कृषि  जिन्मों  पर  आधारित  ग्रामीण  ओौद्योगीकरण  बढ़ावा  देने  तथा  फसल

 कटाई  के  बाद  को  आधुनिक  प्रौद्योग्रिकी  को  अपनाने  के  सिए  प्रोत्साहित  करने  हेतु  दी  गई  थी  ।  छूट
 देते  समय  यह  उम्मीद  की  गई  थी  कि  इन  उपायों  से  ऐसे  उत्पादों  के  उपभोक्ता  मूल्यों  में  कुछ  कमी

 आयेगी  ।

 तथा  मक्खन  नियंत्रित  वस्तु  नहीं  है  इसलिए  इसके  मूल्य  छुले  बाजार  में  मांग

 व  पूर्ति  द्वारा  निर्धारित  होते  हैं  । बाट  तथा  नाप  मानक  में  रखी  नियमावन्ी  1977

 के  तहत  बिना  डिब्बा  बन्द  मकख्नन  पर  बिक्री  मूल्य  और  निर्माण/पैकिंग  का  महीना  तथा  वर्ष  के  बारे

 में  घोषणा  अंकित  करना  आवश्यक  नहीं  इसलिए  मक्खन  की  कीमतें  मांग  व  पूर्ति  के  उतार-चढ़ावों
 के  कारण  अलग-अलग  समय  पर  घटती-बढ़ती  रहती  है  |  वर्ष  1992-93  के  बजट  में  मक्खन  पर  कोई
 अतिरिक्त  कर  लगाने  का  प्रस्ताव  नहीं  किया  गया  ताकि  उपमभोक्‍ता  के  हितों  की  रक्षा  की  जा

 सके  ।  मद्रास  मौर  कानपुर  के  चार  चुने  हुए  केन्द्रों  स ेमक्सन  की  खुदरा  कीमतों

 के  उपलब्ध  आंकड़ों  से  पता  चलता  है  कि  91  और  92  के  बीच  अमृल  मक्खन
 के  100  ग्राम  के  पेकेट  पर  लगमग  50  पैसे  की  वृद्धि  हुई  थी  ।

 महाराष्ट्र  के  छोटे  ओर  मंझोले  मगरों  का  विकास

 3584.  श्री  मुकुल  बालकृष्ण  धासमिक  :  कया  शाहरो  बिकास  संत्रो  यह  बताने  की  हृपा  करेंगे

 महाराष्ट्र  में छोटे  ओर  मंझोले  नगरों  की  समेकित  विकास  योजना  के  अन्तगंत  वर्ष

 1991-92 2
 के  दौरान  कितने  छोटे  और  मंझोले  नगरों  में  कार्य  शुरू  किया  गया

 इस  प्रयोजन  हैतु  महाराष्ट्र  को  कितनी  धनराशि  जारौ  को  गई

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  वर्ष  लिए  अतिरिक्त  छोटे  औरः  मंझोले
 नगरों  को  इस  योजना  के  अन्तर्गत  शामिल  करने  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 Nd:
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 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 (३)  इस  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 क्षहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एस०  :  और  महाराष्ट्र

 को  वर्ष  के  दौराव  तीन  शहर  नियत  किये  गये  थे  और  16  1991  8)  हुई  स्वीकृति  समिति

 की  बेठक  में  इन  प्रथम  तीन  प्राथमिकता  वाले  शहरों  हिंगगोली  और

 प्रत्येक  के लिए  पहले  ही  25  लाख  रुपये  स्वीकृत  कर  दिये  हैं  और  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  को

 स्वीकृति  पत्र  पहले  ही  जारी  कर  दिये  गये  हैं  ।

 और  (8)  अभी  तक  नहीं  ।

 डा०  सतोद्य  चग्त्र  सम्रिति

 3586.  क्री  स॒त्यु जय  लायक
 थो  अवतार  सिह  मंडाना  :  कया  प्रधान  अन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 थी  शिवलाल  गागज़ी  भाई  वेकारिया

 करेंगे

 संध  लोक  सेवा  आयोग  की  परीक्षाओं  में  मारतीय  भाषाओं  को  शामिल  करने  के  लिए

 नियुक्‍त  डा०  सतीश  चन्द्र  समिति  द्वारा  की  गयी  सिफारिशों  का  ब्योरा  क्या

 कया  केन्द्रोय  सरकार  ने  इस  बीच  इस  रिपोर्ट  पर  विचार  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कया  सरकार  ने  इन  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लिया  और

 (8)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कासिक  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंज्ञालय  में  राज्य  सन्त्रो  सार्गरेट  :

 से  ()  इस  विषय  पर  डा०  सतीक्ष  चन्द्र  समिति  की  रिपोर्ट  अमी  भी  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 कागज  उद्योग  के  लिए  क्या  माल

 आियुवाद  ]

 3587.  प्रो०  उम्मारैड्डि  बेंकटेस्वरलु  :  कया  प्रधान  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  !

 क्ष्या  कागज  उद्योग  के  लिए  परम्परागत  कच्चे  माल  जेसे  लकड़ो  और  बांस  की  सप्लाई

 मैं  बिरावट  आयी

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इन  परम्परागत  संसाधनों  की  सप्लाई  का  ब्यौरा  क्‍या  है  और

 उनका  कितने  प्रतिशत  उपयोग  किया

 कागज  उद्योग  के  लिए  कच्चे  माल  के  गर-परम्परागत  स्रोत  कौन-कौन  से  और

 कया  परम्परागत  संसाधनों  में  गिरावट  की  भरपाई  करने  के  लिए  ये  स्रोत  पर्याप्त  रूप

 से  उपलब्ध  हैं  ?  है
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 उद्योग  मस्त्रालय  में  राज्य  मम्जी  पी०  जे०  :  और  राष्ट्रीय  वन

 नीति  के  कारण  औश्वोगिक  उह्द  श्यों  के  लिए  वन  पर  आधारित  कच्चे  माल  के  इस्तेमाल  को  बढ़ावा

 नहीं  दिया  जाता  ।  कागज  उद्योग  के  समक्ष  आने  वाली  समस्याओं  में  से  परम्परागत  कच्च  माल

 की  अपर्याप्त  आपूर्ति  मी  एक  समस्या  है  ।  कच्चे  माल  के  उपयोग  क  बारे  में  आंकड़े  नहीं  रखे  जा

 रहे  हैं  ।

 और  सरकार  कागज  उद्योग  के  लिए  अपरम्परागत  कच्चे  माल  के  इस्तेमाल  को

 बढ़ावा  देती  है  जिनमें  ८ट्रा  और  चावल  रेग्स  पटसन  तथा  पटसन

 केनफ  रही  कागज  इत्यादि  शामिल  जिन  प्रस्तावों  में  कम  से  कम  75%  लुगदो
 अप रम्परागत  कच्चे  माल  से  बनाई  जाती  है  उन  को  अनिवायं  लाइसेंसीकरण  के  उपबन्धों  में  छुट  दी

 जाती  ऐसे  कच्चे  माल  की  कमी  के  बारे  में  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 भसारतोय  कम्पनियों  का  निर्यात  वायित्व

 3588.  श्री  अंकुशराब  शाम  साहब  होपे  :  बया  प्रधान  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के  साथ-साथ  बड़ी-बड़ी  भारतीय  कम्पनियों  ने  वस्तुओं  के

 उत्पादन  और  इकाइयों  के  विस्तार  के  लिए  लाइयेंस  पाने  से  पहले  निर्यात  दायित्व  पूरे  कर  लिये

 यदि  तो  विदेशी  मुद्रा  को  हानि  का  ब्योरा  क्या  है  और  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान

 निर्यात  दायित्व  पूरा  न  करने  वाली  कम्पनियों  के  नाम  क्या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  हाल  ही  में  शुरू  की  गई  उदार  नीति  को  देखते  हुए  इन

 कंपनियों  पर  एसे  दायित्व  को  पूरा  करने  के  लिए  जोर  देने  का  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  जे०  :  और  नये  उपक्रमों  की

 नयी  वस्तु  का  उत्पादन  अथवा  पर्याप्त  विस्तार  करने  द्वेतु  आह्यय-पत्र  को  मंजूरी  के  समय

 एसे  सभी  मामलों  में  जिनमें  निर्यात  दायित्व  लगाया  गया  आह्यय  पत्र  को  औद्योगिक  लाइसेंस  में

 तमी  बदला  जाता  है  जबकि  आवेदक  इस  सम्बन्ध  में  कानूनी  करार  या  बौँंड  मरता  है  और  उसे  मुख्य
 आयात-निर्यात  के  कार्यालय  द्वारा  मंजूर  कर  लिया  जाता  है  जो  हस  प्रकार  से  किये  गये

 निर्यात  दायित्वों  की  मानीटरी  करता  है  ।  किसी  कम्पनी  को  कोई  और  लाइसेस  मंजूर  करने  के  लिए

 उसको  पहले  स्वीकृत  लाइसेंसों  में  लगाए  गए  तथा  पूरे  किए  गए  निर्यात  दायित्वों  की  साधारणतया
 समीक्षा  नही  की  जाती  है  ।

 और  हाल  में  उदारीकृत  औद्योगिक  नीति  के  कम्पनी  द्वारा  लिए  मिर्यात

 दायित्व  को  पूरा  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  ढील  की  घोषणा  नहीं  की  गयी  है  तथा  मौजूदा
 पद्धति  के  तहत  कम्पनियों  द्वारा  लिए  गए  निर्यात  दायित्व  को  पूरा  करना  होता  है  ।

 साच॑  18,  1992  को  उत्तर  देने  के  लिए  इस्सेट-2ए

 दी  की  चेम्नितला  ]
 :  कया  प्रधान  भ्ररत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इन्संट-2ए  को  कब  छोड़ा

 इसक  कार्यों  का  ब्योरा  क्या

 121



 लिखित  रुत्तर  18  1992
 oe  ०-5...

 इसके  लिए  कितनी  घनराशिं  आवंटित  की  गई

 इससे  प्राप्त  होने  वाले  वेज्ञानिक  और  प्रौद्योगिक  परिणामों  का  ब्योरा  क्या  और

 (&)  अन्य  किन-किन  देक्षों  ने  इस  प्रकार  के  उपग्रह  छोड़  हैं  ?

 लोक  शिकायत  ओर  पेंशन  मन्त्रालय  में  राज्यसशञ्ञी  मार्गरेट  :

 इन्सेट-2ए  का  प्रमोषन  1992  के  लिए  निर्धारित  है  ।

 उपग्रहों  के  समान  इन्स्न2-2ए  उपग्रह  देश  को  प्रसारण  और  मौसम

 विज्ञान  य  सेवाएं  प्रदान  करेगा  ।

 इन्सेट-2ए  और  उपग्रहों  के  लिए  स्वीकृत  बजट  परिव्यय  के  लिए  243.10  करोड़

 रुपए  तथा  उनकी  प्रमोचन  सेवाओं  के  लिए  198.30  करोड़  रुपये  की  राशि  आवंटित  की  गई  है  ।

 इन्सेट-2ए  उपग्रह  का  देश  में  ही  निर्माण  किया  गया  प्रसारण  और

 मौसम  विज्ञानीय  सेवाओं  को  प्रदान  करने  के  साथ-साथ  प्रचालनात्मक  उपग्रहों  के  निर्माण  के  लिए  देश

 में  ही  प्रौद्योगिकोय  विशेषज्ञता  और  अवस  रचना  का  भी  विकास  किया  गया  है  ।

 (2)  बड़ी  संख्या  में  अनेक  देश  दूरसचार  और  प्रसारण  सेवाओं  क  लिए  उपग्रहों  का  उपयोग

 कर  रहे  संयुकत  राज्य

 सी०  आई०  एस०  सोवियत  सघ  )  इत्यादि  ।  संयुक्त  राज्य

 यूरोप  अन्तरिक्ष  भोर  जापान  के  पास  मू-स्थायी  मौसमविज्ञानीय  उपग्रह  हैं  ।

 भवनों  में  ऊर्जा  को  खपत  कम  करने  के  उपाय  संबंधो  विचार-गोध्ठी

 3590.  डा०  कृपासिन्धु  भोई  :  क्या  शहरो  विकास  मन्श्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मवनों  में  ऊर्जा  की  खपत  कम  करने  सम्बन्धी  जिसे  कुृनन्‍्द्रीय  लोक

 निर्माण  विभाग  द्वारा  आयोजित  किया  गया  मैं  यह  सिफारिश  की  गई  है  कि  भवनों  में  ऊर्जा

 संरक्षण  उपकरण  लगाए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 धाहुरी  विकास  सम्प्रालय  में  राज्य  मत्रो  एम०  :  हां  ।

 भवनों  में  व्यवस्था  करने  के  लिए  सेमिनार  द्वारा  सिफारिश  किए  गए  ऊर्जा  संरक्षण

 उपाय  संलग्न  अनुलग्नक  में  दिए  गए  अनुसार  हैं  ।

 विवरण

 1.  आयोजना  भ्रवस्था  पर
 '  भवन  नेटवर्क  की  सहायता  से  प्राकृतिक  वायु-संचार  के  प्रबन्ध  करने  के  उपाय  ।

 अनुकूलतम  प्राकृतिक  प्रकाश  और  वायु  ग्रीष्मकालीन  घृूप  को  यथा  संभव  कम
 करने  के  लिए  भवन  की  ब्लाकों के  क्षति  विन्यास  तंयार  करना  ।

 2.  बास्तुकोय  डिजाइन  अवस्था  पर

 भवनों  के  अमभिविन्यास  के  सन्दर्म  में  अधिकतम  आन्तरिक  प्राकृतिक  प्रकाश  तथा

 संचार  के  लिए  प्रबन्ध  करने  हेतु  खिड़कियों  के  आकारों  और  अवस्थिति  का  निर्धारण
 ऋरना  ।
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 भवन  के  अन्दर  धृप  के  श्रभाव  को  कम  करने  तथा  श्ीतलता  के  लिए  उपयुक्त  आकार

 के  सब  शेड़ों  की  व्यवस्था  ।

 प्रकाश  संचारण  के  लिए  तथा  सोयं  ताप  विकिरण  को  कम  करने  के  लिए  खिड्कियों  में

 समुचित  ग्लास  दोहरी/तिहरी  ग्लेजिग  आांदि  की  व्यवस्था  ।

 खिड़कियों  के  उपयुक्त  डिजाइन  तथा  शीतलन  और  जायु  संचार  को  बढ़ावा  ।

 3.  उनके  निर्माण  में  कम  ऊर्जा  क्षपत  धाली  सामग्रियों  के  उपयोग  द्वारा

 कम  ठत्पादन  ऊर्जा  के  लिए  चिकनी  मिट्टी/उड़न  राख  की  ईटों  तथा  बलुआ  चूना

 ईटों  के  उपयोग  को  बढ़ावा  देना  ।

 प्लास्टिसाइजर्स  के  उपयोग  के  माध्यम  से  सीमेंट  की  खपत  में  कटौती  ।

 दाबित  और  टिकाऊपन  से  समझौता  किए  बिना  चिनाई  में  चूरे  के  इस्तेमाल  को  बढ़ावा

 देना  ।

 जहां  भी  संभव  मिट्टी  के  गारे  के  इस्तेमाल  को  बढ़ावा  |

 (४)  ढलवां  लोहे  के  मेनहोल  कवरों  के  बजाय  कंक्रीट  मेनहोल  कवरों  का  इस्तेमाल  ।

 4.  विद्युत  ओर  यांत्रिक  सेवाएं

 ऊर्जा-दस-लंम्पों  और  उच्च  दक्षता  वाले  प्रकाश  पुजों  का  उपयोग  ।

 ऊर्जा  दक्ष  ब्लास्टों  का  उपयोग  ।

 निम्नलिखित  के  माध्यम  से  वातानुकूल  में  ऊर्जा  खपत  में  कटोती  :

 (i)  वातानुकूलन  संयंत्र  के  अनुक्रम  संचालन  के  लिए  माइक्रोप्रोसेतर  आधारित  नियंत्रण  ।

 (४)  कुलिंग  टावस  के  लिए  2  स्पीड  फंन  मोटरों  को  अपनाना  ।

 (४४)  मध्यम  और  बड़े  वातानुकूलन  भार  के  लिए  केन्द्रापसारी  मशीनों  का

 ।

 (१)  डिसुपर  हिटरों  और  डबल  संन्क्षन  कृडेसर  के  इस्तेमाल  के  माध्यम  से  कम्प्र सर  निस्सरण

 से  पुनः  ऊष्मा  प्राप्त  करना  ।

 (५)  जहां  अपशेष  ढण्मा  उपलब्ध  समावेशन  चिल्लसं  का  उपयोग  करना  ।

 (४)  भवन  स्वचलन  प्रणाली  अपनाना  ।

 100%  ताजी  वायु  उपयोग  के  लिए  हीट  रिकवरी  व्हील्स का  उपयोग  ।

 5.  नवोकरण-योप्य  तथा  गे  र-परम्परागत  ऊर्मा  ल्लोतों  का  उपयोग  :

 पानी  गरम  करने  के  लिए  सौंये  ऊर्जा  का  उपयोग  ।

 सुद्गर  क्षंत्रों/स्थलों  में  मवनों  के  लिए  प्लौंयं  फोटो  वोल्टीय  पद्धति  का
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 सार्यवेजनिक  क्ष त्र  के  एकक

 श्री  कै०  राममूर्तों  टिडियमास  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 देश  में  सावंजनिक  क्षत्र  के  कितने  एकक

 इनमें  से  ऐसे  कितने  उद्योग  है  जिन्हें  पहले  से  रगण्ण  रूप  में  घोषित  किया  गया

 इन  रुग्ण  एककों  के  बारे  में  सरकार  की  गया  नीति  है  ?

 उद्योग  मंत्राज्य  में  राज्य  सन्‍्त्री  पी०  के०  :  (१)  31-3-1991  को  केन्द्रीय

 सरकारो  क्षेत्र  के  10  उद्यम  निर्माणाधीन  थे  ।

 और  वर्ष  1990-91  तक  के  कार्य-निष्पादन  के  आधार  पर  सरकारो  क्षेत्र  के  ऐसे

 54  रुग्ण  उपक्रम  हैं  जिन्हें  दणण  ओद्योगिक  कम्पनी  1585  के  अनुसार

 उपयुक्त  पुनरुद्धार/पुनर्स्थापन  सम्बन्धी  योजनाएं  बनाने  के  लिए  ओद्योगिक  एवं  वित्तीय  पुनगंठन
 मण्डल  के  पास  भेजा  जाना  अपेक्षित  है  ।

 उद्योग  विहीन  जिले

 3592.  श्री  के०  थो०  तंग्काबाल  :  क्‍या  प्रधान  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  शुरू  तथा  अन्त  में  देश  में  राज्यवार  कितने  उद्योग  विहीन

 जिसे  ओर

 देश  में  क्ष  त्रीय  असन्तुलन  को  दूर  करने  के  लिए  बया  कदम  उठाए  गये  हैं  ?

 उद्योग  मग्जालय  में  राज्य  मन्त्रो  प्रो०  पो०  बे०  :  देश  में  रहित
 जिलोंਂ  की  संख्या  93  रहित  जिलों  का  राज्यवार  वितरण  संलग्न  है|

 उद्योगों  को  देश  के  हर  क्षत्र  में  फंलाने  को  दृष्टि  स ेसरकार  एक  विकास  केन्द्र  योजना

 चला  रही  है  जो  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  में  कार्यान्वित  की  जा  रही  इस  योजना  के

 अधीन  देश  भर  में  70  विकास  केन्द्र  बनाए  प्रत्येक  विकास  केन्द्र  की  लागत  25-30  करोड़

 रुपये  होगी  ओर  इन  केन्द्रों  में  उद्योगों  को  अकृष्ट  करने  के  खिए  पानी  और  दूर  संचार  आदि

 जंसी  मुलमृत  सुविधाएं  उपलब्ध  करायी  जाएंगी  ।

 __  विवरण

 छकर्मांक  राज्य  संल्या
 ््

 असम  पु  2

 2.  बिहार  6

 3.  भुजरात
 4.  हिमाचल  प्रदेश  5

 5  जम्मू  व  कदमीर  7

 6  कर्वाटक
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 1  2  3

 7  केरल  2

 8...  महाराष्ट्  ।

 9.  मध्य  प्रदेश  18

 10  मणिपुर
 6

 11.  भेघालय  4

 12  नागालैंड
 13.  उड़ीसा  3

 14«  राजह्यान  4

 15.  सिक्किस  4

 16.  जिपुरा
 3

 17.  वरत्तर  प्रदेश  11  /

 18.  पह्तियम  बंगाल  5

 19.  अंडमान  तथा  निकोबार  हीप  समूह  1

 20.  झरूणाचल  प्रदेश  4

 21.  लक्षद्वीप  1

 22.  मिजोरम  2

 23.  दादरा  तथा  नगर  हवेली

 योग  :  93

 राज्यों  को  कोफकਂ

 ]

 3593.  श्री  सोहस्मद  अली  अक्षरफ  फातमी  :  क्या  कोयला  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  ,
 किः

 क्‍या  लघु  उद्योगों  को  कोकਂ  नहीं  मिल  रहा  है  और  भारत  कोर्किंग  कोल

 लिमिटेड  सी०  सी०  की  गलत  मीतियों  के  कारण  वे  बन्द  होने  की  स्थिति  में

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  लघु  उद्योगों  की  कोकਂ  की  मांग  और

 आपूर्ति  का  वर्ष-वार  ब्योरा  क्‍या  ओर

 राज्यों  को  कोकਂ  की  पूरी  आपूर्ति  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्‍या  प्रयास  किए

 गए  हैं

 कोयला  सनन्‍्ज्ालय  में  उप  भसत्री  एस०  बी०  :  माननीय  सदस्य

 कोकਂ  की  आपूर्ति  का  सन्दमं  दे  रहे  ब्रिज  कोक  कौ  उत्पत्ति  रखरखाव  में  हाड़े  कोक  के
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 ॒#लिजितः  छलर  1992
 सामान  मन

 विधटन  होने  के  कारण  होती  है  ।  मारत  कोकिंग  कोल  लि०  को०  को०  ब्रिज  कोक  की

 की  सीमा  तक  उपभोक्ताओं  को  इसकी  आपूर्त  कर  रहा  भारत  कर्मकेंग  कोल  ललि०-को

 इस  बात  को  कोई  जानकारी  नहीं  है  कि  कुछ  यूनिट  ब्रिज  कोक  की  मांग  के  लिए  बन्द  होने  की  स्थिति

 में

 (a)  ब्रिज  कोक  की  मांग  का  राज्यवार  मूल्यांकन  नहीं  किया  गया  है|  तथापि  पिछले  तीन

 वर्षों  के  दौरान  भारत  कोरिंग  कोल  लि०  हारा  रेल  और  सड़क  दोनों  से  विभस्न  राज्यों  के

 भोक्‍ताओं  को  कोयले  की  की  गई  आपूर्ति  को  स्थिति  नीचे  दी  गई  हैं  :

 टन

 1989  1990
 1991

 बिहार  29267  39913  30573

 च  उत्तर  प्रदेश  10108  5606  7330

 प्रश्चिम  बंगाल  9909  48723  2478

 शाजस्थान  3715  1520  न्न

 चंडीगढ़  —  200

 हरियाणा  1606  1298  1034

 पंजाब  990  902  “1210
 जरा

 कुल जोड़  :  55595  68162  42675
 —

 ब्रिज  इस्पात  दुर्गपुर  परियोजना  लि०  फर्टीलाईजर
 कारपोरेशन  लिਂ  ओर  बहुत  सी  अन्य  निजी  कोकरीज  में  बड़ी  मात्रा  में  तंथार  किया

 जाता  है  और  भारत  को+िंग  कोल  लि०  में  इसका  उत्पादन  अपेक्षाकृत  बहुत  कम  भारत  कोकिंग

 कोल  लि०  इन  यूनिटों  के  द्वारा  हार्ड  कोक  के  उत्पादन  के  लिए  कच्चे  कोयले  की  आपूर्ति  करता

 जिससे  बाद  में  ब्रिज  कोक  तेयार  किया  जाता  भारत  कोकिंग  कोल  से  कच्चे  कोयले  के

 प्रंषण  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ताकि  समी  उपभोक्ताओं  के  लिए  कोयले  और

 कोयले  के  उत्पादों  की  आवद्यकताओं  को  पूरा  किया  णा  सके  ।

 बिहार  में  कुमों  को  खुदाई

 3594.  श्री  इंलेनद्र  महुतो  ।  कया  प्रधान  सनन्‍्झ्तो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  सरकार  ने  विहार  के  पवंतीय  क्षेत्रों  में  केन्द्रीय  अनुदान  से  कुओं  की  खुदाई  की

 कोई  योजना  बनाई  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍्यां
 है

 और  किन  विद्येष  स्थानों  में  यह  योजना  लागू  की

 जाएगी  ?  ह

 प्रामीण  विकास  अंप्रालय॑  में  राश्य  मंत्री  जो०  :  व  लाख

 कुुओं  को  योजना  को  जवाहर  योजना  को  एक  उप-योजना  के  रूप में  क)्यान्वित  किया  जा  ।
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 यह  योजना  अनुसूचित  जातिवों/अनुसू चित  जन-जातियों  और  मुक्त  बंधुआ  मजदूरों  में  से  छोटे

 तथा  सिमान्‍्त  किसानों  को  निःशुल्क  खुले  सिंचाई  कुए  उपलब्ध  कराते  के  उहृदय  से  शुरू  की  गई

 थी  ।  जहां  मौगोलिक  कारणों  से  कुए  खोदना  समव  नहीं  वहां  दस  लाख  कुमों  की  योजना  के

 अन्तग्रत  आबंटित  राशि  को  सिंचाई  जल  एकत्रीकरण  ढांचों  जंसी  लघू  सिंचाई  की  अन्य

 योजनाओं  और  साथ  ही  लक्षित  समूहों  की  मूमि  विकास  के  लिए  भी  इस्तेमाल  किया  जा  सकता  है  ।

 कार्यक्रम  के  लिए  आयंटन  एक  राज्य  के  लिए  किये  जाते  राज्य  सरकारों  को  उसे  लक्षित

 समूहों  की  कुओं  से  सिंचाई  की  संभाव्यता  वाली  अ््तिचित  मूमि  के  संदर्म  जिलों  को  आबटित

 करनी  होती  है  ॥

 1990-91,  1991-92  के  दौरान  बिहार  में  पव॑तीय  जिलों  को  रिलीज  की  गई  निधियां

 संलग्न  विवरण  में  दी  गई  हैं  ।

 विवरण

 बिहार  के  पर्वतीय  जिलों  की  उस  लाख  कुओं  की  योजना  के  कार्यान्वयन  हेतु  राज्य  अंध्षਂ

 सहित  रिलीज  की  गई  घनराशि  ।

 रुपये

 वर्ष

 1990-91  1991-92 2

 क़मांक  जिला

 1.  दुमका  2882.13  1511.94

 2.  देवघर  343.34  212.35

 3.  साहेबगंज  499  .46  719.46

 4.  गोडा  201.05  299.45

 5.  रांची  604.68  1122.50

 6.  लोहारडागा  156.54  190.20

 7.
 ग्रुमला  187.81  804.03

 8.
 पश्चिम  सिंहमूमि  659.73  892.10

 9.  पूर्वी  सिहमूम  329.35  444.12

 10.  प्रलामूਂ  541.78  683.36

 11.  हणारी  बाग  522.33  611.75

 12.  गिरडीह  389.84  233.23
 13.  घनबाद  316.45  233.87

 7634.49  8058.36

 नीच सन  न न
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 लिखित  उत्तर  18  1992

 तापौय  बविद्य त  स्टेशनों  को  कोयले  को  अनियमित  सप्लाई

 3595.  श्री  अवतार  लिह  सडाना

 शी  शिवलाल  नागजोभाई

 देछ  में  प्रत्येक  तापीय  विद्युत  स्टेशन  को  कोयले  की  अनियमत  सप्लाई  करने  के  क्या

 कारण

 कोयले  की  सप्लाई  को  सरल  और  कारगर  बनाने  के  लिए  बया  कदम  उठाए  गए

 क्या  अलग-अलग  राज्यों  के  लिए  कोयले  की  सप्लाई  मूल्य  अलग  अलग

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  और

 (३४)  इस  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  सरकार  क्‍या  उपाय  कर  रही  है  !

 कोयला  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  एंस०  बो०  :  ओर  देश  तापीय

 विद्युत  गहों  को  कोयले  की  आपूति  किए  जाने  के  मामले  में  उच्च  प्राथमिकता  दी  जाती  है  ।  यर्ष

 के  दोरान  विद्युत  को  प्र  षित  किए  गए  कोयले  के  मामले  में  काफ़ी

 सुधार  हुआ  है  ।  अप्र  1991  से  1992  की  अवधि  के  दौरान  कोल  इण्डिया  लि०  और

 सिगरेनी  कोलियरीज  कंपनी  लि०  द्वारा  112.13  मि०  टन  मिडलिंग  शामिल  की  विद्युत

 )  को  आपूर्ति  की  गई  जब्रकि  इनकी  तुलना  में  पिछले  वर्ष  की  इसी  अवधि  के

 दौरान  97.07  मि०  टन  मिडलिंग  शामिल  कोयले  की  आपूर्ति  की  गई  जो  कि

 14.6%  के  विकास  को  दर्शाता  विद्युत  को  आपूर्ति  किए  गए  कोयले  पर

 निरन्तर  निगरानी  रखी  जाती  है  और  जहां  आवश्यक  होता  है  वंकल्पिक  स्रोतों  से  वचनबद्ध

 क्ृप  में  आपूर्ति  को  पूरा  किए  जाने  के  लिए  उपयुक्त  कारंवाई  की  जाती  है  ।

 से  (8)  कोयले  की  पिटहैड  कीमत  मुख्यतः  कोयले  के  ग्रंड  तथा  कोयले  की  कुछ  अन्य

 विशेषताओं  पर  निर्मर  करती  है  ।  पू्ववर्ती  पिटहैड  कीमत  आमतौर  पर  फोल  हृण्डिया  लि०  की  ग्रूप
 की  कंपनियों  द्वारा  उत्पादित  कोयले  के  सम्बन्ध  एक  ही  होती  केवल  नार्थ  ईस्टनं  राज्यों  द्वारा

 उत्पादित  कोयले  को  छोड़कर  !  आंध  प्रदेश  में  सि०  को०  कं०  लि०  द्वारा  उत्पादित  कोयले  के  संवन्ध

 में  अलग  से  ग्रेड  वार  कीमतें  अधिसूचित  को  गई  है  ।  कोयले  की  मूमिगत  कीमत  विभिन्‍न  स्थानों  के  लिए
 निम्नलिखित  मुहों  क ेकारण  अलग  रहेगी--जिसमें  पिटहैड  से  दूरी  तथा  परिवहन  के  स्वरूप  का  मुद्दा
 शामिल  है  ।  वर्तमान  में  कोयले  के  संबंध  में  माड़ा  सामानीकरण  योजना  को  शुरू  किए  जाने  का  कोई

 प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 त््ििताः

 }
 ।  क्या  कोयला  संज्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 ओद्योगिक  बढ़ि  से  पिछड़  भुजरात  के  जिले

 ]

 3596.  भरी  अम्यूमाई  वेक्षमुल  :  क्या  प्रधान  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  में  औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़े  जिलों  के  नाम  कया

 उक्त  जिलों  के  औद्योगिक  विकास  के  लिए  सरकार  ने  क्‍या  कदम  उठाए  और  वहां
 किस  प्रकार  के  रुझ्योग  स्थापित  करने  का  विचार  ओर  ज



 28  1913  लिखित  उत्तर

 इन  उद्योगों  के लिए  कब  तक  लाइसेंस  दे  दिए  जाने  की  संमावना  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जे०  :  गृजरात  में  औद्योगिक  रूप

 से  पिछड़  जिलों  के  नाम  इस  प्रकार

 सुरेन्द्र  नगर  और  डांग  ।

 तथा  पिछड़े  क्षेत्रों  मे ंऔद्योगीकरण  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  सरकार  ने  एक
 विकास  केन्द्र  योजना  घोषित  की  है  जो  आंठवीं  पंचवर्षीय  घोजना  के  दोरान  लागू  को  जाती

 इन  विकास  केन्द्रों  में  दूरसंचार  और  बेकिंग  आदि  जंसी  आधारभूत  सुविधाएं  उपसब्ध

 करायी  जाएंगी  ।  इस  योजना  के  अधीन  गृजरात  को  तीन  विकास  केन्द्र  आबंटित  किये  गये  इन  सभी

 का  चयन  करके  घोषणा  कर  दी  गयी  बनासकांठा  भर  भड़ौच  के  पिछड़े  जिलों

 में

 बन

 शोहिणी  में  आवासीय  परिसंपत्तियों  के  लिए  निर्धारित  भूमि  बर

 3597.  श्री  रोशन  लाल  :  वया  दाहरी  विकास  मंभ्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1987,  1888  और  1991  मैं  रोहिणी  में  आवासीय  परिसंपित्तयों  के  लिए

 कितनी  आरंभिक  मूमि  दर  अधिसूचित  की  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  रोहिणी  में  आवासीय  परिसंपत्तियों  के  लिए  वास्तव  में  कितना

 मूमि  दर  निर्धारित  किया  गया  है  और  अधिसूचित  दर  निर्धारित  न  करने  के  वया  कारण  है  ?

 शहरी  विकास  भंत्रालय  भें  राज्य  मंत्री  एस०  :  तथा  दिल्ली

 प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  है  कि  1987  से  3।  1991  तक  कौ  अवधि  के  दोरान

 रिहायशी  परिसम्पत्तियों  के  लिए  रोहिणी  में  नियत  तारौल  24-2-1988,  18-7-1989  और

 6-12-1990  के  परिपत्रों  के  तहत  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  अलुमोदन  से  यथा

 सूचित  दरों  के  समान  ये  दर  इस  प्रकार  हैं  :--

 87  से  88  से  अप्र  90  से

 श्रंणी  88  90  91

 प्रति  वर्ग  भीटर  प्रति  वर्ग  मीटर  प्रति  वर्ग  मीटर

 ढब्लू  २०  205/--...__  ३०  248/--  रु०  4५8/--
 रु०  273/--  रु०  330/--  रु  662/--
 रु०  410/--  रु०  496/-  रुड  996/--

 —

 राजमहल  परियोजना  द्वारा  भक्षीनों  ओर  कलपुर्जो  का  आयात

 3598.  श्री  साईमन  मरास्डी  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  राजमहल  लालमटिया  के  लिए  पिछले  तीन

 है  129
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 वर्षों  के  दौरान  कितनी  मशीनों  और  कल-पुर्ञों  का आयात  किया  गया  और  उन  पर  प्रतिवर्ष  कितनी

 घत्तराक्षि  लब

 किन-किन  देशों  से  अयात  किया  गया  तथा  आयात  किये  ग्रये  मामले  का  ग्रुणवत्ता
 संबंधी  थ्यौरा  क्‍या

 क्‍यों  आयातित  मशीनरी  का  रख-रखाव  सही  ढंग  से  नहीं  किया  जा  रहा  है  जिसके

 का  रण  उस्ते  मारो  हानि  हो  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 (2)  वर्ष  1992-93  के  दोरान  जिन  मछीनों  और  कल-पुर्जों  को  आयात  करने  का  विदार

 है  उनका  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  उपमंत्री  एस०  बौ०  :  पिछले  तीन  वर्षों  की  अवधि
 के  दो  रान  आयातित  किए  गए  उपकरणों  को  जिसमें  उन  पर  किया  गया  व्यय  भी  क्षामिल

 को  मी  दर्शाया  गया  है  :  --

 1989-90  190-91

 उपक  रण  की  संख्या  _  70954026.14  28873433.75
 डालर  में  कीमत  अथवा

 अथवा  अथवा  52.35

 करोड़  रु०  )  करोड़  २०
 नजर

 उपकरणों  की  कोमत  में  2  वर्षों  के दोरान  उपमोग  किए  गए  कलबुजे  शामिल

 इस  परियोजना  को  कनाडा  कौ  सहायता  प्राप्त  सभी  उपकरणों  का  कनाड़ा

 से  आयात  किया  गया  है  ॥  उपकरणों  की  गुणवत्ता  अन्तें  राष्ट्रीय  मानदण्डों  के  अनुसार  है  और  उनका

 कार्य-निष्पाइन  गारंटी  के  तहत  है  ।

 उपकरणों  का  अनुरक्षण  संमरकों  के  निर्धारित  कार्यक्रम  के  अनुसार  किया  जा  रहा  है  ।

 इस  संबंध  में  अभी  तक  किसी  तरह  की  हानि  होने  की  सूचना  नहीं  मिली  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 (३)  वर्ष  1992-93  के  दौरान  आयाति  त  किए  जाने  वाले  प्रस्तावित  उपकरण  तथा  कल

 पुजों
 को  नीचे  दर्शाया  गया  है  :--

 ्ा
 कनेडियन  डालर में

 |
 1.  100  टन  ट्रेलर  हु  187,323.00

 घ्ु

 2.  कम्प्यूटर  पद्धति  2210,879.00
 3.  एम  एम  एस  और  एस  पी  सी.एस  953,000,00
 4.  स्टीटालोगर  9,000.00

 5.  ट्रेलिंग  केबिल  21

 6.  कलबुर्ण  0

 -  जोड़  46,7०,400.20

 480



 SS

 अंयवा  11.54  करोड़  र०  की  राशि  विनिमय  दर  के  वर्तमात्र  स्तर  पर  अर्थात्‌

 एक  कनाडढाई  डालर  24.70  ₹०  की  दर  पर  ।

 फालतु  सूमि  पर  अभिषिकृत  कम्शा

 बाद  ]

 3599.  थ्री  प्रवीण  डेका  :  क्या  ग्रषान  मसत्रों  यह  बताने  की  कृपा  कर  बै  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  कौ  जानकारी  है  कि  देश  में  फालतू  भूमि  में  थो  मूमिहीन
 गरौबों  के  लिए  नियत  पर्याप्त  क्षेत्र  पर  अनधिकृत  रूप  से  कब्जा  कर  लिया  गया

 यदि  तो  इस  कब्जे  को  हटाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गये  हैं  अथवा  उठाने  का

 विचार

 क्या  इस  कब्जे  की  जिम्मेदारी  उन  अधिकारियों  पर  डाली  गई  है  जो  इस  भूमि  का

 घूमिहीन  गरोवों  में  वितरण  करते

 (q)  यदि  तो  छुपके  लिए  कितने  अधिकारी  दोषी  बाएं  गये  भोर  इसमें  से  कितने

 कारियों  को  दंड  दिया  गया  अथवा  दिया  जा  रहा  और

 (8)  यदि  तो  उत्तके  करा  कारण  है  ?

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  छी०  :  मारत  सरकार  को

 फालतू  मूमि  पर  अनधिकृत  कब्जा  किये  जाने  के  बारे  में  समय-समय  पर  सूचित  किया  जाता  रहा

 से  (8)  राज्यों  को  समय-समय  पर  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  कानूनी  खामियों  को

 दूर  करें  और  प्रशासनिक  तंत्र  को  चुस्त/दुरूल्त  बनायें  तथा  अवध  कब्जे  को  हटात  के  कायंवाही

 सुरू  राज्यों  ने  अधिकारियों  द्वारा  लापरवाही  बरते  जाने  के  मामलों  की  सूचना  नहीं  दी

 इन  उपायों  को  काये  रूप  देने  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों  की  ही  है

 सीमेंट  संघंधों  को  भभिष्ठापित  क्षमता  और  इपयोग

 3600.  भी  छीतु  माई  गामीता  :  क्‍या  अ्रधान  समतज्ी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  लघु  मध्यम  तथा  बड़  दें  के  सीमेंट  स॑यंत्रों  की  संर्या  कितनी  है  तथा  उनकी

 अधिष्ठापित  क्षमता  क्‍या  है  ओर  पिछले  वर्ष  में  उनके  द्वारा  उत्पादित  विभिन्‍न  प्रकार  के  सीमेंट  की

 राज्य-वार  मात्रा  कितनी  है  तथा  1992-93  के  दोरान  राज्य-बार  कितनी  भाज्ा  में  सीमेंट  का

 कत््पादव  होने  का  अगुमाव  ओर
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 सरकार  द्वारा  अधिष्ठापित  क्षमता  से  अधिक  कार्य  करने  बाले  सौमेंट  उद्योगों  के  लिए
 प्रस्तावित  पर्याप्त  आधघारमूत  सुविधाएूं  तथा  अतिरिक्त  प्रोत्साहन  उपलब्ध  करा  कर  सीमेंट  उद्योग  के

 विकास  हैतु  कौन-सी  योजना  बबाई  गई  है  ?

 रच्चौग  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  पौ०  जै०  :  (१)  भौर  एक  विवरण

 संलर्य  है  |

 बड़  तथा  बहुत  छोटे  सीमैंट  घ॒यंत्रों  के  संबंध  यें  पिछले  वर्ष  के  दौरान  सूचित  को  गयी

 श्लौमेंट  संयंत्रों  की  इनकी  अधिष्ठाएित  क्षमता  और  उत्पादन  के  भ्यौरे  अनुबंध  हु  भोर  II

 मैं  दिए  गए  हैं  ।

 ae 1992-93  के  लिए  सीमेंट  के  डत्वादत  का  शक्षय  600  लाख  मी०  टतत  निर्धारित  किया

 बा  है  ।

 सीमेंट  उच्योग  को  आधारघूत  सहायता  अर्थात्‌  बिजली  और  कोयले  ब  सीमेंट

 सकी  बुलाई  के  लिए  माल-डिघ्बों  की  उपलब्धता  को  कड़ो  नियरानी  को  जाती  है  ओर  जहां  जहकूरो

 होता  है  वहां  उपचारात्मक  कारं०ई  को  जातो

 सौमेंट  रुक्षोग  को  लाइसेंस  मुक्त  कर  दिया  गया  है  और  निर्माता  स्थापया-स्थल  व  पर्यावरण

 की  दृष्टि  से  स्वीकृति  प्राप्त  करके  अपनी  क्षमद्वा  में  वृद्धि  करने  के  लिए  स्वतंत्र  हैं  ।

 182
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 जपथप्तप्पपपयणाज

 अप्रै  1991  तक  का

 कुल  सीमेंट  लाख  मी०  टन

 विवरण
 ४४छछ७््ननल्‍नशनशनशणशणशततए/ि

 बहुत  छोटे  सीमेंट  संयंत्रों

 आंकड़े  लाख  मी०  टन  में

 क्र०सं०  राज्य  का  नाम  एकक़ों  की  संरुया  क्षमता

 ०  आन्प्र  प्रदेश  की gen  9.34

 2.  अरूणाचल  प्रदेश  15  0.09

 3,  असम  2  0.85

 4.  बिहार  4  0.85

 5.  गुजरात  4  1.56

 6.  जम्मू  और  कश्मीर  2  0.53

 7.  कर्नाटक  2  6.87

 8.  मध्य  प्रदेश  14  4.83

 9,  महाराष्ट्र  2  4.83

 9.  उड़ीसा  3  1.08

 10.  राजस्थान  8  1.28

 11.
 तमिलनाडु

 4  4.12

 12.  उत्तर  प्रदेश  2  0.80

 40.90

 कोल  इण्डिया  लि०  हारा  चलाई  जा  रही  फोयला  धोवनदाताएं

 प्रो०  अकझोक  आतनन्दराव  देशमुख्ष  :  क्या  कोयला  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे

 कोल  लि०  क्षेत्रवार  कितनी  कोयला  धोवनशालाएं  चला  रहा

 चाल  वर्ष  के  दौराव  अत्येक  कोयला  घोवनशाला  द्वारा  कितनी  मात्रा  में

 कोलਂ  तथा  का  उस्पादन  किया  जा  रहा

 क्‍या  तथा  कोलਂ  को

 पट्ढे  के  आधार  पर  प्रबन्ध  किए  गए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?,

 go उठाने के  लिए  कुछ  लोगों  के  साथ  स्थायी

 है
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 बाप  "ैपपपप/प-प+भझभझईआ OL  33७ क  ५»

 कोयला  सम्भालय  में  उप  सस्जो  एस०  थी०  :  कोल  इृण्डिया  लि०  के

 अन्तगंत  15  वाह्यारियां  कार्यरत  वादरियों  का  कम्पनीवार  ब्योरा  नीचे  दिया  गया  है  :

 .._

 सहायक  कम्पनों  का  मास  बाहरियों  को  संख्या

 (1)  भारत  कोकिंग  कोल  लि०  9

 (2)  सेंट्रल  कोलफोल्ड्स  लि०  5

 (3)  बेस्ट  कोलफोल्ड्स  लि०  ]

 15
 जम

 प्रत्येक  वाष्दरी  द्वारा  1991  से  1992  की  अवधि  के  दौरान

 दित  की  गई  मिडलिय  तथा  स्लेरी  की  मात्रा  नीचे  दी  गई
 क्य+ज+कौकृक-+-+

 नननजीनीी+

 अदा  हरा

 सेंट्रल  कोलफील्ड्स  लि०  :

 टन  स्लरी

 भारत  कोकिंग  कोल  लि०  मिडलिंग

 1.  2,  3

 1.  245000  32250
 2.  दुग्दाना  391493  68225
 3.  भोधडोह  7339  3148
 4.  पाथडीह  *197325  25  गे

 5.  लोडना  $52400  च््

 6.  सुदामडीह सुदामडीह  9369525  हज
 7.  बरोरा  178000  113000

 8.  मूनीडीह  (24-2-92  54725  —_—

 9.  महृदां  | ate:  1556682  न

 |
 जोड़  :  ated में ta के  आंकड़े

 *(इन  आँकड़ों  मे ंस्‍लेरी  के  आंकड़े  शामिल

 1.  कारगली  576000  —

 2.  कथारा  408422  85800
 3.  सवांग  256300  45600
 4.  गिड्डी  433950  80400

 ह  5.  राजरप्पा  378225  71600
 एफ

 फ  काका 7  कहा
 ___] 1

 छठ

 बेस्टर्न  कोलफील्ड्स
 लि०

 एएएएछएछएछ

 नंदन  इ० लि  3756579  29400

 जोड़  :  को०  इ०  लि  3756579  529423

 ह
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 और  भारत  कोकिंग  कोल  लि०  की  वाहरियों  के  मामले  में  मिडलिग्स  का

 तौर  पर  प्र  षक  विद्युत  मृहों  को  किया  जाता  पाथरडीह  और  महुदा  वाशरियों  में  मिडलिग  प्रेड

 की  सस्‍्लेरी  को  निजी  पाथियों  और  कोकरीज  को  जारी  किया  जाता  जोकि  इस  प्रयोजन  के  लिए

 बनाए  गए  नियमों  के  अधीन  कुछ  सीमा  तक  किया  जाता  है  ।  सेंट्रल  कोलफील्कूस  लि०  की

 और  ग्रिड़डी  वाश्वरियों  के  मामले  में  स्लेटी  ताल्नाबों  में  स्‍लेरी  प्राप्त  किए  जाने  और  डम्पिग

 याड़्ों  में  डम्प  किए  जाने  के  लिए  3क्रेदारों/सहकारी  समितियों  को  निब्रोजित  किया  जाता  वेस्टने

 कोलफोल्ड्स  लि०  की  नन्‍्दन  वाशरी  के  मामले  में  सलेरी  के  कुछ  भाग  को  मध्य  प्रदेश  विद्युत  बोडड  के

 वेज्ञानिक  विद्युत  गृह  को  प्रंषित  कर  दिया  जाता  है  ओर  ह्षेष  स्‍लेरी  को  खुली  निविदाओं  के  जरिए
 अन्य  पार्टियों  को  दे  दिया  जाता  है  ।

 महानगरों  में  घातायात  खुविधायें

 3602.  थी  शोविस्द  राव  तिकाम  :  कया  शहरो  विकास  भ्रन्ज्ो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 महानगरों  में  यातायात  सुविधाओं  आदि  के  लिए  महानगर-वार  क्षया  प्रावधान  किये

 हि

 क्या  स  कार  के  पास  मुम्बई  के  गन्दी  बस्ती  के  विकास  के  लिए  कोई  योजना
 मभौर

 यदि  तो  तत्शम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शहरी  विकास  सन्त्रालय  में  राज्य  सनन्‍्त्रो  एम०  :  शहरी  परिवहन

 राज्य  का  विषय  राज्य  सरकारें  अपने  वार्षिक  बजटों  में  इस  प्रकार  के  परिवहन  के  लिए  निधियां

 मुहैया  करते  हैं  ।  बम्बई  और  मद्रास  महानगरों  में  रेल  मंत्रालय  ने  निम्नलिखित

 प्रावधान  किए  हैं  :

 (1)  कलकत्ता  121  करोड़  रुपए

 (2)  बम्बई  32.40  करोड़  रुपए

 (3)  भद्रास  13  करोड़  रुपए

 दाहरी  विकाप्त  मृन्त्रालय  के  बजट  क्रे  अन्तगंत  1991-92  के  लिए  शहरी  परिवहन  संकाय

 निधि  के  लिए  5  करोड़  रुपए  मुहैया  किए  गए  हैं  ।

 तथा  बम्बई  के  शहरी  क्षत्रों  की  मलिन  बस्तियों  का  विकास  राज्य  का  विषय

 निम्नलिखित  योजनाओं  के  माध्यम  से  बम्बई  में  मलिन  बस्तियों  के  सुधार  के  लिए  केन्द्रीय

 सहायता  भी  प्रदान  की  जाती  है  :

 (i)  विश्व  बैंक  द्वारा  सहायतित  बम्बई  हाहरो  विकाय  परियोजना  :

 कुल  282.33  करोह  रुपये  को  परियोजना  लागत  से  बम्बई  में  यह  परियोजना

 गस्वयनाधीन  दै  जिसमें  मलिन  बस्तियों  के  विकास  के  लिए  23.74  करोड़  रुपये

 शामिल  हैं  ।

 831
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 (ii)  अम्बई  के  लिए  प्रधान  सरत्रां  का  अनुदान  :

 इस  योजना  के  अन्तर्गत  बम्बई  में  मलिन  अस्तियों  के  उन्‍नयन  के  लिए  22  करोड़  रुपये

 मुहैया  किये  गये  हैं  ।

 (४7)  सर्णे  बिस  आयोग  का  अनुबान  :

 न्वें  वित्त  आयोग  ने  एक  बार  की  विक्षेष  अनुदान  सहायता  के  रूप  में  अम्बई  में  मलिन

 बस्तौ  उन्मूलन  और  मलिन  बस्तियों  के  पर्यावरणीय  सुघार  के  लिए  50  करोड़  रुपये

 मुहैया  किए  जाने  की  सिफारिश  की  नितियों  का  रिलीज  व्यय  वित्त

 भनन्‍्त्रालय  द्वारा  नियंत्रित  किया  जा  रहा  है  ।

 शुजरात  में  पिछड़  लिले

 ]

 3603.  रतिसाल  कालीदास  धर्मा  :  कया  प्रधान  मन्जो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गजरात  में  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  जिलों  के  नाम  बया

 क्‍या  सरकार  का  विचार  गुजरात  के  कुछ  ओर  जिलों  को  पिछड़ा  घोषित  करने  का

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  मस्त्रालय  में  शाक्य  मनत्री  पो०  जे०  :  केन्द्र  द्वारा  गुजरात  में

 घोषित  पिछड़े  क्षेत्रों  क ेनाम  इस  प्रकार  हैं

 सुरे'न्नगर  और  डांग  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 झरिया  कोयला  क्षेत्रों  में  आग

 3604.  भी  सुशोल  चस्ता  थर्मा  :  गया  कोयला  भन्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्या  झरिया  कोयला  क्षेत्रों
 में

 आग  लगने  से  वयले  के  मडार  नष्ट  हो  गए

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  आग  बुझाने  के  प्रयास  छोड़ने  तथा  झरिया  कोयला  खानों  को

 त्याग  देने  का  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उपमंत्री  :  ओर  कोककर  कोयला

 ज्ानों  के  राष्ट्रीयकरण  किए  जाने  से  पूर्व  झरिया  कोयला  क्षत्र
 को

 17-32  बर्ग  किन्मी०  क्षत्षमे
 न
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 किक  अभी  बक  —

 बहुत  पहले  से  ही  70  आगे  लगी  हुई  थी  ।  आग  के  कारण  कोयले
 के  मंडारों  में  हुई  हानि  का  ठीक

 रूप  में  अनुमान  लगाया  जाना  कठिन  है  ।  किन्तु  कोयला  कम्पनियों  ने  इन  आगों  के  कारण  लगभग

 37  मि०  टन  कोयले  के  मंडारों  की  क्षति  होने  का  अनुमान  लगाया  है  ।  ,

 कोयला  श्लानों  का  राष्ट्रीयकरण  किए  जाने  के  बाद  से  झरिया  कोयला  क्षेत्र

 की  बड़ी  आगों  से  निपटने  के  लिए  विभिन्‍न  योजनाओं  का  क्रियान्वयन  किए  जाने  के  माध्यम  से

 मिरन्तर  प्रयास  किए  गए  इन  प्रयासों  के  परिणामस्वरूप  5  आगों  को  सफलतापूर्बक  बुझा  लिया

 गया  है  और  बकाया  आगों  को  बुझाये  जाने  का  काय॑  प्रगति  पर  है  ।

 साबंजनिक  बितरण  प्रणालो  के  कार्यक रण  की  सभोक्षा

 3606.  क्री  के०  पो०  सिंह  देव  :  क्‍या  प्रधान  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  कार्यकरण  की  समीक्षा  की

 गई  है  और  कया  इस  प्रणाली  में  किन्हीं  खामियों  का  पता  चला

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्ष्या  और

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  को  और  कारगर  बनाने  तथा  इसके  काय्यंकरण  में  खामियां

 टूर  करने  के  लिए  बया  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  !

 भागरिक  उपमोक्‍्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  भन्त्रालय  में  राय  मम्त्री

 कमालुहीन  :  से  प्रधान  जो  नागरिक  उपमोक्‍ता  मामले  और

 जनिक  वितरण  के  प्रमारी  मन्त्री  भी  की  अध्यक्षता  में  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  सबधी  एक

 परामश्ंदात्री  परिषद  कर  रही  जिसमें  सभी  खाद्य  ओर  नागरिक  आपूर्ति  राज्य  केंद्रीय  और

 राज्य  सरकारों  के  सम्बन्धित  विभागों/मन्त्रा  लयों  के  वरिष्ठ  अधिकारी  और  संसद  के  मनोनीत  सदस्य

 शामिल  इस  परिषद  की  बंठक  वर्ष  में  कम  से कम  एक  बार  नियमित  रूप  से  आयोजित  की  जाती

 है  ।  परिषद  की  पिछली  बंठक  23/24  91  को  हुई  थी  |  यह  परिषद  राज्यों  और

 संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  क॑  कार्यकरण  की  समीक्षा  करती  है  और  अपनी

 बेठकों  में  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  में  सुधार  लाने  क॑  प्रस्तावों  पर  विधार  करती  सावंजनिक

 वितरण  प्रणाली  को  मजबूत  तथा  सुप्रवाही  बनाना  एक  निरन्तर  चलने  वाली  प्रक्रिया  है  और  केंद्रीय

 तथा  राज्य  सरकारें  इस  प्रणाली  की  नियमित  रूप  से  परिवीक्षा  करती  हैं  तथा  आवश्यक  उपचारात्मक

 उपाय  किए  जाते  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि

 वे  अनुचित  व्यापारिक  पद्धतियों  को  नियंत्रित  करने  तथा  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  की  वस्तुओं
 को  अन्यत्र  भेजे  जाने  से  रोकने  के  लिए  कालाबाजारियों  भौर  अन्य  असामाजिक  तस्‍्वों  के

 विरुद्ध  कड़े  कदम  इसके  उनसे  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  विभिन्‍न  स्तरों  पर

 सतकंता  समितियां  गठित  जिनमें  विश्वेष  रूप  से  स्वेच्छिक  तथा  उपभोक्ता

 संगठनों  के  प्रतिनिधि  शामिल  हों  ।

 कोर  क्षेत्र  का  कार्य  निव्पादन

 3607.  श्री  पथन  कुमार  बंसल  :  कया  प्रधान  सम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :
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 कया  कोरे  क्षेत्र  के  उंधोंगों  का  कार्य  निष्पादन  हाल  के  धर्षोंਂ  में  असंतोषजनक  रंहा

 है

 यदि  तो  कोर  क्षंत्र  के  उद्योगों  का  कार्य  निष्पादन  बेहतर  बनाने  के  लिए  ब्या
 °

 कदम  उठाए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 मंत्रालय  के  राज्य  सम्त्री  पी०  ले०  :  ओर

 1991-92  की  अवधि  में  पिछले  वर्ष  को  हसी  अवधि  की  तुलना  में  कोर  क्षत्र  के  उद्योगों  के  उत्पादन

 भांकड़े  दानि  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है|  हससे  यह  पता  चलता  है  कि  अप्र  1991-92

 के  दोरान  अप्र  ल-जनंब  7  को  तुलनों  में  ज्यादातर  क्षेत्रों  में  चद्धि  हुई  है  ।

 वित्त  संरत्रो  की  अध्यक्षता  में  मूलभूत  के  संबंध  में  एक  म॑म्त्रिमण्डल  समिति  का

 गठन  किथा  गया  है  जो  अन्य  समस्याओं  के  साथ-साथ  मूलमूत  सुविधाओं  सम्बन्धी  समस्याओं  पर

 करेगी  और  कार्ये-निष्पादन  में  सुघार  के  लिए  उचित  निदेश  देगी  ।

 विवरण

 कोर  क्ष  त्र  कार्य-निष्पादन

 आया

 क्ण्सं०  क्षेत्र  उत्पादन  6  परिवतंन

 अप्रैल-जन  ०  श्रप्रै  ल-जन०  अप्र  ल-जनवरी  1991-92

 1990-91  1991-92  अप्रल-जनवरी  1990-91

 1.  पावर  218.042  236.846  8.6

 '2.  कीयला  160.750  177.920  10.7
 3.  बिक्री  योग्य  इस्पात  १.502  8.216  9.5

 4.  सीमेंट  )  39.810 .  .  43.814  10.1

 5,  उर्वरक

 कुल  7.512  8.200  9.2

 पैट्रोलियम
 .

 [1]  कच्चा  तेल  27.551  25.46  ~-7.6

 [2]  रिफाइनंरी  थ्‌  पुट  42.952  42.190

 बि०यू०  :  विलियन  यूनिट  एम०टी०--मिलियन  टन

 फिल्म  का  वाम  ॥  इढुज  92.  थो०  के  ।

 सोमेंट  का  भत्य

 3608.  श्री  आर०  लीवरत्नम  :  क्या  भप्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  संपूर्ण  देश  में  अक्तूबर  1991  से  दिसम्बर  1991  के  दोरान  सीमेंट  का  बिक्री  मूल्य

 क्या  और  वि
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 कील  लक

 संपूर्ण  देश  में  1992  के  दौरान  सौमैंट  का  भृह्य  क्‍या  है  ?

 उद्योग  मन्जालय  में  राज्य  भरती  पी०  ले०  :  और  एक  विवरण

 झंलग्न है  ।

 विवरण

 और  :  15  1991,  15  1991,  16  दि  1991

 झौर  14  1992  की  स्थिति  के  अनुसार  धार  महानगरों  में  सीमेंट  के  मूल्य  इस  प्रंकार  हैं  :

 15-10-91  15-11-91)  16-12-91  14-2-1992

 दिल्ली  110-115  106-112  94-105  5  106-114

 कलकत्ता  112-127  110-127  105-121  98-115

 बम्बई  105-110  100-110  100-110  100-105

 मद्रास  ..  98-103  98-103  98-103  98-103

 सारति  उद्योग  लिमिटेड  का  तिजोकरण

 ]

 3609.  भी  सदन  लाल  झुराना  :  क्या  ग्रथान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  मारुति  उद्योग  लिमिटेड  के  कमंचारी  संघ  ने  कम्पनी  का  निजीकरण  किये  जाने  का

 विरोध  किया  है  ु

 मारुति  उद्योग  लिमिटेड  का  निजीकरण  किए  जाने  का  क्या  आधार

 क्‍या  सरकार  ने  उक्त  निर्णय  लेने  से  पहले  कम्पनी  के  कार्यकरण  की  जांच  की
 भौर

 यदि  तो  उक्त  जांच  रिपोर्ट  का  ब्यौरा  बया  है  ?

 ५
 उद्यीग  मन्त्रालय  सें  राज्य  भस्त्रो  पी०  के०  थ्‌  :  अपेक्षित  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  ।

 से  सरकार  को  मारुति  उद्योग  लिमिटेड  के  कार्यकरण  के  बारे  में  ज्ञान  है
 उसने  मारुति  उद्योग  लिमिटेड  के  और  आगे  विकास  को  ध्यान  में  रखकर  तथा  उसे  अन्तर्राष्ट्रीय
 बाजार  में  सफलतापूर्वक  प्रतिस्पर्धा  करने  के  योग्य  बनाने  के  लिए  सुजुकी  मोटर  कारपोरेशन  को  अपनो

 इक्विटी  40%  से  बढ़ाकर  50%  करते  की  अनुमति  देने  का  निर्णय  लिया

 राध्कोय  बाल  उच्चतर  माध्यमिक  लखिता  पार्क  के  लिए  भूमि
 न  ty  हि  ग

 करेंगे
 3610.  ओ  एलਂ  शर्मा

 :
 प्रेम

 |
 :  क्‍या  क्षहरी  बिकास  सम्त्रो  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे

 क्री  फूल  चन्द  वर्मा

 किः

 बया  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  राजकीय  बाल  उच्चतर  माध्यमिक  विद्यालय

 ललिंता  दिल्‍ली  की  मूमि  आवंटित  की  थी  और  इस  मूपि  के  लिए  मुगताव  के  बाद  भो  कब्जा

 नहीं  दिया  न

 ह
 पा
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 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 इस  मूमि  का  कअञ्जा  कब  तक  दिए  जाने  की  सम्मावना  है  ?

 झहरो  विकास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  तथा

 हां  ।  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  रकूल  चलाने  के  लिए  शिक्षा

 निदेशालय  को  आवंटित  किया  गया  मुखंड  उन्हें  नहीं  सॉंपा  गया  था  क्‍योंकि  मूमि
 क्रमणाघीन  थी  ।

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  दूसरे  स्थल  की  शिनासख्त  की  गई  है  जिसमें  क्षंत्र  के

 भूमि  उपयोग  में  परिवर्तत  करना  आवश्यक  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  इस  श्रयोजनाथं

 ओपचारिकताएं  आरम्म  की  गई  हैं  तथा  इन  औपचारिकताओं  को  पूरा  करने  के  पश्चात  शिक्षा

 हालय  को  स्थल  आवंटित  किया  जाएगा  ।

 वस्त्र  उद्योग  के  लिए  शत्रिपक्षोगय  समिति  का  गठन

 3611.  भी  रामेश्बर  पाटोदार  :  क्या  प्रधान  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  विभिन्‍न  मन्त्रालयों  ने  वस्त्र  उद्योग  के  अलावा  अधिकांश  उद्योगों

 में  श्रमिक  प्रबन्ध  मंडलों  के  प्रतिनिधित्व  और  सरकार  के  साथ  मिलकर  एक  त्रिपक्षीय  समिति  गठित

 की

 यदि  तो  क्या  ऐसी  स्थाई  समिति  बस्त्र  मन्त्रालय  में  भी  गठित  करने  का  विचार

 और

 यदि  तो  कब  तक  ?

 ओर  श्रम  मन्त्रालय  ने

 सूती  वस्त्र  उद्योग  सहित  विभिन्‍न  उद्योगों  के  लिए  त्रिपक्षीय  औद्योगिक  समितिप्रों  का  गठन  किया

 सूती  वस्त्र  उद्योग  संबंधी  त्रिपक्षीय  समिति  की  एक  बंठक  2।  1992  को  आयोजित  की

 शयी  थो  |

 प्रश्न  नहीं  उठता

 क्रम  अम्त्रालय  में  उप  भन्जी  श्री  पैथत  सिह  धटोवार  :  [

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  की  उत्तर  पुस्तिकाओों  को  खुलो  बिक्रो

 3612.  भरी  राम  सागर  :  बया  प्रधान  भन्‍्जी  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :
 श्री  उदय  बीर  प्रताप  सिह

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  27  1922  के  टाइम्सਂ  में  भारतीय

 सनिक  सेवा  और  भारतीय  पुलिस  सेवा  से  सम्बन्धित  संध  लोक  सेवा  आयोग  की  उत्तर  पुस्तिकाओं

 की  ऊंचे  प्रीमियम  पर  खुली  बिक्री  के  बारे  में  प्रकाशित  रिपोर्ट  की  ओर  दिलाया  गया  और

 -  यदि  तो  सरकार  द्वारा  ऐसे  कदाचारों  को  रोकने  और  संलिष्त  व्यक्तितयों  की

 खान  करने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किए  गए  हैं  ?  हि



 28  1913  लिखित  उत्तर
 हाय वकम++

 कार्मिक  लोक  शिकायत  तथा  पेंश्ञन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भायरेट  !

 हां  ।

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  इस  मामले  की  मभली-भांति  पड़ताल  कौ  गई  है  और

 कदाचार  संबंधी  ऐसी  कोई  जानकारी  देखने  में  नहीं  आयी  है  जिससे  कि  हाल  की  सिविल  सेवा

 परीक्षा  की  सत्यनिष्ठा  और  गोपनीयता  पर  कोई  आंच्र  आती  हो  ।  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा

 आयोजित  कई  एक  परीक्षाओं  में  एक  समान  कोरी  उत्तर  पुस्तिकाओं  का  प्रयोग  किया  जाता  है  और

 इन  उतर  पुस्तिकाओं  को  मात्र  लेखन  सामग्री  के  रूप  में  ही  माना  जाता  है  और  ये  कोई  गोपनीय

 दस्तावेज  नहीं  इसके  अलावा  27  1992  के  टाइम्सਂ  में  उद्धत  नमूने  पर

 ऐसे  कोई  विशिष्ट  संकेत  चिन्ह  अंकित  नहीं  है  जिसे  कि  सघ  लोक  सेवा  आयोग  के  कार्यालय  द्वारा

 सिविल  सेवा  परीक्षा  में  इन  उत्तर  पुस्तिकाओं  को  उपयोग  में  लाए  जाने  से  पूर्व  चिन्हित  किया

 जाता  अतः  इस  आरोप  में  कोई  सार  नहीं  है  कि  उत्तर  पुस्तिका  की  छोटो-प्रति  इसी  परीक्षा

 इन्जोनियरी  उदच्चोग  परिथद  संघ

 ]

 भी  के  एल०  भुनियप्पा  |
 :  क्या  प्रधान  भन्‍जो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कितने  इन्जीनियरी  उद्योग  परिसंष

 कर्नाटक  राज्य  में  इन्जीनियरी  उद्योग  परिसंघ  की  कितनी  कम्पनियां

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  भम्न्रालय  में  राज्य  ससत्री  पो०  जेਂ  :  केवल  एक  हो

 नियरी  उद्योग  परिसंघ  है  जिसका  नाम  बदलकर  1  1992  से  भारतीय  परिसंघ

 आई०  कर  दिया  गया  है  ।

 कर्नाटक  राज्य  में  सी०  आई०  आई०  की  253  सदस्य  कम्पनियां  हैं  ।

 हां  ।

 कर्तांटक  में  सी०  आई०  आई०  के  सदस्यों
 में

 लगभग  509८  से  अधिक  सदस्य  सु
 ओद्योगिक  क्षत्र  से  30%  सदस्य  मश्नोले  क्षत्र  से  और  10%,  सदस्य  बड़  क्षेत्र  से  निकट  मविष्य

 में  सी०  आई०  आई०  को  सदस्य  कम्पनियों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  का  प्रस्ताव  है  ताकि  सी०  आई०

 आई०  में  मोटे  तौर  पर  उद्योग  की  संपूर्ण  छवि  का  प्रतिनिधित्व  सुनिष्चित  किया  जा  सके  ।

 समेकित  प्रामोण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  लामाधियों  को  राजसहायता  में  बढ़ि

 3614.  भरी  प्रधानी  :  क्‍या  प्रधान  भग्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  4.  विचार  चालू  वर्ष  के  दोरान  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के

 अन्तगंत  लाभाथियों  के  लिए  राजसहायता  में  वृद्धि  करने  का

 143:



 लिईहत  छलर  18  11912
 जिनल्‍ि-+--+++

 यदि  तो  शस्संबंधी  ठप रा

 क्‍या  1  1992  से  गरीबी  रेखा  को  11,000/-  रुपये  तक  बढ़ाने  का  विचार

 और

 (a)  यदि  तो  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजातियों  और  सामान्य  वर्ग  के  लोगों  में

 से  प्रत्येक  लामार्थी  को  कितनी  राजसहायता  देने  का  विचार  है  ?

 ग्रामोण  विकास  भंत्रालय  में  राज्य  भंत्रो  उत्तममाई  एच०  :  जी  नहीं  ।

 भ्रइन  नहीं  उठता  ।

 जी  हां  ।

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  आर०  डो०  पी०)के  अन्तगंत  अनुसूचित
 जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  के  लाभार्थियों  को  गतिविधियों  के  लिए  50  प्रतिशत  राज  सहायता

 दी  जाती  है  जिसकी  अधिकतम  सीमा  5000/-  रुपए  प्रति  परिवार  छोटे  किसाबवों  के

 लिए  यह  राज  सहायता  निवेश  लागत  के  25  प्रतिशत  तक  सीमित  सीमान्त  कृषि

 गेर  कृषि  मजदूरों  तथा  ग्रामीण  कारोगरों  को  33३  प्रतिशत  तक  राज  सहायता  दी

 जाती  है  ।  छोटे  कृषि  गर  कृषि  मजदूरों  तथा  ग्रामीण  कारीग्ररों  के  वर्ग  के  लिए

 राजसहायता  की  अधिकतम  सीमा  गेर-सूखाग्रस्त  क्षत्र  कार्यक्रम  तथा  मस्मूमि  विकास  कार्यक्रम  वाले

 क्षेत्रों  में  3000/-  रुपए  प्रति  परिवार  है  तथा  सूखाग्रस्त  क्षत्र  कार्यक्रम  वाले  क्षेत्रों  में  यह  4000/-

 रुपए  प्रति  परिवार  है  ॥

 विदेधा  मेलने  के  लिए  लोगों  को  मर्तो  करने  वाले  अनधिक्ृत  एथेंट

 3615.  झौ  राम  निहोर  शाय  :  बया  प्रधान  भरती  यह  बताने-की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  इस  समय  विदेश  भ्रेजने  के-लिए  लोगों  की  सने  वाले  कितने  अनधिकृत

 भोर

 (a)  ऐसे  अनधिकृत  एजेस्टों  के  विदद्ध  क्‍या  कार्यवाही  की  मई  है/करने  का  है  ?

 अम  मन्त्रालय  में  उप  सम्त्रो  पजन  सिह  :  ओर  विदेशी

 भर्ती  एजेन्टों  के  विरुद्ध  जब  कमी  श्रम  मन्त्रालय  को  शिकायतें  प्राप्त  होती  हैं  उन्हें  समुचित  कारंवाई

 के  लिए  युलिस  प्राप्लिकारियों  के  पास  भेजा  जाता  है  ।  अनधिकृत  भर्ती  एजेल्टों  के  विशद्ध  वर्ष  1986

 से  1990  के  दौरान  प्राप्त  1022  द्विकायर्तों  को  पुलिस  अधिकारियों  के  पास  भेजा  गया  है  ।

 उर्थरकों  पर  सब्सिडो  में  कटो  का  प्रमाव

 3616.  पो०  धी०  क्‍्या-पन्नाव  म्रसश्ी  यह  की  कृप्रा  करेंगे  क्षि  2

 क्या  उवंरकों  पर  सब्सिडी  में  कटौती  से  बाजार  में  उवंरकों  के  मूह्य  पर  बुरा  प्रमाव

 पड़ा

 यदि  तो  तत्थ॑बंधी  ब्यौरा  क्या

 ६५,
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 नस  मनन  पनमम  मन  नमन  न  न  न  कक  5  फ  पक  नमक  ५3५५  ननन  व  वनीनकनीननीनीी  मनीननीनन-नीीी  नी  न  न-+  नमन  न  न  भी  कक  रही है; और  न्‍जणखख

 कया  छोटे  तथा  सीमान्त  कृषकों  को  यह  छट  अब  भी  मिल  रही  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  है  तथा  क्रषकों  की  सहायताथे  क्या  वेकल्पिक  उपाय

 करने  का  विचार  है  ?

 रसायन  और  उदरक  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  चिस्ता  :  और  की
 बाजार  में  उवंरकों  के  मूल्य  हुए  से  उबंरकों  के  मूल्य  में  औसतन  20  प्रतिशत  की

 वृद्धि  की  सीमा  तक  प्रभावित  हुए  हैं  ।

 ओर  लघु  भौर  सीमान्तरीय  किसानों  को  संशोधन  पूर्व  दरों  पर  उर्वरक  खरीदने

 के  लिए  सहायता  देने  की  योजना  के  दोरान  जारी

 हैदराबाद  में  रामचनापुरम  में  मारत  हेवो  इस  क्ट्रिकल्स  लिमिटेड  के  एकक

 श्री  रवि  शाय  :  क्या  भ्रघान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पा

 बया  हैदराबाद  में  रामचन्द्रपुरम  में  स्थित  मारत  हैवी  हलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  का  एक

 प्रमुख  उत्पादक  एकक  को  कम  आडंर  मिलते  के  कारण  अनिश्चित  प्वविष्य  का  सामना  करना  पड़  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्‍या  सरकार  ने  इस  एकक  को  कम  आइंर  मिलने  के  कारणों  की  जांच  की  और

 यदि  तो  सरकार  का  हस  सम्बन्ध  में  क्या  सुधारात्मक  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  मंत्रासय  में  राज्य  मंत्री  पो०  के०  थ  :  भर  के

 पुरम  हैदराबाद  स्थित  उत्पादन  एकाह  में  इस  समय  थर्मल  गंस  टबाईन  जनिन्र  सेटों

 और  आयल  रियों  जेसे  उनके  उत्पादों  के  संबंध  में  क्रयादेश  को  स्थिति  कमजोर  है  ।

 और  विनिर्माण-सुविधाओं  का  पर्याप्त  उपयोग  सुनिश्चित  करने  के  उहृंष्य  से

 मेल  और  हसके  एकांशों  की  क्षमता  उपयोगिता  को  सरकार  द्वारा  लगातार  समीक्षा  की  जाती

 इसके  भेल  इस  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठा  रही  है  :--

 निर्यात

 2.  संघ  ध्यवस्थाओं  के  साथ  बोलियां

 3.  उपलब्ध  सुविधाओं  का  उपयोग  करने  के  उद्  एय  व्यापार  के  नए  क्षत्रों  मे ंविविधीकरण

 करना  ।

 केरल  में  लघ  उद्योगों  को  अढ़ावा

 थ्री  कोड़डीकन्मील  सुरैश  ?  .  घाः  मझौले
 थी  श्मेश  चेम्तिस्तला  |

 :  क्या  प्रधान  भसत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 की स्थिति के अनुसार केरल में पंजीकृत श्थु तथा मझौले उद्योगों की संख्या कितनी



 पलिखित  उत्तर  18  1992

 सामान  नकारा  नम  नमन  मान  पान  कील  मना  इन  ना न

 सातवीं  णोजना  अवधि  के  दौराम  उक्त  राज्य  में  बड़े  ओर  मझौले  उद्योगों  की  स्थापना

 हेतु  कितने  लाइसेंस  जारी  किए

 क्या  वर्ष  199  -93  के  दौरान  सरकार  ने  केरल  में  ऐसे  लधु  एककों  को  बढ़ाया  देने

 के  लिए  कोई  निर्णय  लिया  है  जो  सहायक  उद्योगों  का  भी  विकास  कर  सकते  और

 यदि  तो  इस  संबर्ध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 डयोग  मन्जालय  में  राज्य  मन्त्रो  पो०  जेਂ  31  1990

 की  स्थिति  के  जिसके  लिए  आंकड़  उपलब्ध  केरल  में  लघ  उद्योग  बिकास  संगठन  के  सीमा

 क्षेत्र  मे ंआने  वाले  स्थाईतौर  पर  पजीकृत  लघु  उद्योगों  की  संख्या  57738  थी  ।

 औद्योगिक  स्वीकृति  सचिवालय  द्वारा  दी  गई  जानकारी  के  अनुसार  केरल  में  बड़े  तथा

 मझौले  उद्योग  लगाने  के लिए  1985  से  1990  के  दौरान  स्वीकृत  आहए्यय  पत्र  और  आ्ौद्योगिक

 झाइसेंसों  की  संख्या  इस  प्रकार  थी

 थर्च  आदायपत्र  ओद्योगिक  लाइसेंस

 1985.
 ः

 24

 1936  17  18

 1887  22  7

 1988  22  5

 1989  13  7

 1990  7  4
 a

 और  संसद  में  6  अगस्त  1991  को  रखे  गये  अति  लघु  और  प्रारीण

 उद्योमों  को  प्रोत्याहन  देते  वे  महबूत  करने  संबंधी  पीततिगत  उपायों  में  यह  उल्लेख  किया  गया  है  कि

 लघु  सहायक  एकक्रों  के  जरिये  तकनीकी  आर्थिक  जीव्यक्षम  रूप  में  उत्पादन  करने  के  लिए  बड़े

 सरकारी/निजी  क्षंत्र  के  उपक्रपों  द्वारा  अषेक्षित  उप-प्थयोजनों  आदि  को  बढ़ावा
 दिया  जायेगा  और  विद्यमान  लधु  उद्योग  विकास  संगटनों  को  सुदृढ़  करने  के  अतिरिक्त  उद्योग  परिसंधों

 को  सब-कंट्र  क्टिंग  केन्द्र  की  स्थापना  करने  के  लिए  प्रोत्साहुत  किया  ये  प्रस्तावित  उपाय

 कैरल  सहित  देश  के  समी  लघु  एककों  के  लिए  लागू

 सुल्तानपुर  में  विकास  केगा

 3619.  शी  बिदवनांथ  झास्त्रो  :  क्‍या  प्रधान  भम्न्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ससकार  ने  ओद्योशिक्षीकरण  को  बढ़ावा  देने  हेतु  प्रिकड़ेक्ष  त्रों  में  70  विकास  केन्द्रों

 की  स्थापना  करने  की  कोई  योजना  बनाई  है  ओर  यदि  तो  अब  तक  ऐसे  कितने  विकास  केन्द्रों

 की  स्थापमा  की  गई

 (a)  इन  केन्द्रों  की  स्पापना  कित  स्थानों  पर  की  गई  .  ,

 146  हु
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 सरममनम>अमअमन्‍मअकमइ>नममममभामनान
 एन्‍स्‍न्‍र  आे"आआआआआ

 द्  डा

 शेष  विकास  केन्द्रों  की  स्थापना  कब  तक  की  और

 कया  सरकार  का  विचार  सुल्तानपुर  में  भी  ऐसे  वि+।स  केन्द्रों  की  स्थापना  करने  का

 और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  भम्वालय  में  राज्य  भनत्री  पी०  जे०  :  से  सरकार  ने  पिछड़े

 क्षत्रों  क ेओद्योगीक रण  को  बढ़ावा  देने  के लिए  1988  में  एक  विकास  केन्द्र  योजना  धोषित

 की  उक्त  योजना  के  अधीन  70  विकास  केन्द्रों  का  विकास  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  जिनमें  से

 64  विकास  केन्द्रों  के  स्थापना-स्थलों  का  पता  लगा  लिया  गया  है  और  उनकी  घोषणा  कर  दी  गयी

 विकास  केन्द्रों  के नाम  व  स्थापना-स्थल  अनुबन्ध  में  दिए  मए  यह  योजना  आठवीं  थत्रवर्षीय

 योजना  अवधि  के  दोरान  कार्यान्वित  की  जायेगी  ।

 विकास  केन्द्रों  का  चयन  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  प्रस्तावों  के आधार  पर  किया  जाता

 उत्तर  प्रदेश  के  मामले  में  राज्य  सरकार  ने  चयन  के  लिए  सुल्तानपुर  के  नाम  पर  सुझाव  नहीं  दिया

 __  विकासकेकुफान केन्र
 का  नाम  a  जिला

 1  2

 आस्क्ष  प्रवेश  (4)

 1.  हिंदपुर  अनतपुर
 2.  खम्मम  खम्मम

 3.  भोंगोले  प्रका तम
 4.  विजयानग  रम-बोबिली  विजयानगरम

 असम  (3)
 5.  जखलाबंध  नौगांव

 6.  रंगजूली  गोलपाड़ा

 बिहार  (6)
 7.  भागलपुर  मागलपुर
 8.  हजारीबाग  हजारीबाग
 9.  जासोरिया  ओऔरंगाबाद

 10.  मुजफ्फरपुर  मुजफ्फरपुर
 11.  प्रूणिया  काबा  पूर्णिया
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 हा ता  कु 6.  प  र्‌

 6.  बावल

 जुलाना

 उहसाचल  अदक्ष  fs  )

 18.  शिमला

 खम्मू
 ओर  कहइसोर  (2)

 19.  शंदेश्वाल

 20.
 सम्भा

 (3)

 21.  धारवाड़
 पशिमीन

 22.  गिल्लेसूगर

 23.  हसन

 केरल  (2)

 24.  शारतलई

 2६.  तेलीचेरी

 प्ध्य  प्रदेश  (6)

 26.  बौराई

 27.  चेंबपुरा
 28.  घिशेंगी

 29.  खड़ा

 30.  सतलापुर
 31.  सिलतारा

 पहाराष्ट्र  (5)

 32.  अकोला

 33.  बन्द्रपुर

 प्रो  7185,  1992

 आओ

 घारवाड़

 रायघूर

 हसन

 अशसष्पी

 कनानूर

 ट्रुगं

 गुना
 मभिण्ड

 धार

 रायसेन

 रायपुर

 अकोला

 चरद्रपुर
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 1  2

 34.  घुले  धुले
 35.  बांदेड़  नांदिढ़

 36,  रत्नागिरि  रत्नागिरि

 भनिपुर  (1)

 37.  कांगलाटोंकरी  सेनापति

 नागालेंड  (1)

 38.  दीमापुर  कोहिमा

 उड़ीसा  (4)
 39.  छत्रपुर  फ्र्खा

 40.  चिपलिमा  सम्बलपुर
 41.  चौदवार  कटक

 पांडिचेरी  (1)

 42.  करायकल  पांडिच्री

 पंजाब  (2)

 43.  भटिडा  भटिडा

 44.  पठानकोट  गुरदासपुर

 राजस्थान  (5)

 45.  आबू  रोड  सिरोही
 46,  भीलवाड़ा  भीलवाड़ा
 47.  बीकानेर  बोकानेर

 48.  झालाबार  झालाबार

 49.  घोलपुर  धोलपुर

 तामिनाइ  (3)

 50.  इरोड  पेरियार

 51.  मइलादुपररेड-पुम्पुयरेड  तंजाबुर
 52.  तिरूतेल्वेली  तिहनेल्वेलि--कटूटाबामब

 नानूर

 जिपूरा  (1)

 53.  चम्पामुरा-जोगिन्दर  टवंगर  मुले  धगर  पष्टिचम  त्रिपुरा
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 उत्तर  प्रदेश  (8)

 54.  बचोली-बुजुर्गं  झांसी

 55.  बन्थारा  शाहजहांपुर
 56.  चोषरਂ  मुरादाबाद
 57.  दिबियापुर  इटावा

 58.  खुर्जा  बुलन्दशहर
 52.  मु  गरा-सथारिया  जौनपुर

 60.  शहजंवा  गोरखपुर

 शिवराजपुर-पदमपुर  पौड़ी  गढ़वाल

 पश्चिम  बंगाल  (3)

 62.  दुबराजपुर  बीरमूम
 63.  जलपायगुरी  जलपायगुरी
 64.  मालदा  मालदा

 ४  ><  प्रस्येक  राज्य  के  सामने  कोष्ठक  में  दिए  गए  आंकड़े  उस  राज्य  को  आवंटित  विकास

 केन्द्रों  को  संस्या  दर्शाते  हैं  ।

 मन

 बैपाल  में  संयुक्त  भौद्योगिक  उपक्रम

 620.  भरौ  प्रतापराब  बो०  भोसले  :  कया  प्रधान  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्  $)  क्या  सरकार  का  निजी  क्षंत्र  को  नेपाल  में  संयुक्त  औद्योगिक  उपक्रम  की  स्थापना  को

 ने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ध्यौरा  क्‍या

 उन  कंपनियों  के  क्‍या  नाम  हैं  जिन्हें  अनुमति  दी  जानी

 बद्या  नेपाल  सरकार  इन  कंपनियों  को  सक्षम  ओर  सुदृढ़  आधारमूत

 चियमित  विद्युत  आपूर्ति  और  प्रक्रियायें  जंसी  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  सहमत  हो  गई

 ओर

 (३)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  मन्जालय  में  राज्य  मरज्ो  पी०  जे०  :  (१)  जी

 सरकार ने  नेपाल  में  संयुक्त  उद्यम  स्थापित  करने  के  लिए  14  प्रस्ताव  स्वीकृत  किये

 इनमें  से  9  उद्यमों  भें  कार्य  रहा  है  तथा  दोष  5  कार्यान्ययल
 विभिन्‍न  चरणों  पर  हैं  ।

 इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधोन  नहीं  है  ।
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 तथा  (8)  भोद्योगिक  संयुबत  उद्यमों  सहित  द्विपक्षीय  सहयोग  के  विभिन्न  मामलों  की

 जांच  करने  के  लिए  इन्डो-नेपाल  संयुक्त  आधोग  के  अधीन  एक  उच्च  स्तरीय  टास्क  फोस  गढित  किया

 गया  जिसमें  मारत  ओर  नेपाल  के  अधिकारो  शामिल  संथुतत  आयोग  ने  टास्क  फोस  कीसिफारिशें

 स्वीकार  कर  लीं  ।

 वननिननी

 क्षेत्रीय  भेदभाव

 3621.  क्री  रूप  जरद  पाल  :  कया  योजना  ओर  कार्यक्रम  क्रियार्वयन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करगे  कि  :

 क्‍या  योजना  आयोग  ने  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  1961  से  1981  के  दौरान

 व्यक्ति  आय  और  कृषि  श्रमिकों  की  उत्पादकता  के  सम्बन्ध  में  कोई  अध्ययन  कराया

 क्‍या  योजना  आयोग  के  अध्ययन  ने  इस  बात  का  खुलासा  किया  है  कि  पूर्वी  और  मध्य

 क्षेत्रों  में  गरीबी  बढ़ी  है जबकि  पश्चिमी  और  उत्तरी  क्षत्रों  ने  विकास  किया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  भौर

 इस  संबंध  में  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाये  जाने  का  विचार  है  ?

 योजना  ओर  कार्यक्रम  क्रियान्वयन  मंत्रालय  में  राष्य  मंत्री  हंसराज  :

 योजना  आयोग  ने  मारत के  पूर्वी  क्षेत्र  के  लिए  एक  अध्ययन  दल  का  गठन  किया  दल  ने  अपनी  रिपोर्ट
 1985  में  प्रस्तुत  की  थी  ।  दल ने  पूर्वी  क्षेत्र  में  कषि-उत्पादकता  का  अध्ययन  किया  सथा

 इसके  1970-73  से  1980-82  तक  की  अवधि  शामिल  थी  ।  उत्पादकता  की  निबल  बोए  गए  क्षंत्र
 को  प्रति  इकाई  उपयोगिता  के  रूप  में  मापा  गया  ।  1961  से  1981]  के  दौरान  देश  के  विभिन्‍न

 धागों  में  कृषि  मजदूर  की  प्रति  व्यक्षित  आय  तथा  उत्पादकता  का  अध्ययन  नहीं  किया  गया  ।

 तथा  योजना  आयोग  पच्रवार्षिक  रूप  से  राज्यवार  गरोबी  के  प्रमाद-क्षत्र  का

 अनुमान  लगाता  है  वर्ष  1972-73  सरकारी  तथा  थर्ष  1987-88  के  अनुमान
 में  प्रस्तुत  किए  गए  हैं  :  यह  देवा  जा  सकता  है  कि  उल्लिखित  अवधि  में  सभी

 राज्यों  तथा  क्षत्रों  में  गरीबी  के  प्रमाव-क्षत्र  मे ंकमी  आई

 सरकार  ने  प्रस्ताव  किया  है  कि  राज्य  योज्र  नाओं  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  के  आबंटन

 में  तथा  गरीबी  रोजगार  सृजन  और  न्यूनतम  अववश्यकता  कायंक्रमों  के  कार्यान्वयन  में  तेजी
 लाने  में  तुलनात्मक  रूप  से  अधिक  गरीब  राज्यों  का  पक्ष  लेने  की  नीति  को  जारी  रखा
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 लिखि  त  उत्तर  1992

 टायरों  के  मुल्यों  में  बृढ़ि

 ]
 3622.  क्री  लक््मीनारामण  स्णि  ज़िपाटो  :  कया  प्रथात  स्रल्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 कया  ओद्योगिक  लागत  और  मूरूय  ब्योरो  ने  वर्ष  1982-86  के  दौरान  मोटर-वाहनों

 के  टायरों  में  महय  बुद्धि  की  भोर

 (=)  यदि  तो  इस  जांच  के  क्‍या  परिणाम  निकले  हैं  !

 उद्योग  मंज्रासय  में  राश्य  सम्भो  पो०  लै०  :  हां  ।

 सरकार  ने  औद्योगिक  लागत  तथा  मत्य  ब्यूरो  की  सिफारिश  पर  थोक  उपभोक्ताओं  द्वारा

 आयात  कि  '  राते  के  लिए  बिनिदिष्ट  प्रकार  के  ट्रक  व  बस  टायरों  को  कम  सोमा  शुल्क  की  दर  पर

 खुले  सामान्य  लाइसेंस  के अधीन  रख  दिया  है  ताकि  इन  टायरों  के  मूल्यों  पर  नियन्त्रण  रखा  जा
 '

 सके  ।

 भारतोय  मानक  ब्पूरो  द्वारा  प्रकाशित  मानक

 3623.  कौ  बिनय  कटियार  :  कया  प्रधान  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मारतंय  मानक  ब्यूरो  प्रत्येक  वर्ष  पूर्व  मानकों  में  संशोधन  करके  नए  मानक

 निश्चित  करता

 यदि  तो  प्रत्येक  वर्ष  प्रकाशित  किए  गए  ऐसे  मानकों  की  संख्या  कितनी

 क्या  इन  मानकों  को  हिन्दी  तश्ना  अंग्रे जी  में  प्रकाशित  करने  हेतु  कोई  योजना  तैयार  की

 गई

 यदि  हां  तो  तत्संबंधित  ब्यौरा  क्‍या  है  और  इस  प्रकार  की  योजना  को  अब  तक

 न्वित  किए  जाने  की  संभावना  और

 (8!  यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 नागारिक  उपमोक्‍्ता  सामसे  और  सावंजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राध््य  मन्री

 कमालुद्दीम  :  :  जी  हां  ।

 गत  तोन  वर्षों  के  दौरान  प्रकाशित  मानकों  की  संरुपा  नीचे  दी  गई  हैं  :

 प्रकाशित  मानक

 अर्थ  कुल  नए

 ....._
 संशोषित

 1988-89  831  501  336

 1989-90  763  425  338

 1990-91  १55  439  316

 जी  हां  ।
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 भारतीय  मानक  ब्यूरो  में  एक  हिन्दी  मानक  प्रकाशन  सलाहकार  समिति  जो  हिन्दी

 में  प्रकाशन  हेतु  मानकों  का  चयन  करती  जब  मानक  निर्माण  के  चरण  में  ऐसे  मानकों  की  पहचान

 की  जाती  तब  उन्हें  हिन्दी  और  अंग्रंजी  में  साथ-साथ  प्रकाशित  किया  जाता  यदि  पहले

 प्रकाष्चित  हो  गए  मानकों  को  अनुवाद  हेतु  पहचान  की  जाती  है  तो  उनके  अनुवाद  अलग  से  प्रकाशित

 किए  जाते  हैं  ।

 (8)  लाग  नहीं  होता  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  को  आवास  सुविधाएं

 3624.  श्री  सूर्य  नारायण  यादव  :  कया  हाहरी  विकास  मसस्त्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  अधिक  आवास  सुविधाएं  प्रदान  करने  संबंधी

 फोई  योजना  विचाराधीन

 यदि  तो  1992  तक  कितने  मकान  उपलब्ध  कराये  जाने  की  संभावना  और

 क्षेत्र  कमंचारियों  को  कब  तक  मकान  दिये  जाने  की  सम्मावना  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  भग्त्री  श्री  एम०  अदुणायलम  :  केन्द्रीय  सरकार

 वाप  के  निर्माणार्थ  एक  योजना के  पास  पहले  से  ही  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारियों  के  लिए  साधारण  पूल  वाप

 है  ।

 वर्ष  1992  के  दौरान  दिल्ली  में  पूर्ण  हुए/पूर्ण  होह  वाले  क्वाटरों  की  संख्या  नीचे  दी

 (7)  सरदार  पटेल  मार्ग  पर  के  क्वाटर  21

 (ii)  पिजरापोल  में  टाईप  Iv  के  कर्वाटर  न  256

 आवंटन  वर्ष  1992-93  के  लिए  आमन्त्रित  किए  गए  सीमित  आवेदनों  के  अनुसार

 लगभग  35000  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारी  नियमित  वाम  और  1635  कमंचारी  होस्टल  वास  के

 आवंटनाये  प्रतीक्षारत  साघारण  पूल  वाए  का  और  निर्माण  काये  आरम्म  करना  भ्रविष्य

 में  निधियों  के  नियतन  पर  निमंर  करेगा  ।  इसलिर  वह  उमयउन्‍सोमा  ब्यवत  करना  सभ्मव  नही  है  कि

 कब  तक  शेष  कमंचरियों  को  वास  मुहैया  किया  जा  सकता  है  ।

 लक्षद्वोप  के  लिए  रोजगार  को  सम्मावना

 ]

 3625.  हो  पी०  एम०  सईद  :  बया  योजना  ओर  कार्यक्रम  क्रिर्यान्दयन  मन्‍त्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  ४

 लक्षद्वीप  द्वीप  समूह  के  लिए  सातवीं  योजना  के  दौरान  क्षंत्रवार  रोजगार  सम्भावना

 फे  कया  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए

 1$5



 चिलित  उत्तर  18  1992
 ाााााणाााााणाााााणभकतइ  ee

 क्या  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिया  गया

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 आठवीं  योजना  में  लक्षद्वीप  समूह  के  लिए  रोजगार  की  कितनी  संभावनायें  निर्धारित

 की  गई  है  ।

 योलना  ओर  कार्यक्रम  कियास्थिन  सन्त्रालय  में  राज्य  मरत्रो  हंसराज  :  (५)
 से  राज्य/संघ  राज्य  क्षत्र  योजयाओं  में  रोजगार  के  लिए  शक्ष्य  एवं  संभावनाओं  को  संबंधित

 राज्य  सरकार/संघ  राज्य  क्षंत्र  प्रशासन  द्वारा  निर्धारित  किया  जाता  लक्षद्वीप  संघ  राज्य  क्षंत्र  के

 योजना  दास्तावेज  में  उपलब्ध  सूचना  सातवीं  योजना  की  विभिन्‍न  स्कीमों  के  तहत  सृजित  सतत

 ग़ार  के  अनुमान  826  व्यक्तियों  के  रूप  में  दर्शाती  इसी  अवधि  के  दोरान  निर्माण  चरण  में  सूृजित
 किया  गया  अनुमानित  रोजगार  17.70  लाख  मानव  दिवस  वार  ब्योरे  संलग्न

 में  दिए  गए  ।

 झाठवीं  योजना  के  दोराब  9400  रोजगार  के  अवसर  पंदा  किए  जाने  का  अनुमान  लगाया

 णया  ब्योरे  में  दिए  गए  तथापि  अनुमान  प्रस्तावित  परिब्ययों  से  संबद्ध

 है  जिन्हें  अन्तिम  रूप  देते  तथा  समय  संशोधित  किया  जाता  है  ।

 विवरण

 a

 ः  |...

 सतत  निर्माण  बरण  में

 मानव

 कृषि  एवं  संबद्ध  72  0.96

 2.  सिचाई  तथा  9

 बाढ़  नियन्त्र

 3.  ऊर्जा  57  0,9  5

 4.  उद्योग  एवं  खनिज  0.57

 5.  परिवहन  69

 6.  विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिकी  5

 7,  सामान्य  आर्थिक  संवाएं  26  0.53

 8.  सामाजिक  सेवा  377

 प्वामान्य  संवाएं  0.07

 826
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 ल्लोत  :  प्रारूप  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  )  लक्षद्वीप
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 विवरण

 लक्षद्वीप
 में

 आठवों  पंचवर्षीय  योजना  के  बोरान

 प्जित  किए  जाने  वाले  रोजगार  के  अनुमान
 न  +पननगत२रनभ)त2):2लनी* *  विन  के  *  क्ब्सफअइककस फनन्ं्ं  ल्््ँंयस्‍ोु्ॉेोिेह#_&रि

 क्षेत्रक  अनुमानित  रोजगार  सम्माथना

 कृषि

 पशुपालन
 मछली  पालन  802

 पतन  928

 परयंटन

 उद्योग  674

 अन्य  2027

 जरा  सकल  लल  सब  अर  तारक  अ  इक  इइइअ  रब  लववकवकिीविलिलीीनीकी  नमक  अ  Heat  ााााल्‍-७एनलननणणणणओ
 जोड़  9400

 आाााणााााााााााक

 स्लोत  :  प्रारूप  आठवीं  पंत्र:र्षीय  योजना

 एर-सरकारो  क्षेत्र  मे ंकोयला  खनन  के  नए  क्षेत्र

 3/26,  श्री  मोहन  शायले  था
 कोयला

 हि

 डा०  बाई०  एस०  राजशेखर  रेड्डो  |
 *  कोयला  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 वया  सरकार  गैर-स  रकारी  क्षेत्र  में  कोयला  और  लिग्नाइट  खानें  खोलने  पर  विचार  कर

 रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्‍या  कारण  और

 क्‍या  सरकार  का  कोल  इण्डिया  लि०»  के  अन्तर्गत  चल  रही  कोयला  खानों  का

 करण  समाप्त  करने  का  विधार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  एस०  न्यामगोड  |  :  और  बतंमान  कोयले

 का  खनन  काय  लिग्नाइट  खनन  काये  शामिल  केवल  ग़हीत  खनन  तथा  लौह  एवं  इस्पात

 उद्योग  के  उपयोग  के  लिए  खनन  कार्य  और  ऐसे  छट-पुट  क्षत्रों  मे ंखनन  जोकि  आथिक  विकास

 के  लिए  उपयोगी  नहीं  है  और  जिनमें  रेल  परिवहन  अपेक्षित  नहीं  फो  छोड़कर  के  लिए  उपयोगी

 नहीं  है  ओर  जिनमें  रेल  परिवहन  अपेक्षित  नहीं  को  छोड़कर  सावंजनिक  क्षंत्र  के  लिए  आरक्षित

 है  ।  ह
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 कोयले/लिग्ताइट  के  खनन  कायं  में  निजी  क्षंत्र  को  भागीदारी  दिए  जाने  के  संबंध  में  कोई

 निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 5

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ओद्योगिक  बित  तथा  पुननिर्माण  ब्यूरो  के  अधिकार

 3627.  डा०  जयन्त  रंगपो  :  बया  प्रधान  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  ओद्योगिक  वित्त  तथा  पुननिर्माण  ब्यूरो  को  सरकारी  क्षेत्र  के

 रुग्ण  उपक्रमों  के परिसमापन  को  सिफारिश  करने  अयवा  इसके  आदेश  देत  के  अधिकारों  से  वचित

 करके  उसे  इन  इकाइयों  के  केवल  पुनदुद्धार  हेतु  प्रस्ताव  भेजने  का  अधिकार  देने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 श्या  सरकार  का  विचार  इन  इकाईयों  के  पुनरूद्धार  हेतु  सरकार  का  श्रमिकों  के
 निधियों  से  घिचार-विमशं  करने  का  और

 जया  सरकार  का  विचार  परिचम  बंगाल  जंसे  जहां  औद्योगिक  रुग्णता  बहुत

 अधिक  के  लिए  एक  पृथक  शाखा  की  स्थापना  करने  का  है  !

 उच्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  भसत्रो  पो०  के०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ओद्योगिक  तथा  वित्तीय  पुनगंठन  जिसके  पास  सरकारी  क्षंत्र  के  रूरण

 ग्रिक  उद्यम  भेजे  जा  रहे  ऐसे  एककों  को  पुनरूद्धार  के  लिए  कामगारों  के  प्रतिनिधियों  स ेसलाह  कर

 सकता

 नहीं  ।

 अन्तर्राज्यिक  प्रवासी  भ्रम  अधिनियम  के  अबीन  मामले

 3628.  श्री  शिवाजी  पटनायक  :  प्रधान  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  अन्‍्तर्राज्यिक  प्रवासी  श्रम  अधिनियम  के  अन्तगंत  ठेकेदारों  के

 बिरुद्ध  राज्य-बार  कितने  मामले  चलाए

 इस  अधिनियम  का  उल्लंघन  करने  के  लिए  कितने  ठेकेदारों  को  दण्डित  किया

 भर

 क्या  सरकार  का  राज्य  सरकारों  के  विभिन्न  सुझावों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस

 नियम  में  कोई  संशोधन  करने  का  विचार  है  ?

 गी  पथन  सिह  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान

 और  सेवा  1979  के  अन्त्गंठ

 अम  संजालय  में  उप  मंत्री  (

 अन्तर्राज्यिक  प्रवासी  कर्मकार
 ४ जग
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 ठेकेदारों  के  विरुद्ध  34  मामले  दायर  किए  गए  ।  राज्य  वार  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।

 अधिनियम  के  उल्लंघन  के  लिए  27  ठेकेदारों को  दंडित  किया  गया  ।

 नहीं  ।

 लोनो  रोड  को  चोड़ा  करना

 3629.  श्री  बारे  लाल  जाटव  :  वया  हाहरी  घिकास  भन्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 कया  जी०  टी०  रोड  से  आगे  लोनी  रोड  को  चौड़ा  और  विकसित  करने  का

 काय  आरम्म  कर  दिया  गया

 यदि  तो  उक्त  सड़क  को  कितना  चौड़ा  करने  का  विचार  था  और  कया  योजना  के

 अनुसार  सड़क  चौड़ा  करने  का  कार्य  पूरा  हो  गया

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हूँ  और  कया  इस  संबंध  में  कोई  जांच  को  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 हाहुरो  विकास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एम०  :  हां  ।

 435  मीटर  से  आगे  इस  मार्ग  को  का  मीटर  की  मध्य  पट॒टी  के  साथ  7,5  मीटर

 प्रत्येक  के  दो  यानीय  मांगों  के  रूप  में  चौड़ा  करने  का  प्रस्ताव  मूमि  आदि  की

 पलब्धता  के  कारण  सड़क  के  कतिपय  हिस्सों  में  अपेक्षित  चौड़ाई  का  लक्ष्य  पूरा  नहीं  किया  जा  सका  ।

 से  (३)  उपयुक्त  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 खाय  तेलों  के  आपात  पर  व्यय

 3630.  डा०  लक्ष्मोना  रायण  पाण्डेय  :  क्या  प्रधान  भम्त्रो  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  विचार  वर्ष  करने का  की  अपेक्षा  वष॑  भम्आ्रालय में  के  दौरान  साथ

 तेलों  के आयात  पर  काफी  विदेक्षी  मुद्रा  व्यय  करने  का  और

 यदि  तो  इसकी  राशि  कितनी  है  ”

 सागरिक  उपभोक्ता  मामले  ओर  सार्वजनिक  वितरण  भम्आ्रालय  में  राज्य  मम्त्रो

 कमालुद्दीन  :  सरकार  ने  वर्ष  है :  के  लिए  खाद्य  तेलों  के  आयात  तथा  उनको

 मात्रा  के  बारे  में  अभी  तक  निर्णय  महीं  किया  है  :

 प्रदन  नहीं  उठता  ।

 काउन्दर  अंगनेट  शहरों  का  विकास

 3632.  सगवान  दांक्र  राबत  :  क्या  हाहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  ने  दिल्ली  से  लगने  वाले  का  उन्टर  मैगनेट-शहरों  के  विकास  की

 कोई योजना बनायी
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 सरकार  ने  काउन्टर  मंगनेट  शहरों  के  निर्धारण  के  लिए  क्या  मानदण्ड  अपनाए

 क्या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  आगरा  को  राजधानी

 दिल्ली  का  काउन्टर  मेगनेट  शहर  घोषित  करने  संबंधी  कोई  प्रस्ताव  भेजा  और

 (३)  यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  पर  क्‍या  निर्णय  लिया  है  ?

 हाहरी  विकास  संत्रालय  में  राज्य  भग्त्री  एम०  :

 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  बोडें  द्वारा  तैयार  तथा  अनुशोदित  की  गई  क्षेत्रीय  योजना

 राजधानी  क्षंत्र  में  राजधानी  क्षेत्र  में  राज्य  सरकारों  के  परामर्श  से  निम्नलिखित

 पांच  सम  सुविधा  सम्पन्न  देशों  के  विकास  की  परिकल्पना  की  गई  है

 (1)  पंजाब

 (2)  हरियाण

 (3)  उत्तर  प्रदेश
 '

 (4)  राजस्थान

 (5  )  मध्य  प्रदेश

 समसुविधा  सम्पन्न  क्षेत्रों  के  निर्धारण  के  लिये  निम्नलिखित  मानदण्ड  अपनाए  गये

 (1)  नोडालिटी  पर  बिचार  ।

 (2)  स्थानिक  विचार

 /3)  आकार  तथा  व्यवहायंता  पर  विचार

 (4)  दूसरा  तथ्य  यह  था  कि  सम  सुविधा  सम्पन्न  क्षंत्रों  को  प्रवसन  प्रवाह  को  रोकने  के  लिए

 भावी  रोधकों  के  रूप  में  और  शहरीकरण  का  समन्तुलित  ढांचा  प्राप्त  करने  के  लिए

 अपनी  स्थापना के  क्षेत्र  में  क्षेत्रीय  विकास  केन्द्रों  के  रूप  में  भी  कार्य  करना  चाहिये  ।

 सरकार  को  कोई  प्रस्ताव  भ्राप्त  नहीं  हुआ  हैं  ।

 (8)  प्रइन  नहीं  उठता  ।

 पिछड़  क्षेत्रों  के लिए  केग््लीय  राजसहायता  योलना

 ]

 4633.  प्रो०  श्ीमर्तो
 रोता

 वर्मा

 ष्प  झम्ना  सोकी
 :  बया  प्रधानसन्तध्री  24  जुलाई  1991  के  अतारांकि८

 थी  खेतन  घोहान

 प्रश्न  संस्या  505  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  पिछड़े  क्ष  त्रों  में  औद्योगिकीकरण  के  लिए  केन्द्रीय  निवेश  राजसहायता

 योजना  पुनः  आरंम  करने  का  निर्णय  किया  है

 160
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 यदि  तो  तत्सबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  जे०  :  नहीं  ।

 प्रत्न  नहीं  और

 अति  लघु  तथा  ग्रामोण  उद्योगो  के  सब्धंन  तथा  सुदृढ़ीकरण  के  लिए  6

 1991  को  घोषित  नीतियत  उपायों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  जिसमें  ग्राम।०/पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योगों

 की  स्थापना  में  आश्तानी  के  लिए  लघु  उद्योगों  के  लिए  एकीकृत  अवसंरचनात्मक  विकास

 सहायता  सेवा  की  एक  नग्री  भी  शामिल  सरकार  ग्रामीण  तथा  पिछड़े  क्षेत्रों  के

 लघु  एककों  के  लिए  एक  केन्द्रीय  निवेश  राजसहायता  योजना  आरंम  करना  जहूरी  नहीं  समझती  t

 दिल्‍ली  में  भूमि  को  दरे

 थे  -  न्‍्ढ;ं  काचा  =
 3634,  डा०  लक्ष्मी  नाशायण  वपॉडेय  :  क्या  धाहरी  विकाप्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 भागों  में  भूमि  का  बाजार  मूल्य  नए  सिरे जाओ  जँं  जी  a  जनक  पट  /*  नव  हि  |  ञ्न्न॑  ञ्ञ r  द्  i ५  4५
 >

 »

 से  निर्धारित  करने  का

 यदि  तो  दिल्ली  के  प्रत्येक  भाग  में  आवासी०  और  वाणिज्यिक  भूमि  की  क्या  मई

 दरे  निर्धारित  की  गई

 इस  संबंध  में  क्या  माप्रदण्ड  अपनाए  गए

 इन  दरों  को  कब  से  लागू  किए  जाने  की  संभावना

 '  क्‍या  सरकार  ने  नई  दरें  निर्धारित  करते  समय  जनता  की  टिप्पणियां  मांगी  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?

 धाहरोी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  एम०  :  1-4-1992

 से  लाग  ममि  की  दरों  के  संबंध  में  अमी  तक  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 (2)  तथा  पूर्व  निर्धारित  रिहायश्ञी  दरे  पूव॑वर्ती  मधिसूचित  दरों  तथा  दिल्ली

 विकास  प्राधिकरण  के  नीलामी  मूल्यों  में  यथा  परिक्षिप्त  बाजार  प्रवत्ति  और  आय-कर  प्राधिकारी

 द्वारा  किए  गए  मूल्यांकन  के  आधार  पर  तंयार  की  जाती  पूव॑-निर्धारित  वाणिज्यिक  केन्द्रीय

 अंचल  को  जहां  यह  दुगूनी  रिहायशी  दर  से  दुगुनी  निर्धारित  की  जाती  है  ।

 76  हे  अक्  3.०.  हः  «2  $  वि  >  ६.  वक्त  लंबे
 उल्लिश्वित  के  अनुसार  निर्धारित  की  जाती  है  |  जनता  के  विचार  आमंत्रित  नहीं  किए
 जाते  हैं  ।

 ह



 लिखित  उत्तर  18  1992

 मछली  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  झ़फरो  भत्य्य  पालन

 ]

 3635.  झौ  भाग्ये  गोब्धन  :  बया  प्रधान  भनन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मछली  उत्पादन  का  लक्ष्य  प्राप्त  किये  जाने  हेतु  शफरी  मत्स्य  पालन  के  लिये  जेब

 प्रौद्योगिको  विभाग  द्वारा  वित्तघोषित  परियोजनाओं  ने  अब  तक  कितनी  प्रगति  की  और

 इम  सम्बन्ध  में  विदेशी  प्रौद्योगिकी  के  आयात  के  लिये  कोई  प्रयास  किये  जा  रहे  तो

 वेक्‍या

 लोक  शिकायत  तया  पेन्द्ान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सा्गगेट  :

 और  बायोटेबनो  लाजी  विभाग ने  ज॑ब  प्रोद्योगिकीय  साधनों  का  प्रयोग  करते  हुये  मारतीय  प्रमुख  क्षफरी

 रछलिशो  एब  उनकी  संकर  प्रजापतियों  के  अधिक  मात्रा  में  मण्डारण  के  साथ  25  टन  प्रति  हेक्टेयर

 प्रतिवर्ष  तक  शफरी  भत्स्य  उत्पादन  प्राप्त  करने  के  लिये  1989  में  गहन  शफरो  संबंधन  कार्यक्रम

 शुरू  किया  प्रथम  और  द्वितीय  दोनों  वर्षो  के  लिये  10  और  15  टन  प्रति  हेबटेयर  प्रति

 बर्ष  प्रप्त  करते  का  लक्ष्य  पूरा  किया  जा  सका  है॥  केन्द्रीय  स्वच्छ  जल  एवं  जलकषि
 मवतेदवर  में  26-9-1991  को  स्वदेशी  अनुसंधान  एवं  विकास  प्रयासों  के  माध्यम  से  देश  में  पहली

 सार  1578  टन  प्रति  हेक्टेयर  मछली  की  पैदावार  की  जो  उत्पादन-लक्ष्य  से  अधिक

 यह  कार्यक्रम  मारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  एवं  कृषि  मत्रालय  के  पूर्ण  सहयोग  से

 पूवंक  कार्या'न्वत  किया  जा  रहा  है  ।  राज्य  कषि  एवं  मत्स्य  पालन  विभाग  भी  इससे  सम्बद्ध  यह
 परियोजना  स्वदेशी  अनुसंतरान  एवं  विकास  प्रथासों  पर  आधारित  है  और  इसके  लिये  कोई  विदेशी

 का  आयात  नही  किया  गया  है  ।

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  कार्य  ओर  रहन-सहन  को  स्थिति

 3636.  झी  भाग्ये  गोवर्धन  :  क्‍या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के

 अमिकों  की  कार्य  और  रहन-सहन  की  स्थितियों  के  सम्बन्ध  में  कोई  सर्वेक्षण  कराया  गया

 (”)  यदि  तो  ऐसे  सामाजिक-आधिक  सर्वेक्षण  के  क्या-क्या  मुख्य  निष्कर्ष  निअले  और

 इनके  कार्य  और  जीवन-यापन  स्थिति  में  सुधार  लाने  हेतु  ऐसे  निष्कर्षों  के  आधार  पर

 ब्या  अनुवर्ती  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 अम  मत्रालय  में  उपमंत्री  पवन  सिंह  :  भोर  श्रम  ब्यूरो
 देश  के  विभिन्‍न  भाभों  में  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  श्रमिक  के  कार्य  व  रहन-सहन
 को  दशाओं  का  सर्वेक्षण  करता  है  ।  ब्यूरो  ने  अब  तक  प्रत्येक  श्र  णी  से  संबंधित  कमकारों  के  4  अध्ययन

 भायोजित  किए  इन  अध्ययनों  के  निष्कर्ष  श्रम  ब्यूरो  की  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  में  प्रकाशित  किए  जाते

 सर्वेक्षण  नीति  निर्घारंण  »रर  कारंवाई  कार्यक्रमों  के  प्रयोग  के  लिए  सरकार

 और  जनता  को  उपलब्धता  करवाई  जाता  है  ।
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 लामिया  मिलिया  इसलासिया  विश्वविद्यालय  को  भूमि

 3637.  श्री  संयव  क्षाह्यबुह्दोत  :  क्या  शहरी  जिकास  प्रंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मैया  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  जामिया  नई  दिल्‍ली  द्वरा  अपने  परिसर

 को  विकसित  करने  के  लिए  त॑थार  किए  गए  मास्टर  प्लान  को  मंजूर  कर  लिया

 यदि  तो  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  ऐसी  कितनी  मू'म  अधिगृहित  की

 जाएगी  अथवा  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  की  कितनी  मूमि  को  विष्ववद्यालय  को  सौंपने  का  विचार

 31  1992  तक  वास्तव  में  कितनी  मूमि  विश्वविद्यालय  को  हस्तांतरित  कर

 दी  ओर

 छक्षेष  मूमि  को  हस्तांतरित  करने  में  विलम्व

 हाहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  नहीं  ।

 उपयुक्त  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ५0
 | 7
 स  ्फ  बच

 94.68  एकड़

 प्रश्न  नहीं  उठता  क्‍योंकि  ककम्पस  की  बृहद  योजना  को  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना

 हैश  में  ओदयोगिक  प्रशिक्षण  संस्थान

 2638,  श्री  सेयद  शाहांबुहोन  :  गया  प्रधान  भन्‍त्री  यह  बताते  क॑  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1990-91  और  1991-92  के  दोरान  देश  में  राज्य-वःर  कुल  कितते  औद्योगिक

 प्रक्षिक्षण  संस्थान  ये  ओर  उनमें  कुन  कितने  प्रष्षिश्षणार्थी

 अल्पसंख्यक  बहुल  जिलों  में  कितने  औद्योगिक  प्रक्षिक्षण  सस्थान  स्थित  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  ऐसे  ओद्योगिक  प्रशिक्षण  संम्थानों  में  कुल  कितने  प्रशिक्षणार्थी

 थे  और  उनमें  राज्य-वार  कितने  प्रशिक्षणार्थी  अल्पसंख्यक  समुदाय  के  थे  !

 क्रम  सरजआालय  में  उपमनन्‍त्रो  पवन  सिह  :  ($)  1990-91  तथा  1991  92

 के  दौरान  राष्ट्रीय  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  परिषद  के  क्षेत्राघिकार  के  देश  में  राज्यवार

 गिक  प्रशिक्षण  संस्थानों  की  कुल  संख्या  तथा  उनमें  प्रशिक्षण  स॑टों  की  कुल  सर्या  को  दक्षोन  वाले

 विवरण  अनुबंध  1  व  31  पर  सलग्न

 एवं  राज्य  सरकारों  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख

 दी  जाएगी  ।

 £
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 31-7-1५9£0  के  अनुमार ..............  विनर  नि  लत  लि  लि  ।  Seas  जी
 सं०  राज्य/संघ  शासित

 सं  केन्द्रों  प्रशिक्षण  सीटों  की

 प्रदेश  का  नाम  की  कुल  संख्या  कुल  संरुया

 2  3  4  __ __  3

 आन्छ्र  प्रदेक्ष  263  40.000
 2.  अरुणाचल

 प्रदेश 204 3. असम 4. बिहार 33 5. मोवा 2,844 ».. गुजरात 24,860 7. हरियाणा 8. हमाचल प्रदे 32 3,392 9. जम्मू और कश्मीर 32 3,532 कर्नाटक केरल 248 36,446 मध्य भ्रदेश 68 महाराष्ट्र 45,288 मणिपुर 6 496 मेघालय 3 मिजोरम || 240 3 320 उड़ीसा 26 5,936 पजाब 20. राजस्थान 58 6,592 सिक्किम 22 तमिलनाड़ 279 30.802 23. त्रिपुरा 3 528 24. उत्तर प्रदेश 237 25. पश्चिमी बंगाल 28 9,860 26. अण्डमान और निकोबार 64 27. चण्डी गढ़ 3 896 28. दादर नगर हवेली | 29. दमन व दीप 2 288 30, दिल्ली 7,368 सक्षद्वी प 64 32. पांडिचेरी 4 496 योग 3,55,602



 28  1913  लिखित  उत्तर
 क-ज-+  - ८

 विवरणना रब

 1991-92  के  दौरान  राष्ट्रीय  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  परिषद  के  क्षेत्राधिकार  में  देश  में

 औद्योगिक  प्रद्षिक्षण  संस्थानों  की  कुल  संख्या  श्रौर  उनमें  प्रशिक्षण  सीटों  की  कुल  संश्या  को  द्शाने

 31-07-91  के  अनुसार वाला  विवरण  ।

 क्र०  सं०  राज्य/संघ  शासित  प्रदेश्न  सं./औ-  प  प्रशिक्षण  सीटों  की

 का  नाम  केन्द्रों  की  कुल  संख्या  कुल  सख्या

 2  3  4

 1...  आंध्र  प्रदेश  266  40292
 2.  अडुणाचल  प्रदेश  2  240

 8.  अप्तम  21  4,232
 4.  बिहार  96  13,928
 5.  गोवा  18  2,944

 6५,  गुजरात  154  26,214
 7,  हरियाणा  101  14,436

 8,  हिमाचल  प्रदेश  32  3,392

 9,
 बज

 र  कश्मीर  82  3,532

 10,  180  20,184  4

 क्रेरल  255  41,996
 12  मध्य  प्रदेश  68  17040

 337  महाराष्ट्र  298  46,688
 14"' .  मणिपुर  6  496

 15  मेघालय  4  556

 16°  मिजोरम  240

 177...  नागालेंड  8  404

 18°  उड़ीसा  26  5,936
 19*  पंजाब  112  17,600
 20  राजस्थान  §¥  6,644
 21.  सिविकम  ।  144

 232.  तमिलनाड़  301  31,762

 239.  छिपुरा  8  528

 24.  उत्तर  प्रदेद्  250  50,288
 25.  पश्चिम  बंगाल  30  1,100
 36.  अ'डमान  और  निकौबार  द्वीप  समूह  176:

 2-  चंडीगढ़  3  912

 28.  दादर  व  नागर  हवेली  नगर  '  192

 25.  दमन  भौर  दीप  2  288
 $0.  it  36  7936
 31.  लक्षद्वीप  1  64

 32.  पांडिचरो  4  496

 योग  2,240  3,69,8  80
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 खिजित  उतर  1992
 नस  -  +- अर  कक

 रुण  उद्योगों  को  बंद  करना

 3639.  श्री  के०  लोकका  राज  :  क्‍या  प्रधान  मम्तजी  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :
 है

 क्ष्या  रुण  औद्योगिक  इकाहयों  को  बंद  करने  को  प्रक्रिया  में  औद्योगिक  विवाद

 1947  के  उपबन्ध  तथा  विभिन्‍न  उच्च  न्यायालयों  से  सम्बद्ध  शासकीय  परिसामापक  का  रय  लियों

 में  अपर्याप्त  कमंचारो  होने  के कारण  सरकार  की  पोलिसी  लागू  करने  में  अड़चनें  आ  रही
 भौर

 यदि  तो  रुग्ण  उद्योगों  को  बंद  करने  की  प्रक्रिया  को  तेज  करने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाने  का  विचार

 उद्योग  मम्त्रालय  में  राश्य  मंत्री  पो०  जे०  ओद्योगिक

 विवाद  पहले  के  उपबन्धों  के  नियोक्‍्ता  को  अर्माष्ट  बन्द  करने  की  तारीख  से

 कम  से  कम  नब्बे  दिन  पहले  उपयुक्त  सरकार  को  आवेदन  करना  पड़ता  यदि  उपयुक्त  सरकार

 आवेदन  की  तारीख  से  साठ  दिनों  की  अवधि  में  अनुमति  देने  के  आदेश  को  सूचना  नहीं  देती  है  तो

 आवेदित  अनुमति  साठ  दिन  की  उक्त  अवधि  की  समाप्ति  पर  स्वीकृत  समझी  जायेगी  ।

 प्रश्न  वहीं  उठता  ।

 हिम्बुस्तान  पेपर  कारपोरेशन  लिमिटेड  में  धाटा

 3640.  ली  सनत  कुमार  मंडल  :  कया  प्रधान  मन्त्रो  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नवीन  आंकड़ों  के  अनुसार  हिन्दुस्तान  पेपर  कारपोरेशन  लिभिटेड  में  कुल  संचित  घाटा

 कितना

 इन  घाटों  के  क्‍या  कारण

 क्‍या  कारपोरेशन  के  पास  बोर्डਂ  और  अखबारी  कागज  सहित  45  करोड़  रुपये

 के  कागज  उत्पाद  बिना  बिके  पड़  .

 यदि  तो  हसके  क्‍्यां  कारण  और

 रझागज  और  कागज  उत्पादों  के  बिना  बिके  स्टाक  को  निपटाने  हेतु  क्या  उपाय  करने

 का  विचार  है  ?

 उद्योग  मंजालय  में  शाज्य  मंत्रो  पो०  :  1992  तक  संचित

 घाटा  387  करोड़  रुपये  ओर  गेर-लेखा  है  ।

 आधार  संरचनात्मक  और  प्रचालनात्मक  समस्याएं  जो  मुख्यतः  परिवहन  तथा

 जनशक्ति  से  सम्बन्धित  हैं  ।

 हां  ।



 |
 )

 लिखित  उत्तर

 निधियों  की  कमी  के  कारण  राज्य  सरकारों  से  कम  क्रयादेश  प्राप्त  घन  की

 कठिन  समस्या  के  कारण  बड़ें  खरीददारों  द्वारा  तथा  सस्ते  किस्म  केरूप  आयातित  अखबारी

 कागज  की  उपलब्धता  ।

 (¥)  बड़े  उपभोक्ताओं  को  टघार  की  सुविधा  तथा  अन्य  प्रोत्साहन  ।

 एच  घड़ियों  को  मरम्मत  को  दुकानों  का  बन्द  किया  जाना

 3641.  श्री  सनत  कूमार  मंडल  :  कया  प्रधान  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  लिमिटेड  ने  अपने  बिक्री  सबधी  कार्यों  के  निर्जोकरण  के

 भाग  के  रूप  में  संसद  नई  दिल्‍ली  स्थित  अपने  शोरूम  में  घड़ी  मरम्मत  काउन्टर  बन्द  कर  दिया

 न यदि  तो  यह  लाभकारी  कायं  निजी  क्षेत्र  को  सौंपे  जाते  के  क्या  कारण

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  राजवानी  में  ये  तथाकथित  अधिकृत

 बिक्री  और  सेवा  एजेन्ट  छोटी-सी  मरम्मत  ।  कार्य  के
 भी

 अत्यधिक  और  मनमानी  दर  से  पंसे  वसूल
 कर  रहे  और

 कया  सरकार  का  राजधानी  में  अपने  विद्यमान  शोरूम  में  मरम्मत  की  दुकान  पुन
 खोलने  का  विचार  और  यदि  तो  इसके  बणा  कारण  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  के०  :

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दिल्ली  और  देश  में  एम०  टी०  के  अधिकृत  सेवा  एजेन्टों  की  नियुक्ति
 कम्पनी  के  मानदण्डों  के  उनके  पास  मरम्मत  के  लिए  उपलब्ध  सुविधाओं  और  उपकरणों  को

 घ्यान  में  रखमर  की  जाती  साथ  ही  एच०  एम०  टी०  के  विभिन्‍न  प्रकार  के  मरम्मत  कार्यों

 के  शुल्क्रों  की  एक  निर्धारित  मानक  अनुसूची  है  ।

 उपरोक्त  में  दिए  गए  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रइन  नहीं  उठता  ।

 उब  रकों  के  आयात  के  लिए  घनराक्षि

 3642.  भरी  सनत  कमार  मंडल  :  क्‍या  प्रधान  मस्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  ने  उबंरकों  के  तुरन्त  ऋण  के  लिए  2000  करोड़  रुपये  (800  मिलियन

 की  धनराशि  का  आबंटन  किया

 यदि  तो  उसके  क्या  कांरण

 इन  उबंरकों  का  किसानों  से  क्या  मूल्य  लिया  जाएगा  तथा  उनको  इनका  वितरण  तथा
 विक्रण  किस  प्रकार  किया  और

 सरकारी  तथा  गेर-सरकारो  क्षेत्रों  में  उबं  रकों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  वया  कदम
 उठाये  गये  हैं  ?
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 शसायन  ओर  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चिस्ता  :  और  (8)

 हां  जिन  उवंरकों  के  मामले  में  हम  आत्मनिरमर  नहीं  है  उनके  आयात  के  वित्त  प्रबन्धन  के  लिए

 विदेशी  मुद्रा  अपेक्षित  है  ।

 उर्वरक  का  प्रतिदिन  अधिकतम  मूल्य  सरकार  द्वारा  निर्धारित  किया  जाता  है  भोर

 उर्वरक  की  खपत  मल्य  देहा  भर  में  एक  समान  भायातित  उबरफ  के  मलय  में  उतार  चढाव

 सरकार  द्वारा  वहन  किया  जाता  है  और  उसका  किसान  द्वारा  भुगतान  क्ये  जाने  दाले  मल्य  पर  कोई

 प्रमाव  नहीं  पड़ता  है  उर्वरक  सहकारी  और  सावंजनिक  दोनों  क्षेत्र  में  विक्रेताओं  के  जरिये  देश  मर

 में  वितरित  किया  जाता  है  ।

 (४)  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  नये  संयंत्र  स्थापित  करने  तथा  कुछ  वतंमान  एककों  के

 विस्तार  की  परिकल्पना  कुछ  वरतंमान  सयंत्रों  के  पुनर्वात  एवं  रेट्रोफिटिंग  पर  भी

 उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  विचार  किया  जा  रहा

 अंडमान  और  निकोबार  ट्वोपसमह  को  परिवहन  राज  सहायता

 3643.  श्री  मनोरंजन  भक्त  :  बा  प्रधान  मंत्नो  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 (+)  बया  संघ  राज्य  अण्डमान  ओर  निकोबार  द्वीपसमृह  के  परिवहन  राजसहायता
 संबंधी  दावे  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  लबित  पड़  ओर

 यदि  तो  इन  दावों  के  कब  तक  निपटाए  जाई  की  संभ  बना  है  ?

 उद्योग  मत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  ले०  ओर  परिवहन  राज

 सहायता  योजना  के  तहत  अण्डमान  तथा  निकोबार  ऊेन्द्र  शासित  प्रशासन  द्वारा  2,  79,  15,  674/
 रुपये  के  दो  दावे  भेजे  गये  हैं  ।  उच्चित  दायों  का  मुगतान  घन  उपलब्ध  होने  पर  कर  दिया  जायेगा  ॥

 कर्नाटक  में  ओद्योगिक  विकास  केन्द्र

 3644.  श्री  एस०  थो०  सिदनाल  :  क्या  प्रधान  भन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कर्नाटक  को  कितने  औद्योगिक  विकास  केन्द्रों  का आबंटन  किया  गया  और  ये  कहां-कहां

 स्थित
 क्या  सरकार  का  विचार  बेलगांव  में  भी  औद्योगिक  विकास  केन्द्र  की  स्थापना  करने

 का

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 कया  सरकार  का  विचार  राज्य  के  पिछड़  क्षेत्रों  में  «लाक  स्तर  पर  भी  औद्योगिक

 विकास  केन्द्रों  की  स्थापना  करने  का

 (8)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 विकास  केन्द्रों  की  स्थापना  कब  तक  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  पी०  ले०  :  से  विकास  केन्द्र  योजना
 के  कर्नाटक  को  तीन  विकास  केन्द्र  हसन  तथा  रायचुूर  आवंटित  किये  यये



 28  1913  लिखित  उत्तर

 विकास  केन्द्रों  का
 चयन  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  प्रस्तावों  के  आधार  पर  किया  जाता  राज्य

 सरकारों  के  में  बेवगांव  शामिल  नहीं  कर्नाटक  के  3  विकाम  केन्द्रों  की परियोजना  रिपोर्टों
 का  अनुमोदन  किया  जा  च्षका  है  और  प्रत्येक  को

 2
 करोड़  रुपये  की  केन्द्रीय  सहायता  दे  दी  गई  है  ।

 इलाक  स्तर  पर  औद्योगिक  विकास  केन्द्र  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 कक -

 स्माल  स्केल  प्लास्टिक  मनफक््चद  रस  एसो  सिएशन

 3645,  श्रीमती  बासवा  राजेश्वरी  :  क्‍या  प्रधान  मन्त्री  यह  बतार  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विभिन्‍न  स्माल  सकल  प्लास्टिक  मेनुफेक्चरसं  एसोसिएशनों  केन्द्रीय  सरकार  से

 प्लास्टिक  के  कच्चे  माल  के  निबंन्धित  मूल्य  को  तकंसंगत  बनाने  और  इन  पर  लगने  वाले  अिक्री  कर

 को  कम  करने  का  अनुरोध  किया

 न 7 यदि  तो  तत्मंबंधी  ब्यौरा  क्या  अ

 इस  पर  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्री  पोः  जे०  :  और  विभिन्‍न

 प्लास्टिक्स  मंनुफंक्वर्स  एसोसिएशनों  ने  प्लास्टिक  की  कच्ची  सामग्री  के  मूल्यों  को  तकंसंगत  बनाने

 के  लिए  अम्यावेदन  क्रिया  है  ।

 बजट  प्रस्तावों  में  प्लास्टिक  के  विभिन्‍न  कच्ची  सामग्रियों  व  उनके  मध्यकों  पर

 शुल्क  और  उत्पाद  शुल्क  की  संरचना  करके  इस  बारे  में  पहले  ही  कार्रवाई  कर  ली  गयी

 कर्नाटक  में  प्रसंस्कृत  काद्य  पदार्थ  बनाने  का  आधुनिक  संयंत्र

 3646.  क्रोमती  बासवा  राजेश्वरी  :  कया  प्रधान  मन्त्री  यह  बताते  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  लिप्टन  इंडिया  लिमिटेड  कर्नाटक  के  धारवाड़  में  आधुनिक  प्रसंस्कृत  खाद्य  पदार्थ

 बनाने  का  संयंत्र  स्थापित  कर  रही

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  संयंत्र  की  स्थापना  क  लिए  अनुमति  दे  दी

 प्रस्तावित  संयंत्र  को  मुख्य  विशेषट!एं  बया  ओर

 इस  संयंत्र  को  कब  तक  स्थापित  किए  जाने  की  संभावना  है  और  इसका  वार्षिक  उत्पादन

 कितना  होगा  ?

 उद्योग  भस्त्रालय  सें  राज्य  मन्‍त्री  पौ०  जे०  :  और  लिप्टन  इ'डिया

 लिमिटेड  से  घारवाड  में  प्रसंस्कृत  साधा  बनाने  का  आधुनिक  संयंत्र  लगाने  के  लिए  1988  से  1992

 (29-2-92  के  दोरान  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  उपयुक्त  मंद  को

 लाइसेंस  मुक्त  कर  दिया  गया  है  ओर  सरकार  से  कोई  लाइसेंस  लेने  की  जरूरत  नहीं  है  ।

 है ओर  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 आवास  वित्त  कम्पनियां

 3647.  श्री  जाज  फर्मास्डोज  :  गया  झहरी  विकास  भन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आवास  वित्त  कम्पनियों  को  संस्ताधनों  की  अत्यधिक  कमी  का  सामना  करना  पड़

 ग्हा

 यदि  तो  क्या  वे  मुद्रा  प्रणाली  की  मांगों  के  अनुरूप  ब्याज  दर  प्रणाली  को  लचीला

 बनवाना  चाहते  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 हाहरी  विकास  संप्रालय  में  राज्य  मञ्जी  एम०  :  पर्याप्त  संसाधनों  की

 अनुपलब्धता  एक  ऐसी  प्रमुख  बाघा  है  जिसका  सामना  आवास  वित्त  कम्पनियों  को  करना  पड़ता  है  ।

 हां  ।

 सूचित  किया  गया  है  कि  आवास  वित्त  संस्थान  रेहन  प्रणाली  की  परिवतेनोीय  दर  फो

 मांग  करते  स्हे  हैं  तथा  राष्ट्रीय  आवास  बैंक  क॑  साथ  इनके  विचार-विमश्श  के  दौराम  यह  मांग  उठाई

 गई  है  ।

 आई०  आर०  थो०  उपग्रह

 3648.  थी  जार्ज  फर्नान्डोज  :  कया  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  स्वदेशी  निर्भित  द्वितीय  दूर  संवेदी  उपग्रह  आई०  आर०  बी०  ने  काय  करना

 शुरू  कर  दिया

 यदि  तो  इससे  उपग्रह  प्रौद्योगिकी  में  देश  को  एक  विशेषज्ञता  हासिल  हुई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंहान  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  मागंरेट  :

 हाँ  ।

 हाँ  ।

 भगसत  29,  1991  को  छोड़ा  गया  आई०  आर  धी०  देश  में  प्राकृतिक

 संसाधन  प्रबन्ध  के  विविध  उपयोग के  क्षेत्रों  में  प्रचालनात्मक  सुदूर  सवेदन  सेवाए  प्रदान  करने  के  लिए

 छोड़े  गये  मारतीय  सुदूर  संवेदन  उपग्रहों  की  शटंखला  में  द्वितोय  उपग्रह  है  ।  अपने  पू्ववर्ती  आई०  आर०

 एस०-नु  ए०  के  समान  आई०  आर०  बी०  उपग्रह  एक  अत्याधुनिक  त्रि-अक्षीय  स्थिरीकृत

 उपग्रह  जिसे  समकालीन  अन्तर्राष्ट्रीय  उपग्रहों  की  समतुल्य  प्रौद्योगिकी  से  स्वदेशी  रूप  में  डिजाइन
 और  विकसित  किया  उपग्रह  में  रखी  उप-प्रणालियों  के  श्रेष्ठ  कार्यनिष्पादन  तथा  आई०  शआआर०

 बी०  कंमरों  से  प्राप्त  उच्च  गुणवत्ता  वाली  प्रतिबिम्बकियों  ने  इस  उच्च  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र

 में  अजित  देश  की  विशेषज्ञता  को  सिद्ध  किया  है  ।  अआई०  आर०  एस०-ए०  उपग्रह  ने  इसमें  रखी  सभी

 प्रणालियों  के  संतोषभरद  कार्यकरण  सहित  तीब  वर्षोय  प्रचालनात्मक  कालावधि  से  अधिक  कक्षीय
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 प्रचालन  को  सफलतापूबंक  जारी  रख  कर  अन्तर्राष्ट्रीय  मानकों  के  अनुरूप  जटिल  उपग्रहों
 के

 निर्भाण

 ओर  प्रबन्ध  में  मारत  की  सा  मथ्यंता  को  प्रमाणित  कर  दिया  है|

 गैरोबो  उन्मूलन  शारयक्रम  के  लिए  धनराज्षि  का  उपयोग

 3649.  श्री  जे०  चोक्काराव  :  वया  प्रधान  भन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रम  के  लिए  सरकार  द्वारा  मंजूर  को  गई  पर्याप्त  राशि  का

 उपयोग  योजनाओं  के  लिए  न  करके  अन्य  प्रयोजनार्थ  शिया  गया  और

 (a)  यदि  तो  यह  धन  कितना  है  और  हस  संबंध  में  क्या  उपचारात्मक  कदम

 उठाने  का  विचार  है  ?

 ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  उत्तममाई  एच०  :  सरकार  को

 विभिन्‍न  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रमों  की  निधियों  का  अन्य  प्रयोजनार्थ  उपयोग  के  बारे  में  किसी  विशेष

 मामलों  की  जानकारी  नहीं  जवाहर  रोजगार  योजना  जंसे  मन्त्रालय  के  कुछ  कार्यक्रम

 हैं  जिन्हें  जिला  स्तर  पर  जिला  ग्रामीण  विक्रास  एजेंमियों।जिला  परिषरों  और  ग्राम  स्तर  पर  ग्राम

 पंचायतों  द्वारा  कार्यन्वित  किया  जाता  है  ॥  चू  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  में  बड़  संख्या  में  एजेंसियां

 शामिल  इसलिए  कुछ  मामलों  में  निधियों  का  उपयोग  अन्य  प्रयोजनाथ  हो  सकता  है  ।

 उपरोक्त  के  सन्दम  में  शिक्रायतों  के  मामले  मन्त्रालय  निरन्तर  उन्हें  उचित  जाँच

 और  कारंबाई  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  भेज  है  ।  गरीठी  उन्मूलन  के  लिए  निधिटों  के  अन्य

 प्रयोजनार्थं  उपयोग  की  संमावनाओं  को  क्रम  करने  हेतु  प्रक्रियारों  को  सग्ल  बनाः  के  लिए
 दश्शिकाओं  की  समीक्षा  फी  जाती  है  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राथिकरण  और  आवंटियों  को  घाटा

 3650.  श्री  राम  बिलास  पासवान  :  कया  हाहरी  बिकास  मन्‍्द्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  है  कि  दिल्‍ली  विकास  प्राष्टकरण  और

 टियों को  कोंडली  परिसर  में  मारी  घाटा  हुआ  है  ज॑?ा  कि  2।  1992  के  में

 बंताया  गया

 यदि  तो  तत्संत्रंधी  ब्योरा  कया

 कया  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कार्य  ही  की  और

 यदिन  हीं  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 हाहरी
 ही  विकास  मंज्ालय  में  राज्यमंत्री  एम०  अरुणाच  जम  )  :  से  तक  दिल्‍ली

 विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  किप्रा  है  कि  कोंडली  घरौली  में  स्व  विस  पोषित  यो  ना  के  मकानों  के
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 नष्पादन  में  विलम्ब  हुआ  स्व  वित्त  पोषित  योजना  के  उपयन्धों  के  अनुसार  यंदि  2  वर्ष

 की  अवधि  के  अन्दर  आवबंटी  को  फ्लंट  नहीं  मिलता  है  तो  मकानों  का  निर्माण  पूरा  न  किया  जाने  की

 स्थिति  में  तत्पाश्चात्‌  वर्ष  की  सीमातीत  अवधि  से  अन्तिम  मांग  पत्रों  को जारी  करने  की  तारीख

 तक  प्रथम  छः  महीनों  के  लिए  7  प्रतिशत  की  वाधिक  दर  से  तथा  तत्पश्नात  10%  वार्षिक  दर  से

 जमा  राक्षि  पर  ब्याज  का  भुगतान  किया  जाता  है  ।

 डिजाइन  समस्याओं  का  समाधान  करने  में  लगे  समय  के  कारण  परियोजना  के  निष्पादन  में

 विलम्ब  हुआ  था  ।  अब  समस्याओं  का  समाधान  हो  गया  है  तथा  काये  की  गति  को  बढ़ाने  तथा

 अधिकतम  सम्मव  सीमा  तक  विलम्ब  की  कसर  निकालने  के  लिए  अधिकतम  प्रयास  किए  जा

 रहे

 परियोजना  को  1993  तक्क  पूरा  किये  जाने  की  आशा  है  ।

 खाद्य  तेलों  को  कोमतें

 डा०  सकमोनाशायण  पांडेय

 डा०  ए०  के०  पटेल  |
 :  क्या  प्रधान  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेपसीड  तथा  सर्षों  के  रिकाई  उत्पादन  के  बावजूद  भी  कीमतों  में  बुद्धि  की  प्रवृत्ति

 के  कारण  सरकारी  खाद्य  तेलों  का  आयात  कर  रही

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 जमाखोरों  तथा  सट॒टेबाजों  और  मूल्य  वृद्धि  के  लिए  जिम्मेदार  कारकों  के  विरुद्ध

 कार  हारा  चलाए  गये  अमियान  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 नागरिक  उपमोक्‍ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मन्‍्त्रालय  के  राज्य  मस्झ्री

 कमालुदहीन  अहमद  |  :  जी  हां  ।

 तिलहन  उत्पादन  में  कुल  मिलाकर  श्राप्त  की  गई  नियमित  प्रगति  और  साथ  ही  रेपसीड

 तथा  सरसों  के  सम्मावित  रिकार्ड  उत्पादन  के  बावजूद  खाद्य  तेज्रों  की  मांग  और  आपूर्ति  के  बीच्ष  अंतर

 बना  हुआ  इस  अन्तर  को  आंशिक  रूप  से  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  ने  सम्बन्धित  बातों  को  ध्यान
 में  रखते  हुए  खाद्य  तेलों  का

 आयात  करने  का  तिणप  क्रिया

 केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों/भंध  राष्य  क्षेत्र  प्रशासनों  को  निर्देश  दिया  हैकि  वे

 खाद्य  तेलों  की  उपलम्पता  तथा  मूल्यों  पर  कड़ी  निगरानी  रखें  ओर  जमाखोरी-विरोधी  अभप्रियान

 चलाएं  ।  खाद्य  तेलों  के  विक्रताओं/संसाधकों  तथा  विनिर्माताओं  द्वारा  रखी  जाने  वाली  तिलहनों  तथा

 तेलों  की  स्टाक  की  सीमाएं  लगातार  निम्न  पंमानों  पर  जारी  मंडारण  नियन्त्रण  आदेश  को  सख्ती

 ।  लागू  किया  जा  रहा  है  और  खाद्य  तिलहनों  पथ  तेलों  के  जमाखोरों  व  कालाबाजारियों  के  विरुद्ध

 सस्त  कायवाद्ी  की  जा  रहौ  है  ।  े
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 न्‍  व  मीयीनमी+ननननननीनीनीनननननीननननतभनयन मनन  की

 मध्यस्थता  बोर्ड  सलाहकार  द्वारा  दिये  गए  पंचाटों  पर  निर्णय

 3652.  श्री  धर्मष्णा  मॉडयया  साढठुल  :  क्या  प्रधान  भग्जी  यह  बताने  की  कृपा  ककतो  कि

 बया  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  के  लिए  संयुक्त  सलाहकार  तंत्र  और

 अनिवाय  मध्यस्थता  की  योजना  के  अन्तगंत  स्थापित  किये  गये  मध्यस्थता  बोडं  द्वारा  सेवा  निवृत  होने
 पर  तथा  सेवा  के  दोरान  अडद्धं  वेतन  अवकाश  का  नकह  भुगतान  करने  के  बारे  में  दिये  गये  पंचराटों  पर

 कोई  निर्णय  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  कब  तक  निर्णय  लिये  जाने  की  सम्मावना  है  ?

 कामिक  लोक  शिकायत  तथा  पेन्शन  मस्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सार्गरेट  :

 और  अधिवर्षिता  की  आयु  प्राप्त  होने  पर  अद्धं  वेतन  अवकाह्य  का  नकद

 मुगतान  करने  तथा  के  दौरान  अजित  अवकाश  कि  अर्द्ध  वेतत  का  नकद  भुगतान

 करने  के  सम्बन्ध  में  मध्यस्थता  बोडं  द्वारा  दिए  गये  निर्णय  पर  निर्घारित  प्रक्रिया  के
 अनुसार  कारंवाई

 की  जा  रही  है  |  इस  मामले  पर  अर्भी  अन्तिम  निर्णय  लिया  जाना  है  ।

 वेट्रो  रतायन  परियोजनाओं  की  स्थापना

 3653,  श्रीमती  शीला  गौतम नह
 7

 ;
 कथा  प्रधान  मनन्‍्त्री  पर  बताने  ४

 al  प  तेज  नमाशायफण  सह  |
 :  कथा  प्रभात  सन्ज्र  है  की  क््पा  करेंगे  कि

 सातदीं  योजना  के  दोरात  कित-किन  राज्यों  ने  अपने  यहां  पेट्रोरसायन  परियोजनाएं

 स्थापित  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  प्रस्ताव  भेजे  और

 क्रिन-किन  राज्यों  ने  पेट्रो-रमापन  परियोजनाओं  को  स्थापित  करने  के  लिए  केन्द्रीय
 सरकार  को  40  प्रतिशत  इक्रियटी  शेवर  और  सीधी  सहमागिता  का  प्रस्ताव  किया  था  ?

 रसायन  ओर  उबंरक  मंत्रालय  में  शाज्य  मंत्री  चिन्ता  '  और

 योजना  के  दौरान  अधिकतर  राज्यों  ने  अपने-अपने  क्षेत्रों  में  किसी  न  किसी  पेट्रो-रसायन  परियोजना

 की  स्थापना  के  लिए  प्रश्ताव  दिए  किन्तु  एँंवी  किपी  भी  परियोजना
 में

 वे.न्द्रीय  सरकार  की  40%

 इक्विटी  भागीदारी  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  कार्यान्वित  नहीं  हुआ  '

 तेलों  का  मिश्रण

 3654.  श्री  हरिन  पाठक  :  कया  प्रधान  मरत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 )  वाया  सरकार  ने  खाद्य  तेल  में  विभिन्‍न  तेलों  का  मिश्रण  करने  की  अनुमति  दे  दी

 क्‍या  सरकार  ने  जन  स्वास्थ्य  को  घ्थान  में  रखते  हुए  मिलाए  जाने  वाले  तेलों  को

 गुणवत्ता  को  जांच  की  और
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 यदि  तो  मानव  स्वास्थ्य  के  लिए  हितकर  समझते  हुए  किस  प्रकार  के  तेलों  का

 मिश्रण  करने  का  विचार  है  ?

 सागरिक  थूर्ति  उपसोक्ता  मामले  ओर  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  राश्य  भरी

 कमालुद्दीन  :  और  :  जी  हां  ।  सरकार  ने  किन्हीं  भी  दो  खाद्य  वनस्पति  तेलों
 के  सम्मिश्रण  भानव  शारोर  के  लिए  स्वास्थ्यकर  अनुमति  दी  है  ।

 लाद्य  तेलों  का  आयात

 3655.  की  सनत  कुमार  मंडल  :
 क्या  प्रधानसस्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  12  1992  के  आफ  बिजनिस

 पालिटिबस  '  नई  दिल्‍ली  में  फल्योर  आफ  केलन्टरी  प्राइस  स्क्रीम  प्रोम्पटेड  आयल  इृम्पोटਂ  शंषंक  से

 प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  उसमें  मामले  के  क्या  तथ्य  प्रकाशित  हुः

 इस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया

 तीन  लाख  टन  खाद्य  तेल  का  आयात  किस  स्थिति  में  इसका  कितनी  मात्रा  में

 आयात  किया  जा  रहा  है  और  इसमें  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अन्ते  ग्रस्त

 (४)  स्वेच्छिक  मूल्य  निर्घारण  योजना  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  क्या  कारगर  उपाय

 किए  जा  रहे  और

 चालू  वर्ष  के  दौरान  सरसों  और  अरण्डी  को  कितनी  फसल  होने  का  अनुमान  है  ?

 मार्गा  के  उपमोक्ता  मामले  ओर  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो

 कमालुद्दीन  :  (7)  और  (३81  मू  गफली  के  तेल  के  मूल्यों  पर  स्व

 मुल्य  निर्धारण  की  कोई  योजना  अथवा  अधिकतम  सीमा  नहीं  थी  ।  व्यापारियों  ने  सरकार  की  अपील

 पर  केवल  सकारात्मक  रुख  अपनाया  था  और  खुदरा  स्तरों  पर  खले  मृ  गफली  के  तेल  की  कीमत  प्रति

 कि०  ग्रा०  4  रु०  से  5  रु०  तक  घटाने  के  लिए  सहमति  ब्यक्त  की  थी  |  अहमदाबाद  और  बम्बई  में

 मूल्य  व्यापारियों  के  नियंत्रण  के  बाहर  हो  गए  गौर  उन्होंने  अपनी  विवशता  जाहिर  कर  दी  ।

 1992  के  तीसरे  सप्ताह  से  म  गफली  तेल  के  मूल्य  में  काफी  कमी  दर्ज  की  गई  है  ।

 राज्य  व्यापार  निमम  ने  आर०  बी०  डी०  पामोलीन  को  1.08  लाख  मी०  टन  मात्रा

 का  आयात  करने  का  अनुबंध  किया  है  जिसका  मूल्य  लागत  बीमा  माड़ा  सहित  लगमग  104.76

 करोड़  रुपये  इसमें  से  2%  की  घट-बड़  निकालकर  लगम्ग  1.07  लाख  मी०  टन  की  संपूर्ण

 अनुबंधित  जिसका  लागत  बीमा  भाड़ा  मूल्य  लगमग  103.51  करोड़  रुपये  पहुंच  चुर्कः  है

 प्रारम्मिक  अनुमानों  के  अनुसार  वर्ष  1991-92  के  दौरान  सरसों  और  रेपसीड  का

 उत्पादन  58-60  लाख  मी०  टन  के  लगमग  होगा  ।
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 नेहरू  रोजगार  योजना

 ]

 3656.  श्री  गुरूवास  कामत  :  क्‍या  शहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नेहरू  रोजगार  योजना  संकट  का  सामना  कर  रही

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्या  नेहरू  रोजगार  योजना  के  प्राधिकरारियों  तथा  बैंक  प्राधिकारियों  के  बीच  ८हयोग

 का  अभाव  शौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कम  है  और  स्विति  में  सुधार  करने  के  लिए  क्‍या  कदम

 उठाने  का  विचार  है  !

 हहरी  विकास  भन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  नहीं  |

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 तया  :  समन्वय  तथा  सहयोग  का  कोई  अभाव  नहीं  है  ॥  ऋण  आवेदनों  को

 अनुमोदित  करने  और  ऋणों  के  संवितरण  में  विलम्ब  से  संबंधित  प्रचालन  मामले  समीक्षा  बंढढों  में

 राज्यों/धंघ  शासित  प्रदेशों  के  प्रतिनिधियों  द्वारा  उठाए  गए  हैं  ।

 ये  मामले  भारतीय  रिजवं  बैंक  के  साथ  उपयुवत  रूप  से  उठाए  गए  हैं  !

 नए  ओद्योगिक  लाइसेंस

 3657.  झरो  श्रोौकास्त  जेना  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  उड़ीसा  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कितने  नये  औद्योगिक

 लाइसेंस  तथा  आशय-पत्र  जारी  किए  गए  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  पास  कितने  आवेदन-पत्र  लंबित  पड़े  और

 इन  आवेदन  पत्रों  को  कब  तक  निपटाया  जायेगा  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  शाज्य  मम्त्री  पो०  जे०  :  उड़ीसा  राज्य  में  उद्योगों
 के  स्थापना  के  लिए  अर््रैल  1991  से  1992  के  दौरान  उद्योग  एवं  विनियम  )
 अधिनियम  के  अधीन  चार  औद्योगिक  लाइसेंस  और  दो  आशय  पत्र  जारी  किये  गये  थे  ।

 दिनांक  29-2-92  को  आशय  पत्र  दिये  जाने  हेतु  33  आवेदन  लम्बित  पड़े  थे  ।

 औद्योगिक  अनुमोदन  दिये  जाने  के  लिए  आवेदनों  का  निपटा  न  करने  हेतु  समय  सीमा

 निर्धारित  की  हुई  है  ।  निर्धारित  समय  सीमा  में  आवेदनों  का  निपटान  छुनिश्चित  करत  हेतु  समी

 प्रकार  के  उपाय  किये  जाते  हैं  ।  पु
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 ज़ड़ीसा  में  रोग

 3658.  श्री  भीकान्त  जता  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताते  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1980  की  क्षोद्योगिक  नीति  की  मुख्य  बातें  क्‍या

 गत  तोन  वर्षों  के  दौरान  इस  नीति  के  अन्तगंत  उड़ोसा  में  कितने  उद्योग  स्थापित  किए

 भोौर

 ये  उद्योग  किन-किन  क्षंत्रों  में  स्थापित  किए  ग७  हैं  और  उनमें  किस-किन  वस्तुओं  का

 उत्पादन  किया  जाता  हैं  ?

 उद्योग  भन्त्रालय  में  रा्य  मन्‍्त्रो  प्रो०  पो०  जे०  :  235  1980

 थे  :--
 किक

 के  ओधघोगिक  नीति  वक्तव्य  के  निम्भलिखित  सामाजिक-आश्थिक  उदूश्य

 —  अधिष्ठापित  क्षमता  का  इब्टतम  उपयोग  करना  ।

 —  अधिकतम  और  उच्चतर  उत्पादकता  प्राप्त  करना  ।

 --  उच्चतर  रोजगार  पैदा  करना  ।

 --  पिछड़े  क्षेत्रों  का  प्राथमिकता  के  आधार  पर  औद्योगिक  विकास  करके  क्षेत्रीय  अर्सतुलन
 को  ठीक  करना  ।

 --  कझैुषि  पर  आधारित  उद्योगों  को  प्राथमिकता  देकर  कृषि  लाधार  को  सुदृढ़  बनाना  और

 इष्टतम  अन्तर  क्ष  त्रीय  संबंध  को  बढ़ावा  देना  ।

 —  निर्यातो  me  और  आयात  प्रतिस्थापन  उद्योगों  का  तेजी  से  विकास  करना  !

 निवेश  के  उचित  फंलाब  से  आथिक  संघवाद  और  ग्रामीण  भौर  दाहरी  क्षात्रों  में

 ज्यादा  छितरे  हुए  किन्तु  बढ़  रहे  एककों  में  मुनाफ  के  छितराव  को  बढ़ावा

 देना  ।

 और  :  उद्योग  और  1951  के  उपबंधों  के

 अधीन  1989  से  1992  को  अवधि  के  दोराम  उड़ीसा  में  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए

 15  औद्योगिक  लाइसेंस  जारी  किए  गये  हैं  ।  मंजूर  किये  गये  ओद्योगिक  लाइसेंनों  के  संबंध  में  उपक्रमों

 का  नाम  और  स्थापना  विनिर्माण  की  मद  ओर  क्षमत्ता  जेसे  ब्यौरे  मारतीय  निवेश

 केस्द्र  द्वारा  अपने  न्‍यूज  लेटरਂ  में  नियमित  रूप  से  प्रकाशित  किये  जाते  इस  प्रकाशन  को

 प्रतियां  संसद  पुस्तकालय  को  नियमित  रूप  से  भेजी  जाती  हैं  ।

 उड़ीसा  के  पिछड़े  क्षेत्रों  का  ओद्योगिकीकरण

 3659.  थी  कास्त  ज़ैना  :  नया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  छड़ोंती के  पिछड़े  क्षत्रों
 के

 शौद्योगिकीकरण  के  श्रम्वन्ध  में  हुई  प्रगति  सातवीं

 पंचवर्षीय  योखना  में  मिर्धारित  लक्ष्यों  के  अवुरूप  नहीं
 हि
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 यदि  तो  ग्रत  तीन  वर्षों  के  दोरान  उड़ीसा  के  पिछड़  क्षत्रों  में  लगाये  गये  उद्योगों  का

 ब्योरा  कया  और

 उड़ीसा  में  आठदीं  पंत्रवर्षीय  योजन

 ब्यौरा  कया

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जे०  :  से  किसी  राज्य  के

 भऔौद्योगिक्नीकरण  का  प्राथमिक्त  उत्तरदाथित्व  संबंधित  राज्य  सरकार  का  होता  है  ।  जहां  कहीं  संभव

 होता  है  केन्द्र  धरकार  उनके  प्रयासों  में  मदद  करती  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  उड़ीसा  में

 द्वारा  नहंਂ  रखे  गये  किन्तु  उड़ीसा  के  पिछड़े €

 लाइस  स  तथा  उड़ीसा  कै  लिए
 प्रस्तुत

 किये  गये

 स्थापित  गये  उद्योगों  के  ब्यौरे  भारत  सरकार

 क्षेत्रों  के  लिए  जारी  किये  गये  आह्प  औद्योगिक

 औदषोजक  उद्रव  ज/उने  लीचे  दिये  गये

 वर्ष  आश्यय  पत्र  औद्योगिक  लाइसेंस  झौद्योगिक  उच्षम  ज्ञापन

 के

 1989.
 .

 189...  -

 1990  5  3  _

 199]  रे  3  23

 विकास  केन्द्र  योजना  के  अंतगेत  उड़ीसा  को  4  विकास  केन्द्र  आवंटित  किये  गये  इस

 योजना  को  योजनावधि  के  दो  दान  कार्थान्वित  किया

 कोयले  पर  रायल्टी

 3660.  भौ  राजेश  कुमार
 श्री  पीयूष  तोश्की
 श्री  ललित  उरांव  |

 :  क्या  कोयला  भन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिहार  सरकार  को  देय  कोयले  पर  रायल्टी  की  घनराशि  बकाया  पड़ी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 उक्त  घनराशि  का  मुगतान  करने/जारी  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्‍या  कारंवाई
 की  गई  है  ?

 को
 पला  ससत्रालय  में  उपमस्त्री  एस०  बी०  :  से  कोल  इंडिया

 लि०  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  सूचना  के  अनुप्तार  बिहार  सरकार  को  1992  तक  प्रेषित  किए

 गए  कोयले  की  रायल्टी  की  देय  राशि  की  अदायगी  कर  दी  गई  1992  तक  प्रेषण  किये

 गए  कोयले  की  देय  जोकि  1992  में  देय  उसकी  1992  के  दौरान  अदायगी
 emt  कर  दिए  जाने  की  संमावना  है  ।

 हु
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 टोडापुर  में  दिल्‍लो  विकास  प्राधिकरण  के  फलंट

 OO

 कबतो

 सता  गोठम

 |"
 गहरी  बिका  मई  बह  काने  की  करे

 क्‍या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  1987  में  टोडापुर  में  तेयार  फ्लेट

 आवंटित  किये

 यदि  तो  क्‍या  वहां  पानी  के  कनक्‍्शन  दिए  गए

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ।

 क्‍या  सਂ  कार  ने  इस  बारे  में  कोई  कदम  उठाया  ओर

 ($  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 धाहरी  विकास  मत्राखय  में  राज्य  मंत्री  एम०  अरुणाचलम  )  :  हां  ।

 से  .  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  पाइप  लाइनें  पहले  ही  बिछा  दी  हैं  ओर

 पानी  का  कनेक्शन  देते  के  लिए  दिल्‍ली  नगर  नियम  रो  प्रमारों  का  भुगतान  भी  कर  दिया

 इन  कनेबशनों  की  व्यवस्था  हेदरपुर  जल  शोधन  संयंत्र  के  दूसरे  चरण  के  चालू  हो  जाने  के  बाद  की

 जाएगी  ।  एक  अन्तरिम  व्यवस्था  के  रूप  में  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  टेकरो  ओर  प्रत्येक  1000

 लीटरों  की  क्षमता  वाले  दो  पी०  वी०  सी०  टैंकों  के जरिए  जलापूरति  कर  रहा

 बिचार  के  ओद्योगिक  क्षेत्र  सें  केन्द्रीय  लिवेश

 3662.  श्री  शाजेश  कुमार  :  कया  प्रधान  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  बिहार  के

 गिक  क्षेत्र  में  जेन्द्रए  पू  जी  निवेश  में  बद्धि  करन  का

 यदि  तो  तत्संबधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 उगोग  मम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पी०  जे०  :  और  बिहार  राज्य  के

 लिए  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  अंतिम  रूप  नीं  दिया  गया  है  ।

 पेय  जल  के  लिए  बिहार  को  सहायता

 3°63  री  शाजेश  कमार  :  क्या  हाहरी  विकास  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिहार  सरकार  ने  बिहार  में  पेय  जल  समस्या  के  समाधान  हेतु  कोई  सहायता  की

 मांग  की

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  बया  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 शहरी  विकास  भम्वालग्र  में  राज्य  ससत्रो  एम०  :  हां  ।

 बिहार  सरकार  ने  बाहूय  सहायता  प्राप्त  करने
 के  लिए

 पटना
 पटना  तथा  रांची  में  जल

 मल-जल  निर्यास  और  ठोस  अपशिष्ट  प्रबन्ध  हेतु  एकीकृत  परियोजनाओं  पर  ब्यवहायंता
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 रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  1177.23  करोड़  रुपये  की  अनुमानित  लागत  पर  जल  आपूर्ति  संघटकों  का

 काम  दो  चरणों  में  आरम्म  किए  जाते  का  प्रस्ताव  है  ।

 तकनीकी  तथा  आध्थिक  दृष्ट  से  प्रस्ताव  के  संशोधन  के  लिए  राज्य  सरकार  को  परामर्श

 दिया  गया

 बिज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  में  उपलब्धियां

 ]

 प्रो०  रीता  वर्मा
 श्रीमती  महेल्‍द्र  कुमारो  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 श्री  दत्ताज  य  वंढाक

 वर्ष  1991  में  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  से  संबंधित  विभिन्‍न  योजनाओं  पर  व्यय  की

 शई  घनराशि  का  योजनावार  ब्यौरा  क्या  और

 प्राप्त  उपलब्धियों  का  योजनावार  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 लोक  झिकायत  तथा  पेन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सार्गरेट

 और  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  समापटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 बहुरास्ट्रीय  औषध  कंपनियों  द्वारा  लाम  को  राधि  स्वदेश  भेजा  जाना

 3665.  प्रो०  रीता  वर्मा  |
 श्रीमती  महेन्द्र  कूमारी
 शो  लेतन  पो०  एस०  चोहान  ?  :  ग्या  प्रधान  भन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 झी  दत्तात्रय  बढ़ाकर  |

 |

 क्या  देश  में  कार्य
 रत  कुछ  बहुराष्ट्रीय  औषध  कंपनियों

 ने
 बष  1990  और  1991  के

 दौरान  लाभ  कौ  चहुत  बड़ी  घनराशि  स्वदेश  भेजी

 कितनी  राष्षि  स्वदेश  और

 इन  कंपनियों  ऊे  प्रति  यदि  कोई  कार्यवाही  करने  कः  विचार  तो  वह  क्‍या  है  ?

 रसायन  ओर  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  करने  घिन्ता  :  टो  )  से  इसका
 संबंध  वित्त  मंत्रालय  से  है  ।  ऐसी  जानकारी  इस  द्वारा  मानीटर  नहीं  की  जा  रहौ  है  ।

 सेबेलो  लिग्नाइट  कारपोरेशन  में  परर्वास  कार्यक्रम

 3667.  डा०  पी०  वहलल  पेहूमान  :  क्‍या  कोयला  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे  कि

 नेवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  खान  के  हाउस  रिहेबिलीटेशन  प्रोग्रामਂ
 के  अन्तर्गत  कितने  परिवार  शामिल

 कितने  लोगों  को  रोजगार  प्राप्त  हुआ  है  और  कितते  लोग  अभी  नियुण्ति  की  प्रतीक्षा
 में  और

 व] के “ae हाउस रिहेबिलीटेशन

 ११५
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 रोजगार  उपलब्ध  कराने  के  लिए  किन-किन  मानवंडों  को  अपनाया  जाता  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  एस०  थी०  :  परियोजना  में  2837

 परिवारों  को  विस्थापित  किया  गया  जिसमें  से  अमी  तक  1658  परिबारों  का  पुनर्वास  कर

 दिया  गया  परियोजना  में  विस्थापित  किए  गए  परिवारों  की  संख्या  1996  जिसमें  से

 1248  परिवारों  का  अमी  तक  पुनेंवास  कर  दिया  गया  है  ।

 अभी  तक  एन०«  एल  सी०  द्वारा  1574  विस्थापित  व्यक्तियों  को  रोजगार  प्रदान

 किया  गया  है  ।  रोजगार  के  लिए  140  अतिरिक्त  मामले  प्रक्रियाधीन  है  ।

 विस्थापित  परिवारों  को  रोजगार  प्रदान  बिये  जाने  संबंधी  मानदंड  वर्ष  1981  में

 निर्धारित  किए  गए  थे  ।  रोजगार  प्रदान  करने  की  पात्र  चार  श्रष्यिों  को  प्राथमिकता  क्रम  में  नीच

 दर्शाया  गया  है  :--

 (1)  ऐसे  जिनके  आवासों  का  आवासीय  स्थल  के  साथ  अधिग्रहण  कर  लिया  भया

 (2)  ऐसे  जिनको  सम्पूर्ण  कृषि  मूमि  आवास  तथा  आवार्सय  स्थलों  के  साथ

 गृहीत  कर  ली  गई

 (3)  ऐसे  व्यक्षित  जिनकी  सम्पूर्ण  कृषि  मूमि  अधिग्रहण  कर  ली  गई  है  ।

 (4)  ऐसे  व्यक्ति  जिनकी  कृषि  मूमि  भांशिफ  रूप  में  अधिग्रहण  कर  ली  गई  है  ।

 उपयुबत  प्राथमिकताओं  के  अन्तगंत  मुआवजे  की  तारीख  आवेदकों  की  परस्पर  प्राथमिकता

 का  निर्धारण  करती  है  ।  प्रत्येक  परिवार  का  एक  सदस्य  रोजगार  प्राप्त  किए  जाने  का  पात्र  होगा  ।

 रोजगार  निम्नलिखित  तरजीह  क्रम  में  निम्नलिखित  व्यक्तियों  को  दिया  जाता  -  ज॑ंसे  मुआवजा

 प्राप्त  करने  वाले  पुत्री  ओर  दामाद  ।  रोजगार  प्राप्त  किए  जाने  के  लिए  न्यूनतम

 क्षैक्षाणिक  योग्यता  इस  योजना  के  अन्तग  त  पांचवीं  कक्षा  पास  नेयवेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन

 में  विस्थापित  व्यक्तियों  क ेलिए  अकुशल  स्तर  पर  60%  पदों  को  आरक्षित  रखा  गया  है  ।

 फोल  इंडिया  लिमिटेड  में  अतिरिक्त  मजबूर

 3669.  श्री  बसुदेव  आचार्य  :  वया  कोयला  अंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 '_
 कोल  इण्डिया  लिमिटेड  की  विभिन्‍न  मनुश्रं  णी  कम्पनियों  में  कितने  अतिरिक्त  मजदूर

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  अतिरिवत  श्रम  शबित  को  उपयोग  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  !

 कोयला  मंज्ञालय  में  उपसन्ञो  एस०  ओ०  :  (१)  से  इस  संबंध  में  सूचना

 एकत्रित  की  जा  रही  है  और  इसे  समा  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।
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 विल्‍लो  में  उचित  दर  को  दुकानों  के  माध्यग  से  सप्लाई  किये  जाने  वाले  राशन  को  मात्रा

 3670.  श्री  आनन्द  रत्म  भौय  :  क्‍या  प्रधान  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नागरिक  पूर्ति  दिल्ली  प्रशासन  ने  उचित  की  दुकानों  के  द्वारा  सप्लाई

 किये  जाने  वाले  राशन  अर्थात  गेहूं  की  मात्रा  में  कटोती  करने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  ओर

 दिल्‍ली  में  पिछले  दिसम्बर  तक  चावल  और  चीनी  का  कितनी-कितनी  मात्रा  में

 वितरण  किया  गया  और  1°92  से  इनको  कितनी  मात्रा  का  वितरण  किया  जाएगा  !

 तागरिक  उपभोक्ता  सामले  ओर  सावंजतिक  वितरण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 कमासुद्दीन  :  भौर  1991  से  दिल्‍ली  को  गेहू  का  आबटन  केवल

 91  और  92  के  महीनों  को  जब  आबंटन  64800  मी०  टन  प्रति  माह  72000

 मी०  टन  प्रतिमाह  रहा  चावल  के  मामले  में  1991  से  अगस्त  से  91  के

 महीनों  को  जिसमें  आबंटन  27000  मी०  टन  प्रति  महीने  प्रतिमाह  20000  मी०

 टन०  रहा  है  ।

 दिल्‍ली  के  लिए  लेवी  चीनी  का  सामान्य  आबंटन  8720  मी०  टन  91  से  केन्द्रीय

 सरकार  ने  लेवी  चीनी  के  आबटन  में  5%  की  तदर्थ  वद्धि  की  है  ।  दिल्‍्ल  प्रशासन  उठाई  गई  ख्लाद्यान्नों

 भौर  लेवी  चीनी  की  मात्रा  उपमोक्ताओं  के  बीच  वितरण  के  लिए  सभी  उचित  दर  दुकानों  को  वितरित

 करता  है  ।

 !991  से  सावेजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अन्त्गंत  वितरण  के  लिए  दिल्ली

 सन  द्वारा  उठाई  गई  चावल  ओर  गेहूं  की  माजश्ना  नोचे  दी  भई  है  :

 ___  _

 महीना  ट  चावल

 9!  46800  11006

 91  65900  15400

 91  43100  11900

 91  63200  16900

 91  76950  23000

 91  4920७  14100

 91  66800  9100

 92  74200  17400
 बा  —  न  खिल  el I  -.

 तमिलनाडु  में  ओषध  निर्माता  इकाईयां

 ]
 3671.  झ्ली  सी०  के०  कुप्पुस्थामी  :  कया  प्रधान  मन्त्री  यह  बताये  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तमिलताडु  में  क्षेत्र  में  कितनी  औषध  निर्माता  इृकाईयां  हैं  तथा  गत  तीन  वर्षों
 के  दौरान  उनकी  पू  जी  और  उत्पादन  तथा  वित्तीय  स्थिति  का  वर्षवर  ब्यौरा  कया
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 गया  इन  इकाईयों  ने  अपने  उत्पादों  कै  लिए  कोई  विपणन  भीति  बनायी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 कया  इन  इकाईयों  ने  हाल  ही  में  अनेक  लोकप्रिय  उत्पादों  का  उत्पादन  बन्द  कर  दिया

 और

 (३)  यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है ओर  इनके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रसायन  ओर  उर्ंरक  सन्त्रालय  में  राज्य  मर्ञजो  चिम्ता  :  इण्डियन  ड्ुग्म

 एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  लि०  का  सहायक  गतिविधि  के  तौर  पर  एक  ओऔषध  सूत्रयोग  एकक  सहिन  भद्गास

 में  एक  शत्यक  उपकरण  संयंत्र  है  ।  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  पू  उत्पादन  और  हानि  के  ब्यौरे

 नीचे  दिये  जाते  हैं  :

 (०  करोड़ों

 वर्ष  भग्रास  ब्लाक  उत्पादन  शुद्ध  हानि

 1988-89  9  6.10  12.96  6.13

 1989-90  6.28  15.69  5.61

 1990-9  |  6 31  1495  95  8.82
 अ>मम%ं%ऊ  ७...»  नव  न  न  नचख  न  ख  चचचीाग

 और  हां  ।  नीति  के  एक  माम  क॑  रूप  में  सूत्रयोगों  का  विनिर्माण  छुरू  किया

 गया  है  ॥  र/ज्य  सरकार  से  इस  एकक  द्वारा  विनिर्मित  उत्पादों  के  लिए  पर्याप्त  मंरक्षण  देने  के  लिए

 कहा  गया  इस  एकक  द्वारा  विनिभित  झत्यक  उपकरणों  की  मांग  पंदा  करते  के  लिए  गहन  विपणन

 नीति  और  कःय॑  आरम्भ  किया  गया  है  ।

 जी  नहीं  ।

 (३)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 तमिलनाडु  में  पारम्परिक  उद्योग

 3672.  श्री  सो०  के०  कुप्प्स्वामो  :  क्‍या  प्रधान  मन्नी  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्ष्या  कन्द्रीय  सरकार  का  विचार  कन्द्रीय  सहायता  से  तमिलनाडु  मे  पारम्परिक  उद्योगों

 को  पुनर्जीवित
 करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  जे०  कु
 :  (६  (8)  कं०  वी०  आई०

 सी०  के  क्ष  4  ्राधिकार  में  पारम्परिक  उद्योगों  को  पुनर्जोवित  करने  क॑  लिए  सहायता  दी  जाती  है  ।  इसे

 ध्यान  में  रखते  तमिलनाडु  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  बोर्ड  को  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  सहायता

 दी  गई  जो  निम्न  प्रकार  है  :

 बर्ष लाख २० में जज 2227.34 रत ््््न््््श््््ग््ज््््जण्ज्ज््ास 382
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 नमन  मनन  न  ननननी  न  न  नमन  नमन  न +++

 शाजस्थात  को  जल  आपूर्ति  योजनाएं

 ]
 3674.  श्री  गिश्घारी  साल  |

 की  रागतारायण  बरवा
 प्रो०  रासा  सिंह  राबत

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  आज  तक  कंनन्‍्द्रीय  सरकार  को  प्राप्त  हुई  राजस्थान  की

 योजनाओं  और  जल  आपूर्ति  योजनाओं  का  ब्यौरा  बया

 उनमें  से  प्रत्येक  योजना  के  संबंध  में  अब  तक  बयः  कायंवाही  की  गई

 :  कया  प्रधान  भन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इन  सभी  योजनाओं  को  कृनन्‍्द्रीय  सरकार  द्वारा  कब  तक  स्वीकृति  दिये  जाने  की

 वना  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इन  योजनाओं  के  लिए  वर्ष  वार  राजस्थान  सरकार  को  कितनी

 राशि  आवंटित  की  गई  ?

 ग्रामीण  विकास  सन्त्रालय  में  शल्य  मन्‍्जो  उत्तममाई  एच०  :  गत  तीन  वर्षों

 के  दोरान  आज  तक  नए  राजस्व  गांबों/ढाणियों  तथा  द्विपक्षी/बहुपक्षी  सहायता  हेतु  दो  परियोजनाओं

 के  त्वरित  ग्रामीण  जल  सप्लाई  कार्यक्रम/मिनी-मिशनों  के  अन्तगंत  तकनीकी  अनुमोदन  के

 लिए  राजस्थान  राज्य  सरकार  से  1380  परियोजनाएं  प्राप्त  हुई  थीं  ।

 त्वरित  प्रामीण  जल  सप्लाई  कार्यक्रम/मिनी  मिशन  के  अन्तगंत  96.304  फरोड़  रुपये

 लागत  की  1380  परियोजनाएं  अनुमोदित  की  गई  हैं  ।  राज्य  सरकार  से  399.59  लाख  रुपये  की

 अनुमानित  लागत  से  राजस्व  गांवों/ढाणियों  के  लिए  दो  परियोजनाओं  के  बारे  में  कुछ  स्पष्टीकरण

 दिए  जाने  का  अनुरोध  किया  गया  वित्त  मन्त्रालय  को  593.10  करोड़  रुपये  क्री  अनमानित
 लागत  वाली  परियोजनाएं  द्विपक्षी/बहुपक्षी  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए  भेज  दी  गई  हैं  ।23.76
 करोड़  हपये  की  लागत  वाली  शेष  9  परियोजनाएं  विचाराधीन  हैं  ।

 9  परियोजनाओं  के  बारे  में  31-3-:92  तक  निर्णय  ले  लिए  जाने  की  प्रंमावना  है  ।

 राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  को  निविशें  का  आवंटन  योजनावार  आधार  पर  नहीं  किया
 जाता  जिसका  निर्णय  राज्य  सरकार  द्वारा  प्राथभिकताओं  और  अन्य  संबंधित  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  किया  जाता  है  ।  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  राजस्थान  शाज्य  सरकार  को  त्वरित  ग्रामीण  जल
 सप्लाई  मिष्ठी  मिशन  आदि  के  अन्तगंत  रिलीज  की  गई  निधियां  निम्न  प्रकार

 हरा॑ा॑ााणणणणाााणक ३  ४
 रुपए  में  ) बर्ष

 —  छघनराधशि

 x
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 #  आ१
 अं  और  हे  हि  ।  अंकित  ५ 3676. श्री गिरघारी लाल atte: क्‍या प्रधान भनन्‍जो  यह

 3676.  क्री  गिरधारी  लाल  मार्गव  :  क्‍या  प्रधान  भनन्‍त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  तथ्य  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  खाद्य  और  अन्य  वस्तुओं

 को  पेकेटों  में  बेचते  वाली  अनेक  कम्पनियां  पैकेटों  पर  मूल्य  निर्माण  की  तिथि  और  आवध्यक  जानदारी

 अकित  नहीं  करती

 यदि  तो  सरकार  को  राजस्थान  से  ऐसी  कितनी  शिकायतें  मिली  और

 सरकार  ने  दोषी  कम्पनियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 मागरिक  उपमोक्ता  सामले  ओर  सार्वजनिक  वितरण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 कमालुद्दोन  :  बाट  ओर  माप  मानक्क  में  रखी  1977  के  अनुसार

 खुदरा  पंकेजों  के  ऊपर  बिक्नती  मूल्य  बौर  विनिर्माण/पैंकिंग  के  महीने  और  वर्ष  की  घोषणा  करना

 अनिवाय  है  ।  पंकजों  की  कुछ  श्रेणियों  को  उपयुक्त  अनिवायंता  से  छूट  प्राप्त  है  ।

 राजस्थान  सरकार  को  ऐसी  कोई  शिकायतें  नहीं  मिल  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ओदषधियों  पर  मल्य  अकित  करना

 3677.  श्री  सुरेन्द्र  पाल  पाठक  :  क्‍या  प्रधान  भन्जो  यह  बताने  की  बताने  की  कृपा  करंगे

 क्या  सरकार  ने  औषधियों  पर  अधिकतम  खुबरा  मूल्य  अंकित  करना  छोड़  दिया

 और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 रसायन  ओर  उर्वरक  भन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  चिन्ता  :  जी  नहीं  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 12  1992  को  उत्तर  विये  जाने  के  लिए

 भारत  हैवो  इलविट्रकल्स  लिमिटेड  में  बित्तीय  संकट

 3678,  पाठक  बि 678

 घोमदी  दसुत्यरा
 क्या  प्रधान  मन्त्रो  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि

 कया  भारत  हैवी  इलंक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  को  भारी  वित्तीय  संकट  का  सामना  करना  पड़ा

 रहा  है  और  इसके(पास  विद्युत  उपकरण  निर्माण  के  आर्डर  बहुत  कम

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 भारत  हैवी  इलेबिट्रकल्स  लिमिटेड  के  कितने  निर्माण  एकक  वित्तीय  संकट  का  सामन
 *  कर  रहे  भोर

 इन  एककों  को  कार्यकरण  में  सुधार  करने  के  लिए  गया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 उद्योग  भन्त्रालय  में  राज्य  सम्त्री  पी०  के  थ  :  और  उपभोक्ताओं

 से  अधिक  बकायों  के  कारण  वित्तीय  समस्याओं  का  सामना  कर  रही  है  1  इसके  बड़े

 उपभोक्षताओं  के  संसाधन  संकट  के  कारण  कम्पनी  को  क्रयादेश  स्थिति  कमजोर  है  ।

 184
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 भेल  के  मोपाल  और  हैदराबाद  एकांशों  की  क्षमता

 भारी  बकायों  और  क्रयादेशों  की  कमी  के  गम्भीर  रूप  से  प्रमावित  होने  की  सम्भावना  है  ।

 इ्स  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  कर  रही  है  :

 «  उपमोकक्‍ताओं  से  अपने  बकायों  की  वसूली  करने  के  लिए  अधिक  प्रयास

 «निर्यात  गया  और

 *.  क्रयादेशों  की  कमी  पूरी  करते  के  संघ  ध्यवस्थाओं  द्वारा  उपभोक्ताओं  के  लिए
 बोलियां  निर्घारित

 1

 2

 3

 4.  बड्यापार  के  नए  क्षेत्रों  में  बबिधीकरण  करना  ।

 ओद्योगिक  विकास

 3679  श्री  घुरेन्द्र  पाल  पाठक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उत्तर  प्रदेश  और  मध्य  प्रदेश  के  त्वरित  औद्योगिक  विकास  के

 लिए  नीति  बनाने  हेतु  विशेष  कायं  दल  गठित  करने  का

 यदि  तो  तत्संबधी  ब्यौरा  कया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पी०  जेਂ  :  जी  नहीं  ।

 तथा  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 झोतदोगिक  विवाद  1947  में  संशोधन

 ]
 3681.  भी  जे  घोक्‍का  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वाया  देश  में  झृग्ण  ओद्योगिक  एककों  को  राज्य  सरकार  से  पूर्व  अनुमति  आ्राप्त  करने  और

 कामगारों  को  अधिसूचना  देने  से  मुक्त  करके  ऐसे  एककों  के  मामले  में  निर्णय  को  प्रक्रिया  को  तेज  करने

 की  दृष्टि  से  औद्योगिक  विवाद  1947  में  संशोधद  करने  का  कोई

 यदि  तो  तत्संबंधी  डयौरा  कया  और

 क्‍या  सरकार  का  रुग्ण  छककों  के  संबंध  में  औद्योगिक  विवाद  उठाने  पर  भ्रतिवन्ध  लगाने

 का  भी  विचार  है  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 अम  सरजालय  में  उप  मरजो  पवन  सिह  :  शहीं  ।

 प्रश्व  नहीं  उठता  ।

 नहीं  ।

 डी०  डब्ल्पयू०  सी०  आर०  ए०  कार्यक्रम  का  कार्यान्वयन

 ]

 3682.  अझरी  राम  गाशायण  बेरवा
 डा०  लाल  बहादुर  रावल  ॥  :  कया  प्रधात  भसत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्री  एम:थी.  एस  _
 देश  में  डी०  डब्लह्यू०  सी०  आर०  Ue,  कार्यक्रम  राज्यवार  किन-किन  स्थानों  पर

 स्वित  किया  गया

 8835
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 किक  राधा

 वर्ष  1989-90,  1990-91  और  1991-92  के  दोरान  इसके  लिए  राज्यवार  कितनी

 घन  राशि  नियत  की  गई

 वर्ष  1992-93  में  इस  लिए  राज्यवार  कितनी  धनराध्षि  नियत  की  गई  है  अथवा

 नियत  करने  का  विचार  और

 उक्त  कार्यक्रम  के  अन्तग्रेत  राज्यवार  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किए  हैं  और  अब  तक  कया

 उपलब्धियां  रह  है  ?

 पध्रामोण  विकास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  उत्तमम्ााई  एच०  :  1991-92

 तक  ग्रामीण  महिला  तथा  शिक्षु  विकास  योजना  के  अन्तगगंत  कवर  किए  गये  जिलों  को

 दर्शाने  बाला  राज्यवार  संलग्न  विवरण  दिया  गया  है  ।

 ग्रामीण  महिला  सथा  शिक्षु  विकास  योजना  के  अन्तर्गत  राज्यवार  निधियां

 आवंटित  नहीं  की  जाती  हैं  लेकिन  निधियों  की  रिलीज  जिलों  को  की  जाती  है|  योजना  के

 आय  सुजित  करने  वाले  कारयकलापों  के  लिए  मार्त  यूनिसेफ  तथा  राज्य  सरकार  द्वारा  बराबर

 बराबर  घनराशि  दी  जाती  1५89-90,  1990-91  तथा  1991-92  के  लिए  बेन्‍्द्र  सरकार

 द्वारा  की  गई  निधियों  की  रिलीज  को  दर्शान  वाला  एक  विवरण  अनुबन्ध  2  पर  दिया  णया

 अभी  नियत  नहीं  की  गई  है  ।

 महिलाओं  के  समृद्ध  बनाने  से  संबंधित  निर्धारित  लक्ष्यों  तथा  उपलब्धियों  को  दर्शांन  वाला

 एक  राज्यवार  विवरण  पर  दिया  गया  है  ।

 कज्--+ः
 )  के  अन्तर्गत  1991-92  तक  कवर ग्रामीण  महिला  तथा  शिशु  विकास  योजना

 किए  जिलों  को  सूची  पा  दारांग

 आंध्र  प्रदेश  3.  दारांग

 2.  अदीलाबाद  4.  शिवसागर

 2.  श्रीकाकुलम  5.  नौवगांव

 3.  क्कुड़ुप्पा  6.  सोनितपुर
 4  महबूबनगर  7.  लखीमपुर
 5.  अनल्त॒पुर  8.  नालबाड़ी

 6.  विजयनगरम्‌  9.  उत्तरी  कच्छार

 ड  मेडक

 गम  3.  अरुणाचल  प्रदेश

 9  करीमनगर
 2.  पूर्बी  कामेंग

 11.  नेल्लोर
 2.  पश्चिमी  सियांग

 असम  निजामाबाद
 3.  तिरप

 1.  कुरनूल
 4.  तिवांग

 2.  असम  5.  ऊपरी  सुमानसिरी

 करीबयांगलोंग 6. लोहित , 2. घुबरो 7. पूर्वी सियांग
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 5.  होछ्षियारपुर  7.  गोरखपुर
 6.  कपूरथला  8:  नेत्ीताल

 20.  राजस्थान  9*  पोड़ो
 1.  आँसवाड़ा  10.  रायबरेली

 2.  पाली  11.  गोंडा

 4.  भीलवाड़ा
 12.  शाहजहांपुर

 5.  जोधपुर
 13.  मंनपुरी

 6.  टोंक  14  हरदोई
 7.  उदयपुर  15.  उत्तर  काशौ

 8.  सीकर  16.  बदायूਂ

 4  बाड़मेर  17.  बाराबंकी

 रा
 18.  प्रतापगढ़

 12.  डगंरपुर  17.
 पिथोरागढ़

 13.  +

 14:  सवाईमाधोपुर
 21.  देहराहुन

 21.  सिस्किम
 28

 अगइा हा  23.  अलमोड़ा
 1.  पश्चिमी  जिन्ना  24.  फैजाबाद
 2.  दक्षिणी  जिला  25,  मिर्जापुर  ;

 22.  तमिलनाडु  26.  वाराणसी

 1.  ध्मंपुरी  27.  आजमगढ़
 2.  पीरयार  28.

 गाजीपुर 3.  तिरूची  29.  गा

 9.  S169  BISPlie  30.  हमी  रपुर
 5.  नोर्थ  आरकोट  31.  फतेहपुर 6

 ० कस  ्े  32.  मऊ

 7.  सालेम  25.  पश्चिमो  बगाल
 8.  थंजाबुर

 9.  चिकूनेलबैनी
 1.  इरलिया
 2.  बाँकुरा 10.  विज

 11.  पासुमपान  तिरुमगम
 ५  थे

 23.  जिपुरा  :
 दक्षिणी  24  परणना

 5.  उसरो  24  परगना
 1.  त्रिपुरा  पहिचम  6.  हुगली

 2.  त्रिपुरा  उत्तर  7  मिदनापुर
 24,  उत्तर  प्रदेश  8.  बद्धिवान

 1.  बस्ती  संघ  शाघित  क्षेत्र  का  नाम

 2.  बांबा  1.  अण्डमान  व  निकोबार  द्ीपसमृह
 3.  सुल्तानपुर  2.  दादरा  व  नगर  हवेली
 4.  इटावा  3.  दिल्‍ली
 5.  देवरिया  4.  लक्षद्वीप
 6.  इलाहाबाद  5.  पॉडिचरी



 लिखित  उत्तर  18  8  1992
 जज

 विवरण  7

 ग्रामीण  महिला  तथा  शिशु  विकास  योजना  के  अन्तर्गत  रिलोज  की  गई  बदंबार

 घधमराशि  को  दर्शाते  बाला  विपरण

 __  _
 रुपये  में  ।

 क्रमांक  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  (  2

 5.

 तक )

 (

 4...  2.  3.  4.  5.

 5.  आंध्र  प्रदेश  9.87  54.23  36.82

 2...  अ्रसम  61.90  11.36  20.40

 3.  अक्षणाचल  प्रदेश  5.58  36.65  45.94

 4...  बिहार  26.90  72.64  25.25

 5.  गोवा  9.87  4.55  4.20

 6.  बुजरात
 33.11  44.93  20.40

 7...  हरियाणा  24.58  36.65  45.94

 5...  हिमाचल  प्रदेश  63.72  42.83  23.63

 9.  जम्मू  व  कश्मीर  20.53  46.96

 14.  कर्नाटक  13.13  44.93  43  76

 केरल  25.42  28.73  _

 16.  मध्य  प्रदेश  63.72  42.88  23.63

 17...  महाराष्ट्र  20.53  46.96  27.27

 18,  मणिपुर  21.44  23.73  60.99

 19  मेघालय  28.12  24.48  न

 20.  मिजोरम  6.75  35.35  19.15

 21...  ताग़ालंण्ड  3.95  1.01  8.89

 22.  उड़ीसा
 31.10  23.73  60.99

 23.  पंजाब  0.80  24.48  1.33

 20.  राजस्थान  27.27  35.35  68

 25.  सिक्किम  3.95  29.82  4.05

 22. तमिलनाडु 57.38 23. त्रिपुरा 0.80 24, उत्तर प्रदेश 68 54 25. पद्दिचम बंगाल 29.82 22.87
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 1.  2  3.  4.  5.

 संघ  शासित  क्षेत्र

 1.
 व  निकोबार  द्वीपसमूह  0.28  0.28  0.16

 2...  दादरा  व  नगर  हवेली  1.52  >>  न

 3.  दिल्ली  —  --  --

 4.  लक्षद्वीप  3.67  3.04  1.71

 5.  पांडिचरी  3.20  4.48

 योग  6.67  3.32

 कुल  योग  729.55  773.70  612.15
 बन

 स्वयंसेवी  एजेंसियां  को  सहायता
 देने  हेतु  का  पार्ट  को  रिलीज  171.74  )25.00  135.00

 की  गई  निधियाँ

 *जिला  ग्रामीण  विकाप्त

 एजेंसियों  के  लिये

 भापूरतियाँ  तथा  उपकरण

 *निगरानी  सल

 ब्योरा  उपलब्ध  नहीं

 89871.  74715

 191



 के थे  -  कलम  +पानमममक  3७433."  थक  कल न  आन  के  आओ के  ते  सन  अनाथ  आम  जला  असम»  लाना

 धरा  >  पर ाकाकााका

 क्र०सं०  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र

 I.  आश्ध  प्रदेश
 2.  असम

 3.  अक्ूणाचल  प्रदेश

 4.  बिहार
 45.  गोमआा

 6...  बृजरात

 8.  हिमाचल  प्रदेश

 9.  जम्मू  व  कदमीर

 10.  कर्नाटक

 11.  केरल

 12.  मध्य  प्रदेश

 13.  महा  राष्ट्र
 14.  मणिपुर
 15.  मेघालय

 16.  मिजोरम

 17...  नागालेंड

 18.  छड़ीसा

 19.  शाजस्थान

 20.  पंजाब

 21.  सिविकम

 22.  समिलनाड
 23.  जिपुरा
 24,  उत्तर  प्रदेश

 25.  पद्दिचम  बंगाल

 संघ  शासित  क्षत्र

 1.  अंडमान  तथा  निकोबार  हीप  समूह
 2.  दमन  व  द्वीप
 3.  दिल्ली
 4.  चंडीगढ़
 5.  लक्षद्वीप
 6.  पॉडिचेरी
 7.  दादरा  तथा  नगर  हवेली

 अखिल

 ह  1992

 )  प्रामीण  महिला  तथा  छिछु

 बनाए  गए  समृह

 .
 2679

 1044
 58

 2539
 2235

 1182 2

 732

 372

 382

 2932

 232

 2665
 496

 7042

 50

 72

 : ज्ोट  :  1983-84  तथा  1984-55  के  लिए  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए  गए  थे  ।



 28  1913  लिखित  उत्तर

 राजस्थान  में  मरूभूमि  विकास  कार्यक्रम  का  क्रियान्ययन

 3683.  श्री  शाम  नारायण  बंरवा  :  आधा  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  के  उन  स्थानों  है  ना  क्या  जहां  सरूमूमि  विकास  कार्यक्रम  का  क्रियान्वयन

 किया  शा

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  इस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  कितनी  राशि  का  नियतन  किया

 कया  मखरुमनूम  का  विस्तार  रूक  जाने  की  संमावना  ह
 )  यदि  तो  क्या  इस  कार्यह्राप  को  जारी  रखने  का  विचार  और

 (5)  यदि  तो  इसके  क्प्रा  कारण  है  ?

 ग्रामोण  विकास  प्रंत्नालय  में  राज्य  मन्त्री  जो०  वेंकटस्थामी  )  :  राजस्थ्यन  के  11

 जिलों  अर्धात्‌  श्री  जालौर

 पाली  तथा  सीकर  में  मख्मूमि  विकास  कार्यक्रम  को  कार्पान्वित  किया  गया  है  ।

 वर्ष  1989-90  के  दौरान  राजस्थान  के  लिए  3800  लाख  रुपये  की  राशि  आबंटित

 की  गई  वर्ष  1990-92  0-92  के  दौरान  किया  गया  आबंटन  1989-90  के  आबं टन  के  समान  ही

 इस  कार्पक्रम  का  उहेध्य  रेत  के  टीलों  का  समतलीकरण  तथा  शैल्टर

 घास  वाली  मृमि  का  भूमि  तथा  नमी  संरक्षण  तथा  हल  संसाधन  विकास  पर  विक्लेष  बल  देते

 हुए  वनरोपण  ज॑सी  गतिविध्धियों  के  माध्यम  से  अन्ततोगत्वा  मरूस्थलोकरण  पर  नियत्रण  पाना  और

 पारिस्थितिक  संतुलन  दनाए  रलना

 हरियाणा  में  आवास  निर्माण  के  लिए  विध्य  बेंक  से  सहायता

 3(84.  श्री  घर्मपाल  सिंह  सल्िक  :  वया  शहरों  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  हरियाणा  में  आजास  समस्या  का  समाधान  करने  के  लिए  विषय  बक

 से  सहायता  मांगने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंध्री  ब्यौरा  कया  है  ?

 शहूरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शी  :  दथा  ऐसा

 कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचा  राधीन  नहीं  है  ।

 सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  बजट  सहायता

 —

 3685.  शी  भ्ीबल्लभ  पाणिप्रही  :  दया  प्रधान  ससत्री  यह  बताते  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के वजट  सहायता  बोझ  को  कम  करने  के  लिए  सरकार  ने

 क्या-क्या  अल्पकालीन  और  दीधंकालीन  कदम  उठाए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  किया

 193



 लिखित  उत्तर  38  1992
 बन» कऊाशजपज  -+

 बया  सरकार  का  विचार  रूग्ण  सरकारी  उपक्रमों  को  पुनः  बालू  बरने  के  लिए  हक्विटी

 की  बिक्री  के  द्वारा  एकत्रित  धन  से  एक  सामाम्य  कोष  स्थापित  करने  का  और

 यदि  तो  तत्मंबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  सम्च्रो  पी०  के०  :  सरकारी  क्षेत्र  के  उपकृमों  को

 दी  जाने  वाली  बजटगत  सहाय्रता  का  बोझ  कम  करने  के  उद्दं ह्य  से  सरकार  द्वारा  उठाये  गये  प्रस्तावित

 कदमों  सरकारो  क्षत्र  के  उपक्रमों  द्वारा  खुले  बाजार  से  सीधे-सामान्य  शियर  पृ'जी  सरकारी

 क्षेत्र  के  उपक्रमों  द्वारा  बाण्ड  जारी  जनता  से  राह्षियां  जमा  करने  के  लिये

 अन्तर्राष्ट्रीय  वित्तीय  संस्थानों  स ेऋण  अधिकाधिक  आन्तरिक  संसाधन  थेंदा  करना  आदि

 धामिन्त

 ओर  जंश  कि  1992-93  के  बजट-भाषण  में  घोषणा  को  गई  सरकार

 199  2-9  +  में  राष्ट्रीय  नवीकरण  कोच  फो  संसाधन  प्रदान  करने  हेतु  1-00  करोड़  रुपये  के  सामान्य

 झैयरों  फी  और  बिक्री  करने  पर  विचार  करेगी  जिससे  सरकारी  क्षेत्र  के  उच्यमों  के
 पुनरूद्धा  र/पुन-

 स्थांपिन  से  प्रमावित  होने  वाले  कामगारों  के  हितों  की  देख-रेख  होगी  ।

 पामोलोन  को  कासाबाधारी

 ]
 3686.  श्री  सम्तोष  कुमार  गंगवार  |

 थ्रो  प्रभ  दयाल  कठेरिया
 श्री  रामकृष्ण  कुशलमारिया

 '
 :  क्‍या  प्रधान  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भी  बलराज  पाली  |

 क्या  पामोलोन  को  सुपर  वाजार  से  बाहर  कालाबाजारो  की  जा  रही

 यदि  ते  इस  पर  अकुश  लगाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  बया  कदम  उठाए  गए
 वर्ष  199,  के  दौरान  पामोलीन  की  कालाबाजारी  के  कितने  मामले  पकड़े  गए  ,

 दिल्लो'में  सुपर  बाजार  की  शाखाएं  खोलने  के  लिए  क्या  मानदण्ड  अपनाए  गए  और

 इस  समय  एक  महांने  में  सुपर  बाजार  में  पामोलीन  क्तिनी  वार  वितरण  किया  जा

 रहा  है  ?

 मागरिक  उपमोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्रालय  में  शाण्य  मंत्री

 कमालुद्दीन  :  :  दिल्‍ली  प्रशासन  और  सुपर  दिल्‍ली  ने  कहा  है  हि  उन्हें  सुपर
 बाजारों  से  बाहर  पामोलीन  की  चोर  बाजारी  के  संबंध  में  कोई  जानकारी  नहीं  है  ;

 प्रधन  नहीं  उठता  ।

 दिल्‍लो  प्रशासन  ने  है  कि  वर्ष  199!  के  दौरान  खाद्य  और  आपूर्त  विभाग  की

 प्रवतंन  शाखा  और  जमाखोरी  विरोधी  दिल्‍ली  पुलिप्त  के  अधिकारियों  ने  मंससं  ज्योति  बिस्कुट
 फंक्ट  ),  गुरुद्व/रा  नई  दिल्‍ली  के  व्यागार  परिध्षर  की  जांच  की  थी  जहां  300  कि०

 ग्रा०  पामोलीन  का  अनधिकत  सस्‍्टाक  पाया  गया  ।  दिल्‍ली  खाद्य  तेल  और

 1977  के  उपबधों  के  उल्लंघन  के  लिए  ओनिवास१री  में  एक  मामला  दर्ज  कराया

 गया  है  ।
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 28  1943  लिखित  उत्तर
 ee  _नन्‍त>ॉनण्ए+

 सुपर  दिल्‍ली  ने  दिल्ली  में  अपनी  शाखाएं  खोलते  समय  विभिन्‍न  जंप्ते

 उबित  स्थान  की  बाणिज्यिक  प्रत्याशित  प्‌  जी  ब्यय  और  समाज  के  कमजोर

 तबके  को  सेवा  प्रदान  करने  के  सामाजाथिक  उदहं श्य  को  ध्यान  में  रखा  है  ।

 (8)  इस  समय  सुपर  बाजार  में  पामोलीन  के  स्टाक  की  उपलब्धता  के  आधार  पर

 उपभोक्ताओं  को  इसकी  बिक्रो  का  काम  सभी  काये  दिवसों  को  घंटे  के  लंच  अवकाहा  से

 प्रतिदिव  पूर्बांहून  10.00  बजे  से  काका  के  बंद  होने  के  समय  तक  नियमित  रूप  के

 चलता  रहता  है  ।

 राजपत्रित  अधिकारियों  ओर  कमंजचारियों  के  विरद्ध  भ्रष्टाचार  के  आरोप

 3687.  भी  सतोष  कुमार  गंगवार
 रो  हरित  पाठक

 1991  के  दौरान  राजपत्रित  अधिकारियों  सहित  जिन  करमंचारियों  के  विरुद्ध

 बढ़ियों  तथा  भ्रष्टाचार  के  आरोपों  की  जांच  केन्द्रीय  जांच  व्यूरो  द्वारा  की  गई  है  उनकी  संर्या  कितनी

 ।
 :  बया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपਂ  करेंगे  कि  :

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 1991  के  दोरान  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  कितने  अधिकारियों  तथा  कमंचारियों  के

 विरूद्ध  कार्यवाही  करने  की  सिफारिश  की  है  मौर  कितने  मामले  न्यायालयों  में  भेजे  भौर

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कामिक  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  मार्गरेट  :  ($)
 तथा  1991  के  दौरान  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  न  1902  मामलों  की  जांच  की  जिनमें

 शामिल  435,  अधिकारियों  पर  गड़बड़ी  और  अष्टाचार  के  आरोप  थे  ।  इनमें  से  2802  राजपत्रित

 समर  के  थे  ।

 तथा  सूचना  निम्न  प्रकार  है  :--

 (i)  जिन  अधिकारियों  तथा  कर्मचारियों  के  विरूद्ध  केन्द्रीय  अन्वेषण  इ्यूरो  द्वारा  विभागीय

 कारंवाई  करने  की  सिफारिश  की  गई  है  उनकी  संरूणा  --1097

 (i:  जिन  अधिकारियों  के  विरूद्ध  मामलों  की  उप्युक्त  कारंवाई  के  लिए  भेजा  गया

 उनकी  संझगा  :--27 9

 (iii)  जिन  अधिकारियों  के  विरूद्ध  पर्याप्त  साक्ष्प  के  अभावत्र  में  मामने  समाप्त  किए  गए  य

 अन्यथा  निपटाए  गए  उनकी  संरुपा  :--397

 (7४)  विचारण  के  लिए  अदालतों  को  भेजे  गए  मामलों  की  संख्या  :--351  जिममें  <३37

 अधिकारी  शामिल  थे  ।

 माशत  कनांडा  औद्योगिक  सहयोग

 ]

 3688.  भीमती  वसुम्धरा  राजे  :  क्‍या  प्रधान  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  राजस्थान  में  कनाडा  के  सहयोग  से  उद्योग  स्थापित  करने  का  कोई  भ्रस्ताव

 सरकार  के  विद्वाराधीन  *
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 क्या  मारत-कनाडा  के  संयुक्त  दल  ने  राजस्थान  का  दौरा  किया  है  और  इस  प्रयोजनाथं

 स्थान  का  चयन  किया

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  जेਂ  :  विदेशी  सहयोग  के

 सोदनों  में  प्रायः  सहयोग  के  अधीन  स्थापित  की  जाने  वाली  परियोजनाओं  का  उल्लेख  नहीं  होता  है

 ओर  तदनूसार  किसी  विद्षिष्ट  स्थापना  स्थल  से  संबंधित  विदेशी  सह  घोग  अनु  पोदनों
 के  ब्यौरे  केन्द्र  में

 में  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।

 मंत्रालय  द्वारा  मारत-कनाडा  के  दल  का  राजस्थान  का  ऐसा  कोई  दौरा  प्रायोशित

 बहीं  किया  गया  है  ।

 और  प्रष्न  नहीं  उठता  ।

 बन  स्टेडड  के  रिफ्रक्ट्री  तथा  सिरेमिक  एककों  का  हस्तांतरण

 3789.  श्री  हाराधन  राय  :  बया  प्रधान  भन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 फजल  समिति  कीं  सिफारिशों  के  अनुरूप  बने  स्टंडड  कम्पनी  लिमिटेड  के  रिफ  कट्री  तथा

 सिरेमिक  एककों  की  इस्पात  मंत्रालय  को  हस्तांतरित  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 ओर

 फजल  समिति  की  पघिफारिशों  का  ब्योरा  क्या  है  !

 उद्योग  मंत्रातश्रय  में  राज्य  सन्त्रो  पो०  के०  यू  फजल  समिति  की  सिफारिश

 के  अनुसार  बने  स्टेण्डड  कंपनी  लिमिटेड  एस०  सी०  के  रिफ्रे  बटरी  और  सिरेमिक  एककों

 को  इस्पात  बिभाग  को  हस्तांतरित  किए  जाने  के  प्रस्ताव  को  उम  विभाग  ने  सहमति  नहीं  दी  है  ।

 फजल  समिति  ने  सिफारिश  की  थी  कि  बने  स्टेण्डड  कंपनी  लिमिटेड  के  रिफ्रक्टरी

 एककों  को  ह  जीनियरी  एककों  से  पृथक  करके  या  तो  बनें  स्टेण्डड  कंपनी  लिमिटेड  के  अधीन  सहायक

 कंपनी  बना  दी  जाए  अथवा  इस्पात  विभाग  के  अधीन  सरकारी  क्षत्र  के  उपक्रम  भारत  रिफ्रक्टरीज

 लिमिटेड  आर०  के  साथ  उनका  विकास  कर  दिया  जाए  ।

 बन  स्टेण्डड  फध्पनी  लिमिटेड  को  साभ/घाटा

 3690.  भी  हाराधन  राय  :  कया  प्रघान  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  मेंपर्स  वर्न  स्टेण्डड  कम्पनी  लिमिटेड  को  रिफ्र  क्ट्री

 और  सिरेमिक  डिविजनों  के  पुृथक-पुथक  ब्योरे  कितना  लाम  अथवा  घाटा

 रिफ्रक्ट्री  और  इ  जीनियरी  डिविजतों  में  घाटा  होने  के  क्या  कारण  और

 )  गत  तीन  वर्षों  में  अत्येक  वर्ष  विधिक  क  पर  मंसर्स  बनें  स्टेडड्ं

 कम्पवी  द्वारा  कुल  कितनी  धनराष्टि  खर्च  की  गई  !  ;
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 उद्योग  मंत्रालय  में  राक््य  मंत्री  पोः  के०  थु  :  बन  स्टंण्डड  कम्पनी  लिमिटेड

 के  इजीनियरी  और  रिफ्रक्ट्री  एकांशो  का  पिछले  तीन  वर्षो  में  हुए  लामाघांटे  का  ब्योरा  इस  प्रकार

 ््  रा

 (९०  लाखों  मे ं)
 1988-89  108  9-90  1990-91

 इजीनियरी  प्रभाग  (+)  107.00  (--)  218.38  (+)  241.57

 सुदूर  तट  प्रमाग  367.09  200.90  (+)  165.75

 आर  एण्ड  सी  प्रमाग

 सेलप  (+)  559.95  (+)  710.19  (+)  770.86

 अन्य  एकांश  (--)  729.94  (--)  888,79  (-  )  885.57

 (--  )  430.80  (--)  597.88  (--)  38.89*

 स्वैक्छिक  सेवा  निवृत्ति  योजना  और  वेतन  बक़ायों  के  मुगतान  को  छोड़कर  ।
 न  |

 में  बिगड़ वर्ष  1989-90  में  इजीनियरी  प्रमाग  को  घाटा  मुख्यतः  हावड़ा  कारखाने  में  बिग

 ज्ौद्योगिक  संबंधों  के  कारण  उठाना  पड़ा  ।  क्रपादेशों  की  आधारमृत  सुविधाओं  की  अपर्याप्तता

 के  कारण  सुदूर  तट  प्रमाग  को  घाटा  हुआ  ।  सेलम  को  छोड़कर  रिफ्रक्‍्ट्री  एकांशों  बेशी

 पुरानी  अप्रचलित  संयंत्र  और  मशीनरी  तथा  उनको  उत्पाद  में  क्रयादेश  की

 घाटे  के  मुख्य  कारण  हैं  ।

 पिछले  तीन
 वर्षों  में  छः  पे  अकाता:त  पनी  मकदमेबाजी  और  कानू

 हि
 पिछले  तीन  वर्षों  प्रत्येक  के  कम्पनी  मुकदमेबाजी  और/अथवा  कानूनी  खर्चों

 सर्प  चक्राउ  है  -
 पर  व्यय  की  गई  कुल  राशि  इस  प्रक

 (%०  लाखों  में  )

 1988-89.
 .

 198५-90  1990-91

 7.57  8.40  15.42

 मंसस  बन  स्टंडर्ड  कम्पनो  लिमिटेड  को  व्यवहायंता  रिपोर्ट

 3691.  श्री  हाराधन  राय  :  क्‍या  प्रधान  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बने  स्टेडड  कम्पर्न  लिमिटेड  की  रिफ्रवट्री  एण्ड  सिरेमिक  यूनिटों
 ने

 उसके

 करण  के  बाद  वकस  संख्या  2,  लांलकुये  ओर  दुर्गापुर  वक्‍्स  के  बारे  में  कमी  व्यव  हायंता  रिपोर्ट  प्रस्तुत

 की

 यदि  तो  विभिन्‍न  विशेषज्ञों  द्वारा  तेयार  की  हुई  अर्थक्षम  रिपोर्ट  उन्होंने  कितनी

 बार  प्रस्तुत  की

 क्‍या  कम्पनी  ने  कभी  यूनियन  के  साथ  इस  रिपोर्ट  पर  विचार-विमर्श  किया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?
 ।
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 =  -  तन--त  वनन-निनीनीनन  (a)  रिफिक्ट्री

 उद्योग  संत्रतलय  सें  राज्य  संत्रो  पी०  के०  :  से  रिफिक्ट्री  एण्ड

 सिरेमिक  एण्ड  वक्‍्स  रानीगंज  ने  दो  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  एक  रानीगंज  सं०  2

 और  दुर्गापुर  के  सम्बन्ध  में  मंसर्स  सुन्दर  कन्सस्टेट्स  द्वारा  तेयार  की  गई  तथा  मंसभ्  रिफ्रक्टरी

 स्पेशिलटीज  लिमिटेड  आसनसोल  द्वारा  तेयार  की  गई  ।  दूसरी  रिपोर्ट  केवल  रानीगंज  सं०  2

 कारखाने  के  बारे  में  ये  रिपोट  अभी  जनवरी  और  कफारलाना  के  दौरान  द्वी  प्राप्त  हुई  है

 ओर  इनकी  सूक्ष्म  संवीक्षा  की  जानी  है  ।

 फरोदाबाद  में  उबरक  कफारलाना

 ]
 ड़

 3692.  श्री  एस०एन०  बेकारिया  :  क्‍या  प्रधान  भन्‍्त्रो  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  फरीदाबाद  जिले  में  होडल  केमिकल  उवंरक  कारखाना  खोलने  का

 निर्णय  लिया

 यदि  तो  उसकी  अनुमानित  लागत  कया  और

 यह  कब  तक  स्थापित  कर  दिया  जाएगा  ?

 रसायन  ओर  उव्रक  भन्त्रालय  में  शाज्य  मन्त्री  बिम्ता  :  जी  नहीं  ।

 ओर  प्रश्न  गहीं  उठता  ।

 कृषि  प्रामीण  उच्चोग  के  लिए  योजना

 ]

 3693.  श्री  शरत्‌  खन्‍्द्र  पटनायक  :  कया  प्रधान  सन्‍्जो  यह  बताते  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार ने  देह  ग्रामीण  क्षत्रों  में  कृषि-प्रामीण  उद्योग  लगाने  हेतु  कोई  केन्द्रीय

 प्रायोजित  योजना  चलाई

 यदि  तो  इस  योजना  के  अन्तगंत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्यवार  कितना  विनियोजन

 किया

 कया  इस  योजना  का  कोई  पुनरीक्षण  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  भन्‍्त्रालय  में  रात्य  भन्‍त्री  पी०  जे०  तथापि

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  जो  योजनाएं  कार्यान्वित  की  जा  रही  थीं  वे

 गिक  रूप  से  पिछड़े  क्षंत्रों  क ेविकास  हथकरघों  तथा  हृस्तशिल्पों  के  संवर्धन  से  संबंधित  थीं  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 स्पूनतम  सलदूरी  अधिनियम  में  संशोधन

 3694.  श्री  परसराम  भारद्वाज

 भरी  बापू  हरि  चोरे  :  क्‍या  प्रभाग  सम्च्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 हो  थो०  देवराजन

 क्‍या  सरकार  का  न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम  में  संशोधन  करने  तथा  उपभोक्ता  मूल्य

 सूचकांक के अनुसार एक परिवततनीय मंहगाई मत्ता योजना सागू करने का विचार ओर
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है

 अम  सम्त्रालय  में  उप  मन्त्रो  पकन  सिंह  :  ओर
 न्यूनतम  मजदूरी

 1948  को  संध्ोधित  करने  संबंधी  प्रस्तावों  को  अमी  तक  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 है  ।  अधिनियम  के  संशोधित  हो  जाने  तक  राज्य  सरकारों  और  संघ  राज्य  क्षंत्र  प्रशासनों  से अखिल

 मारतीय  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  से  सम्बद्ध  परिवर्तंतीय  मंहंगाई  मत्तों  सहित  न्यूनतम  मजदूरी
 रित  करने  के  लिए  अनुरोध  किया  गया  था  ।

 खलीनी  मिट्टी  उद्योग  को  स्टोम  कोयला

 लिमुबाद
 |

 3695.  श्री  बी०  सिदनाल  :  क्‍या  कोयला  मन्नो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  ३

 क्‍या  उत्तरी  मारत  में  हाल  ही  में  स्टीम  कोयले  की  घटिया  किस्म  तथा  दोषपूर्ण  सप्लाई

 के  कारण  चीनी  मिट्टी  उद्योग  प्रभावित  हुआ

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 पर्याप्त  स्टीम  कोयले  की  आपूर्ति  के  लिए  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाए  गए  हैं/उष्यए

 जाने  का  विचार  और

 1991  में  गेर-वर्षा  के  मौसम  दौगाम  टस्‍्पादन  में  वद्धि  हेतु  खुले  मुहानों  की  खानों

 के  पास  खोली  गई  नई  चीनी  भिट॒टी  यूनिटों  की  संदया  वया  है

 कोयला  मन्च्रालय  में  उप  मन्त्री  एस०  थी०  न्‍्यामगोर  )  :  से  सरकार  द्वारा

 मिक्नता  के  क्षेत्रों  को  कोयले  के  संचलन  के  मामले  में  रेलवे  बंगनों  के  आवंटन  जिसमें

 ड:पात,  रेलवे  और  उवंरक  क्षेत्र  शामिल  तरजीही  दी  जा  रही  रेलवे  बंगनों  की  उपलब्धता  समित

 होने  के का रण  अन्ल  उपभोक्ताओं  जिम्तमें  सेरेमिक  उद्योग  शामिल  रेल  द्वारा  कोयले  +  संचलन  किए
 जाने  पर  प्रभाव  पड़ा  सरकार  द्वारा  कोयले  के  प्रंषण  और  उत्पादन  में  वृद्धि  किए  जाने  के  लिए  कदम

 उठाए  जा  रहे  हैं  ताकि  सभी  उपभोक्ताओं  जिमपें  सेरेमिक  उद्योग  के  उपमोक्‍्ता  भी  शामित्र  इसकी

 उपलब्धता  में  सुधार  किया  जा  सके  ।  सेरे।मिक  उद्योग  आमतोर  पर  कुछ  घुनिदा  मूमिगत  खानों  से  कोयले

 की  आपूर्ति  किए  जाने  पर  जोर  देता  है  जिनका  उत्पादन  कोयले  के  भंडारों  के  समापन  के  कारण  मांग

 में  हुई  बद्धि  के  अनुरूप  नहीं  बढ़ा  है
 ।  यदि  उद्योग  अन्य  स्रोतों  से  भी  कोयला  स्वीकार  करता  है  तो

 इसका  संतोषप्रदत्ता  स्तर'काफी  ऊंचा  हो  जाएगा  ।

 माननीय  सदस्य  का  संदर्भ  इस  संबंध  में  शायद  वर्ष  1५91  के  दौरान  दैश  में  स्वीकृत

 की  गई  ओपेनतकास्ट  खानों  से  है  ।  वर्ष  1990-91  तथा  1991-92  के  दौरान  सरकार  ने  देश में  4  नई

 बडी  ओपेनकास्ट  कोयला  ख्लान  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  दी  ।  ये  परियोजनाएं  स्वय  कोयला  कंपनियों

 द्वारा  स्वीकृत  की  गई  परियोजनाओं  के  अलावा  हैं  ।
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 कोयला  लाल  क्षेत्रों  में  निरक्षता

 3696,  श्री  शाम  लखन  सिंह  ,  _  .
 को  मानी  भट्टालाय॑  |

 :  कया  कोयला  मस्ती  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 ञ

 क्या  कोयला  क्षत्रों  में  निरक्षरता  की  दर  ऊचो

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  क्षेत्रवार  ब्यौरा  गया  और

 निरक्षरता  दूर  करने  के  लिए  सरकार  ने  पिछले  तीन  वर्षों  बे  दोरान  क्‍या  लक्ष्य

 रित  किए  हैं  और  इन्हें  किस  सीमा  तबः  प्राप्त  किया  है  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  थी  :  से  इस  सबंध  में  सूचना

 एकत्रित  की  जा  रही  है  और  इसे  समा  पटल  पर  रख  दिया

 रोहिनो  में  आवासोप  परिसंपत्तियों  के  लिए  निर्धारित  भूमि  दर

 3697.  क्री  शोह्न  लाल  :  कया  शहरी  विकास  भम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1987,  1958  और  1991  में  रोहिणी  में  आवासीय  परिसंपत्तियों  के  लिए  कितनी

 आरम्मिक  मूमि  दर  अधिसूचित  की  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  रोहिणी  में  आवासीय  परिसंपत्तियों  के लिए  वास्तव  में  कितना

 भमि  दर  निर्धारित  किया  गया  है  और  अधिसूजित  दर  निर्वारित  न  करते  के  कया  कारण  हैं  ?

 इाहरो  विकास  मंत्रालय  में  राह्य  मंत्री  :  तथा  दिल्‍ली

 विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  है  कि  1५87  ते  3।  1991  तक  की  अदधि  के

 दौरान  रिहायश्ञी  परिसम्पत्तियों  के  लिए  रोहिणी  में  नियत  तःरीख  2/-2-1988,  18-7-1889

 और  6-12-1990  के  परिपत्रों  के  तहत  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  अनुमोदन  से  यथा

 ot
 अश्रणी  87  से  ६४  से  अप्र  90)  से

 88  90  ५]
 या

 प्रति  वर्ग  मीटर  प्रति  वर्ग  मीटर  प्रति  वर्ग  मीटर

 ई०  डब्लू०  एस०  जनता  रु०  205/-  रु०  248/-  रु०  498/-

 एल०  आई०  जी०  रु०  273/-  २०  330/-  रु०  662/-

 एम०  आई०  जी०  रु०  410/-  रु०  496/-  रु०  996/-

 सेंट्रल  कोलफोल्डप  लि०  के  कोयला  उत्पादन  के  लक्ष्य

 3698,  भरी  राम  लक्षम  सिह  यादव

 |
 :  कया  कोयला  मंत्री  यह  बताने  कृपा

 करें
 !  iba!  क्र  गे

 प्रोਂ  अशोक  आतम्द  राव  देशमुख  हृ
 की  क्रपा  करें

 (©)  सेंट्रल  कोलफोल्ड्स  लि०  के  लिए  गत  तीन  वर्षों  के  दौराद  कोयला  उत्पादन  के  लिए  क्या

 लक्ष्य  चिश्चित  किए  गए  ये  ओर  ये  लक्ष्य  किस  सीमा  तक  प्राप्स  किए  गए
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 निर्धारित  लक्ष्य  पूरा  न  किए  जाने  के  क्‍या  कारण  और

 दस  संबंध  में  कौन  से  उपचारात्मक  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कोयला  मंत्रालय  में  उपमंत्रो  ऐस०  बी०  :  इस  संबंध  में  शायद
 माननोय  सदस्य  का  सन्दर्भ  कच्चे  कोयले  के  उत्पादन  लक्ष्यों  के  संबंध  में  पिछले  3  वर्षों  कै  दौरान

 हुए  कोयले  का  वास्तविक  उत्पादन  तथा  उत्पादन  लक्ष्यों  को  नीचे  दर्शाया  गया

 zo

 सेंट्रल  कोलफीरड्स  लि०

 य्ं  उत्पादन  लक्ष्य  वास्तविक  उत्पादन  प्रतिशतता  में  उपलब्धि

 “7  28.00
 28.07  400.25

 398  9-90  28.00  28.61  102,18

 1990-91  29.17  30.05  103.02
 तीन  राम»  9»  कम»  कम  मनन  नमन  मम  मकान

 ओर  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सिगरेनोी  कोयला  ख्ानों  से  कोयला  अन्यत्र  भाना

 ]
 3699.  श्री  शोमनाद्रीश्वर  राव  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कत्रा  तम्बाकू  की  फसल  और  चालू  फसल  के  दौरान  कृष्णा  जिले  में  तम्बाकू
 उत्पादकों  के  पाप्त  सिगरेनी  कोयला  खानों  से  तम्बाकु  संसाधित  करने  हेतु  अपेक्षित  फोयला  नहीं  पहुंच
 पा  रहा  यदि  तो  क्या  इस  बारे  में  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  क्या  इस  कोयला  घोटाले  की  पूरी  जांच  कराई  गई

 यदि  तो  इसका  क्‍या  निष्कर्ष  रहा  और  इस  बारे  में  क्या  कारंवाई  की  गई  और

 यांद  तो  इसके  काश  कारण  हैं  ?

 कोयला  मन्त्रालय  में  उप  ससत्रो  एस»  थी०  :  से  सि०  को०  कं

 लि०  तम्बाकू  बोर्ड  गंत्तूर  के  परामर्णो  के  अनुसार  तम्बाकू  के  पकाई  के  लिए  प्रत्येक  वर्ष  कोयले  को

 आन्ध्र  प्रदेश  राज्य  व्यापार  निगम  और  तम्बाकू  बोर्ड  आनन्‍्प्र  प्रदेश  के  विभिन्‍न  जिलों  में

 तम्बाकू  का  उत्पाढन  करने  वाले  ल्लोगों  में  आगे  वितरण  के  लिए  कर  रहा  तम्बाकू  उत्पादकों  को

 कोयले  की  आपूर्ति  संबंधी  योजनाओं  को  अन्तिम  हूुप  दिए  जाने  के  लिए  दिनांक  की आपूर्ति  को

 सम्पन्न  बेठक  में  लिए  गए  निर्णय  के  अनुमार  कृष्णा  जिले  के  उत्पादकों  को  कोयले  की  आपूर्ति  ए०पी०

 एस०  टी०  सी०  के  जारए  की  जाती  सि०  को०  कं०  लि०  ने  यह  सूचित  किया  है  कि  कृष्णा  जिले

 के  तम्बाकु  उत्पादकों  की  कोयले  की  बसाकि  वर्ष  इतनी ही  के  लिए  ए०  पी०  एस०

 टी०  सी०  द्वारा  कर दी  टन  का  प्रक्षेपण  किया  गया  और  इतनी  ही  मात्रा  ए०  पी०  एस०  टी०

 सी०  को  भापूर्ति  कर  दी  गई  है  ।  ए०  पी०  एस०  टी०  सी०  ने  इस  कोयले  के  उठाम  का  कार्य  दिनाक

 पूरा कर  से  कोटागृडम  से  सड़क  द्वारा  शुरू  क्रिया  है  और  उठान  का  कार्य  दिनांक  6-3-92  तक

 पूरा  कर  लिया  गया  यदि  इस  संबंध  में  कोई  विधिष्ठ  शिकायतें  अथवा  परेशानी  हो  तो  उन्हेँ
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 पा  लज््पपप

 सि०  को०  कं०  सि०  के  नोटिस  में  उपयुक्त  कारंबाई  के  लिए  लाया  जा  सकता  है  ।

 विजयवाड़ा  तापोय  विद्युत  स्टेसन  के  लिए  फोयले  की  सप्लाई

 3700.  भरी  थो०  झोमनसाड़रोहबर  राव  बाड्ड़े  :  कया  कोयला  भम्जो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 विजयवाड़ा  तापीय  विद्युत  स्टेष्ान  द्वारा  की  गई  कोयले  की  मांग  पूरी  करने

 में  ममफल  रही  है  जबकि  उसने  बंगनों  की  सप्लाई  के  लिए  धनराह्टि  भी  दे  दी

 कपा  विजय  तापीय  विद्युत  स्टेशन  पहुंचने  वाला  कोयला  केरल  के  तापीय  स्टेशन

 पहुंच  गया

 इसके  क्‍या  कारण  और

 सिंगरेनी  कोयला  खानों  से  तापीय  विद्युत  स्टेशन  को  कोयले  कौ  पर्याप्त

 सप्लाई  समय  से  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 को  यला  संत्रालय  सें  उपमंत्रो  एस०  बौ०  !  नहीं  ।  रेलवे  मन्त्रालय

 ने  यह  सूचित  किया  है  कि  उन्होंने  1991  से  1992  की  अ्रवधि  के  दौरान

 बाड़ा  तापीय  ग्रृह  को  प्रतिदिन  संयोजित  203  बाक्मों  की  तुलना  में  प्रतिदिन  भौसतन  183  कोयले  के

 बाक्ष्सों  की  आपूर्ति  को  जोकि  90%  से  ऋधिक  की  संतोषप्रदत्ता  को  दर्शाता  है  ।

 नहीं  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 ia)  विजयवाड़ा  तापीय  विद्युत  ग्रृह  को  कोयले  की  स्थायी  संयोजन  समिति  द्वारा

 निर्घारित  कोयले  की  मात्रा  के  पनुगार  संयोजित  कोयला  कंपनियों  द्वारा  की  जाती  इस  विद्वत  गृह

 को  आपूर्ति  किए  कोयले  क॑  काये  पर  निरन्तर  निगरानी  रखी  जाती  है  और  समय  से  तथा  उपयुक्त
 झूप  से  कोयले  को  आपूर्ति  का  सुतिद्चय  करने  के  जब  कभी  आवश्यक  सुघासत्मक  कारंवाई

 की  है  ।

 आषधों  के  लिए  विक्रय  एजेंसियां

 3:0  ,  भरी  के०  पी०  रेडयया  यादव  :  बया  प्रधान  मग्जो  यह  बताने  की  कृपा  करेये  कि  :

 सावंजनिक  क्षत्र  के  उपक्रमों  द्वारा  नि्नित  औषधों  के  लिए  एकमात्र  विक्रय  एजेंसियों  के

 आवंटन  हेतु  रखी  गई  छर्ते  क्या  और

 1990-91  तथा  1991-92  के  दौरान  आबंटित  की  गई  एजेंसियों  की  संख्या  कितनी

 है  और  बाजार  में  त्रौषधों  की  बढ़ी  हुई  लागत  पर  इसका  क्‍या  प्रभाव  पड़ा  है  ?

 रसायन  ओर  उदंरक  सम्त्रालय  में  रास्य  मनन्‍्जो  बिम्ता  :  ओऔषध  निर्माण

 में  लगे  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम-इण्डियन  ढड्रग्ध  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  हिन्दुस्तान  एटिवायोटिक्स
 बंगाल  वेमिकल्स  एण्ड  फ़र्मास्युटिकल्स  बंगाल  इम्युनिटी  लि०  और  स्थिम  स्टेनिस्ट्रीट

 फामस्युटिकल्स  लि०  उनके  द्वारा  निर्मित  औषधों  के  लिए  एकमात्र  बिक्री  एजेंट  नियुक्त  नहीं
 हर  करते  हैं  ।  वि

 प्रइन  ही  नहीं
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 लंगने£ਂ  बाहर  के  रूप  में  श्रोद्चोपिक  जिलों
 का

 विकास

 3702.  डा०  लाल  बहादुर  रावल  कया  हाहरो  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 क्‍या  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  के  बड़े  और  भोद्योगिक  जिलों  को  मंगरंटਂ

 हाहर  के  रूप  में  विकसित  करने  के  लिए  चुना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 चुने  गये  जिलों  को  मंगतटਂ  हाहर  के  तौर  पर  कब  तक  विकसित  किये  जाने

 की  सम्भावना  है  ?

 इाहरी  विकास  मम्त्रालय  में  राज्य  मत्री  एम०  :  (१),  तथा

 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  बोर्ड  ने  राज्य  सरकार  के  परामझ्ें  से  बरेली  नगर  का  क्षेत्रीय

 2001,  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षत्र  के  अन्तर्गत  सम-सुविधा  सम्पन्त  क्षेत्र  में  रूप  में

 चयन  किया  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  के  अन्तगंत  सम-सुविधा  सम्पन्न  मंगनेट

 क्षेत्रों  का विकास  ससाधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्म॑र  करते  हुए  दीर्घावधि  लक्ष्य  के  रूप  में  किया

 तथा  इसके  लिए  कोई  निश्चित  समय-सीमा  इंगित  नहीं  का  जा  सकती  ।

 झग्गी  झोंपड़ी  कालोनियों  का  पुनर्वास

 3703.  डा०  लाल  बहादुर  रावल  :  बया  शहरो  विकास  भम्प्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 उत्तर  दिल्‍ली  में  कुल  कितनी  भुग्गी-झोंपड़ी  कालोनियां

 क्या  सरकार  का  उक्त  कालोनियों  के  लोगों  का
 पुर्नावास  करने  के  लिए  फ्लेट-मूलंड

 माबंटित  करने  का  विचार

 यदि  तो  कब

 क्‍या  सरकार  का  मंगोलपुरी  की  शुग्गी-झोंपड़ी  कालोनी  को  अन्यत्र  ले  जाने  का  विचार

 और

 (४)  यदि  तो  उक्त  प्रस्ताव  कब  तक  कार्थान्वित  किए  जाने  की  सम्मावना  है  ?

 दाहरो  विकास  मन्त्रालय  सें  राज्य  एस०  :  इस  संबंध  में  हाल  ही  में

 कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  है  ।

 वलंमान  नीति  के  अनुसार  केवल  उन  पात्र  झुग्गी-झोंपड़ी  समहों  को  शिफ्ट  करके  पुन
 स्थापित  करने  पर  विचार  किया  जाता  है  जहाँ  मू-स्वामित्व  एजे  त्ियों  को  परियोजना  के  प्रयोजन  के

 लिए  मूमि  की  आबब्यकता  पड़ती  है  4

 यह  कार्य  मू-स्वामित्व  एजेन्सियों  का  है  कि  वे  अपनी  मूमि  से  श्षग्गी-झोंपड़ियों  को  शिफ्ट

 करने  की  समय-सीमा  के  बारे  में  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  को  बतायें  ।

 तथा  (३)  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  हैਂ  दया  समा  पटल  पर  रख  दी
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 लिखित;उतर  18  1992

 केरल  के  अनुसूचित  जातियों/अमुसूचित  जनजातियों  बहुल  क्षेत्रों  को  पेपलल  को  सप्लाई

 3704.  श्रीमती  शुझीला  गोपालन

 श्री  वी०  एस०  विजयराधबन
 शो  कोडीकुम्नील  सुरेश
 शो  टो०  जे०  अंजलोम
 थी  के०  सुरलोधरन
 प्रोਂ  के०  वी०  थामस
 भरी  पी ०सी ०  थामस

 +  क्‍या  प्रधान  मग्जी  यह  बताने  की  क्लपा

 करेंगे  कि  :

 केरल  को  उन  पेयजल  परियोजनानों  का  ब्यौरा  कया  है  जो  केन्द्रीय  सरकार  की  स्वीकृति

 के  लिए  लंबित  पड़ी

 (a)  इनमें  से
 कितनी  परियोजनाएं  अनुसूचित  जातिग्रों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए

 इनमें  से  प्रत्येक  परियोजना  के  संबंध  में  क्या  का्यवाहं  को  गई  है  अथवा  करने  का

 विचार  भौर

 वर्ष  7992-93  के  दौराब  केरल  को  विभिम्न  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  लिए

 क़मबार  कितनी  राशि  आवंटित  करने  का  विचार  है  ?

 फ़मौथ  विकाप्त  प्ंजासप  में  राज्य  जंत्रो  उत्तममाई  एच०  :  व

 1991  में  27-17  करोड़  रुपये  को  अमुमानित  लागत  वाली  11  ग्रामोण  जल  सप्लाई

 योजनाएं  प्राप्त  हुई  डनकी  जांच  की  गई  थी  और  1991  में  राज्य  सरकार  से  कुछक

 क्फ्चछी  करण  धेजने  का  अनुरोध  किया  गया  था  जिसकी  अभी  तक  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 फैरल  वा  अन्य  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  को  :992-93  के  लिए  विभिम्व  ग्रामीण

 दिख्यस  कार्षक्रमों  हेतु  निधियों  के  आबटनों  को  अमी  शन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 सम्पदा  कार्यालय  के  रिकार्ड

 3705.  श्री  गुगदास  क्ामत  :  क्या  झाहरी  विकास  मस्न्नी  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  क्‍या  सम्पदा  कार्यालय  के  कुछ  रिकार्ड  वध्ट  कर  दिये  गये

 यदि  तो  तत्संबधी  ब्यौरा  क्‍या

 बया  ऐसे  रिकार्डों  की  अतिरिक्‍त  प्रतियां  उप्ब्ध  ओर

 यदि  तो  में  इन  रिकार्ड  को  सुरक्षित  रखने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये

 थये  हैं  ?

 धाहरी  विकास  मन्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  एम  :  तथा

 लाइसेंस  घुल्क  के  निर्धारण  ओर  वसूली  से  संबंधित  कुछ  रिकाई  हाल  ही  में  बन्दरों  द्वारा  फाड़  दिये

 बये  ये  अथवा  क्षतिग्रस्त  कर  दिये  गये  थे  किन्तु  अन्य  उपलब्ध  दस्तावेजों  की  सहायता  से  ये  रिकार्ड

 बवाये  जा  सकते  न
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 आर  आांजतां  आम वी अल  मीनीलीलकक नी  अकबर

 कुछ  कमरों  जहां  आवश्यक  लिडकियों  की  मरम्मत  करने  और  तारों  की  जाली

 जगाने  संबंधी  कार्यवाही  कर  दी  इसके  कमंचारियों  को  कार्यालय  छोड़ने  से  पूर्व  खिड़को

 बन्द  करने  तथा  दरवाजों  की  तालाबन्दी  सुनिश्चित  करने  के  निर्देश  दिये  गये  हैं  ।

 सारत  हैवी  इलेकिट्रकल्स  लिमिटेड  के  अधिकारियों  के  विरुद्ध  भ्रष्टाथार  के  कथित  आरोप

 ]

 3706.  श्री  राजेल  अग्निहोशी  :  क्या  प्रधान  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मारत  हैवी  इले  क्ट्रिकल्स  लिमिटेड  के  अनेक  वरिष्ठ  अधिकारियों  के  कथित

 चार  में  शामिल  पाये  जाने  के  कुछ  मामले  केन्द्रीय  सरकार  के  विचाराधीन  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  बया

 य्ष  1990-91  के  दौरान  कितने  मामले  निपटाये  गये  हैं  तथा  कितने  अधिकारियों  को

 दण्डित  किया  गया  और

 सरकार  का  बाकी  मायलों  को  कब  तक  निपटा  देने  का  विचार  है  7

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पी०  के०  थ्‌  :  से  पर  महाप्रवन्धक  और

 उससे  ऊपर  के  रेंक  के  एक  वरिष्ठ  अधिकारी  का  केवल  ऐसा  है  जिसकी  1990  से

 जांच  की  जा  रही  इग  मामले  को  6  महीने  में  निपटा  दिए  जाने  की  सम्मावना  है  ।

 मई  सावजनिक  वितरण  ५णाली

 3707.  प्रो  रासा  सिह  रावत  :  कया  प्रधान  भन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किए  जाने  में  क्या  मानदण्ड  अपनाए  गए  हैं  जहां  नई  सावंजनिक न

 ई  है  और  उनकी  राज्यवार  संरुधा  कितर्नी

 उन  ब्लाकों  का  च०

 वितरण  प्रणाली  कार्यान्वित  की  ग

 पुरानी  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  से  यह  नई  प्रणाली  किस  प्रकार  मिन्‍न

 गई

 सावेजनिक  वितरण  प्रणाली  के  भम्तगंत  उपलब्ध  कराए  जाने  वाले  खाद्य  पदार्थों  तथा

 अन्य  वस्तुओं  को  अनुपलब्धता  के  ब्या  कारण  थोर

 (४)  इस  संबंध  में  लाध  मन्त्रियो  के  सम्मेलन  में  ६ई  चर्चा  के  क्या  परिणाम  निकले  है  ?

 सलागरिक  उपभोक्ता  सामले  ओर  सावंजनिक  वितरण  में  राज्य  मन्‍्त्री

 कमालुद्दोत  :  और  केन्द्रेय  सरकार  ने  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  प्रसार  के

 काये  में  बेहतरी  लाने  क  प्रस्तायों  को  कार्यान्वित  करते  के  लिए  राज्य  सरकानों  और  संघ  राज्य  क्षंत्र

 प्रशासनों  के
 साथ  पराम्श  करके  क्षेत्र  विधिष्ट  जंसे  मसस्थल  विकास  सूखा

 सम्मावत  क्षत्र  समेकित  आदिवासी  विक्रास  परियोजना  और  कुछ  निदिष्ट  पव॑तीय  क्षेत्रों  के

 तहत  आने  वाले  ब्लाकों  की  पहचान  की  है  ।  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  से  अनुरोध

 देश  में  राज्यवार  कितने  ब्लाकों  में  नई  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  कार्यान्बित  की



 लिखित  उत्तर  1993  |

 किया  गया  है  कि  थे  जहां  मी  आवश्यक  हो  अतिरिक्त  उच्चित  दर  दुकानें  उन  लोगों  को  राशन

 कार्ड  जारी  करें  जिन्हें  अब  तक  राशन  कार्ड  जारो  नहीं  किए  गए  जाली  यूनिटों/कार्डों  को  शमाप्स

 करें  और  अभिज्ञात  ब्लाकों  में  उचित  दर  दुकानों  तक  सार्बजतिक  वितरण  प्रणाली  को  वस्तुओं  की

 सुपुर्दंगी  को  प्रणाली  को  मजबूत  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  से  यह
 भी  अनुरोध  किया  गया  है

 कि  वे  उपभोक्ताओं  को  शामिल  करके  उचित  दर  दुकानों/ग्रामीण  स्तरों  सहित  विभिन्‍न  स्तरों  पर

 सतकंता  समितियां  गठित  करें  ।  हालांकि  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  सर्वब्यापी  स्वरूप  की  है  और

 इसमें  आय  अथवा  वब्ययसाय  के  आधार  पर  सलाम  भोगियों  में  भेद  नहीं  किया  जाता  फिर  भी  यह
 शात  क्षत्रों  जहां  आबादी  का  कमजोर  वर्ग  रहता  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  प्रसार  कार्य

 में  बेहतरी  लाने  हेतु  उठाया  गया  एक  कदम  है  ।

 एक  विवरण  संलग्न  जिसमें  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  द्वारा  सम्पुष्ट
 जनिक  वितरण  प्रणाली  ५)  कार्यानवत  करने  के  लिए  यथा  अभिज्ञात  ब्लाकों  की  संख्या  दी  गई  है  ।

 राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  सावंजनिक

 वितरण  प्रणाली  के  तहत  वितरण  हेतु  राज्य  को  किए  गए  सामान्य  आबंटन  में  से  इन  अभिज्ञात  क्षेत्रों

 के  लिए  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  की  वस्तुओं  का  आबंटन  निर्घा  रेत  सावंजनिक  वितरण

 प्रणाली  की  वस्तुओं  का  भाबंटन  अनुपुरक  स्वकूप  का  होता  है  ओ  इसका  उहंश्य  समूची  आवश्यकता

 को  पूरा  करना  नहीं  होता  है  ।

 (३४)  अगस्त  और  1991  में  राज्य  खाद्य  मन्त्रियों  के  साथ  हुई  बंटकों  में  राज्य

 सरकारों  ने  इस  कार्यक्रम  के  प्रति  समर्थन  थ्यक्त  किया  ।
 ह

 विवरण

 राज्य  सरकारों/संघ  राज्यों  क्षत्र  प्रशा  द्वारा  सम्पुष्ट  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को

 कार्यान्वित  करने  के  लिए  अभिज्ञात  ब्लाकों  की  राज्य-वार  संख्या

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  ब्लाकों  की  संख्या

 आंध  प्रदेश  120

 अरुणाचल  प्रदेश  48

 वेश  69

 बिहार  156

 गोवा
 ््ा

 गुजरात
 84

 हरियाणा
 44

 हिमाचल  प्रदेश  7

 जम्मू  व  कश्मीर  2४

 कर्नाटक  94

 केरल  21

 मध्य  प्रदेश  201

 महाराष्ट्र
 '  114

 206
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 ]  2

 मणिपुर
 22

 मेघालय  30

 मिजोरम  20

 नागालैंड  28

 उड़ीसा  143

 पंजाब
 ््

 राजस्थान  122

 सिक्किम  4

 तमिलनाडु
 “6

 त्रिपुरा
 18

 उत्तर  प्रदेश  145

 पश्चिम  बंगाल  128

 अंडमान  व  निकोबार  द्वीप  समूह  2

 चंडीगढ़
 —

 दादरा  व  नगर  हवेली

 दमन  व  दीव

 दिल्ली
 लि

 लक्षद्वीप  5

 पांडिचेरी
 _

 मध्र  प्रदेश  ने  पुष्टि  की  है  कि  मण्डलों  के  तुल्य  मृतपूर्व  जिनकी  पहचान  की  गई  है
 केवल  120  सिक्किम  में  जिलों  को  ब्लाक  के  तुल्य  मान  लिया  गया  है  ।

 हु

 राज्य  सरकारों  द्वारा  संसाधनों  का  दोहन

 ]

 3708.  श्री  विजय  नवल  पाटील  ;  क्‍या  योजना  ओर  कार्यक्रम  क्रियान्वयन  सन्‍ज्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 '  क्या  केन्द्र  सरकार  विकास  योजनाओं  के  लिए  राज्य  सरकारों  द्वारा  संसाधनों  के  दोहन
 की  जांच  करती

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  त्रिकास  योजनाओं  हेतु  पर्पाप्त  संसाधन  दोहन
 में  कौन-कौन  से  राज्य  सफल  नहीं  और

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  उन  राज्यों  के  विरुद्ध  क््या  कार्यत्राही  करने  का  विचार  है  ?

 योजना  ओर  कार्यक्रम  क्रिया|म्वयन  मन्त्रालय  में  राज्य  मगत्री  हंसराज  :

 हां  ।  हे
 पिछले  तीन  वर्षों

 के  दौरान  अधिकांश  राज्यों  ने  योजनाओं  के  लिए  प्रस्तावित/वचनबद्ध
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 स्तर  पर  अतिरिक्‍त  संसाधन  नहीं  जुटाए  विशेष  श्र णी  राज्यों  के  मामले  में  जुटाए  गए  अतिरिक्त

 संसाधनों  पर  योजना  के  वित्त-पोषण  के  लिए  विचार  नहीं  किया  गया  था  क्योंकि  हन्हें  चालू  राजस्व

 से  ऋणात्मक  संतुलन  के  सुधार  के  लिए  छोड़  दिया  गया  था  ।

 जिन  राज्यों  का  वास्तविक  संसाधन  जुटाव  प्रस्तावित  स्तरों  तथा  इस  प्रकार  कुल
 संसाधनों  से  कम  उनके  मामले  में  परिव्ययों  को  संशोधित  करके  अनुमोदित  परिव्यय  की  तुलना  में

 कम  किया  गया  इसके  योजना  आयोग  द्वारा  अनुमोदित  सभोधित  परिश्ययों  के  लिए

 निर्दिष्ट  किये  गये  क्षत्रों  के  व्यय  में  कमी  के  मामले  में  केन्द्रय  सहायता  में  कटोती  की  जाती

 हरदक्षंत  के  दूसरे  चंगल  के  लिए  योजना

 3709.  श्री  मत्यस्भय  लायक  :  क्या  योजना  ओर  कार्यक्रम  क्रियान्वयन  मम्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करंगे  कि  ।

 क्‍या  योजना  आयोग  ने  दूरदक्षेत  के  लिए  दूसरा  राष्ट्रीय  चेनल  स्थापित  करने  के  लिए

 मल्टी  मिलियन  योजना  मंजूर  की

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 यह  योजना  कब  तक  मंजूर  होगी  ?

 योजना  ओर  कार्यक्रम  क्रियान्वयन  मन्जालय  में  राज्य  भन्‍्त्रो  :  से  यह

 स्कीम  सूचना  एवं  प्रसारण  मन्‍्त्री  द्वारा  आठवीं  पंचवर्षीय  1992-97  में  क्रियान्वयन  के  लिए

 प्रस्तावित  स्‍कीमों  में  से  है  । योजना  आयोग  इससे  सिद्धान्ततः  सहमत  हैं  |  फिर  भी  इसके  ब्यौरे  आयोग

 को  अमी  तक  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  और  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  इसे  शानिल  किया  योजना  के

 लिए  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  ही  निर्मेर  जिसे  अमी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  !

 सायंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  आटे  के  थंलों  को  घिक्ो

 3710.  डा०  सी०  सिलवेरा ७  ७  *  ब्य  मंत्री  नै  कुंप  रंगे  न्षि
 झी  ताराचन्द  खंडे  लवाल  |

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  राशन  का्डंघारियों

 को  एगमाक  आटा  बेचने  का

 यदि  तो  10  किलोप्राम  के  थेले  का  मुल्य  कितना  तय  किया  गया

 क्या  उन्हीं  थंलों  को  अन्य  प्राधिकृत  एजेंसियों  के  माध्यम  से  विभिन्‍त  दरों  पर  भी  बेचने

 का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्या  है  और  दरों  के  अन्तर  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 मायरिक  उपभोक्ता  सामले  और  सार्वजनिक  वितरण  भस्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 कमासुद्दीत  :  से  केंद्रीय  सरकार  उचित  दर  की  दुकानों  के  माध्यम  से  उपभोक्ताओं

 में  वितरण  के  लिए  गेहूं  आबंटित  करती  है  ॥  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  उपभोक्ताओं  में  उनकी  गेहूं  की

 हकदारी  के  कोटे  के  श्रति  वितरण  करने  के  लिए  गेहूं  के  इन  आबंटनों  की  क्रुछ  मात्रा  को  आटे  में

 बदलने  के  प्रबन्ध  किए  आटे  का  अन्तिम  खुदरा  मूल्य  राज्य  सरकारों  द्वारा  नियत  किया

 है  ।
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 दिल्‍ली  प्रशासन  ने  सावंजनिकू  वितरण  प्रणाली  के  गेहूं  की  छुछ  मात्रा  को  अनष्ठने  आटे  हें

 गेहूं  की  हकदारी  क॑  प्रति  38  र०  प्रति बदलते  कं  प्रबन्ध  किये  ये  अटटा  उपभोक्ताओं  को  उनको

 थली  को  दर  से  10  कि०पग्रा०  कीं  उपभोक्‍ता  थैलियों  में  वितरित  बिया  जाता  उपभोक्ता  प्रति

 महीने  एग़मार्क  आटे  की  एक  थैली  लेने  के  हकदार  अन्य  जंसे  सुपर  दिल्‍ली

 कंन्द्रीय  दिल्‍ली  राज्य  नागरिक  आपूर्ति  निगम  तथा  दिल्‍ली  उपमोक्‍्ता  सहकारी  थो+

 भण्डार  लि०  भी  10  कि०पग्रा०  की  उपभोक्ता  थेलयों  में  आटा  बेचते  जिनकी  प्रति  10  कि०पग्रा०

 की  थंली  का  मूल्य  48.50  रु०  ये  एजेन्सियां  गेहूं  को  अपनी  आवश्यकता  को  भारतीय  खादन्च

 निगम  द्वारा  की  जाने  वाली  गेहूं  की  खुलो  बिक्री  के  तहत  प्राप्त  करती  जिसके  मूल्य  सावंजनिक

 वितरण  प्रणाली  के  निगम  मूल्यों  से  अधिक  अतः  इन  एजेंसियों  द्वारा  बेचे  जाने  वाले  आटे  के

 मूल्यों  में  अन्तर

 आटे  को  थंलियों  की  उपलब्धता

 3711.  श्री  गुरदास  कामत  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राजधानी  में  आटे  की  थंलियां  खुले  बाजार  में  उपलब्ध  नहीं

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठा  रही  है  ?

 नागरिक  उपभोक्ता  मासले  ओर  साथंजनिक  वितरण  मन्त्रालय  में  राज्य  भन्‍्त्रो

 कमालुद्दीन  अहमद  )  :  और  राजघानी  में  आटे  की  थैलियों  की  कमी  के  बारे  में  कोई

 सूचना  नहीं  है  ।  सुपर  केन्द्रीय  मण्डार  दिल्‍ली  राज्य  नागरिक  आपूर्ति  निगम

 राजधानी  में  उयमोक्‍ताओों  को  10  कि०ग्र।०  की  थेलियों  में  आटा  का  बेचते  हैँ  ।  इसके

 मतिरिक्त  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  उचित  दर  दुकानों  के  जरिए  उपमोक्ताओं  को  उनके  गेहूं  के  कोटे  की

 हकदारी  के  प्रति  वितरण  हेतु  92  में  4  लाख  बोरी  अवछना  आटा  सप्लाई  किया  आटे

 को  बिक्री  में  लगे  अभिकरण  आपूर्ति  की  स्थिति  को  परिवीक्षा  करते  रहे  हैं  ।

 अमल  भकक्षम  पर  विक्रय  मूल्य  अकित  करना

 3712.  भी  मबल  किशोर  राय  :  क्या  प्रधान  भनन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  राष्ट्रीय  डेयरी  विक्रास  बोर्ड  अमूल  मक्खन  के  पंकटों  पर  विक्रय  मूल्य  अंकित  किए

 बिना  ही  इसका  विपणन  कर  रहा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इन  पेक़टों  पर  विक्रय  मूल्य  अंकन  सुनिश्चित  करने  हेतु  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  ओर  सार्वजनिक  वितरण  भम्त्रालय  में  राज्य  भमतन्ी
 मानक  में  रखी कमासुद्दीय  :  ,  और  बाट  सथा  माप  मानक

 1977  के  तहत  सक्‍खन  के  गेर-डिब्बाबन्द  परकों  पर  विक्रय  मूल्य  संबंधी  घोषणा  करना  अपेक्षित

 नहीं  है  ।  ह
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 प्रशासनिक  सेवाओं  के  क्ष  त्र  में  मारत-चोन  सहयोग

 3713.  श्री  साइमन  क्‍या  प्रधान  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  और  चीन  प्रशासनिक  सेवाओं  और  प्रवन्धन  के  क्षंत्र  में  सहयोग  करने  को

 सहमत  हो  गए  और

 यदि  तो  तत्संबंधों  ब्यौरा  क्या  और

 उस  पर  कया  अनुवर्ती  कारंबाई  की  गई  है  ?

 कारमिक  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मार्गरेट  :

 हां  ।

 और  भारत  सरकार  के  लोक  शिकायत  और  पेंशन  राज्य  मन्त्री  तथा

 चीन  लोफ  गणराज्य  के  कामिक  मन्त्रालय  में  कार्यकारी  उप  मन्त्री  द्वारा  पेईचिंग  में  21

 1992  2  को  एक  समझौता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  किए  गये  ।  इस  समझौता  शापन  का  उहं  श्य  दोनों  देशों

 के  बीच  मिविल  कार्मिक  प्रबन्ध  और  लोक  प्रशासन  क  क्षत्र  में  सहयोग  के

 प्रदान  को  बढ़ावा  देना  इसमें  मोटे-तौर  पर  सहयोग  के  निम्त  स्वरूप  शामिल  किए  गए  हैं  :

 व्यावसायिक  अध्ययन  दोरों  का  आदान-प्रदान  ।

 सिविल  सेवाओं  का्िक  प्रबन्ध  तथा  लोक  प्रशासन  के  विषयों  पर  व्यासत््यान  देने  तथा

 उनका  तुलनात्मक  अध्ययन  करने  के  लिए  सिविल  कामिक  प्रबन्ध  और  लोक

 प्रशासन  के  क्षेत्र  में  विशेषज्ञों  का  आदान  प्रदान  ।

 दोनों  देशों  की  सिविल  सेवा  प्रशिक्षण  संस्थाओं  के  बीच  सहयोग  स्थापित  करना  |

 प्रास्नंगिक  सामग्री  का  आदान-प्रदान  ।

 समझौता  शापन  ऐसे  अन्य  सहयोग  को-शामिल  करने  को  भी  थ्यवस्था  है  जिसे

 आपसी  सहमति  द्वारा  तय  किया  गया  हो  ।  आरम्म  में  यह  समझौता  ज्ञापन  तीन  वर्ष

 की  अवधि  के  लिए  वेघ  जब  तक  दोनों  पक्षकारों  में  से  कोई  भी  पक्ष  कार  इसके

 प्तमाप्त  होन  की  अवधि  से  कम  से  कम  माह  पहले  इस  समझौता  ज्ञापन  को  संशोधित

 अथवा  समाप्त  करने  को  अपनी  मंशा  अधिसूचित  नहीं  करता  ।

 बाजार  से  लिए  गए  ऋण  का  क्र्माटक  को  आवंटन

 3714.  शी  ओस्कार  फर्माम्डीस  :  वया  शोखना  ओर  का््रंक्म  क्रियाम्थयत  अस्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कर्नाटक  सरकार  ने  बाजार  से  लिये  गए  ऋण  से  राज्य  को  आवंटित  की  जाने

 वाली  राशि  में  वृद्धि  करने  का  अनुरोध  किया

 210
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 हा

 थडि  तो  तह्संबंधी  ध्योरा  क्या  और

 इस  अनुरोध  पर  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की  शई  ?

 योजना  ओर  कार्यक्रम  क्रियान्वयत  सन्त्रालय  में  राज्य  भ्रंधो  हंसराल

 हां  ।

 राज्य  सरकार  ने  वर्ष  1991-92  के  लिए  बाजार  ऋणों  को  159.58  करोड़  रु०  के

 स्तर  से  बढ़ाकर  कम  से  कम  200.00  करोड़  रु०  तक  करने  का  अनुरोध  किया  है  ।

 राज्य  सरकार  के  अनुरोध  पर  विचार-विरिमश्ण  किया  गया  था  लेकिन  इसे  वर्ष  1991-92

 के  लिए  प्रायोजित  कुल  बाजार  ऋणों  के  साथ  समायोजित  नहीं  किया  जा  सका  वर्ष  1991-92  में

 कर्नाटक  के  लिए  आवंटन  166.98  करोड़  रु०  का  था  तथा  बाजार  क्रणों  के  आबंटन  में  1९  प्रतिशत

 से  अधिक  की  वृद्धि  कर्नाटक  राज्य  को  गत  1990-91  में  पहले  ही  दी  गई  थी  ।

 केरल  में  गरीदी  को  रेखा  के  भोचे  रह  रहे  लोगों  को  वितोय  सहायता

 3715.  श्री  के  मुरलीबश्न  :  क्या  हाहरो  विकास  मंत्री  यह  जताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  रह  रहे  लोगों  को  आवासप्त-निर्माण  हेतु  वित्तीय  सहायता

 देने  की  कोई  केन्द्रीय  योजना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  केरल  सरकार  को  इस  कार्य  हेतु  कितनी  घनराशि

 टित  की  गई  और

 1992  के  दोरान  कितने  आवास  बनाये  जाने  का  विचार  है  ?

 हहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्यमन्नी  एस  :  और  (=)  जहां  तक  शहरी

 क्षेत्रों  का  सम्बन्ध  गरोबी  की  रेखा  के  नीचे  रह  रहे  लोगों  के  लिए  नेहरू  रोजगार  योजना  के

 अन्तगगत  एक  आश्रय  उन्नयन  योजना  विभिन्‍न  राज्यों/सघ  शासिः  राज्यों  में  कार्यान्‍वयाधीन  है  ।  इस

 योजना  के  अन्तगंत  हुडको  आश्रय  उन्‍नयन  के  लिए  रियायती  छार्तों  पर  प्रति  रिहायशी  एकक  3000

 रुपये  तक  का  ऋण  मुहैया  करता  इसके  अ  प्रति  एकक  800  अुपये  की  दर  से  केन्द्रीय

 आर्थिक  सहायता  दी  जाती  है  और  राज्य  सरकारें  200  रुपये  प्रति  एकक  की  दर  से  आथिक  सहाण्ता

 मुहैया  करती  है  ।

 गत  तीन  वर्षों  में  इस  केन्द्रीय  योजना  के  अन्तगंत  केरल  सरकार  के  विभिश्न  कार्यान्यबन

 अभिकरणों  को  स्वीकृत  हुडको  ऋण।केन्द्रीय  आर्थिक  सहाय  ता  इस  प्रकार  है  :--
 —— अिकिकक  बी

 वर्ष  स्वीकृत  ऋण  राश्षि  स्वीकृत  केन्द्रीय  आधिक

 सहायता
 रुपयों  में  )

 जज
 80.00 1989-80  315.00

 1990--9 1  797,85  202.63

 19915-9  2  1795.83  478.89

 (29.2.92

 हुडको  द्वारा  चा  लू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  (29.2.92  को  स्थिति  के  केरल  में

 59861  रिहायशी  के  उन्‍तयन  के  लिये  €  योज॑नाएं  स्वीकृत  की  गई
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 मार  आ

 18  1992
 al  धाहरी विकास मंत्रालय में राज्य sew (भी एम० अरुणाचलम) ! विषय के रूप में  शत

 केरल  में  शहरी  मूलभूत  सेवा  योजनाओं  के  कार्यास्थयन  के  आरे  में  दिनांक  विवरण में-«-  2.

 के  अतारांकित  प्ररनत  सं०  3425  के  उत्तरो  में  शुद्धि  करते  थाला  विवरण

 धाहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मरत्री  एम०  !  विषय  के  रूप  में  उपयुक्त
 वर्णित  प्रदन  के  भाग  के  उत्तर  में  उल्लिखित  में  शहरों  के  विवरण

 निम्नलिखित  क्षक्दों  ओर  सबतों  के  लिए  इस  प्रकार  पढ़ा  जायें

 7,  पुन्दर  7.  पूनालूर

 कोट्टायम  कोझीकोड

 बेकुम  वढाकसा

 पसाई  पालाककड

 पिरावम  पय्यान्नूर

 छेगनाचेरी  शोरानूर

 इरायुपेट्टा  करोट्टाप्पलम

 25.  छल्ताकुड़डी  25.  छिल्तुरन्‍टाटामंगलम

 इलूर  26.  मेट्टानूर
 20.  कलामसेरी  कन्नूर
 23.  इरजलाकुडा  23.  मन्नारवकड़

 24.  कुन्नमकुलम्त  24.  कुथुपा  रम्बा
 22.  त्रिचर  22.  थालीप्परम्बा

 26.  कोडगंलूर  20.  कालपेट्टा

 थोडुपुझ्ना  थालेसरी

 2.  संसद  प्रश्न  के  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार से  प्राप्त  सूचना  अपूर्ण  थी  ।  राज्य  सरकार  द्वारा

 प्रथमतः  सम्मिलित  किये  जाने  वाले  नगरों  के  सम्तन्ध  में  संशोधन  किये  जाने  के  कारण  त्रुटि

 असुविष
 '  के  लिये  खेद  है  ।

 3.  चूंकि  राज्य  सरकार  से  पुष्टि/स्पष्टीकरण  प्राप्त  करने  में  कुछ  समय  लग  इसलिये

 शुद्धि  पत्र  अब  प्रस्तुत  किया  जा  रहा  है  ।

 भष्यहा न

 ]

 श्री  रवि  राय  :  अध्यक्ष  मैं  मापका  और  सदन  का  ध्यान  एक  बहुत  ही

 महत्वपूर्ण  सवाल  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।  पिछले  दिनों  दिल्‍लो  में  कुछ  संस्थाओं  जिनमें

 मेशनल  इ स्टोट्यूट  मान  हैलल  एण्ड  फेमिली  ओ  ,  यूनिसेफ

 आदि  संघठनों  जिनका  देदा  में  नाम  एक  सेमीनार  हुआ  था  जिसमें  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  की

 ओर  जो  दवाइयां  बन  हो  चुकी  उस  तरह  की  हजार  बैन  ड्ग्स  की  हिन्दुस्तान  समेत  तीसरी

 दुनिया

 में बिक्री की जाती है और इस सिलसिले में विश्व स्वास्थ्य संघ की ओर से ब्रस्ट मिल्क सब्सटीटूयूट के ठपर भी वेन है और उप्तको मी हिन्दुस्तान में बिना बाधा के बेचा जाता है । इसलिए
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 जपपपपपप-ापािाधधधपिययाा

 भेरी  इस  सिलसिले  में  कहना  है  कि  सरकार  अमी  तक  कोई  डग्स  पालिसी  संसद्‌  के  समक्ष  नहीं  रख

 पराई  है  और  इस  तरह  से  हजार  बंत  डग्प  का  बिना  संकोच  विक्रय  होता  तो  मैं  आप  से  और

 आपके  माध्यम  से  सरकार  ]  कहुंगा  कि  यह  जो  बैन  इर्त  हैं  जिनके  बारे  में  मारत  सरकार  के

 नेशनल  हैल्थ  इंस्टीट्यूट  आन  हैल्प  एण्ड  फेमिलि  वंलफेयर  और

 बगे  रह  बार-बार  आग्रह  करते  हैं  फिर  भी  अध्यक्ष  जी  सरकार  की  तरफ  से  कोई  बयान  तक  अमी  नहीं

 दिया  जाता  तो  मैं  नम्बर  एक--हृ  टिग्र  टेड  हग  पालिती  संसद  के  सामने  रखे  और  नहीं

 हजार  बंन  डग्स  जो  भि्फ  बचन  में  नहीं  कथा  में  नहीं  है  बल्कि  सचमुच  में  बन  डग्स  को

 बाजआर  में  बेचा  जा  रहा  तो  इनको  रोक  इस्तेनाल  फ्ो  रोकते  के  लिए  सरक्वार  क्या  ब्धवस्था  कर

 रही  यह  बताया  जाए  ।

 ]

 श्री  शोभनाद्रीश्वर  राव  वाइडे  :  अध्यक्ष  आपके  माध्यम  से  मैं  सरकार

 का  ध्यान  केरल  राज्प  में  होने  की  एक  बहुत  ही  विचलित  कर  देने  वाले  समाचार  को  ओर

 दिलाना  चाहता  हूं  जो  इस  देश  के  लोगों  में  अत्यधिक  चिन्ता  का  कारण  ऐसा  प्रतीत

 होता  है  कि  केरल  में  को  बीमारी  बढ़ती  जा  रही  है  और  प्रति  वर्ष  रोगियों  की  संस्था

 बढ़ती  जा  रही  है  ।  हाल  ही  में  एक  व्यक्ति  की  से  मृत्यु  हो  गई  ।  गेर-सरकारी  आंकड़ों  से  पता

 चलता  है  कि  बहुत  से  व्यक्तियों  की  इस  मयानक  बीमारी  से  मृत्यु  हो  गई  मेरा  सरकार  से

 अनुरोध  है  कि  वह  इस  दिशा  में  सभी  संमव  कदम  उठाएं  ।  केरल  के  लोगों  में  की  बीमारी

 सबसे  अधिक  है  क्योंकि  वे  खाढ़ी  के  देशों  में  काम  करते  हैं  ।

 थो  ई०  अहमद  :  मुके  इस  बात  पर  आपत्ति  है  ।  उन्हें  इस  बात  को  प्रमावित  करना

 होगा  ।  इतनी  जाव्रारी  से  यह  ऐवा  नडीं  कह  उन्हें  इसे  यहां  प्रमाणित  करने  दीजिए
 ।

 आप  गहां  पत्र  लाहइये  |  हम  केरल  से  निर्वाचित  संसद  सदस्य  भी  इससे  चिन्तित

 श्री  शोमताव्रोश्वर  राव  वाडडे  :  यदि  सदस्य  इसे  गम्मीरता  से  नहीं  लेते  हैं  तो  मैं  अपनी

 अप्रसनन्‍्नता  व्यक्त  करू गा

 थो  ई०  अहमद
 :

 ऐसा  कहुता  उतके  लिए  अनुचित  उन्हें  यहां  पर  दस्तावेज  लाने  चाहिए  ।

 )  ।  आप  पत्र  लाइये  तमी  हम  उत्तका  उत्तर  दे  सकेंगे  ।  वह  जो  कह  रहे  हैं  वह  सहीं  नहीं
 हम  भी  के  मामले  से  चिन्तित  हैं  ।  वह  यह  छवि  बना  रहे  हैं  कि  केरल  एड्स  के  रोगियों  से  मरा

 हुआ  है  ।  यह  गलत  है  ।  हम  इसका  विरोध  करते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपके  कहने  के  बजाए  हम  केरल  के  सदस्य  जो  कह  रहे  हैं  उसके  अनुसार
 चलें  ।

 श्री  ई०  अहमद  :  हम  देश  में  सबसे  स्वस्थ  व्यक्ति  इन्हें
 आने  दीजिए  और  हमारी

 चिकित्सा  हमारे  चिकित्सा  संबंधी  कल्याणकारी  काय॑  इत्यादि  को  देखने  आप

 आंध्र  प्रदेश  में  कुछ  नहीं  करते

 ८
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 ——

 की  धोमनाह्रीहथर  शाव  बाडडे  :  महोदय

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  आप  इसे  सरकार  की  जानकारो  में  लाए  हैं  ।

 करी  शो  मनाहो  राव  वाड़डे  :  अध्यक्ष  मैं  सरकार  से  समी  आवश्यक  कदम  उठाने
 का  आग्रह  करू  एसा  इसलिए  है  क्योंकि  काफी  बड़ी  संख्या  में  लोग  विदेशों  में  काम  कर  रहे
 काफी  वड़ी  संख्या  में  लोग  बम्बई  में  काम  कर  रहे  मैं  सरकार  से  सभी  आवश्यक  कदम

 उठाने  का  अनुरोध  करू  गा  ।
 के  रल  के  प्रतिष्ठित  अस्पतालों  में  एड्स  से  ग्रस्त्र  रोगियों  को  रखने  के

 लिए  पुथक  वाड़  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  शायद  वह  हसके  बारे  में  विक्षेष  रूप  से  कहना  चाहते  हो  ?

 श्वी  क्षोभनादीश्वर  राव  बाड़ढे  :  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करूगा  कि  वह  वहां  सभी  आवष्यक

 बुनियादी  सुविधाएं  प्रदान  करे  ताकि  इसमें  और  बृद्धि  न
 हो

 और  इससे  लोगो  के  स्वास्थ्य  पर  बुरा
 प्रभाव  न  प्रड़े  ।

 ओ  रमेश  चेस्नोत्तला  |  :  मैं  इस  विषय  पर  टिप्पणी  नहीं  करना  चाहता  हूं  मैं

 किसी  अन्य  विषय  पर  बोलना  चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  आशा  ओर  प्रार्थना  करें  कि  वह  यहां  न  हो  और  सभी  सावधानियां

 बरतें  कि  यह  बीमारी  यहां  न  हो  ।

 )

 भी  रमेश  चेन्निसलां  :  समाचार  पत्रों  में  के  समाचार  प्रकाशित  हो  रहे  हैं  ।

 मैं  अपने  साथियों  से  सहमत  हूं  ।  प्रश्न  यह  है  कि  यहां  पर
 और  अधिक  चिकित्सा  सुविधाएं  होनी

 चाहिए  रोगी  आ  रहे  मैं  इस  बात  से  इ'कार  नहीं  करता  हूं  ।  परन्तु  उन्हें  इस
 मुद्दे  को  इस  प्रकार

 से  प्रस्तुत  नहीं  करना  चाहिए  कि  इससे  केरल  के  लोगो  का  अनादर  हो  ।

 की  होमनाव्रोस्वर  राव  बाड॒डे  :  मेरा  एसा  हरादा  नहीं  है  ।

 क्री  रमेश  चेन्नोसतला  :  मैं  किसप्ती  अन्य  बिषय  पर  वात  कर  रहा  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक  मिनट  ।  चू  आप  किसी  अन्य  विषय  पर  बोल  रहे  हैं  इसलिए  मैं

 प्रो०  कुरियन  को  बोलने  की  अमुमति  दे  रहा  हूं  ।

 )

 A  तर ध्यक्ष  महोदय  :  सरकार  को  अधिक  जानकारी  हो  सकती

 sit  ए्‌०  है  से  जिवेगम ग््र्म  )  प्‌  रसों''***

 अध्यम  महोदय  :  श्री  यह  क्‍या  है  ?  मैंने  आपको  कई  बार  बोलने  की  अनुमति  दी

 आप  थोड़ो  देर  के  लिए  हन्तजार  क्यों  नहीं  करते  ।  मैं  आपको  बोलने  की  अनुमति  दे  रहा
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 सा»  उद्योग भम्त्रालय में राज्य erat (st. पो० Ho कुरियन) : महोदय «दीन 6-०  हा

 उद्योग  भम्त्रालय  में  राज्य  भन्त्रो  पी०  जे०  :  महोदय  माननीय  सदस्य  यह

 छवि  बनाने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  कि  एक  राज्य  विशेष  में  रोगियों  की  संरुया  काफी  मधिक
 है  ।  यह  सही  नहीं  है  ।

 मेरा  आपसे  अनुरोध  है  कि
 यदि  इस  तरह  के  कोई  अपरोप  हैं  तो

 उन्हें  कार्यवाही

 ब॒तान्त  से  हटा  दिया  यह  सही  नहीं  है  ।

 श्री  रमेश  चेन्तिशा  :  समाचार  पत्रों  में  केन्द्र  सरकार  की  अन्तमंन्त्रालयीय  समिति

 द्वारा  बम्बई  हाई-कोची  गेस  पाइप  लाइन  के  प्रस्ताव  को  नामंजूर  करने  के  सम्बन्ध  में  अनेक  समाचार

 प्रकाक्षित  किये  हैं  ।  यह  बताया  गया  है  कि  यह  सम्मव  नहीं  है  और  इससे  राज्य  में  शोक  और  विस्मय

 व्याप्त  हैं  ।

 राज्य  में  आयोजक  और  पर्यावरणीय  वर्ग  बम्बई  तट  से  कोची  तक  प्राकृतिक  गेस

 पाइप  लाइन  बिछाने  के  पक्ष  में  एक  मत  था  ।

 केरल  के  औद्योगिक  विकास  के  लिए  यह  पाइप  लाइन  बहुत  ही  सहायक  होगी  ।

 हाल  ही  में  केरल  के  सदस्यों  ने  कायमकुलम  विद्युत  ताप  परियोजना  का  प्रदन  उठाया
 यह

 अत्यन्त  आधघातपूर्ण  है  कि  सरझार  की  अन्तमं  त्रालयीय  समिति  ने  बम्बई  हाई-कोची  गंस  पाइप  लाइन

 का  प्रस्ताव  भी  नामंजूर  कर  दिया

 पेट्रोलियम  मन्त्रालय  द्वारा  नियुक्त  नौ  सदस्यीय  समिति  द्वारा  पाहप  लाइन  प्रस्ताव

 के  विरुद्ध  की  गई  सिफारिश  राज्य  के  लिए  प्रहार  के  रूप  में  देखी  गई  है  राज्य  को  गत  दो  दछ्षको  से

 ओद्योगिक  विकास  में  सबसे  बड़ी  बाधा  रही  है  जियने  घोर  संकट  का  गेर-विवादास्पद  और

 दीघंकालीन  हल  निकालने  के  रूप  में  इस  परियोजना  को  देखा  है  ।”

 क्या  मैं  सरकार  से  इस  मामले  पर  शीघ्र  ही  विचार  करते  का  अनुरोध  कर  सकता  हूं  ?  केरल

 के  मुख्य  मन्‍्त्री  यहां  पर  आए  और  उन्होंने  पेट्रोलियय  मन्त्रालय  में  एक  अम्पावेदन  भेजा  |  वह  इस

 मामले  पर  कार्यवाही  कर  रहे  थे  ।  पिछले  दो  दशकों  से  हम  इसकी  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  ।

 इससे  न  केवल  केरल  राज्य  को  सहायता  मिलेगी  बल्कि  इस  ग्रिड  से  सभी  दक्षिणी  राज्यों  का

 लाभ  होगा  ।  क्या  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  और  सरकार  से  इस  मामले  पर  विचार  करने  को

 अनुरोध  कर  सकता  हूं  ।  यदि  इसे  अस्वीकार  कर  दिया  गया  है  तो  केरल  के  औद्योगिक  विकास  के

 लिए  इस  पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।

 टिहरी  बांध  के  बारे  में

 ]

 क्री  जाज  फर्नान्डोम  :  अध्यक्ष  मैं  एक  ऐसा  सवाल  आपके  सामने  रखना

 चाहता  हूं  जिस  पर  मैं  चाहूंगा  कि  आप  भी  हमारी  कुछ  मदद  करने  का  काम  अनेक  बार  इस

 सदन  में  टिहरी  डंम  पर  प्रघन  उठा  है  और  उस  पर  अनेक  प्रकार  के  निवेदन  भी  सरकार  की  तरफ

 से  हुए  अमी  अध्यक्ष  लगभग  10-12  दिनों  के  पहले  सुन्दर  लाल  बहुगुणा  जो  इस  आन्दोलन

 का  वहां  नेतृत्व  कर  रहे  उन्होंने  अनशन  शुरू  किया  ॥  माफ  उनके  अनशन  को  आज  20
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 ———  अजीज वकील  क  लक  अब कक  की कल  दिन हो गये । 2-4 रोज के पहले ag टिहरी में घरना देकर  नी  तन

 दिन  हो  गये  ।  2-4  रोज  के  पहले  वह  टिहरी  में  घरना  देकर  बंठे  पुलिस  ने  न  केवल  उतकी
 गिरफ्तारी  की  बल्कि  गुण्डों  के  द्वारा  वहा  पर  उनके  साथ  बंठे  हुए  लोगों  की  पिटाई  की  और  बहुत  बुरे
 तरीके  से  विरोध  करके  उनको  भगाने  का  काम  किया  है  |  ध्सके  बाद  सुन्दर  लाल  जी  को  यहां  से

 गिरफ्तार  करके  रुड़की  की  जेल  में  बन्द  कर  दिया  गया  !  रुड़की  की  जेल  में  उन्होंने  अनशन  शुरू

 किया  ।  फिर  सरकार  ने  एक  दिन  ऐसा  तय  किया  कि  हम  उनको  रिहा  जिला  मछ्ि  स्‍्ट्रोट  ने

 उनकी  रिहाई  की  लेकिन  अनशन  पर  बेठ  श्री  सुन्दर  लाल  जी  ने  अपने  अनशन  को  फिर  टिहरी  में

 जाकर  छुरू  किया  ।  जैसा  कि  मैंने  कहा  कि  उसको  20  दिन  हो  रहे  मामले  में  वया  पहलू  हैं  उन

 पर  मैं  बहस  नहीं  छेड़ना  चाहता  लेकिन  पिछले  3-4  दिनों  मे  अखबारों  में  यह  खबरें  अधिकृत

 ढंग  से  आई  हैं  जिन  में  पर्यावरण  मन्त्री  श्री  कमलनाथ  के  कुछ  बधान  आदि  भागे  हैं  कि  उस  ब्रांघ  के

 बारे  में  उनके  मन्त्रालय  का  सरूत  विरोध  है  और  न  केवल  पर्यावरण  के  मामले  को  लेकर  बल्कि  जब

 भूकम्प  आया  था  उस  समय  जो  परिस्थिति  निर्माण  हुई  उनको  भी  लेकर  सल्त  विरोध  अब

 एक  ऐसी  स्थिति  निर्माण  हुई  है  कि  रूस  से  इस  बांघ  के  लिए  जो  पंसा  आना  वह  आना  बन्द  हो

 गया  है  ।  अभी  मुझे  एक  जानकारी  यह  मिली  और  वहां  से  लिखित  पत्र  आये  हैं  कि  ठकेदार  अपने

 खुद  के  पैसों  से  बांध  के  काम  को  आगे  चला  रहे  हैं  क्योंकि  सरकार  से  पंसा  नहीं  दिया  जा  रहा

 वहां  प्लास्टिग  चल  रहा  ठेकेदार  सारी  ब्यवस्था  और  सारी  परिरिथति  को  अपने  हाथ  लिये

 हुए  हैं  ।  प्रशासन  की  मी  परवाह  न  करते  हुए  ज॑से  कि  वे  ही  जमीन  के  मालिक  देश  के  मालिक

 वहां  बांध  के  काम  को  आगे  ले  जा  रहे  पेपता  शायद  भह  उन्हें  विश्वास  मैं  जानता  हूं

 कि  सरकार  के  बीच  मी  दस  मुहं  को  लेकर  विवाद  है  लेकिन  मेरे  पास  यहां  बहुगुणा  जी  का  पत्र  है

 जो  उन्होंने  प्रधान  मनन्‍्त्री  जी  को  लिखा  था  और  उसकी  प्रत्तिलिपि  हमें  भजी  तीन  रोज  पहले  यानी

 कि  15  तारीख  का  यह  पत्र  उसमें  उन्होंने  प्रधान  के  राथ  मुलाकात  का  भी  जिक्र  किया

 है  भौर  कंसे  प्रधान  मन्त्री  ने  वहां  की  समस्या  को  सहानुम्‌  सिपूर्वक  ढंग  से  समझा  और  उससे  सुन्दर
 लाल  जी  को  ऐसा  अहसास  हो  गया  कि  अब  यह  मामला  किसी  न  किसी  रूप  में  हल  होते  की  बात

 हो  जायेगी  लेकिन  बात  कुछ  आगे  नहीं  बढ़  रही  है  ।

 अध्यक्ष  मुझे  सुन्दर  लाल  जी  के  प्राण  के  बारे  में  चिन्ता  आज  उत्तके  अनशन  को  20

 दिन  हो  गये  ।  वह  गांघीवादी  व्यक्ति  आप  सब  उन्हें  जानते  हैं  ।  बहुत  सख्त  मनशन  पर  वह  बंठे

 हैं  ।  आप  जानते  है  कि  सुन्दर  लाल  जी  का  नाम  केवल  हिन्दुस्तान  में  नहीं  बल्कि  विश्व  में  भी  लोग

 जानते  हैं  ।  राइट  लाइविलीहुड  जिस  का  आल्ट्रनेटिव  नोबुल  पुरस्कार  जिसे  कहा  जाता  वह

 तोबिक  भी  उन्हें  मिला  और  उसके  साथ  जुड़ें  पर्यावरण  से  संबंधित  उनके  काम  को

 लेकर  ।  आज  उस  ध्यक्ति  की  जान  वहाँ  खतरे  में  पड़ी  यहां  सरकार  के  एक  विभाग  का  यह  कहना

 कि  सुम्दर  लाल  जी  की  म,मिका  बड़ी  दुरस्त  यह  शब्द  मले  ही  उनके  न  हो  लेकिन  मानना  है  कि

 वहां  बांध  का  काम  आगे  बढ़ना  ठीक  नहीं  है  ।  सरकार  के  दूसरे  अंग  का  विचार  है  कि  यह  काम  होना

 चाहिए  ।  वे  अपने  हाथों  में  सारी  चीजें  लेकर  काम  करते  लाल  जी  यहां  बैठे  हुए  मैं  जानता

 हूं  कि  भारतीय  जनता  पार्टी  का  इस  टिहरी  के  सवाल  पर  इस  सदन  के  भीतर  ओर  सदन  के  बाहर

 बहुत  सख्त  विरोध  व्यक्त  करने  का  काम  हो  चुका  है  ।

 इस  सदन  में  उनके  अनेक  सदस्यों  ने  यह्‌  सवाल  यहां  १२  छेड़ा  आधे  घण्टे  की  बहस  एक

 बार  यहां  पर  हुई  हमारे  इस  प्रइन  को  लेकर  और  यहां  पर  जितने  प्रष्न  इस  मृह  पर  आये  उस

 इलाके  के  जो  जनश्रतिनिधि  उठ
 जनप्रतिनिधियों

 ने
 इस  सदन  के  भीतर  इसक  विरोध  में  अपनी
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 _  ८ पप्यथयथयथिजडाणाणा

 स्पष्ट  मूमिका  रखने  का  काम  किया  है  और  वे  आरतीय  जनता  पार्टी  के  सदस्य  उस  इलाके  से  इस

 सदन  में  हैं  ।  तो  ऐसी  परिस्थिति  में  लाल  जी  से  आपके  माध्यम  उन  से  विनती  करने  की  बात

 आती  नहीं  आती  नियमों  में  बैठता  है  कि  नहीं  बंठता  मुझे  नहीं  मालम  लेकिन  मैं  एक  बात

 को  कहना  चाहता  हूं  कि  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  मो  इसमें  कम्  से  कम  इतनी  मूमिका  तो  अपनाना

 चाहिए  कि  टिहरी  और  गढ़वाल  के  इलाके  में  वुलित्त  मर  मजिस्ट्रेट  का  इस  वक्त  जो  आतंक  चला

 ठेकेदारों  के  जरिये,-उन  ठेकेदारों  के  आतंक  को  रोकने  में  बे  कुछ  मी  कदम  वहां  प्र  नहीं  उठा

 रहे  यह  बात  एक  तो  वहाँ  की  जाय  क्योंकि  20  तारीख  को  वहां  पर  एक  बहुत  बड़ा  जन  सम्मेलन

 होता  मुझे  लगता  है  कि  कुछ  संसद  के  सदस्य  भी  उस  दिन  वहाँ  पर  पहुंच  जायेंगे  लेकिन  थहाँ  पर

 एक  भातंक  का  जो  वातावरण  है,.उस  आतंक  के  वातावरण  से  वहां  बहुत  परेशानी  लोगें  में  मेरी

 प्राथंना  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  आपके  माध्यम  कि  वे  भी  इसमें  कुछ  सचेत  होकर  वहां  की

 स्थिति  पर  का  पाने  का  काम

 अध्यक्ष  एक  प्रार्थना  मैं  आपसे  करना  चाहता  हूं  कि  सुन्दर  लाल  बहुगुणा  जी  क्री  कान

 बचाने  के  लिए  जो  फोई  भी  सरकार  को  कदम  उठाना  जरूरी  वह  कदम  -  उठाने  क-लिए  भी  आप

 सरकार  को  कहें  ।

 झी  सोहन  सिंह  :  अध्यक्ष  जो  बातें  जाज  साहब  ने  कहीं  उनको  मैं  दोहरावाਂ

 नहीं  चाहता  ।  मुझे  सिर्फ़  इसमें  इतना  कहना  है  कि  28  फरवरी  को  जब  अनशमकारी  लोग  सो  रहे
 कोई  प्रदर्शत  नारे  आन्दोलन  ऐसा  कोई  एजीटेशनल  सवाल  नहीं  था  और

 एसी  हालत  में  सोते  समय  पुलिस  का  जाकर  लोगों  को  पकड़ना  और  8  दिन  तक  रिसमाण्ड  म

 यह  जो  विहित  प्रक्रिया  इण्डिवन  पंनेल  कोड  उसके  भी  खिलाफ  है  और  किन्‍्हीं  परिस्थितियों
 में  सुम्दर  लाल  जी  बहुगुणा  तो  रिहा  कर  दिये  गये  लेकिन  उनके  साथ  जो  18  लोग  किये

 गये  आज  भी  वे  जेल  में  उनकी  रिहाई  क  लिए  कुछ  नहीं  हो

 ]

 दूसरी  सरकार  को  स्पष्ट  रूप  से  इस  सदन  ओर  देह  के  सामने  यह  बताना  कि

 टिहरी  परियोजना  की  अभी  स्थिति  बया  रूस
 से  हमको  जो  इमदाद  मिलने  वाली

 आज  उस  देश  के  बिखर  जावे  के  बाद  उस  इमदांद  में  पूरी  कटौती  की  गुंजाइश  पेदा  हो  गई  है  और

 इस  बात  की  पूरी  सम्मावना  कि  परियोजना  को  पूरा  करने  में  जो  सस्पूर्ण  सहायता  मिलने

 वाली  उसके  ऊपर  प्रस्मबिन्ह  लग  ग़या  है  ।  ऐसी  स्थिति  में  सरकार  उस  परियोजना  को  पूरा
 नहीं  करायेगी  ?  मूकम्प  आने  के  वाद  जो  परिस्थिति  निर्माण  हुई  जिसके  बारे  में  तमाम

 मौगोलिक  परिस्थितियों  के'चलते  यह  कहा  जा  रहा  है  कि  अब  पर्यावरण  की  दृष्टि  से  किसी  भी

 हालत  में  उस्च  परियोजना  को  पूरा  करना  के  विक्द्ध  होगा'ओऔर  ऐसा  एक  अखयारी

 अखबारों  के  जरिये-हम  लोगों  की  जानकारी  में  आया  कि  पर्यावरण  मम्त्रालय  कहता  है  किःजो
 तकनीकी  सुधार  ऋरने  के  आाद  उस  परियोजना  को  हमने  निर्देश  दिधे  टस  परियोजना  क

 क्रो ट्स  ने  उसको  पूरा  नहीं  किया:इसलिए  हमारी  सरफ  से  जो  छुट  मिलनो  पर्यावरण  की

 तरफ  से  नो  आब्जंक्शन  सर्टिफिकेट  मिलना  चाहिए  उसे  देने  पर  हम  पुनविज्यार  कर  रहे  हैं  वह

 हम  एरिजेक्टਂ  कर  देंगे  या  नहीं  देंगे  ।  ऐसी  स्थिति  हो  गई  है  इसलिए  सरकार  को  तीन  मुद्दों  पर  बयाव
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 देने  की  जरूरत  है  कि  जो  लोग  सुन्दर  लाल  बहुगुणा  के  नेतृत्व  में  उस  परियोजना  का  विरोध  कर

 रहे  उनके  साथ  सरकार  का  कथा  व्यवहार  होगा  ?  वह  परियोजना  किस  की  मदद

 रूस  की  इमदाद  न  मिलने  के  बाद  पूरी  की  जारेगी  या  नहीं  की  जायेगी  ?
 मूकम्प

 आने  के  बाद  तकनीकी  दृष्टि  से  उस  परियोजना  का  पूरा  किया  जाना  बया  अब  भी  वांछित  रहा  है  ?

 इस  समय  स्थिति  पर  जो  देश  में  शंका  और  प्रतिशंका  का  वातावरण  उसका  निदान  करने  के  लिए
 सरकार  को  एक  सम्पूर्ण  वक्‍तब्य  इस  सदन  के  सामने  देना  यह  मैं  आग्रह  करता  हूं  ।

 ]

 श्रीमती  मालिनी  भदट्टाच्रार्य  :  हम  यह  भी  महसूस  करते  हैं  कि  टिहरी  बांध  के

 पर्यावरण  पक्ष  की  पुनरीक्षा  की  जानी  चाहिए  ।

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  अध्यक्ष  मित्रवर  जा  फर्नाण्डीज  ने  जो  प्रश्न

 अमी  उठाया  उसके  एक  पहलू  क  बारे  मैं  समझता  हूं  कि  सारा  सदन  एकमत  होगा  कि  श्री

 सुन्दर  लाल  जी  बहुगुणा  जेंसे  जिन्होंने  पर्यावरण  के  सन्दम  में  इतना  काम  किया  इतनी

 तपस्था  की  उनके  अनशन  का  अगर  बीसर्वा  दिन  है  तो  यह  चिन्ता  को  बात  हमारा  उनसे  भी

 अनु  रोध  होगा  जिनका  मी  उन  पर  प्रमाव  हैं  उनसे  अनुरोध  होगा  कि  इस  प्रश्न  पर  उस्होंने  जो  कुछ
 मी  कहा  है  उसके  कारण  इस  समस्या  की  ओर  इस  देश  का  गया  है  कि  वे  अपना  अनशन

 समाप्त  करें  ।  इसी  आह्यय  की  चर्चा  कल  रात्रि  को  ही  मैंने  उत्तर  प्रदेश  से  की  थी
 और

 उन्होंन  मी  मुक्के  कहा  कि  वे  भी  उन्हें  अपील  करने  वाले  हैं  कि  वे  अपना  अनशन  समाप्त  इस

 प्रश्न  पर  कि  वहां  पर  बांध  बनता  चाहिए  या  नहीं  बनना  चाहिए  और  बनना  चाहिए  तो  किस  हाइट
 का  बनना  इयप  पर  जहां  विशेषज्ञों  में  दो  मत  वहां  साधारण  जनता  में  भी  दो  मत  इस

 सदन  में  मी  एकआध  बार  चर्चा  हुई  हमारे  दह्ां  से  निर्वाचित  लोगों  इसका  विरोध  किया  था

 और  खास  करके  मूकम्प  के  मैं  समझता  हूं  कि  अब  समय  आ  गया  जब  कन्द्रीय

 जितना  उनके  पास  तकनीकी  विशेषज्ञों  के  परामर्श  के  आघार  पर  उनका  मन  बना  है  उसकी  जानकारी

 से  हम  सदन  को  अवगत  कराएं  क्योंकि  कंवलमात्र  पर्यावरण  मन्त्री  ने  एक  बात  लिखी  सरकार

 इस  मामले  में  कुछ  भी  न  इससे  काम  नहीं  चलेगा  और  मारत  सरकार  का  इस  मामले  में

 नीकी  परामर्श  के  आधार  पर  कया  मत  बनता  है  इसकी  हमको  जानकारी  मिलेगी  तो  शायद  हम  अपनी

 प्रतिक्रिया  इस  बांध  के  सन्दर्म  में  म्‌कम्प  के  बाद  खास  करके  सही  रूप  से  दे  सकंगे  ।

 मेरी  प्रदेश  सरकार  से  भी  बात  हुई  तो  उनका  मी  यहा  कहना  अमी  तक  उनको  जितनी

 जानकारी  मिली  तकनीकी  विशेषज्ञों  के  उसके  आघार  पर  उनको  लथता  है  कि  भूकम्प  के

 ब्राद  भी  वहाँ  पर  कोई  खतरा  नहीं  है  और  अगर  यह  बांध  नहीं  बना  तो  उस  क्षत्र  का  अहित  हो

 सकता है  मैंने  जंसे  प्रारम्म  में  कहा  कि  यह  जो  सारा  मामला  है  उसके  दोनों  पहलू  हैं  जौर  उन  दोनों

 पहलुओं  में  कौन  सा  पहलू  ज्यादा  वजनदार  है  उसके  बारे  में  जब  निर्णय  हो  जब  मारत

 कार  के  पास  जितनी  जानकारी  है  उसके  आधार  पर  अपना  म८  बनाकर  इस  सदन  के  सामने

 इसी  बात  का  अनुरोध  करते  हुए  मैं  जाज  साहब  की  आवाज  में  अपनी  आवाज  )
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 भरी  सोमनाथ  चढर्जों  :  हम  भी  अनुरोध  में  शामिल  है  ।

 भी  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  अनशन  तो  समाप्त  होमा  चाहिए  ।
 अध्यक्ष  भारत  सरकार  अपना  मन  ज॑से  आडवाणी  जी  ने  कहा  और  प्रदेश  सरकार

 भी  इस  पर  फिर  से  विचार  यह  कहना  तो  ठीक  है  ।  हम  लोग  सुन्दर  लाल  जी  की  इज्जत  करते

 हैं  लेकिन  क्या  किसी  बांध  को  बनने  से  रोकने  के  लिए  जान  की  बाजी  यह  उचित  तरीका

 है  ।  कल  नमंदा  की  इतनी  बड़ी  विकास  योजना  हाथ  में  लीग्ई  है  तो  अब  कोई  हो  सकता

 है  कि  पर्यावरण  के  बारे  में  तीव्रता  से  अनुमव  मगर  फिर  भी  वे  कौन-सा  रास्ता  अपनाएं  कि

 अगर  नमंदा  के  विकास  की  योजना  ली  गई  तो  हम  मूख  हड़ताल  करेंगे  ।  ज॑ंसे  कि  आडवाणी  जी  ने

 कहा  है  कि  जा  साहब  अपने  प्रमाव  का  उपयोग  करें  और  सुन्दर  लाल  जी  को  छोड़  दिया  गया  है
 वे  अनशन  तोड़  दें  ओर  फिर  सारे  मसले  पर  केन्द्र  में  विचार  इसमें  कोई  आपत्ति  नहीं  हो  सकती

 जरूर  विचार  होना  चाहिए  मगर  अनशन  चलता  रहेगा  तो  वहां  तनाव

 ]

 श्री  संफुदरीयन  चौधरी  :  अध्यक्ष  इस  »नुरोध  में  हम  अन्य  लोगों  के

 साथ  है  ।

 इन  बड़ी  योजनाओं  के  बारे  कई  व्यक्तियों  ने  कतिपय  बिस्‍्तायें  ब्यक्त  की  जो

 प्विक  प्रतिष्ठित  व्यवित  हैं  और  जिन्होंने  इस  क्षेत्र  में  काफ़ी  कार्य  किया  श्री  वाजपेयी  ने  नमंदा

 परियो+  ना  का  उल्लेख  किया  है  ।  उनके  प्रतिनिधि  हमारे  पास  आये  थे  और  उन्होंने  भी  विस्थापित

 व्यक्तियों  के  बारे  में  कतिपय  शंकराएं  व्यक्त  की  हैं  ।  अब  यदि  कतिपय  शंकाये  हैं  और  श्री  सुन्दर  लाल

 बहुगुणा  जैसे  व्यक्तियों  द्वारा  कतिपय  प्रदन  उठाए  जाते  हैं  और  वे  आम  व्यक्ति  तक  पहुंचते  तो

 सरकार  लोगों  के  दिमाग  से  शंक्ाएं  दूर  करने  के  लिए  बया  उपाय  फरेगी  ?  अब  विकास  परियोजनाएं

 होनी  कतिपय  आपत्तियंं  हो  सकती  है  और  वे  सही  दृष्टिकोण  से  नहीं  भी  हो  सकती  है  ।  लेकिन

 देश  में  एकमत  कंसे  उत्पन्न  किया  जाए  और  लोगों  को  कंपसते  संतुष्ट  किया  जाये  ?  यह  टकराहुट

 जैसी  कोई  वस्तु  नहीं  होनी  बल्कि  यह  लोगों  को  सहमत  करने  के  लिए  होनी  चाहिए  ।  इसी

 लिए  हम  सरकार  से  आग्रह  करते  है  कि  वह  नेताओं  और  अन्य  सभी  सम्बन्धित  लोगों  को  विश्वास

 में  लें  और  उनके  समक्ष  सभी  बातें  रखें  तथा  लोगों  को  इस  बात  से  संतुष्ट  करें  कि  यह  देश  के  हित
 में  किया  जा  रहा  अन्य  किसी  उद्देश्य  के  लिए  और  यह  कि  जिन  लोगों  को  विस्थापित  किया

 जा  रहा  उनका  उचित  ढंग  से  पुनर्वास  किया  जायेगा  ।  यह  एक  अत्यधिक  गम्मीर  पक्ष  जिस

 ढंग  से  चिन्तःएं  व्यक्त  की  जाती  हम  यह  कहकर  कि  ये  प्रवर्तित  उनसे  छुटकारा  नहीं  पा  सकते  ।

 नहीं  ।  हमें  स्थिति  से  एक  स्पष्ट  दृष्टिकोण  के  साथ  निपटना  है  |  यह  मेरा  अनुरोध  है  ।
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 यह  कोई  दल  विशेष  के  नेता  नहीं  पर्यावरण  के  बारे  चिपको  आंदोलन  भी  उन्होंनेਂ  चलाया

 ओर  पर्वावरण  के  बारे  में  उदको  जिक्षेष  ज्ञान  इसके  लिए  वे  शकलीफ  हैं|लेश  र  के

 हैं  ।  इसलिए  मैं  कुमार  मंगलम  जी  से  भी  अनुरोध  करता  उत्तर  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  तो

 तोड़ने  के  लिए  अनुरोध  करेंगे  भारत  सरकार  की  ओर  से  भी  अनुरोध  किया  क्योंकि

 उनके  भूल्ववान  जीवन  की  रक्षा  की  जा  हम  लोग  भी  इस  में  अंपील  करेंकि  बहुगुणा  जी

 मनक्षन  तोड़  दें  ।

 दूसरा  सवाल  यह  है  कि  इस  सदन  में  हम  लोगों  ने  इस  बारे  में  बहुत  धांका  व्यक्त  मैं

 पह  बुनियांदी  सवाल  उठाना  चाहता  इस  बारे  में  सरकार  कौ  ओर  से  कोई  बयान  नंहीं  आया

 लेकिन  तीन  दिन  से  अखवांरों  में  यह  आ  रहा  है  कि कमलनाथ  जी  जो  पर्यावरण  मंत्री  टिहरी  डंम

 बनाने  की  जो  अन्तरिम  अनुमति  दी  उसको  वापिस  लेते  वाले  हैं  ।  जब  ऐसा  है  तो  बहुगुणा  जी

 जिस  चीज  के  लिए.अनशन  कर  रहे  हैं  और  पहाड़ी  लोगों  की  खातिर  जो  काम  कर  रहे  वह  कारण

 हो  सरकार  इस  बात  को  मान  लेती  है  ।  तो सरकार  इसको  लीक  करने  के

 तीन  दिन  से  लीकेज  हो  रहा  अख़बार  वालों  को  कहा  जाता  है  कि--श्री  कमलनाथ  के

 निकटवर्ती  सूत्रों  का  कहना  मेरा  कहना  है  कि  यह  इतना  बड़ा  सवाल  सारा  सदन  इसके  लिए

 चितित  तो  सरकार  का  जो  रुख  तकनं|की  रूख  जंसे  रूस  ने  कह  दिया  है  कि  हम  नहीं

 इन  शस्ारी:चीजों  के  बारे  में  हम  लोगों  को  बताया  ताकि  बारे  में  :  श्दन  :  अपना  मन

 बना  सके  ।

 रब्री  झा  )  :  अध्यक्ष  जितनी  बातें  हुई  सदन  की  ओर  -  से  अपील

 +की  जाए'कि  बहुगुणा  जी  अनश्षन  तोड़  दें  ।  जहां  ब्रक  तकनीकी  मामला  -  मामले  . पर  बहुत
 साधनः  ब्यय  इसको  उपयोगिता  के  बारे,में  वकिया  गया  है  ।  जल-सप्ताधन  हमारे  का

 अबसे  बड़ा  धव  है  ।  अगर  हम  इसको  नियंत्रित  नहीं  कटते  हैं.तो  बाढ़  आ  जाती  पानी  न  रहने  से

 खिूखा  धड़  प्थाता  विद्यूत  संकट  पड़  है  ।  विद्यू  त  संकट  आ  जाती  इसलिए  प्र्यावरण  के

 पर  ब्हुदू  इयीय  नदी  परियोजनाओं  को  अंद  करना  देशहित  मानवता  के  खिलाफ  बात

 भरवि  राय  जी  ने  ठीक  कहा  कि  यदि  पर्यावरण  कोई  काम  चुपके  से  करते  हैं  तो  यह  ठीक  नहीं
 व  सस्कार  को  एक  भावाज  से  बोलना  भीतर  से  उलझन  पंदा  न  उपद्रव  न  कराएं  ।  जहां  तक

 विस्थापितों  की  बात  उबके  बारे  में  हम  सब  मांग  लेकिन  उनको  रोक  कर  रखना  देश  हित  के

 खिलाक  इसके  लिए  कोई  शर्त  नहीं  होनी  इश्नसे  हमारे  देश  का  भाग्य  हुआ  यह

 एक  इलाके  का  मामला  जडीं  है  ।  पाबी  से  विद्व,त॒  पंदा  कोयले  से  पद  विश्व त  से  पर्यावरण

 बिग्नड़ता  प्ररयावरण  को  रक्षा  के  लिए  नहरों  के  दोनों  किनारों  पर  वृक्ष  लगाने  के  आदेश  दे  दिए

 जाएं  तो  ,  प्रहले  से  50  गुना  ज्यादा  वृक्ष  हो  जाएंगे  ।  इसी  तरह  से  रेल-पथ  के  दोनों  ओर  तथा  सड़कों
 के  दोनों  ओर  सारे  देश  में  वृक्ष  लगाता  राष्ट्रीय  नीति  का  हिस्सा  होवा  चाहिए  ।  यदि-यह-काम  हो  जाएगा
 तो  सारा  देश  बागान  हो  जाएगा  ।  पर्यावरण  का  काम  राष्ट्रीय  नीति  का  हिस्सा  होना  चाहिए  ।

 बहुगुणा  जी  से  अनदन  तोड़ने  की  अपील  को  इसके  लिए  मैं  अनुरोध  करता  हूं  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  चन्दुलाल  जी  क्‍या  आपको  इस  मुह  पर  बोलना  है  ?

 ओर  चस्कूलाल  चन्द्राकर  :  इस  मुह  पर  ओर  दूसरे  मुह  पंर  भी  !
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 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  मु  पर  तो  अन्य  पर  शायद

 भो  चम्दूलाल  चन्द्राकर  :  वह  भी  अत्यधिक  आवश्यक  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  तब  आप  अन्य  मुह  विषय  पर  बोलें  |  मैं  इसके  बाद  आपको  एक  अवसर

 प्रदान  कर ूगा  ।  आप  इस  पर  कृपया  बाद  में  ।

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  विधि  म्याय  ओर  कम्पनो  कार्य  मंत्रालय  में  शात्य

 मंत्री  रंगराजन  कुमार  :  अध्यक्ष  टिहरी  बांघ  का  लगमग  समी  दलों  द्वारा

 उठाया  गयां  है  ।  मैं  इस  बात  से  पूर्म॑तया  सहमत  हूं  कि  श्री  सुन्दरलाल  बहुगुणा  किसी  दल  विद्योष  से

 संबंद  व्यक्ति  नहीं  वह  एक  प्रसिद्ध  में  और  सरकार  भी  सभा  साथ  एक

 स्वरਂ  में  अपना  अनशन  छोड़ने  का  अनुरोध  करना  चाहते  हैं  ।  इस  विषय  पर  इस  -  श्र॒भा  में  विभिन्‍न

 सरकारों  फे  साथ  कई  बार.चर्चा  हो  च्॒की  है  ।  जंसा  कि  श्री  भोगेन्द्र  झा  न ेझैक  ही  इंग्रित  किया

 *त्रकनीकी  और  वित्तीय  पक्षों  पर  मी  चर्चा  हुई  पर्यावरण  और  उतयोगिता  दृष्टिकोण  दोनों  से  ही

 समान  रूप  से  सदावत  भावनाएं  हैं।.मेरे  विचार  से  इस  विषय  को  -  बार-बार  उठाने  THT बजाए  बह

 कृहना  अच्छा  होगा  कि  सभी  दल  इस  विधय  पर  मेरे  विधार  से  इस  ववैषय  में  निरन्तर

 यह  बहस  करने  से  कि  क्‍या  यहू:सही  है  या  क्या  यह  तकनीकी  हूप  से  पूर्ण  है  या  नहों  आदि  की

 उपेक्षा  हम  सभी  को  किसी  समय  विशेष-प्रर  एक  साथ  बंठकर  इस  सत्र  के  दौरान  हमारे  समय

 है--समाघान  निकालना  चाहिए  ।  इसमें  कोई  भी  दल  नहीं  हैं  ।  यह  एक  विकास  संवंधी  मामला

 हैं  ।  हमें  इस  विकास  संबंधी  विषय  को  इस  अर्थ  में  लेना  चाहिए  कि  यह  द्वेश  के  हित  में  कया  लाभ

 ऐसा  है  कियह  न्याय  संगत  है  या  नहीं  है  |  क़तिप्रय  अन्य  समस्याएं  भी  हो  सकती  है  ।

 मेरे  विचार  से  यह  अच्छा  होगा  कि  पहले  हम  इस  पर  मिल  बंठकर  चर्चा  करें  इसके

 बारें  में  एक  पूरा  चित्र  तेयार  करें  और  बातावरण  को  और  अधिक  विश्रमित  करने  की  अपेक्षा  +जसा

 कि  ठीक  इंगित  किया  गया  है  के  माध्यम  से  एक  संयुक्त  विचार  सामने  जाना

 चाहिए  ताकि  एक  विकास  परियोजना  पूरी  हो  सके  ।

 दयाकथित  रिसाव  के  संबंध  माननीय  पर्यावरण  मंत्री  के  नजदीकी  स्रोतों  ने  इस  विषय

 आदि  का  उद्ध  रण  दिया  मेरे  विचार  से  माननीय  मंत्री  जी  यहां  उपस्थिति  वे  यह्‌  पता  लगायेंगे  और

 आप  तो  वापस  आकर  समा  को  जानकारी  दंगे  ।  मेरे  विचार  से  यह  आवश्यक  नहीं  है  ।

 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  कमल  :  मैं  नहीं  जानता  कि  क्ष्या  हो

 रहाਂ  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  बहुगुणा  की  मूख  हड़ताल  और  टिहरी  बांध  से  संबंधित

 मामला  उठाया  गया  था  1  ब्या  आप  इस  समय  कुछ  कहना  चाहते  हैं
 ?

 श्री  भोगेन्द्र  झा  :  रिसाव  के  सम्बन्ध  में  आप  क्‍या  कहेंगे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  रिसाव  एक  अत्यन्त  छोटा-सा  मुद्दा

 कम्नल  माथ  :  मैं  पहले  में  नहीं  था  ।  मेरे  माननीय  संसदीय

 मंत्री  मुझे  बता  रहे  थे  कि  वहां  क्या  हुआ
 मेरे  विचार  से  यहां  उपस्थित  सदस्य  प्रसन्‍न  होंगे  यदि
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 आम  इमाम  अल  अााराा  भा  भऊधधभभधाााााधएएएएएए्एभभ्भ्छ्भभभणाणणणआआआआआआआआआआाआआशथाणणणणणाणणणणणणणणणाआािाआआाआआ राम  मम  el —

 वे  मुझे  बतायेंगे  कि  क्‍या  चर्चा  हुई  सभा  में  जो  चर्चा  हुई  थी  उससे  वे  मुझे  अवगत  करा  रहे  ये  ।

 मैं  राज्य  सभा  में  राज्यसभा  में  भी  ऐसा  ही  एक  मुद्दा  उठाया  गया

 मैंते  इस  सभा  में  पहले  ही  बताया  है  कि  टिहरी  बांध  परियोजना  को  पर्यावरण  स्वीकृति

 1990  में  प्रदान  की  गई  थी  ।  परन्तु  यह  स्वीकृति  कतिपय  छार्तों  के  अन्तगंत  प्रदान  की  गई

 मैंने  कई  माह  पहले  सभा  में  यह  भी  बताया  था  कि  इनमें  कुछ  श्र्ते  पूरी  नहीं  की  गई  मैने

 इसको  टिहरी  बाँध  अधिकारियों  के  ध्यान  में  भी  लाया  था  और  हम  उनके  साथ  कार्यवाही  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  सुन्दर  लाल  बहुगूणा  की  गिरफ्तारी  से  उनको  रिहा  करने  के  बाद  से  उपवास  पर  मैं  यहां

 माननीय  सदस्यों  को  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  इस  संबंध  में  मैंने  उत्तर  प्रदेध  के  मुख्यमंत्री  को
 लिखा

 था  किसी  समझौता  वार्ता  या  चर्चा  के  लिए  आवश्यक  आदान-प्रदान  करने  के  लिए

 कहा  था
 ।

 श्री  सुन्दर  लाल  बहुगणा  मी  मुझे  कुछ  समय  पहले  मिले  थे  और  उन्होंन  सेरे  से  स्थिति  के

 बारे  में  पूछा  था  ।  हम  सभो  को  पता  है  कि  पर्यावरण  संरक्षण  अधिनियम  के  अनुमोदन  का  यह  अर्थ  नहीं

 है  कि  केवल  सरकार  को  कार्य  करना  बल्कि  गंर-सरक।री  व्यक्ति  भी  कार्य  कर  सकते  हैं  !  इस  कार्य

 को  रोकने  के  लिए  मेरे  मंत्रालय  को  नोटिस  जारी  किये  गये  हैं  हम  उन  पर  सक्रियता  से  विचार  कर

 रहे  कोई  छलकपट  नहीं  इसमें  कोई  रहस्य  नहीं  है  |  मैंने  सदन  में  बताया  है  और  मैं  इसे

 दोहराता  हूं  कि  यदि  पर्यावरण  शारर्तें  पूरी  नहीं  की  जा  रही  तो  टिहरी  बांघ  से  पर्यावरण  स्वं  कृति

 वापस  लेने  में  मुझे  कोई  संकोच  नहीं  होगा  ।  यदि  उनका  उल्लंघन  किया  जायेगा  तो  मैं  उस  स्थिति

 को  स्वीकार  नहीं  कछ गा  ।  हमारा  रवंया  इस  बारे  में  कतई  स्पष्ट  क्योंकि  यह  केंबल  विकास  का

 ही  प्रश्न  नहीं  है  ।  इससे  कई  बातें  जुड़ी  हुई  हैं  ओर  मूकम्प  के  बाद  तो  और  अधिक  |  मैंने  उस  क्षंत्र

 माननीय  सदस्यों  से  भी  चर्चा  की  माननीय  सदस्य  मेरे  यह  कहने  का  बुरा  नहीं  मानेंगे  कि  मैंने

 कर्नल  खंडूरोी  जी  तथा  अन्य  से  भी  इस  विषय  पर  चर्चा  की  है  और  उन्होंन  मुझे  लिखा  भी  मेरे  से

 मिले  भी  तथा  मैंने  उनके  विचार  जानने  के  लिए  उनके  साथ  चर्चा  भी  की  वयोंकि  वे  लोगों  के

 प्रतिनिधि  ईसलिए  मैं  निरन्तर  यह  अन्तःक्रिया  कर  रहा  ऐसा  कोई  छलकपट  नहीं  है  कि

 कोई  कुछ  गप्त  जानकारी  दे  रहा  ऐसा  कुछ  मी  नहीं  यह  सब  खुलः  है  जौर  जो  कुछ  शर्ते  है

 गुप्त  जानकारी  के  लिए  कुछ  भी  नहीं  है  ।  जो  पूरा  नहीं  किया  गया  वह  पूरा  नहीं  कया  गया  है  ।

 गुप्त  जानकारी  देने  के  लिए  कुछ  भी  नहीं  है  ।  इस  समा  में  मैंने  एक  अत्यधिक  स्पष्ट  और  खुला  रवेया

 अपनाया  था  |  मैं  सदस्यों  को  केवल  जानकारी  प्रदान  करना  चाहता  हूं  कि  मैंने  उत्तर  प्रदेश

 के  माननीय  सुरुपमंत्री  को  पत्र  लिख  यह  कहा  है  कि  आवाह  क्षेत्र  खतरा  प्रबन्धन

 योजनाओं  आदि  पर  पर्यावरण  प्रमाव  से  संबंधित  मामलों  पर  कोई  मतभेद  नहीं  हो  मैंने

 उत्तर  प्रदेश  के  मुख्यमन्त्री  को  विगत  सप्ताह  लिखा  था  कि  हम  श्री  सुन्दर  लाल  बहुगुणा  जी  के  साथ

 चर्चा  कर  सकते  हैं  ओर  इस  चर्चा  के  लिए  मैं  कोई  भी  मंच,कोई  भी  कोई  आवद्यक  आदान

 प्रदान  करने  के  लिए  अत्यधिक  इृच्छुक  हूं  ।  बयोंकि  यह  अच्छी  स्थिति  नहीं  है  कि  बहुगुणा  जी  यह

 आन्दोलन  कर  रहे  पहले  उनको  गिरफ्तार  किया  गया  और  अब  वे  अनशन  पर  है,और  ऐसी  भी

 रिपोर्ट  मिली  है  मैं  नहीं  जानता  कि  वे  सही  है  या  मैं  कोई  आरोप  नहीं  लगा  रहा  उनके

 साथ  उचित  व्यवहार  नहीं  किया  गया  ।  महोदय  मैं  इस  सदन  को  आध्वस्त  करना  चाहता  हूं

 कि  टिहरी  बांघ  से  पर्यावरण  स्वीकृति  वापस  लेने  का  यह  जैसा  कि  मैंने  राज्य  सभा  में  बताया

 सक्रिय  रूप  से  विचाराधीन  और  ऐसी  परिस्थिति  में  मेरे  विचार  हम  श्री  सुन्दरलाल

 बहुगुणा  से  उनके  आन्दोलन  को  वापस  लेने  का  अनुरोध  कर  सकते
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 भी  भोगेस  झा  :  उन्होंने  पहले  से  ही  व्याप्त-*“भ्रम  को  और  भी  गूढ़  बना  दिया  है  ।

 उन्होंने  यहु  भी  बताया  है  कि  वे  शर्तें  क्या  हैं  जिन्हें  प्रा  नहीं  किया  मया  है  ओर  किन-किन  श्वार्तो  को

 पूरा  किए  जाने  की  आवश्यकता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हमें  यह  मानना  चाहिए  कि  उन्होंने  किसी  भी  मुह  को  श्रम  पूर्ण

 नहीं  बनाया  है  तथा  कोई  आश्वासन  नहीं  दिया  वह  मामले  की  बहुत  सावधानी  पूर्वक  जांच

 करेंगे  ।

 आपकी  ओर  से  तथा  संसद  सदस्यों  की  ओर  से  मैं  कुछ  कहना  चाहूंगा  ।

 श्री  सुन्दर  लाल  बहुगुणा  जी  को  तानता  हूं  |  मुझे  उनसे  मुलाकात  करने  तथा  पर्यावरण

 सम्बन्धित  कुछ  मुद्दों  पर  चर्चा  करने  के  कई  अवसर  प्राप्त  हुए  वह  एक  महान  आत्मा  वाले

 पुरुष  हैं  ।  तथा  पर्यावरण  से  संबंधित  कुछ  मुद्दों  पर  चर्चा  करने  के  पयविरण  की  सुरक्षा  के  लिए  हमें

 उनके  मार्ग  निर्देशन  तथा  आशीर्वाद  की  आवश्यकता  वे  स्वस्थ  और  मभले-घंगे  हमें
 वरण  की  सुरक्षा  जानी  चाहिए  तथा  उसका  संरक्षण  किया  जाना  विक्रास  के  कार्य  करने

 लेकिन  यदि  कभी  ऐसा  लगे  कि  ये  दोनों  एक-दूसरे  के  विपरीत  हैं  तो  हमें  इनके  बीच  एक

 सतुलन  कायम  करना  होगा  ।

 टिहरी  बांघ  को  लेकर  लोगों  के  विभिन्‍त  मत  हैं  |  हमें  उनका  सावधानी  पूवंक  अध्ययन  के

 होगा  तथा  उन  पर  सावधानी  पूव॑ंक  काय्यंवाही  भी  करनी  निश्चय  ही  सरकार  द्वारा  मुद्दे  का

 सावधानी  पूवंक  अध्ययन  करने  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठाए  जा  सकते  हैं  ।  ह
 यह  अनुरोध  करंगे  कि  वह  अपनी  मख  हड़ताल  समाप्त  कर  दें  तथा  पर्यावरण  विज्ञों  को

 अपना  मार्ग  निर्देशम  देना  जारी  रखें  ।  हमारा  उनसे  अनुरोध  है  कि  वह  इस  देश  में  पर्यावरण  की

 सुरक्षा  के  लिए  चलाए  जाने  वाले  आन्दोलन  को  अपनी  दिशा  प्रदान  करें  और  हम  आशक्षा  करते  हैं
 कि  यह  हमारे  अनुरोध  की  ओर  ध्यान

 )

 झी  चन्दूलाल  चन्द्राकर  :  अध्यक्ष  आप  सब  जानते  हैं  कि  भिलाई  स्टील  प्लांट  देश

 का  सबसे  बड़ा  प्लांट  है और  वह  बहुत  अच्छे  ढंग  से  चल  रहा  है  |  लेकिन  वहां  पर  दल्ली  राजहरा  से

 मायरन  ओर  भाता  परन्तु  तीन  साल  बाद  खत्म  होने  वाला  अभी  तक  दिल्‍ली  राजहरा  से

 बेलाडीला  तक  रेल  लाईन  निर्माण  घुरू  नहीं  हुआ  लेकिन  तीन  साल  बाद  भिलाई  का  कारखाना  बन्द

 होने  का  खतरा  बनता  जा  रहा  मिलाई  में  जितने  भी  कमंचारी  हैं  चाहे  स्टोल  प्लांट  के  चाहे

 स्टील  के  मंत्री  सभी  चिन्तित  हैं  कि  यह  वड़ा  कारखाना  जो  सबसे  अधिक  लाभ  दे  रहा  है  वह

 तोन-चार  साल  के  बाद  बन्द  हो  जायेगा  ।  यदि  उप्तके  लिए  रेलवे  लाइन  नहीं  रहेगी  ।  इसीलिए  मैं  आपके

 जरिये  मन्त्री  महोदय  से  केन्द्रीय  मन्त्रिमण्डल  से  विशेष  अनुरोध  करता  हूं  कि  उस  रेलवे  लहइन  के  निर्माण

 के  लिए  तत्काल  काम  शुरू  यदि  नहीं  कर  सकंगे  तो  उसका  बहुत  बुरा  असर  पड़ेगा  और  बुरा
 परिणाम  होगा  ।  हिन्दुस्तान  का  सबसे  बड़ा  जिला  बस्तर  जो  कि  आदिवासी  जिला  यह  हरियाणा  से

 भी  बड़ा  लेकिन  वहां  रेलवे  लाइन  नहीं  इसके  कारण  हो  वहां  का  धिकास  नहीं  हो  रहा
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 आदिवासियों  का  विकास  नहीं  हो  रहा  वहां  तरह-तरह  की  घातु  पदार्थ  उनका
 भी  ठीके  से  उपयोग  नहीं  हो  रहा  है  |  इसलिए  मैं  आज  आपके  aa जरिये  हमारी  सरकार  से  विश्वेष

 अनु रोध
 करता  हूं  कि  वहां  रेलवे  लाइन  के  निर्माण  के  लिए  कार  शुरू  करें  ॥

 दूसरी  बात  यह  है  कि  मैं  अध्यक्ष  जी  को  धन्यवाद  देता  उन्होंने  जो  सुन्दरलाल  बहुगुणा
 जी  से  अनशन  बन्द  करने  की  अपौल  की  मैं  मी  उनको  चालीस  साल  से  जानता  जब  मैं

 मभखबार  में  था  तभी  से  मैं  ओर  वे  अखबार  की  दुनिया  से  सम्बन्धित  रहे  उनके  पर्यावरण  के

 बारे  में  व्यक्तिगत  जानकारी  घहुत  उनकी  बातों  पर  हमें  विचार  करना  चाहिए  और  उनकौ

 मानना  चाहिए  ।  वे  संसद  सदस्य  नहीं  हैं  +  इसलिए  अध्यक्ष  जी  ने  जो  उनसे  अपील  की  है  पूरे  सदन

 की  तरफ  से  मैं  भी  उसका  समर्थन  करता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  2  अमी  मैं  और  सदस्यों  को  मौका  आज  कालिंग  अरठेंशन

 भी  लेकिन  उससे  पहले  मुझे  मनाऊ  समेंट  करनी  है  ।

 )

 पे

 सभा  का  काय

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  सदन  को  ग्रह  जानकारी  देनी  है  कि  काग्रे  मंत्रणा  समिति  ने  आज  सुबह

 हुईं  अपनी  बंढंक  में  निम्नलिखित  सिफारिश  की  हैं  :-.

 20  1992  को  निर्धारित  बेठक  रह  की  जाए  ।

 सदन  की  बेठक  23  24  मार्च  और  25  मार्च

 1992  को  धाम  8.00  बज  तक  जिससे  कि  सरकारी  कार्यों  की  महत्त्वपूर्ण  मदों  को  निपटाने

 के  लिए  पर्याप्त  समय  की  व्यवस्था  हो  सके  ॥  मर्थात्‌  वर्ष  1991-92  के  लिए  सामान्य  बजट

 पर  सामान्य  चर्चा  ।  वर्ष  1992-93  कै  लिए  लेखानुदानों  की  पर  चर्चा

 और  )  वर्ष  1991-92  के  लिए  अनुदानों  की  अनुपूरक  माँगों  पर  चर्चा

 और  मतदान  तथा  सम्बन्धित  विनियोगे  विधेयकों  को  पारित  करना  ।  विस  मन्‍्ची  26

 1992  किसी  गैंर-सूचीजंद्ध  कार्य  का  किए  बिना  तथा  ओऔप॑चारिक  मदों  को  निपटाए

 प्रश्न  काल  के  पदचात्‌  वाद:विंवाद  का  उत्तर  दे  सकते  हैं  ।  उसके  बाद  सम्बन्धित  विनियोग

 विधेयकों  को  पारित  किया  जा  सकता  है  ।

 आज  क़ै-दिम  क्री  समाप्ति  पर  निपटाए  न  जा  सके  अध्यादेशों  के  प्रति  स्थापन  से

 सम्बन्धिस  विधायी  कार्य  26  1992  को  लिया  जा  सकता  है  ।

 ने  यह  भी  सिफारिद  की  कि  सदस्यों  को  नियम  377  के  मामलों-से  सम्बन्धित

 नोटिसों  को  जो  18  1992  की  साय  6.00  बजेत्तक पटल  पर  रखते  की  अमु्मात  दी  जाए है
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 जों  सोमवार  23  1992  से  शुरू  होने  वाले  सप्ताह  के  लिए  विधि  मान्य  प्राथमिकता

 प्रदान  करने  लिए  इनका  बेलट  किया  जाएगा  ।

 मैं  आशा  करता  हूं
 कि  सदन  उपयुक्त  सिफारिशों  से  सहमत  है  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप+  आज  भी  प्रइन  पूछ  आज  दूपरों  को  मौका  दें  ।

 डा०  छत्रपाल  सिंह  )  :  में  आपके  माव्यम  से  सरकार  का  ध्यान  दिल।ना  बाहता

 हूं  कि  देश  में  एड्स  के  रोगी

 अध्यक्ष  महोदय  :  अमी  हुआ  है  ।

 छत्रपाल  सिह  :  वरह  केरल  के  बारे  में  मैं  पूरे  देश  का  मामला  उठा  रहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  मैं  किसी  अच्छे  विषय  पर  बोलने  लिए  चांस  मुझसे  आप

 मिलना  ।

 |

 भो  मनोरंजन  भक्त  और  निकोबार  द्वीप  :  अध्यक्ष  मैं  एक  बहुत

 ही  महत्त्वपूर्ण  मुद्दा  उठाना  चाहता  हूं  ।  रिपोर्ट  मिली  है  कि  विहार  झारखण्ड  मुव्रत  मोर्चे

 के  आन्दोलनकारियों  ने  यह  निर्णय  लिया  है  कि  यदि  सरकार  इस  महं:ने  की  22  तारोख  तक  कोई

 कार्यवाही  नहीं  करती  ज॑ंसा  कि  उनके  आन्दोलत  में  मांग  की  गई  तो  वे  एक  पक्षीय  रूप  से

 बिहार  में  झार  खण्ड  राज्य  की  घोषणा  कर  इसके  साथ  समाचा२-पत्रों  में  यह  रिपोर्ट  भी
 छपी  है  कि  आन्दोलन  के  नताओं  ने  सह्षस्त्र  संघर्ष  छेड़न  का  मी  निर्णय  लिया  है  ।  वे  सहास्त्र  संधर्ष

 भी  शुरू  करने  जा  रहे  हैं  ।

 यह  बहुत  ही  गंमीर  स्थिति  है  क्योंकि  हम  पहले  से  ही  जम्मू  और  कश्मीर  तथा  देश  के

 अन्य  मागों  में  आतंकवादी  गतिविधियों  की  समस्या  से  ग्ररत  है  ।  ०्ह  निहायत  ही  जरूरी  है
 कि  सरकार  सामने  आन्दोलनकारी  नेताओं  को  उनके  साथ  संबंधित  मुद्दों  पर  चर्चा

 तथा  उसका  सौहादंपूर्ण  हल  निकालें  ।  यदि  ऐसा  नहीं  किया  जाता  है  तो  देश  के  अन्य  रथानों  पर  भी

 समस्या  खड़ी  की  जाएगी  जो  राष्ट्रहित  के  विरुद्ध

 यह  नितान्त  आवश्यक  है  कि  गृहमन्त्री  जी  आन्दोलनकारी  नेत!ओं  को  बुलाएं  और  उनके  साथ

 बातचीत  करें  जिससे  कि  इस  देश  की  एकता  तथा  अखण्डता  को  बनाए  रखने  के  लिए  कोई  समाघान

 ढूढ़ा  जा  सके  !

 अध्यक्ष  महोवय  :  आप  इस  नाजुक  मुह  पर  ग्रृहमन्त्री  जी  के  साथ  बातचीत  तो  बेहतर

 होगा  ।
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 नी  तन  तीस  स्‍ऊईो

 झी  सदत  लाल  ख्राना  :  अध्यक्ष  आज  के  समाचार-पत्रों  में

 सस्‍्तान  दक्षिण  भारत  में  अपना  जानमूसी  जाल  फंलाने  लगा  है
 '

 शीर्षक  से  एक  बहुत  ही  ग्रंमीर  समाचार

 प्रकाशित  हुआ  है  ॥  पाकिस्तान  का  गुप्तचर  संगठन  आई०एस०आई०  जम्मू  एवं

 उत्तर-पूव  के  अलावा  दक्षिणी  राज्यों  में  अपना  जाल  फैलाने  लगा  है  ।  इस  संगठन  के  बारे  में  मेरे  पास

 पहले  से  कुछ  सूचनायें  यह  समाचार  बहुत ही  गंभीर  एक  पर्सतल  नाम  श्री  जी०  एस०
 चावला  है  जिसने  सरकार  को  बताया  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  भारत  की  गुप्तचर  एजेंसियों
 ने  यह  रिपोर्ट  दी  है  कि  दक्षिण  क्षेत्र  केरल  और  तमिलनाडु--में  कुछ  फंड  मैंटेलिस्ट्स  छोटे-छोटे

 संगठन  बना  रहे  हैं  और  एंटी-इण्डिया  गतिविधियों  में  लगे  हुए

 अध्यक्ष  देश  की  गप्तचर  एजेंसियों  ने  यह  रिपोर्ट  दी  है  कि  नई  दिहली  स्थित

 स्‍्तानी  हाई  प्रंस  अटंची--जिनकें  बारे  में  कहा  जाता  है  एस०  आई८  के  सदस्य

 न ेतमिलनाडु  और  केरल  की  यात्रा  की  और  इन  सगठनों  से  सम्प्  किया  ।  बया  यह  भी  सच  है  कि

 इन  उपग्रव'दी  संगठनों  ने  केरल  ओर  तमिलनाडु  में  ट्रंनिंग  कंम्प  लगायें  और  इनके  लिटूटे  के  साथ

 संबंध  हैं  ?  क्या  भारत  की  गृप्तचर  एजेंसियों  ने सश्कार  कौ  यह  खबर  दी  है  कि  पाकिस्तान  की  तीनों

 को  रसेज  नेवी  और  एअर  फोस  के  अधिकतर  लोग  इस  आई०एस०आई०  में  शामिल  पिछले

 दिनों  भारतीय  संनिक्रों  ने  भी  ऐसे  लोगों  को  गिरफ्तार  किया  गया  जो  आई०एस०भआाई०  से  सम्बन्ध

 रखते  हैं  ?  का  कुछ  माह  पूर्ब  पाकिस्तान  के  डिप्टी  हाई  कमिश्नर  तमिलनाडु  के  दौरे  पर  गये

 थे  ?  वया  यह  भी  सही  है  कि  हाई  कमिश्नर  ने  पिछले  दिनों  कश्पीर  के  बारे  में  आपत्तिजनक  प्रेस

 स्टेटमैंट  दिप्रा  था  और  भारत  सरकार  की  ओर  से  उन्हें  बुलाया  तत्र  इन्होंने  आपत्तिजनक

 इप्रवहार  किया  था  ?  अध्यक्ष  देश  में  बरृछ  समय  पहले  से  इस  हाई  कमिश्नर  को  हिन्दुस्तान
 से  निकालने  की  वात  उठाई  गयी  थी  ?

 अध्यक्ष  मैं  आखिर  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  क्या  होम  मिनिस्टर  भारतीय  एजेंसियों

 की  रिपोर्ट  क ेआधार  पर  नई  दिल्‍ली  स्थित  पाकिस्तान  के  हाई  डिप्टी  हाई  कमिश्नर  और

 प्रेस  जिनके  यारे  में  कहा  जाता  है  कि  वे  आई०एस०आई०  के  मंम्बस  कोई  कारंवाई  करने

 के  बारे  में  विचार  कर  रहो  है  ?

 थी  नारायण  सिह  चोघरी  :  अध्यक्ष  हरियाणा  के  लगभग  आधे  भाग  में  हिसार
 में  स्थित  पंट्रोल  के  डिपो  से  डीजल  व  पंट्रोल  उपलब्ध  होता  है  ।

 अध्यक्ष  कई  दिनों  से  हरियाणा  के  बहुत  से  भागों  में  विशेषकर  हिसार  जिलों

 में  स्थित  पैट्रोल  पम्पों  पर  और  खासकर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्थित  डीजल  आऊटलेट  बुरी

 तरह  से  शुष्क  और  खाली  पड़  हुए  गेहूं  की  फसल  में  जब  उसका  दाना  पकने  लगा  है  और  इसे

 पामी  की  अत्यंत  आवएकता  है  तो  प्रतिकल  प्रभाव  पड़  रहा  है  जिससे  किसानों  को  अपार  हानि  हो

 रही

 अध्यक्ष  हरियाणा  में  किसानों  के
 डीजल  पम्पों  तथा  ट्रकों  पर  अपना  गन्ना  शुगर

 मिलों में  पहुंचाने  पर  बुरा  प्रमाव  पड़  रहा  है  ।  हि
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 अध्यक्ष  मेरा  झ्रापके  माध्यम  से  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  हरियाणा  में  विशेषकर

 हिसार  डिपो  जो  कि  इस  समय  तेल  से  बिल्कुल  खाली  उसमें  पंट्रोल  इत्यादि  कराने

 का  पग  उठाया  धन्यवाद  ।

 भी  प्रेयद  शाहाबुहीन  :  जनाव  मैं  आपके  जरिए  एक  बहुत  ही  अहम

 मसला  उठाना  चाहता  हूं  ।  5000  द्वज  यात्री  तीत  से  में  समंदर  के  रास्ते  92  के  हज  में  जान  वाले

 उनकी  पहली  खेप  7  अप्रैल  को  जाने  वाली  थी  |  पिछला  जो  भाखिरी  हज  का  जहाज  वह

 हम  साल  अन  सी/वर्दी  डिक्लेयर  कर  दिया  गया  ।  उसके  बाद  हुकूमत  ने  यह  फंसला  किया  कि  वह

 एक  जहाज  और  जो  कि  अंडमान  निकोबार  के  रास्ते  पर  चलता  उसे  वह  हज  छी  तीन  खेप  ले

 जाने  के  लिए  मुहैया  करेंगे  और  उस  जहाज  को  !7  मार्च  को  बम्बई  पहुंचना  लेकिन  भाज  18

 है  और  वह  नहीं  पहुंचा  है  और  इम  बीच  में  कल्कत्ता  हाईकोर्ट  ने  कुछ  लोगों  की  दरम्वास्त  पर  एक

 सटे  दे  दिया  है  कि  जब  तक  वहां  पर  15  दिन  के  अन्दर  जहाज  बदली  में  देते  का  सवाल  सरकार

 तय  न  तो  हजियों  के  लिए  जहाज  न  हटाया  जाए  ।

 एक  जहाज  सरकार  ने  पोलेण्ड  से  मंगवाया  वह  15  अप्रैल  तक  आने  वाला  मेरी  यह
 दररुपास्त  है  कि  हजियों  की  इन  तीन  खेप  को  वक्‍त  पर  सउदी  अरब  पहुंचाने  के  लिए  और  इस

 साल  उनका  हज  नागा  न  इसके  लिए  जहाज  का  फौरन  इग्तजाम  किया  पानी  के  जहाज

 और  ह-।ई  जहाज  के  किराए  में  तकरीबन  7000  रुपए  का  फके  पानी  के  जहाज  वाले  हवाई

 जहाज  से  नहीं  जा  सकते  ।  अगर  सरकार  मजबूर  है  कि  पानी  का  जहाज  महैया  नहीं  कर  सकती  तो

 फिर  उनके  लिए  हवाई  जहाज  का  प्रव्रन्ध  करना  पड़ेगा  तो  सरकार  के  लिए  फिर  लाजिम  होगा  कि

 जो  फके  उसको  बर्दाउ्त  करे  चुऊफि  आखिरी  वक़त  में  हाजी  अपना  पंसा  नहीं  दे  बरना

 सरकार  से  मेरी  यह  मी  गुजा*श  है  कि
 वह  कलकत्ता  हाई  कोर्ट  के  सामने  ।5  दित  से

 कुछ  और

 मोहलत  मांगे  कि  पोलेण्ड  का  जहाज  वक्त  पर  आ  ज'एगा  और  उस  कमी  को  पूरी  बर  देंगे  अडमान

 निकोबार  के  रास्ते  और  इस  जहाज  के  लिए  जो  प्रोग्राम  पहले  प्रधान  मंत्री  ने  खुद  तय  किया

 उस  प्रोग्राम  पर  अमल  किया  जाएगा  और  ये  जहज  फोरन  बंत्रई  भेजा  बहुत-बहुत  शुक्रिया  ।

 ]

 प्रो०  सावित्रि  लक्ष्मद  :  मैं  बहुत  मारी  दिल  से  एक  माननीय  सदस्य

 दिए  गए  दृप  वकतठा  पर  अउना  भव  व्यवत  करते  लिए  उठी  हूं
 कि  केरल  एड्य  रोग  से

 तरह  प्रमावित  है  तथा  यहां  पर  एड१  के  रोगियों  का  प्रतिशत  सर्वाधिक  है  ।  ऐसा  कहा

 है  लेकिन  यह  सच  नहीं  उनका  बयान  गुमराह  करने  वाला  विहृत्र  स्वारध्य  संगठन  द्व)रा

 एक  बयान  दिया  गया  था  कि  सन्‌  2,000  तक  समूचे  मारत  में  समवतः  हमारे  25  प्रतिशत  लोग

 रोग  से  प्रभावित  न  कि  केवल  में  ।  उस  रिपोर्ट  में  कहा  गया  है  कि  एड्म  प्रभावित इस

 लेकिन रोगियों  में  40  प्रतिशत  दूसरे  राज्यों  के  मुझे  राज्य  का  नाम  लेने  में  नहीं  है

 हमारे  राज्य  का  नाम  लेकर  ऐसा  किया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  समाप्त  कीजिए  ।  आपने  अपनी  बात  कह  दी  है  और  यह  सही  नहीं

 ओर  राम  नाईक  अध्यक्ष  मणिपुर  के  लोग  अपनी  विभिन्‍न
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 छ्िकायतों  की  सरकार  द्वारा  उपेक्षा  जाने  के  कारण  काफी  लम्बे  समय  से  आन्दोलन  कर  रहे

 प्रमुख  शिकायतों  में  से एक  शिकायत  संविधान  की  आठवीं  अनुसूची  में  मणिपुरी  भाषा  को  मान्यता

 न  दिया  जाना  इस  सम्बन्ध  में  उनके  शि५्टमंडल  भी  आते  रहे  उन्होंने  प्रस्तुत  किए  हाल

 ही  में  हमारी  माजपा  की  राज्य  इकाई  ने  भी  प्रधानमन्त्री  को  एक  जापन  दिया  जिसमें एक  लाख

 लोगों  ने  हस्ताक्षर  किए  हैं  इस  समय  उनकी  विधान  समा  की  बंठकू  स्थगित  चल  रही  इससे

 कानून  और  व्यवस्था  का  भी  मसला  खड़ा  हो  रहा  उतका  आन्दोलन  एक  नया  मोड़  ले  रहा  है  ।

 जिसमें  यहां  तक  कि  हिन्दी  हिन्दी  पुस्तकों  तथा  हिन्दी  समाचार-पत्रों  को  भी  देखने  और

 पढ़ने  की  अनुमति  नहीं  दी  जा  रही  है  ।  इससे  अब  कानून  और  व्यवस्था  की  गम्भीर  स्थिति  उत्पन्न

 हो  रही  है  ओर  चू  कि  विधान  समा  वहां  कार्य  नहीं  कर  रही  यह  आवश्यक  है  कि  प्रधानमन्त्री  इस

 मुद्दं  पर  पहल  करें  और  मणियुर  भाषा  को  सविधान  की  आठवीं  अनुसूची  में  शामिल  करते  हुए  ।

 सदन  में  एक  विधेव्क  लाएं  ।  और  घरकार  को  वहां  व्याप्त  परिस्थिति  के  प्रतिक्रिया  स्वस्थ्य  हरकत

 में  आना  चाहिए  तथां  सदन  में  एक  बयान  देना  चाहिए  ।

 भो  लितेमा  माथ  दास  :  मैं  सरकार  का  ध्यान  पदिचम

 विद्वेष  रूप  से  जलपाई  गृडी  डिविजनल  के  लोगों  की  लम्बे  समय  से  चली  आ  रही  कलकत्ता

 उच्च  न्यालय  की  बेन्बਂ  स्थापित  करने  की  मांग  को  ओर  आकर्षित  करना  बार

 एसोसिएशन  के  सदस्यों  ने  उस  मुह  पर  पहल  की  थी  |  3  1988  को  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय

 ने  वहां  एक  सरकिट  बेब  स्थापित  करने  का  निर्णय  इस  प्रयोजन  जलपाई  गुड़ी
 डिविजनल  टाउन  स्थित  नवाव-बाड़ी  में  कई  कमरे  निर्धारित  किए  गए  इस  सम्बन्ध  पश्चिम

 बंगाल  के  माननीय  मुस्य  मन्‍्त्री  जी  थे  1990  में  श्री  दिनेश  तत्कालीन  विधि  और
 न्याय  को  अपना  मत  व्यक्त  हुए  एक  पत्र  लिखा  था  कि  सरकिट  बेन्च  की  स्थापना  जलप  ईगड़ी
 डिविजनल  टाउन  स्थित  नवाब-घाड़ी  में  की  जानी  इस  अवसर  मैं  कलकत्ता  उच्च
 न्यायालय  के  रजिस्ट्रार  द्वारा  व्यक्त  किए  गए  मत  का  मी  जिक्र  करना  चाहूंगा  ।  उनका  कहना  है
 केवल  केन्द्रीय  सरकार  ही  सरफ़िट  बेन्च  स्थापित  किये  जात  के  स्थान  के  बारे  में  निर्णय  कर  सकती

 हन  परिस्थितियों  मैं  सरकार  से  आवदध्यक  कदम  उठाए  जाने  का  आग्रह  करता  हूं  ।
 जिससे  कि  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  की  सरकिट  वेन्च  को  जलपाई  गुड़ी  स्थिता  नबाब-बाड़ौ  में
 स्थापित  किया  जा  सके  ।

 भरी  हन्ताम  मोललाह  :  मैं  सरकार  का  ध्यान  कल्याण  भारत
 सरकार  के  दारीरिक  रूप  से  विकलांग  कमंचारियों  की  दयनीय  दुदंशा  की  ओर  आकर्षित  करना

 चाहता  हूं  ।  आप  जानते  हैं  कि  पिछले  दस  वर्षों  से  वे  सप्ताह  में  पांच  दिन  काय  करते

 कलकसा  ओर  देश  के  अन्य  भागों  में  स्थित  सभी  चारों  राष्ट्रीय  विकलांग  संस्थानों  में
 विकलांग  कर्मचारी  सप्ताह  में  पांच  दिन  कार  करते  हैं  ।

 लेकिन  हाल  ही
 में  उन्होंने  सम्पूर्ण  प्रणाली  में  परिवर्तन  किया  जब  पूरे  देक्ष  में  समी

 केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारी  एक  सप्ताह  में  पांच  दिन  कार्य  कर  रहे  तो  शःरीरिक  रूप  से  विकलांग

 कम  चारियों  को
 गाघा

 दिन
 अधिक  कार्य

 करने  के
 लिए  क्यों  वाध्य  किया  जाता  हाल  हू  में  उन्होंने

 इन  कर्मचारियों  को  सप्ताह  में  छः  दिस  कार्य  करने  का  आदेश  दिया  इसलिये  वे  सरकार  को
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 ज बार अम्यावेदन दे रहे लेकिन अमी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया यह एक दन की वद्धि कमंचारियों के लिए कठिनाई उत्पन्न कर रही यदि एक दिन में एक घन्टे को ही वृद्धि होती तो इतनी कठिनाई नहीं होती । लेक्रिन शनिवार को कार्यालय में आना-जाता शारीरिक से घधिकलांग कमंचारियों के लिए अत्यधिक कठिन होती है ॥ कार्य-दिवसों में एक्त दिन की वृद्धि का अर्थ है कि उन्हें एक दिन अधिक आना पड़ेगा । यह बहुत कठिन इसलिए सरकार को अपने बारियों के प्रति अधिक सहानुमति अपनानी चाहिए । मैं महसूस करता हूं कि उन कमंचारियों के लिए दिन के सप्ताह को कम किया जाना चाहिए और इस सम्पूर्ण देश में अखिल मारत॑ीय लांग सस्थान के विकलांग कमंचारियों के लिए पांच दिन के सप्ताह की पुरानी प्रणाली में परिवर्तित किया जाना मैं कल्याण मन्त्री से आग्रह करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में तत्काल निर्णय अध्यक्ष महोदय : अब हम मन्त्रियों को समा पटल पर पत्र रख के लिए कहेंगे । पीछे बैठे हुए सदस्यों को अगले दिन अवसर दिया जायेगा और हुए सब्स्यों से अनुरोध है कि वे भी अपने हाथ न उठाये । ) 2.58 गये पत्र दिल्‍ली नागरी कला आयोग के अन्तर्गत अधिसूचनाएं और राष्ट्रीय शहरी कार्य नई विल्‍लो का वर्ष 5-56 का वादूिक प्रतिवेदन ओर कायकारिणी को समोक्षा शहरो विकास भरत्री शीला : मैं निम्नलिखित पत्र समा पटल पर रखती हूं । दिल्‍ली नागरी कला आयोग की धारा 27 को उपघारा (2) के अन्तगंत दिल्‍ली नागरी कला भाबोग सहायक सच्रिव भर्ती जो 3 अगस्त ।99। के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3(8)/90 डीयूएसी में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति हिन्दी तथा अग्र॑जी संस्करण ) । [ प्रम्यालय में रस्तो गयी । वेश्िये संस्या एल० डी० (2) राष्ट्रीय शहरी काये नई दिल्‍ली के वर्ष के वाषिक बेदन की एक प्रति तथा अंग्रेजी तथा लेद्ना परीक्षित लेखे | राष्ट्रीय शहरी कार्य नई दिल्‍ली के वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण तथा अग्नेजी । (3) उपयु क्‍त (2) में उह्लिख्ित पत्रों को समा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दह्शनि वाला एक वितरण तथा अग्नजी संस्कर [ प्रग्यालय में रखी गयो । बेलिए संक्या एल ही० 229



 कल
 +गै९-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी  समिति  18  1992

 कक

 नेशनल  इ  स्टोटयूट  आफ  अहमदाधाद  का  वर्ष  !990-9!  का  वाधिक

 प्रतिबेदन  ओर  कार्यक्रण  को  समोक्षा

 :  उश्योग  संभालय  में  राज्य  मंत्रो  पी०  जे  :  महोदय  मैं  निम्नलिखित  पत्र  समा

 पर  स्खता  हूं  ।

 (1)  नेशनल  इसस्‍्टीट्यूट  आफ  अहमदाव्रद  के  वर्ष  1990-91  के  वाधिक

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अग्नेर्जा  तथा  लेखापर॥क्षित  लेखे  ।

 नेशनल  इस्‍्टीट्यूट  आऊक  अहमदाबाद  के  वर्ष  1990-91  के

 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अ ग्रेंजी

 ।

 में  रखो  गयी  ।  वेखिए  संख्या  एल०  टी०  !569/४2]

 (2)  कार  उद्योग  1953  की  घारा  17  की  उपधारा  (4)  के  अन्तगंत

 कार  कोचीन  वे  वर्ष  1990-91  के  वाषिक  लेखाओं  की  एक  प्रति

 तथा  अग्र जी  तथा  उन  पर  लेब्ापरोक्षा  प्रतिवेदन  ।

 कार  कोचीन  के  वर्ष  1990-91  लेखापरीक्षित  लेखाओं  की  सरकार  द्वारा

 समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अ  ग्र॑ं जी  )

 प्रन्धालय  में  रती  गयो  |  देखिए  संहपघा  एल०  टो  1570/92]  ]

 सारतोय  पेट्रो-रसायन  नियम  लि०  बदोदरा  तथा  श्सायन  एवं  पेट्रो  रसायन  विभाग  के  बीच

 वर्ष  1991-92  के  लिए  समझोता  शापन

 संसदीय  कार्य  भन्त्रालय  में  राज्य  भन्त्रो  तथा  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मन्त्रालय  में

 शाक्‍्य  मनन्‍्त्रो  रंगराजन  कुमार  :  मैं  डा०  चिन्ता  मोहन  की  भोर  से  वर्ष

 १991-92  के:लिए  मारतीय  पेट्रो-रसायन  निगम  लि०  वदोदरा  तथा  रसायन  एवं  पेट्रो-रसायन

 पेट्रीनियम  तथा  रसायन  मन्त्रालय  के  बीच  समझोता  ज्ञापन  की  एक  प्रति  तथा  भ'ग्रेजी

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 [  प्रग्धालय  में  रखो  गयी  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  1571/9  ]

 क्रम्रेच्वारो  भूविध्य  निधि  नई  बिल्‍लो  का  वर्ष  1990-91  का  वार्षिक  प्रतिवेदन

 श्रम  सम्भ्राखय  में  डपसस्तो  पवन  सिह  :  मैं  कमंचारी  भविष्य  निधि

 नई  दिल्‍ली  का  वर्ष  1990-91  के  लिए  वार्षिक  अतिवेदन  को  एक  अति  तथा  अ प्र जी
 सस्‍स्करण  )  समा  पटल  पर  रखता  हू  ।

 में  रखो  गयो  |  देखिए  संहया  एल०  टी०  1572/92]

 12.59  भ्र०  प०

 और-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  छठा  प्रतिवेदन

 इयाम  बिहारी  मिक्र  :  अध्यक्ष  मैं  गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों

 तथा  संकस्पों  समिति  का  कछठा  प्रतिबेदन  तथा  अश्र ेजी  प्रस्तुत  करता  हूं  ।
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 लोक  लेखों  समिति 28  )
 सरकारी  आह्वासनों  संबंधी

 समिति

 12.59  बजे

 लोक  लेखा  समिति

 ग्या  आरहवां  ओर  तेरहबां  प्रतिवेदन

 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयो  :  लोक  लेखा  समिति  के  निम्नलिश्ित

 बेदन  तथा
 अ

 ग्रेजी  संस्करण  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 (1)  6--14  आयु  वर्ग  के  व  वा  के  लिए  साइंमोमिक  प्रारम्भिक  शिक्षा  सम्उन्धी  ग्यारहवां

 प्रतिवेदन  ;

 (2)  बनुसंघान  रिएक्टर  प्नूव  सम्बन्धी  वारहवां

 (3)  निर्धारण  प्रक्रिया--संक्षिप्त  तथा  संवीक्षा  निर्धारण  संत्रंधी  तेरहवां  प्रतिवेदन  ।

 1.09  मन्प०

 सरकारी  आइश्वासनों  सम्बन्धी  समिति

 पहला  प्रतिवेदन

 डा०  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  :  अध्यक्ष  मैं  सरकारी  आवश्वासनों  सम्बन्धी

 समिति  का  पहला  प्रतिवेदन  तथा  अ  ग्र॑  जी  भ्रस्तुत  करता  हूं  ।

 1.01  झन्पर
 ह

 अधिलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  घ्यानाकषंण

 पश्चिम  बंगाल  में  लूट  कर्ंकारों  की  लम्ब  समय  से  चल  रही  हडताल  से  उत्पन्न  स्थिति

 भ्री  थसु  देव  आचाय  मैं  निम्नलिखित  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के

 विषय  की  ओर  वच्त्र  मन्त्री  का  ध्यान  दिलाता  हूं  और  अनुरोध  करता  हूं  किये  उन  पर  एक
 वक्तव्य  दें  :

 बंगाल  में  जूट  कमंकारों  की  लम्बे  समय  से  चल  रही  हड़ताल  से  उत्पन्त

 स्थिति  और  सम्बन्धित  मामलों  में  समाघान  के  लिए  सरकार  द्वारा  उठाये  गये  कदमਂ  ॥

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  हड़ताल  समाप्त  हो  गई

 अध्यक्ष  महोवय
 '

 हमें  यह  खुशखबरी  देनी  चाहिए  ।

 )

 वस्त्र  समत्रालय  में  राज्य  सन्‍त्री  अशोक  :  अध्यक्ष  यदि  आचाय॑  जी

 पहले  अपना  कालिंग-मर्टेशन  मोशन  ने  तो  शायद  यह  हड़ताल  पहले  समाप्त  हो  जाती  ।

 1.02  स०प०

 क्षरद  दिये  पीठासीम

 231



 अविल  म्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यानाकर्षण  18  1992
 eee  2

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  अशोक  गहुलोत  )  :  पश्चिम  बगाल  में  पटसन  उद्योग  के

 कामगार  अपनी  मांगों  के  सयर्थन  में  28  1992  से  हद्धताल  पर  थे  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  पटसन  उद्योग  का  त्रिपक्षीय  समझोता  25-2-91  को  समाप्त  हो

 मजदूर  सघों  ते  एक  नया  मांग-पत्र  प्रस्तुत  किया  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथनप्ताय  एक  नया  वेतन

 करार  भी  शामिल  था  ।  पटसन  उद्योग  में  हड़ताल  को  टालने  के  लिए  मैंन  30/12-1991  को  पश्चिम

 बंगाल  के  मुख्यमन्त्री  से  अनुरोध  किया  कि  वह  राज्य  श्रम  विमाग  को  इस  आशप्र  की  सलाह  दे  कि

 वह  बाता  शुरू  करें  तथा  पटमन  उद्योग  के  लिए  पारस्परिक  सहमति  से  एक  ऐसे  वेतत  समझौते  को

 तैयार  करे  जिससे  समी  संबंधित  व्यक्षित  संतुष्ट  हों  ।

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  श्रम  विमाग  के  तस्वावधान  में  भारतीय  पटसन  प्रिल  संघ

 जे०  एम०  राष्ट्रीय  पटसन  विनिर्माण  निगम  जे०  एम०  तथा  मजदूर  संघों

 के  परिमंघ  के  प्रतिनिधियों  के  वीच  अनेक  दौर  की  त्रि-पक्षीप  तथਂ  विपक्षीय  बेठक  हुई  ।  आई  जे०

 एम०  ए०  ने  यह  दृष्टिकोण  अपनाया  कि  वेतन  में  फ़िसी  प्रकार  की  वृद्धि  को  उत्पादकता  के  साथ

 जोड़ा  जाना  चाहिए  जिसे  मजदूर  संघों  का  परिसंघ  मानने  को  तैयार  नहीं  इस  प्रकार  कोई

 समभोौोता  नहीं  हो सका  जिमकी  वजह  से  पश्चिम  बंगाल  में  पटसन  उद्योग  के  कामगार  28

 1992  से  हड़ताल  पर  चले  गए  ।

 एन०  जे०  एम०  सी०  की  पांच  मिलों  कि  मारत  सरकार  का  एक  उपक्रम  न्यू

 संन्ट्रल  जूट  मिल्‍स  कं०  लिमिटेड  कि  कामगार  सहकारी  समिति  तथा  भारत  जूट  मिल

 प्चचम  बंगाल  की  सरकार  संचालित  करती  को  हड़ताल  के  प्रभाव  से  मुक्त  रखा

 उसके  बाद  डेल्टा  जूट  मिल  तथा  नादिया  जुट  मिल्स  को  उनके  प्रवन्धक्रों  और  कामगारों  के  बीच  हुई
 विपक्षीय  करार  के  फलस्वकृप  दुधारा  खोल  दिया  आई०  जें०  एम०  ए०  ने  डेंल्टा  जूट  मिल  से

 दुबारा  खोले  जाने  के  वाद  त्रि-पक्षीय  चर्चाओं  से  स्वयं  को  अलग  कर  लिया  लेकिन  उसे  पश्चिम

 बंगाल  में  पटसन  उद्योग  को  हड़ताल  के  समाधान  के  लिए  वार्ताएं  शुरू  करने  के  लिए  मना  लिया

 गया

 ओऔद्योगिक  विवादों  जिममें  हड़ताल  भी  शामिल  सुलझाने  के  लिए  औद्योगिक  विवाद

 अधिनियम  के  अन्तंगत  राज्य  सरकार  एक  उचित  प्राधिकरण  मैंन  31 :-2-92  तथा  28-2-92

 पश्चिमी  बंगाल  के  भुख्यमन्न्नी  से  पुनः  अनुरोध  किया  था  कि  पश्चिम  बंगाल  में  पटरून  उद्योग  की

 हड़ताल  का  समराघान  करते  के  लिए  हस्तझेप  करके  समझोता  कराए  उसके  बाद  भाई०  जे०  एम०

 पृ०  के  अध्यक्ष  ने  पश्चिम  बंगाल  के
 मुख्य  मन्त्री

 के  साथ  मुलाकात  की  तथा  पद्च्षम  बंगाल  के  मुख्यमन्त्री
 ने  मुख्यसचिव  से  कहा  कि  वह  दोनों  पक्षकारों  क ेसाथ  बातचीत  करे  तथा  सम्रश्लोता  करवाएं  ।  वस्त्र

 मंत्रालय  के  वरिष्ठ  अधिकारी  पश्चिम  बंगाल  में  पटसन  उद्योग  में  इस  संकट  को  पूरा  करने  के
 |

 लिए  मिल  प्रबन्धकों  तथा  मजदूर  संघों  के  परिसंघ  के  बीच  चल  रही  वार्ताओं  की  जानकारी  हासिल
 करने  के  लिए  राज्य  सरकार  के  साथ  बराबर  सम्पक  बनाए  रहे  ।

 एक  सप्ताह  पहले  श्रम  राज्य  मन्त्री  श्री  पी०  ए०  संगमा  और  मैंने  पश्चिम  बंगाल  मे  पटसन

 उद्योग  में  चल  रही  हस  हड़ताल  से  उत्पन्न  स्थिति  की  समोक्षा  की  थी  |  इस  बंठक  के  बाद  हमने

 संयुक्त  रूप  से  अपील  जारी  करके  आई०  जे०  एम०  ए०  से  अनुरोध  क्रिया  था  कि  वह  श्रमिकों  का

 ध्यान  रखे  तथा  एक  उदार  दृष्टिकोण  अपन!ए  ।  इसके  साथ  ही  हमने  संबंधित  मजदूर  संघों  से  भी
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 28  1913  अविलम्बनीय  लोक  मह॒त्व  के  विषय  की  ओर  ध्यानाकषंण
 जा  कं

 यह  अपील  की  थीं  कि  जे  पटसन  उद्योग  के  दीघंकालिक  हितों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  व्यायहारिक

 दृष्टिकोण  अपनाए  ताकि  उसकी  अर्थक्षमता  सुनिश्चित
 की

 जा  सके  ।

 हा

 इन  परिचर्चाओं  के  फलस्वरूप  17  1992  को  राज्य  मजदूर  संधों  के  परिसंध

 तथा  ग्राई०  जे०  एम०  ए०  के  बीच  एक  नये  वेतत  करार  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  ऐसी  आाश्षा  है
 कि  अब  पक्ष्चम  बंगाल  में  सामान्य  स्थिति  बहाल  हो  जाएगी  ।

 ]

 श्री  बसुवेव  जाचाय  :  समापति  मंत्री  जो  ने  हड़ताल  ऊे  बारे  में  जो  बयान  दिया  है

 वह  हास्यास्पद  है  ।  हम  पश्चिम  बंगाल  की  सरकार  ओर  खासतौर  से  पश्चिम  बंगाल  के  मुख्यमश्त्री
 श्री  ज्योति  बसु  को  बधाई  देते  हैं  जिन्होंने  हड़ताल  खत्म  करने

 के  लिए  इनीशिएटिव  जूट
 मजबूर  और  जूट  उद्योग  पश्चिम  बंगाल  का  ए:क  महत्वपूर्ण  उद्योग  एक  समय  जिस  उत्चोग  में

 ढाई  लाख  मजदूर  काम  करते  थे  अब  घटकर  एक  लाखक्ष  चालीस  हजार  हो  गए  मजदूरों  की

 संख्या  घट  रही  है  लेकिन  जूट  मालिकों  का  मुनाफा  हर  साल  बढ़  रहा  है  ।  यह  एक  ताज्जुब  की  बात

 है  ।  जूट  मजदूर  की  तनख्वाह  बढ़ाने  के  लिए  हर  समय  पिछले  बाइस  वर्षो  के  दोरान  उन्हें  चार

 अथवा  पांच  बार  हड़ताल  का  सहारा  लेना  पड़ा  |

 हड़ताल  न  करने  से  उनकी  तनख्याह  में  बढ़ोतरी  कभो  भी  नही  होती  ।  वर्ष  1984  में  एक

 त्रिपक्षीय  समझौता  हुआ  था  और  यह  समक्षौता  1990  में  समाप्त  हो  गया  ।  वर्ष  1990  से  ही  सभी

 मजदूर  संगठन  अन्य  समझोते  के  लिए  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।

 मालिकों  का  जो  संगठन  आई०  जे०  एम०  ए०  ने  कोई  भी  एपग्रीमेंट  करन  के  लिए  इन्कार

 कर  दिया  |  इस  लिए  हड़ताल  करनी  पड़ी  और  हमारे  देश  का  425  करोड़  रुपये  टोटल  लौस  हुआ

 ]

 आधिक  दृष्टि  से  हड़ताल  कर  देने  से  6  करोष्ट  रुपए  मृह्य  निर्यात  बिक्री  पर  1.21

 करोड़  घरेलू  बिक्री  पर  3.57  करोड़  रुपए  और  15.71  लाख  रुपए  के  सरकारी  राजस्व  की

 पटसन  के  माल  की  6000  टन  की  दैनिक  उत्पादन  हानि  होती  है|  हाल  में  अब  श्रमिकों  को  प्रतिदिन

 1.51  करोड़  की  मजदूरी  गंवानी  पड़ती  है  गह  एक  राष्ट्रीय  हानि

 ]

 हम  एक  बार  नहीं  कई  बार  मिले  ।  टेबसयरल  मिनिस्टर  ले  मिले  ।

 ]

 हमने  श्रम  मन्त्री  से  बातचीत  की  ।  वे  एक  कुशल  श्रम  मन्त्री  हैं  जो  श्रिपक्षीय  समिति  कै

 चयरमेंन  भी  हमारे  सरकारी  क्षत्र  के  उपक्रमों  को  समाप्त  करने  अथवा  उन्हें  हटा  देने  के  लिए

 मजदूर  संगठनों  के  साथ  एक  समिति  का  गठन  किया  गया  है  ।  हम  प्रधान  मन्त्री  महोदय  से  भी  मिले

 थे  ओर  उन्होंने  हमें  आश्वासन  दिया  था  कि  वे  तुरन्त  हस्तक्ष  प  लेकिन  मन्त्रियों  स ेमिलने  पर
 आवश्यक  मामलों  पर  चर्चा  करने  के  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कुछ  नहीं  किया  केन्द्रीय
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 सरकार का  उत्तर  यह  था  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  हस्तझ्षेप  करने  के  लिए  कुछ  मी  नहीं  है  लेकिन

 केन्द्र  मरकार  संघ  सरकार---के  पास  विधान  बनाकर  उद्योग  पर  आक्रमण  करने  का  अधिकार

 सिथेटिक  ग्रे  न्यल्स  बनाने  की  अवृमति  प्रदान  करके  वे  पश्चिमी  बंगाल  के  अत्यावद्यक  और  महत्वपूर्ण
 उद्योगों  का  विनाश  कर  रहे  इमसे  उद्योगों  में  कायंरत  1-4  लाख  कमंच/री  ही  प्रभावित  नहीं

 होंगे  बल्कि  40  लाख  पटसन  उत्पादक  भी  प्रमावित  होंगे  जिनकी  जिन्दगी  और  मौत  इस  उद्योग  से

 जड़ी  हुई  है  ।

 जिस  समय  बंगाल  का  विमाजन  हुआ  और  जट  मिलें  पश्चिम  बंगाल  में  थी  और  पटसन

 उत्तादक  क्षेत्र  तत्कालीन  पूर्वी  बंगाल  में  थे  तो उस  समय  भारत  के  पहले  प्रधानभन्त्री  पंडित

 लाल  नहरू  ते  पश्चिम  बगाल  के  किसानों  को  आठउवासन  दिया  था  कि  वे  अधिक  पटसन  उगाएं  और

 आत्मानर्मर  बने  ।  पटसन  का  उत्पादन  करके  पहिचिमी  बंगाल  आत्मनिमर  बन  गया  ॥  अब  उन्हें  क्या

 कीमत  मिल  रही  है  ?  थिन्धेटिक  ग्र न्यूल्प  की  अनुमति  केन्द्रीय  सरकार  ने  पटसन  उद्योग  का

 विनाश  करन  का  निर्णय  ले  लिया  ।  लेकिन  हैबाद  में  सरकार  न  पटसन  पंकेजिज  के  आदेधात्मक

 उपयोग  के  लिए  विधान  बना  उद्योगपति  विधान  का  उपहास  कर  रहे  हैं  ।  वे  इसे  क्रियाम्वित

 नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 मैंने  इसे  देखा  है  जब  मैं  सरकारी  उपक्रमों  संबंधी  समिति  का  सभापति  मैंने  अनेकों

 सरकारी  उपक्रमों  का  दौरा  किया  मैंने  सीमेंट  उद्योग  और  उवंरक  उद्योग  का  दौरा  मैंने

 देखा  है  कि  वे  सिन्येटिक  बंगों  का  प्रपोग  कर  रहे  बँगों  का  प्रयोग  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  वे  पटसन  बेगों

 के  अनिवायं  उपयोग  के  आदेश  का  उपहास  कर  रहे
 हैं  ।

 पटसन  कमंचारियों  को  हड़ताल  क्यों  करनी  पड़ी  ?  उन्हें  प्रत्येक  समझौते  के  लिए  हड़ताल

 क्‍यों  करनी  पड़ती  हैं  ?  केन्द्रीय  जो  हस्तक्षेप  करते  और  कदम  उठाने  के  लिए  उत्तरदायी

 बह  बयों  प्रश्रात  नहीं  कर  रही  है  ताकि  वेतन  समझोता  ठय  हो  सके  ?  इसमें  असेक  कठिनाईयां  हैं
 पट-न  अ्द्योग  में  सकट  क्यों  है  ?  राष्ट्रीय  बाजार  पर  बंगलादेश  जैसे  छोटे  से  देश  का  प्रभुत्व  क्‍यों

 स्थापित  हो  रहा  है  ?  इसके  विविधि%रण  की  अनुमति  क्षयोंनहीं  दी  जा  रही  ?  पटसब  आधघुनिकीकरण
 के  लिए  कोष  लेकिन  पटसन  आधुमिकोक रण  कोष  का  पुरानी  और  समाप्त  हो  चुकी
 मशीनरी  के  आधुनिकीकरण  क्रे  लिए  उपयोग  क्यों  नहीं  किया  जा  रहा  पटसन  उद्योग  हमारे  देश

 का  प्रचीनतय  उद्योग  है  |  टूटी-फूटी  मशीनरी  को  बदलने  की  आवशध्यकता  है  ।

 क्या  में  मन्‍्त्री  महोदय  से  यह  जान  सकता  हूं  कि  पश्चिमी  बगाल  की  इस  व्यापक  और  सबसे

 महत्त्तपर्ण  उद्योग  को  अचाते  के  लिए  और  न  केवल  1-4  लाख  कमंचारियों  बल्कि-40-खाख  पटसन

 उत्पादकों  के  जीवन  की  रक्षा  हेतु  क्या  सरकार  के  पास  इस  उद्योग  के  आघुनिकीकरण  करने  हेतु  एक

 विस्तृत  योजना  तैयार  करने  का  विचार  है  !

 इनका  जो  है  इससे  उनको  बचाने  के  लिए  सरकार  का  बया  कार्यक्रम  सरकार  के

 हाथ  में  कुछ  मिलें

 ]

 की  पांच  अथवा  मिलों  को  उतबके  मालिकों  द्वारा  अपसर्जित  कर  दिया

 334



 28  1913  ज्म्विश्नम्मनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यानाकर्षण

 था.और  सभी  मिलों  क्रो  मारत  सरकार  ने  श्पने  हाथ  में  ले  लिया  था  और:तब  बाद  इनका

 रराष्ट्रीयकरण  किया  गया  था  ।

 में  32000  अथवा  3२000  कमंद्भारी  लेकिन

 प्रबन्धन  ये  एक  ब्यवहायंता  रिपोट  तैथार  की  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  यह  सत्य  है  कि

 सरकार  का  एक  अथवा  दो  मिलों  को  जीवनश्रय  न  बनाकर  और  इन्हें  जीवन  श्रयथ  बनाने  के  लिए

 धन  खर्च  न  इन  समी  मिलों  को  कोई  पंकेज  प्रदान  करके  एवम्‌  इन  मिलों  को  विविश्विक२०

 की  अनुमति  न  देकर  इन्हें  बेच  देने  का  विचार  है  |  की  एक  सहाप्रक

 माडने  जूट  प्रिल  के  बारे  में  मैं  यह  जानता  हूं  कि  इसे  चार  वर्ष  के  लिए  बन्द  कर  दिया  गया  था  ।

 हमारे  प्रयासों  के  बाद  इस  मिल  को  खोला  गया  विविधिकरण  के  लिए  ग  जाइल्ल

 किन्तु  घन  का  निवेश  नहीं  किया  जा  रहा  हैं  और  विविधिकरण  की  अनुमति  नहीं  दी  जा  रही

 पटसन  उद्योग  का  यह  संकट  है  ।  क्‍या  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  जान  सकता  हूं  कि  क्‍या

 सरकार  के  पस  इस  उद्योग  का  आधु  निकीकरण  करके  और  इसका  विविधिकरण  करके  इसे  बचान

 के  लिए  कोई  प्रस्ताव  है  ?  सरकार  के  ठोस  उपाय  क्‍या  हैं  ?

 रो  अनिल  बसु  :  यह  एक  अच्छी  धात  है  कि  भ्रटत्नन  श्रम्रिकों  की

 पश्चिमी  बंगाल  के  मुख्यमन्त्री  के  हस्तक्ष  प  से  आपसी  बातचीत  के  म्राध्यम  से  समाप्त  हो

 गई  |

 प्रश्न  यह  पंदा  होता  है  कि  यह  पटसन  जो  हमारे  देश  का  सबसे  पुराना  उद्योग  है

 और  जो  निर्यात  कर्जन  उद्योग  का  प्रमुख  साधन  भी  अत्यधिक  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़

 है|  वे  देश  के  अन्य  भागों  में  और  उद्योगों  का  स्थापना  कर  रहे  हैं  और  स्वयं  पटसन  स्थोगके
 fasta  विकास  के  लिए  लोगों  का  निवेश  नहीं  कर  रहे  पटसन  उद्योग  की  इतनी  अधिक  बठिनाइयों  का

 यही  प्रमुख  कारण  है  ।

 इस  बार  श्रमिक्रों  के  हड़ताल  का  आश्रय  लेना  पड़ा  और  लम्बी  हड़ताल  के  बाद  वे  अपनी
 -
 कुछ  मांगों  को  मनवाने  में  सफल  हुए  हालांकि  उनकी  अधिकतर  मांगे  पटपन  मिल  मालिकों  द्वारा

 पूरी  नहीं  की  णई  हैं  ।

 हमारे  पास  श्रम  विभाग  नाम  का  एक  विभाग  है  ।  प्रश्न  यह  है  कि  पटसन  उद्योग  के  मामले  मे

 यह  विभाग  क्‍या  भूमिका  अदा  कर  रहा  है  ।  पटसन  मिलों  में  हम  देख  सकते  हैं  कि  जब  एक  पटसन

 मिल  श्र'मक  जो  एक  पटसन  मिल  में  35  अथवा  40  वर्ष  काये  करते  के  पश्चात्‌  नौकरी  से  निक.ल

 दिया  जाता  जब  वह  सेवा  से  निवृत्त  ो  जाता  जब  उत्तकी  छटनी  कर  दी  जाती  उस  समय

 उसके  फेफड़ों  में  टी०  बी०  हो  जाती  है  ।  इसमें  मविष्य  निधि  का  प्रावधान  है  ॥  लेकिन  पटसन  श्लों

 ल्‍  के  पटसन  मिल  भविध्य  निधि  खाते  में  अशदान  नहीं  कर  रहे  महो<८थ,

 यस  होगा  कि  प्रट्सन  मिल  मालिकों  द्वारा  श्रमिकों  के  भविष्य  निधि  ६स्स

 <  में  100  करोड़  रुपए  से  मी  अधिक  राशि-का  मुगतान  तहीं  किया  गया  श्रत  मन्त्र  महोदय  भी

 रहां पर  मौजूद  हमारे  विचार  से  वे  एक  कमंशोल  ब्यक्ति  परन्तु  पटपन  उद्योग  के  मामले  में

 चुपः  हुए  हैं  ।  बे  कोई  ऋायंबाही  नहीं  कर  से
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 पटसन  मिलों  में  अनेक  दुर्घटनाएं  हो  रही  हैं  किन्तु  श्रमिकों  को  कमंचारी  राज्य  बीमा  लाभ

 प्रदाव  नहीं  किए  जाते  ।  हालांकि  इसके  लिए  वे  दछक्षकों  से  मांग  कर  रहे  हैं  ।  लेकिन  अन्य  उद्योगों  में

 यह  सुविधा  मिल  रही  है  |  पटसन  उद्योग  श्रमिकों  को  कर्मंधारी  राज्य  बीमा  लाभों  से  वंचित  रखा

 गया  श्रम  पटसन  उद्योग  मालिकों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  नहीं  कर  रहे  समस्या

 यह  है  कि  कच्चा  पटसन  इकटठा  करने  से  तेयार  उत्पादन  हर  स्तर  पर  कठिताईयां  हैं  ।

 भारत  पटसन  निगम  नामक  एक  सरकारी  क्षत्र  का  उपक्रम  हैं  हमारी  सरकारी  का  ही  एक  संगठन

 इसे  बाजार  से  पटसन  की  खरीद  करती  होती  है  ओर  इस  संगठन  के  मूल्य  गिर  जाने  के  समय

 बाजार  में  हस्तक्ष  प  करना  होना  है  ताकि  मूमि  जोतने  वालों  को  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य
 प्राप्स  हो  सके  ।  लेकिन  क्‍या  हां  रहा  है  ?  मारतीय  पटसन  निगम  ठीक  से  कार्य  नहीं  कर  रहा  वे

 पटसन  भ्यापारियों  के  दलाल  बन  गए  हैं  ।

 खेतिहरों  का  समर्थव  करने  की  किसानों  का  समर्थन  करने  की  वे  व्यापारियों

 के  दलाल  बन  गये  हैं  ।  न  केवल  पश्चिम  बंगाल  में  ही  अपितु  असम  और  त्रिपुरा  में  भी  जूट

 उत्पादकों  को  कष्ट  उठाने  पड़  रहे  हैं  ।

 समापति  महोदय  :  एक  स्पष्टीकरण  प्रश्न  पूछिये  ।

 झरी  अभिल  बासु  :  हमारे  देश  में  12  लाख  जूट  उत्पादक  मैं  माननीय  वस्त्र  मन्त्री  जी

 से  यह  पूछना  चाहूंगा  कि  उनका  इस  ओर  ध्यान  देने  के  लिए  क्‍या  कायेयपाही  करनते  का  प्रस्ताव  है  कि

 जूट  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  समुचित  रूप  से  कार्य  कया  वे  कच्चे  जूट  की  खरीद  को

 कृत  करने  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ?  क्या  वे  पश्चिम  बंगाल  में  व्यापारियों  की  पंचायतों  को

 दारी  सौंपेंगे  जोकि  बुनियादी  स्तर  पर  कार्य  कर  रही  वे  एल०  आई०  सी०  एजेम्टों  की  मांति  जे०

 सपी०  आई०  के  एजेन्ट  के  रूप  में  कार्य  कर  सकते  हैं  ।  उनके  माध्यम  से  वे  जट  खरीद  सकते  जिसकी

 एन०  जे०  एम०  सी०  मिलों  के  लिए  जरूरत  होती  क्‍या  वह  जे०  सी०  आई०  के  प्रन्गंठडन  और

 भारी  मात्रा  में  कच्चे  जुट  की  खरीद  में  जे०  सी०  आई०  की  भूमिका  पर  विचार  करने  को  तंयार  हैं  ?

 साथ  ही  जच्र  आप  कच्चे  जूट  की  खरीद  करने  जा  रहे  हैं  तब  आपको  इसके  लिए

 अपेक्षित  बुनियादी  ढांचे  का  विकास  करना  होगा  ।  इसके  लिए  आपको  ग्रामीण  क्षंत्रों  और  मिल  के

 क्षेत्रों  में  भी  गोदाम  बनाने  होंगे  ।  गोदामों  का  निर्माण  किये  आप  जट  नहीं  रख  क्योंकि

 जट  का  उत्पादन  वर्ष  के  कुछ  खास  महीनों  में  किया  जाता  उन  महीनों  के  आपको  पूरे
 बर्ष  उत्पादन  के  लिए  जूट  इकट्ठा  करना  होता  है  ।  आपको  इसे  ग्रोदामों  में  रखना  होगा  ।  अगर  आप

 गोदाम  नहीं  बनाते  हैं  तो  आप  इसे  खरीद  कर  एन०  जे०  एम०  सी०  मिलों  को  सप्लाई  नहीं  कर

 सकगे  ।

 आदचये  जनक  बात  तो  यह  है  कि  एन०  जे०  एम०  सी०  के०  अन्तगंत  पांच  भिलें  यह
 शिकायत  है  कि  एन०  जे०  एम०  सी०  के  पुनंनिर्माण  करने  की  बस्त्र  मन्त्रालय  सभी  मिलों  को

 बेचने  जा  रहा  है  !  उनकी  परिसम्पत्ति  लगमग  300  करोड़  रु०  की  किन्तु  आप  इसे  निजी  जूट
 मिल  मालिकों  को  काफी  कम  दामों  पर  देने  जा  रहे  वस्त्र  मन्त्रालय  निजीकरण  के  नाम

 जूट  सामन्तों  के  पीछे  चल  रहा  और  वे  जूट  सामन्‍्तों  को  20  करोह  २०  में  पांच  मिलें  बेचने  का



 28  1913  अविलम्बनीय  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यानाकर्षंश

 निर्णय  ले  रहे  हैं  जो  परिसम्पति  300  करोड़  रु०  की  बया  आप  इसकी  कल्पना  कर  सकते  हैं  ?

 एक  अन्य  जिसका  जूट  उद्योग  इस  समय  सामना  कर  रहा  बह  सिथेटिक  धेलियों

 के  कारण  इसके  लिए  अनिवायं  प्रावधान  किन्तु  सीमेंट  उवंरक  उद्योग  और  यहां
 तक  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योग  भी  जूट  के  थैलों  की  इस  अनिवाय  खरोद  की  अवज्ञा  कर  रहे  हैं  ओर

 वे  एच  ढी+  पी०  ई०  के  यले  चाहते  हैं।इस  जूट  के  थेलों  के  लिए  अनियायं  प्रावधान

 सरकारी  क्षत्र  की  ईकाइयों  के  लिए  होना  चाहिए  ।

 अन्य  समस्याओं  के  सम्बन्ध  हड़ताल  कर  रहे  कामगारों  की  मांगों  में  से  एक  प्रमुख

 पश्चिम  बंगाल  के  सभी  लोगों  ओर  अन्य  जूट  उत्पादक  राज्यों  की  यही  मांग  है  -  कि  जूट  उद्योग  का

 राष्ट्रीयकरण  किया  जाना  चाहिए  ।  राष्ट्र  क  हित  जूट  उत्पादकों  के  हित  देश  के  श्रमिकों  के  हित

 पूरे  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  किया  जाना  यह  एक  निर्यातोन्मृुख  उद्योग  है  ।  इसका

 भविष्य  काफी  उज्जवल  इस  उद्योग  को  उन  निजी  जूट  मिल  मालिकों  के  हाथों  में  सौंपकर  नष्ट

 मत  होने  दो  जो  अपने  हितों  के  लिए  पूरे  उद्योग  को  नष्ट  कर  रहे  हैं  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मेरा  विचार  है  कि  वस्त्र  मन्त्री  मौर  श्रम  मन्त्री  इस  ओर  घ्यान  देने  के

 लिए  एक  साथ  बातचीत  करेंगे  कि  कमंचारियों  को  मविष्य  निधि  दिया  जाये  उन्हें  ई  एस  आई

 सुविधा  भी  दी  मिलों  को  निजी  जूट  मिल  मालिकों  को  न  बेचा

 का  पुनंनिर्माण  किया  जाये  और  जूट  की  खरीद  सहित  सम्पूर्ण  जूट  उद्योग  का  राष्ट्र  ह्वित  में

 राष्ट्रीकररण  किया  जाना  चाहिए  ।  इन  छाब्दों  के  साथ  मैं  आपका  धन्यवाद  करता  हूं  ।

 समापति  महोदय  :  अब  श्री  हन्नान  मोललाह  ।  आप  एक  स्पष्ट  प्रश्न  रखिए  न  कि  एक  लम्बा

 भाषण  ।

 क्री  हन्नान  मोल्लाह  :  मेरे  सहयोगियों  ने
 जो  मुद्दे  उठाये  मैं  उनसे

 सहमत  हूं  और  इसलिए  मैं  उन  मुद्दों  को  दोहरा  नहीं  रहा  उन्होंने  जो  बातें  कहीं  हैं  और  मांगें

 रखी  मैं  उन  सभी  से  सहमत  हूं  ।  चू  कि  मैं  जूट  श्रमिक्रों  के  आन्दोलन  से  प्रत्यक्ष  रूप  से  सम्बन्धित

 इसलिए  मैं  केवल  कतिपय  विशिष्ट  प्रश्न  ही  पूछना  चाहूंगा  ।

 हालांकि  हड़ताल  समाप्त  हो  गई  मौर  समझोता  हो  गया  फिर  भी  उनकी  कई

 जो  केन्द्रीय  सरकार  से  सम्बन्धित  प्री  नहीं  हुई  मैं  वस्त्र  मन्‍्त्री  और  श्रम  मन्त्री  दोनों

 से  ही  स्पष्ट  रूप  से  जानना  चाहता  हूं  कि  राष्ट्रीयकृत  जूट  मिल  के  श्रमिकों  की  समस्याओं  और  उनके

 समझौते  के  सम्बश्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  क्या  कदम  उठायेगी  ।  क्‍या  वेतन  वृद्धि  और  अन्य  लाभों

 जो  समझौते  में  शामिल  उन  30,000  श्रमिकों  के  मामले  में  क्रियान्वित  किया  जायेगा  जो  ,
 की  पांच  अथगा  मिलों  में  काम  कर  रहे  हैं  बर्षोंकि  उन  मिलों  में  हड़ताल  नहीं  थी  ?

 को  सरकार  चलाती  है  ।  यह  उन  प्रश्नों  में  स ेएक  है  जिसका  केन्द्रीय  सरकार  को

 स्पष्ट  रूप  से  उत्तर  देना  होगा  ।

 मेरा  दूसरा  प्रश्न  भविष्य  निधि  के  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  भविष्य  निधि  अधिनियम

 में  संशोधन  नहीं  कर  सकती  ।  हमने  सुदा  है  कि  प्रबन्धन  ने  100  करोड़  रुपये  निकाल  लिए
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 यह  ब्रवन्धन  काफी  चालाक  है  और  है  ।  हमें  अट  प्रबन्धन  की  राष्ट्र  विरोधी  गतिविधियों

 सम्बन्ध  में  काफ़ी  कटु  अनुमव  है  और  अब  सरकार  उन्हें  श्रमिकों  के  योगदान  के  बिना  स्वतन्त्र  रूप

 से  उद्योग  चलाने  की  अनुमति  दे  रही  क्‍या  सरकार  म्रविष्य  निधि  अधिनियम  में  संझोघन  करके

 उसे  कठोर  बनायेगी  ताकि  के  अंशदान  और  मालिकों  के  अंशदान  को  भविष्य  निवि  में  जमा

 कराने  के  लिए  जूट  प्रबन्धकों  पर  दबाव  डाला  ज़ा  सके  ओर  अमिकों  फो  उनकी  भविष्य  निधि  से

 वंचित  न  रखा  जाये  |  यह  एक  अन्य  प्रन  है  जिसका  मैं  स्पष्ट  उत्तर  चाहता  हूं  क्योंकि  यह  केन्द्रीय

 सरकार  की  योजना

 तीसरे  केन्द्रीय  सरकार  को  एसਂ  अधिनियम  संशोघन  करना  चाहिए  बयोंकि  राज्य

 सरकार  इसमें  संशोधन  नहीं  सकती  ।  ई  भाई  लाभ  उन्हीं  श्रमिकों  को  मिल  रहा  है  जिनकी

 आय  प्रतिमाह  1600  इ०  तक  है  |  कमंचारियों  ने  मांग  की  है  कि  1600  रु०  प्रतिमाह  की  आय

 सीमा  को  .  बढ़ाकर  3000  रु०  प्रतिमाह  करना  मैं  माननीय  श्रममन्‍्त्री  जी  से  यह

 जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  वे  इसी  सत्र  में  3000  रु०  प्रतिमाह  तक  आय  सीमा  बढ़ाकर

 अधिनियम  में  संशोधन  करने  जा  रहे  हैं  ।  इन  बातों  को  हड़ताल  में  स्पष्ट  नहों  किया  गया  है  किन्तु

 कुछ  मांगें  की  गई  थीं  |  थे  कुछ  आम  मुद्ं  जिनका  मैं  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  किन्तु  ऐसे  मी  विशेष

 है  मैं  करना  चाहूंगा  ।

 सिथेटिक  कच्चे  माल  के  सम्बन्ध  में  एक  प्रश्न  किया  गया  था  ।  जया  सरकार  इस  प्रावधान

 को  ओर  कठोर  बनायेगी  और  सिथेटिक  कच्चे  माल  के  आयात  पर  पूर्णतः  प्रतिबन्ध  लग'येगी  ।

 पंकेजिंग  एक्टਂ  का  उल्लंघन  करके  अनेक  लोग  जूट  के  थलों  की  बजाय  सिंथेटिक  थैलों  का

 प्रयोग  कर  रहे  इसे  रोकने  के  लिए  भाप  क्या  कदम  उठायेंगे  :

 मेरा  अगला  प्रश्न  आधुनिकीकरण  के  सम्बन्ध  में  मैं  जानता  हूं  कि  अनेक  मिलें  भ्रमिक्रों

 नको  कम  पारशिश्रमिक  दे  रही  हैं  क्योंकि  वे  वर्तमान  में  मजदूरी  नहीं  दे  सकती  ।

 एफ  की  सिफारिशों  से,उन्हें  व्यवहायं  बनाने  के  लिए  वे  कम  मजदूरी  दे  रहे  हैं  ।  रुग्ण

 जिन्हें  नुकसान  हो  यहा  है  मौर  बीਂ  के
 अन्तगंत  आती  उन्हें  जूट  विकास

 निधि  मिलनों  चाहिए  ।  मैं  जानता  हूं  कि  मेरे  निर्वाचन  क्षत्र  में  दो  भिलें--अ्र  मचन्द  जूट  मिल्स  और

 मिल्‍्स  को  नुकसान  हो  रहा  है  ।  किन्तु  आज  उनकी  सहायता  कर  रहे  हैं  जो  पंसा  लेकर

 माग  रहे  है  ।  कया  सरकार  क्रमजोर  इकाईयों  अथवा  उद्योगों  को  जूट  विकास  निधि  से  ऋण  प्रदन

 करेगी  ओर  उन्हें  व्यवहार्य  ईकाइयां  बनाने  का  प्रयास  करेगी  ?  इस  प्रश्न  पर  भी  चर्चा  करनी  होगी  ।

 भेरा  अगला  प्रश्न  विविधीकरण  के  सम्बन्ध  में  है  ।  बेकार  जूट  से  अखबारी  कागज  तेयार

 किया  सकता  है  और  ६सी-प्रकार  की  अन्य  चोज  भी  तंयार  की  जा  सकती  सरकार  को  स्वयं

 हीं  अनुसंघान  और  विकास  ईकाइयों  की  स्थापना  करनी  चाहिए  ओर  इस  प्रकार  की  चीजों  के  प्रयोग

 के  लिए  मालिक  पर  दबाव  डाला  जाना  चाहिए  क्‍योंकि  मालिक  स्वयं  इसका  प्रयोग  नहीं  करेगे  ?

 इस  प्रदन  पर  भी  निर्णय  लेना  क्योंकि  समझौते  में  इसे  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 यह  भांग  की  गूथी  है  कि  की  एक  शाखा  कलकत्ता  में  खोली  जानी

 चाहिए  ।  हड़ताल  में  क्षी  गई  में
 से  यह  भी  एक  थी  /  क्‍या

 केन्द्रीय  सरकार  इस  मांग

 को  स्वीकार  करेगी  अथवा  नहीं  ?
 हु
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 एण्ड  को  जूट  मिलों  से  अधिक  मात्रा  में  जूट  का  सामान-खरीदना  ज्ा!हए
 और  मासिक  कोटा  भाधार  पर  नियमित  रूप  से  क्रवादेश  देना  चाहिए  |  मैं  जानना  चाहुंगा.#ि  क्या

 सरकार  इस  मुद्  को  क्रियान्वित  करेगी  अथवा  नहीं  ।

 ई  एक्ट  और  भविष्य  निधि  प्धिनियम  में  संशोधन  किया  जाना

 चाहिए  ।  को  कच्चे  जूट  की  अनिवायं  से  खरीद  करनो  घाहिए  ।  मैं  जानमा

 चाहता  हूं  कि  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  उन  मांगों  को  स्वीकार  करेगी  अथवा  नहीं  ।

 मसम्मापति  महोदय  :  श्री  सुदर्शन  राय  चौधरी  अधिकतर  मुद्दों  को  समाहुत  कर  लिया  है  ।

 क्री  सुदर्शन  राय  चोघरी  जी  तो  मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ?  कुछ  मुट्ठों  को

 दोहराए  ज  ते  की  आवश्यकता  है  चू  कि  समस्थाए  स्थायी  हैं  ।  वितरण  में  यह  बताया  है  कि

 नए  वेतन  समझौते  के  जिस  पर  कल  ही  हस्ताक्षर  हुए  हैं  ।  यदि  पूरे  देश  में  नहीं  पद्चिम

 बंगाल  में  तो  जूट  उच्चोग  के  सामान्य  स्थिति  में  आने  की  उम्मीद  मृके  आशंका  है  कि  सामान्‍य

 स्थिति  का  सरकार  के  लिए  कुछ  अलग  अथ  क्‍योंकि  जूट  उद्योग  कुछ  चिःस्थावी  सम्स्याओं  से  जश्न
 रहे  हैं  जिसके  बारे  में  मेरे  मित्र  यहां  पहले  ही  बोल  धुके  हैं  ।  ऐसा  लगता  है  कि  मिल  मालिकों  5)  उनकी

 इच्छा  अनुसार  कुछ  भी  करने  को  छोड़  दिया  गया  है  ।  उन्होंने  अपना  एक  उत्पादक-मंध  और

 वादी  जागी  रदारी  बना  ली  है  ॥  मैं  मन्त्री  महोदप्र  से  यह  जानना  चाहंंगा  कि  वह  कर्मचारियों  फो

 228  करोड़  रुपए  की  उपदान  की  तथा  अन्य  देय  देन  के  लिए  क्‍या  ठोस  कदम  उठाने  पर  विचार

 कर  रहो  हैं  |  वे  दण्डात्मक  प्रावधान  वास्तव  में  क्या  हैं  जिन  पर  कि  सरकार  द्वास  उन  हठी  मिल

 मालिकों  के  विरुद्ध  विचार  किया  जा  रहा  है  जिन्होंने  कमेंच्रारियों  को  देय  उपदान  तथा

 वोनस  देने  से  इन्कार  कर  दिया  है  ।  मिन्येटिक  एुव०  डी०  पी०  प्रे-पूल्स  के  सम्बन्ध  में  सरकांर  की

 क्या  मूमिका  है  जो  कि  आयात  किए  जा  रहे  हैं  और  जिसमें  लगभग  १0  करोड़  रुपए  की  वाषिक

 विदेशी  मुद्रा  का  व्ग्य  मी  शामिल  रुपए  के  अवम॒ल्यन  के  पश्चात्‌  यह  ललागतਂ  मी  घढ़ी  है  ।  मैं  यह

 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  सबको  रोका  जायेगा  ।  मैं  यह  चाहता-हूं  कि  क्या  इस

 सरकार  का  अनिवाय  पंकेडिय  आदेश  की  सीमेंट  और  उबं+क  को  से  पद्सन  की  बोरियों

 में  ही  पेंक  किया  जाना  चाहिए  ।  अधिक  कठोरता  से  क्रियान्वित  किया  जाएगा  ।  मैं  यह  इसलिए  पूछ

 रहा  हूं  क्योंकि  हस  आदेश  की  अवबज्ञा  हो  रही  है  और  यह  व्यवहार  के  स्थ्यन  पर  उल्लंघन  के  रूप  में

 अधिक  क़ियान्वित  हुआ  मैं  यह  भी  जानना  बाहता  हूं  कि  क्या  ज्यादा  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  को

 इस  अनिवाय  पं  र्रेजिंग  आदेश  के  अधीन  लाया  जाएगा  ताकि  सीमेंट  और  उबंरक  के  अलावा  अन्य

 उद्योगों  के माल  को  भी  केवल  पटसन  की  बोरियों  में  ही  पेक  किया  जाए  ।

 अन्त  मैं  प्रबन्धन-में  कर्मचारियों  की  मागीदारी  के  बारे  में  पूछना  चाहता  हूं  ।  देश  में

 पटसन  मिल  की  मुख्य  खराबी  प्रध्नन्धन  में  गे  र-जिम्मेदाराना  और  व्यवसायिकता  के  अभाव

 के  कारण  हैं  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्पा  पटसन-मिल  प्रबन्धन  में  अब  कर्यंच्रारियों  को  माग

 लेने  को  अनुमति  दी  ओर  क्या  सरकार  इस  पर  उच्वित  विघान  लाएगी  ।

 भी  सुधोर  गिरि  :  पटसन  कमंचारियों  की  हड़ताल  2)  जनवरी

 को  शुरू  हुई  ।  पश्चिम  बंगाल  के  माननीय  मुख्य  मन्त्री  के  हस्तक्षेप  से  यह  मार्च  को  समाप्त

 हुई  ।  हड़ताल  के  कारण  कई  करोड़ों  का  नुकसान  हुआ  क्‍योंकि  हम  बोरियों  का  निर्यात
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 जम  नमक सर  न

 नहीं  कर  सके  ।  कल  सभा  में  महाराष्ट्र  क ेएक  माननीय  सदस्य  ने  बताया  कि  बोरियों  की  कमी  के

 कारण  उनकी  चीनी  मिल  बन्द  होने  वाली  है  ।

 एक्र  अवस्था  आई०  जे०  एम०  ए०  भारतीय  पटसन  मिल  संगठन  का  राज्य  सरकार  और

 श्रम  संगठनों  के  साथ  समझौता  हुआ  कि  वहू  मामले  को  निपटा  लेंगे  ।  तदन्तर  वे  अपनी  बात  से  मुकर

 गए  ।  उस  स्थिति  मैं  मन्‍्त्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  मारतीय  पटसन  मिल  सगठन  ने

 राज्य  सरकार  के  अनुदेदों  पर  ध्यान  क्‍यों  नहीं  दिया  ओर  केन्द्रीय  सरकार  ने  पष्चिम  बंगाल  को

 राज्य  सरकार  और  श्रम  संघों  के  साथ  समझौता  करने  के  लिए  भारतीय  पटसन  मिल  संगठन  को

 कार्यवाही  करने  के  लिए  हस्तक्ष प  क्‍यों  नहीं  किया  ।

 ]

 थो  अशोक  गहलोत  :  समाति  मैं  माननीय  सदस्पों  को  धन्यवाद  देना  चाहुंगा  कि  उन्होंने

 कालिंग  अटेन्शन  रखा  ।  पहले  रख  देते  तो  शायद  पहले  ही  स्ट्राइक  खत्म  हो  जाती  कि

 नीय  सदस्यों  ने  कहा  कि  हम  मुख्यमन्त्री  जी  को  वधाई  देते  हैं  कि  उन्होंते  बीच-बचाव  करके

 स्ट्राइक  को  खत्म  करा  दिया  ।  उन्होंने  कहा  कि  सेम्ट्रल  गवनंमेंट  ने  इन्टरवीन  क्यों  नहीं  वे

 चाहते  थे  कि  सेन्ट्रल  गवरनमेंट  दृष्ट  रवीन  करे  ।  माननीय  सदस्यों  को  जानकारी  है  कि  इन्डस्ट्रीयल

 डिस्प्युट्स  के  अन्तगेंत  यह  सबजेक्ट  स्टेट  गवनेमेंट  के  पास  है  ।  हम  चाहते  हैं  कि  कोई

 अनावश्यक  रूप  से  इसमें  हस्तक्षेप  न  करें|ਂ

 री  बसुदेव  आचाय  :  क्या  इसका  कोई  तरीका  है  ।

 थरो  अशोक  गहलोत  :  दो  तीन  बार  हमने  मुख्यमन्त्री  जो  को  लिखा  i:  )

 झरो  धसुदेव  आचार  :  चालीस  दिन  तक  स्ट्राइक  और  किसी  दिन  बाप  कलकत्ता

 श्री  अशोक  गहलोत  :  हम  जानबूझकर  नहीं  गए  ।

 भरी  बसुदेव  आचाय॑  :  मर्यमन्त्री  जी  से जाकर  मिल  सकते  ये  ।

 श्री  अशोक  गहलोत  :  हम  बात  कर  रहे  थे  ।  अधिकारी  हमारे  सम्पक  में  वहां  के  जूट
 कमिहनर  आए  हुए  हैं  ।  हमारी  कोशिश  थो  क्षि  स्ट्राइक  जल्दी  से  जल्दी  समाप्त  स्ट्राइक  शुरू
 होने  से  पहले  हमने  मुख्तमन्त्री  जी  को  लिखा  |

 भ्री  बसुदेव  आधा  :  हम  यहां  पर  नहीं  उठाते  तो  यह  हाऊमस  में  नहीं  माता  ।

 को  अशोक  गहलोत  :  मुख्यमन्त्री  जी  ने  पहले  हो  स्ट्राइक  खत्म  करा  “

 मन्त्रालय  ने  इस  पर  चिन्ता  जाहिर  की  है  और  निवेदन  क्रिया  है  मुख्यमन्त्री  जी  से  कि  आप  स्टेट  के

 लेबर  विमाग  से  सम्पर्क  करके  कोई  तरीका  निकाले  कि  स्ट्राइक  न  उन्होंने  कोशिश  की  और

 दो-तीन  मीटिग्स  भी  की  ।  उसके  बावजूद  उनको  नोटिस  देना  पढ़ा  और  स्ट्राइक  बन्द  माननीय

 सदस्यों  ने  जो  छांकाएं  व्यक्त  की  है  उसके  लिए  कहना  चाहूंगा  कि  जूट  पैकेजिंग  एक्ट  जूट  इ  डस्ट्री  को

 बचाने  के  लिए  लाया  गया  था  ।  तत्कालीन  प्रघानमन्त्री  राजीव  जो  ने  सही  समय  पर  इस  बात  कों

 देखा  कि  जूट  इण्डस्ट्री  कमजोर  होती  जा  रही  है  और  उसको  मजबूत  करना  यह  सोचकर  यह

 एक्ट  ही  नहीं  बनाया  गया,ब  लिक  मैं  समझता  हूं  जो  जूट  मार्डनीइजशन  फण्ड  बनाया  गया  है

 वह  150  करोड़  रुपये  जूट  डबसपमेंट  फण्ड  है  उसमें  100  करोड़  रुपये  रखे  गये  इसके  अन्दर
 है
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 रत

 मेडेंटरी  किया  गया  है  कि  जूट  बेर्ध  को  कम्पलसरी  यूज  किया  जाये  ।  इसमें  फूड  आटटिकल  में  100

 प्रतिशद  जूट  पैकेजिंग  एवट  लागू  है  !  सूगर  में  100  प्रतिशत  लागू  यूरिया  फरटिलाइजर  में  100

 प्रतिशत  लागू  है  और  सीमेंट  में  76  प्रतिशत  बाग  माननीय  सदस्यों  को  भी  जानकारी  है  कि

 यह  मटर  सब-ज्यूडिसिस  कई  लोग  कोर्ट  के  अन्दर  उनको  सटे  मिला  हुआ  इसलिए  हम

 इस  पर  ज्यादा  कार्यवाही  नहीं  कर  पा  रहे  हमारी  कोशिश  रहेगी  कि  हम  किस  तरह  से  इस

 एक्ट  को  लागू  करवायें  और  जूट  इृण्डस्ट्रो  को  मजब्बूत  बनाने  में  कोई  कमी  नहीं  आने  देंगे  ।

 जहां  तक  माननीय  सदस्य  ने  यह  कहा  कि  जूट  माडनाईजेशन  फण्ड  स्कीम  पूरी  तरह  से  लाग

 नहीं  हो  रही  है  !  मैं  कहना  हूं  कि  उसमें  करीब  22  आ्लावेदन  पत्र  उनको  88.5  करोड़

 रुपये  मंजर  हुए  हैं  ।  हमारी  कोशिश  है  कि  अधिक  से  अधिक  एथ्लीकेंट्स  इसमें  आयें  ।  जब  तक  हसका

 अआधघुनिकौकरण  नहीं  होगा  तब  तक  दृण्डस्ट्री  मजबूत  नहीं  हो  पायेगी  ।  प्रोडक्शन  और  क्वालिटो  बढ़

 नहीं  पायेगी  ।  इसलिए  हमारी  तरफ  से  पूरा  प्रयास  हो  रहा  है  ।  हम  ज्यादा  पेसा  रख  सके  हसके

 लिए  हम  प्रयास  कर  सकते  जहां  तक  सिक  मिल्स  को  देते  की  बात  है  जो  रूल्स  बने  हुए  हैं  उसी

 के  अन्दर  ही  मंजूरी  मिल  सकती  खाली  मिनिस्ट्री  से  रेगूलेट  नहीं  करते  हैं  ।  मिनिस्ट्री  तो

 शियल  इन्स्टीट्यूशंस  जो  के  हैं  उपके  माध्यम  रो  सारे  पंकेज  देखकर  ही  उसको

 हेने  की  बात  तय  करती  इस  फण्ड  के  माव्यम  से  हम  चाहेंगे  कि  इसको  आधुनिकीकरण  की  तरफ

 ले  जायें  ।

 इसी  तरह  से  जूट  डवलपमेंट  फण्ड  है  उसके  लिए  100  करोड़  रुपये  ररा  गया  उसमें

 हमारी  कोशिश  है  कि  उसको  फस्ेक्सीबल  बनायें  ।  अमी  जो  आइटम  वाइज  लगाया  गया  है  उसके  माध्यम

 से  पूरा  पंसा  ख़च  नहीं  हो  पा  रहा  है  ॥  हम  केथिनेट  में  गए  हमारी  कोशिश  है  जल्दी  से  योजना
 बनाकर  दूसरी  जो  मिल्स  हैं  वहां  पर  चाहे  रिजूट  एण्ड  डबलपमेंट  का  वक  चाहे  डाइवर्सिफिकेशन

 करने  की  बात  हो  जिसके  बारे  में  हमने  कहा  हम  बड़  रूप  में  डाइवर्सिफिकेशन  की  तरफ  जाना

 चाहते  हम  चाहते  हैं  धीरे-घीरे  ऐसी  स्थिति  बनायें  जिससे  जो  यह  मेडेटरी  एक्ट  बना  हुआ  है  जूट
 पंकेजिंग  का  इस  पर  निर्मरता  कम  हो  सके  |  जूट  का  मार्केट  सब  जगह  बढ़  सके  ।  इसके  लिए  कई

 फिस्कल  कंसेशंस  भी  दिये  हैं  ॥  इम्पोट्ट  ड्यूटी  मशीनरी  पर  जो  लगी  है  वह  घटाई  कस्टम  ड्यूटी
 भी  हैं  यानें  क ेलिए  अमी  हाल  हु  में  बजट  पर  विक्तमन्त्री  ने  प्रपोज  किया  है  कि  जो  जूट  के  हैंड  यान

 बनाएगा  उसमें  एवसाइज  ड्यूटी  लगेगी  ।  हम  चाहते  हैं  कि  आर  एण्ड  डो  का  वर्क  हो  ।  मैं  आपको

 जानकारी  के  लिए  कहना  चाहूंगा  नेशनज  सेंटर  फार  जूट  डवलपमेंट  को  स्थापना  हुई  है  उसका  हैड
 क्वार्टर  कलकत्ता  रखा  गया  नोएडा  में  ब्रांच  आफिस  है  वहां  पर  रिसिच्च  होगी  ओर  दूसरा  काम

 होगा  ।  हमारी  कोशिश  है  हम  डाइबसिफिकेशन  को  तेज  गति  से  आगे  बढ़ायें  ।

 एन०  जे०  एम०  सीं०  के  बारे  में  आप  हांका  प्रकट  कर  रहे  मुझे  दुःख  है  कि  मेरे  बार-बार

 कहने  के  बावजूद  भी  आप  संतुष्ट  बहीं  हो  रहे  या  तो  आप  जानबूझकर  राजनंतिक  तौर  पर  कहते

 हैं  ।  मैं  कई  बार  कह  थका  पिछले  सन्न  में  भी  इसी  हाठस  में  बात  भाई  मैंने  एक  सवाल  के

 जवाब  में  कहा  था  कि  सरकार  का  कोई  इरादा  एन०  जे०  एम०  स्ली०  की  मिल्स  हैं  उनका  मिजिकरण

 करने  का  नहीं  न  हमने  हस  तरह  को  बाते  की  न  ही  जो  आप  आंकड़े  दे  रहे  हैं
 “  '  आपने  300  करोड़  या  30  करोड़  की  बात  कही  है  और  ये  णो  आंकड़े  दे  रहे  हैं
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 हाऊस  में  कलकत्ता  में  मी  और  कलकत्ता  के  बाहर  कृपा  करके  आप  वास्तविकता  को  लामने

 यह  मेरा  आपसे  निवेदन  है  ।  किसी  प्रकार  की  प्रापर्टी  को  प्राइवेट  हाथों  में  देने  का  काम  नहीं

 है
 ल्ड्ल्न

 भरी  अतिल  असु  :  अधिकारी  के  बारे  में  नहीं  कहा  ।

 थ्री  अशोक  गहलोत  :  उस  पाइनट  पर  भी  आ  रहा  हूं  ।  इसमें  कोई  ऐसा  योजना  नहीं  बनी
 न  प्रोग्राम  ही  बनाया  है  देने  का  ।  जिस  अधिकारी  की  बात  कर  रहे  हैं  उसके  बारे  में  हमने

 कारी  ली  उन्होंने  सिर्फ  सूचना  देने  कों  बात  की  थी  ।

 श्री  वसुदेव  आजा  :  लेकिन  इसको  वायेबल  बनाने  के  लिए  क्या  प्रोग्राम  यह  तो  होना

 चाहिए  नहीं  तो  इन्टरनल  डेय  हो  जाएगी  ।

 शी  जशोक  गहलोत  इसके  बारे  में  आप  लोग  खुद  सुझाव  दे  सकते  हैं  कि  वरकरस  का

 मेंट  में  पाटिसिपेशन  होना  चाहिए  मैं  तो  यहां  तक  कहना  चाहता  हूं  कि  आपने  कलकत्ता  का

 हरण  पेश  किया  है  के  जो  न्यू  संन्ट्रल  जूट  मिल  को-आप्र  टिव  संक्टर  के  अन्दर  देश  की  पहली  मिल

 है  जो  वरकर्स  के  हाथों  में  चल  रही  है  और  अच्छी  चल  रही  है  बल्कि  मैं  तो  यह  कहना  चाहता  हूं
 कि  जो  मेल  घाटे  में  वह  प्रॉफिट  में  आ  गयी  इसलिए  मैं  आपसे  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि

 एन०  जे०  एन  +»  सी०  की  बाकी  मिलों  को  भी  वरकसं  के  हाथों  में  सौंपने  का  प्रोग्राम  बनायें  ताकि  वे

 मिलें  भी  वायेत्रल  हो  सके  ।

 झी  अनिल  बसु  :  वरकरस  का  पाटिसिपेशन  कंसे  होगा  ?

 झी  अशोक  गहलोत  .  वरकर्स  की  पाटिसिपेशन  तो  एक  छोटी  श्री  बात  हम  तो  वरकर्स  को

 पूरा  मालिक  बनाना  चाहते  चू  कि  कलकत्ता  में  यह  हो  चुका  इसलिए  आपके  लिए  कोई  नई
 बात  नहीं  है  ।  अगर  हम  यू०  पी०  या  गुजरात  वालों  के  लिए  कहें  तो  हो  सकता  है  कि  उनकी  समझ

 में  देशी  से  आये  ।  मैं  तो  समझता  हूं  कि  वेस्ट  बंगाल  के  लोगों  की  समझ  में  आयी  हुई  बात  है  ओर

 उनकी  आंखों  के  सामने  मिल  चल  रही  है  और  जो  घाटे  में  वरकर्स  ने  प्रॉफिट  में  करके  दिखाया

 है  ।  यह  एक  ऐसा  एक्पपेरिमेंट  उसको  ध्यान  में  रखते  हुए  हमें  आगे  बढ़ना  चाहिए  ।  बाकी  जो

 रो-स्ट्रक्चरिंग  प्लान  है  उभके  बारे  में  अभी  आईजोलेशन  में  बात  नहीं  करना  चाहता  क्योंकि  दूसरों

 पब्लिक  अन्डरटेकिग्स  की  इन्डस्ट्री  चाहे  एन०  टी०  सी०  की  बात  हमारे  संगमा  जी  बंठे  हुए

 वे कोशिश  कर  रहे  हैं  कि  कंसे  उनको  वायेबल  बनाया  जाये  क्योंकि  आपको  मालूल  है  कि  कितना

 घाटा  हो  रहा  है  ?  जो  लेबर  स्ट्रेंग्य  ।9  हजार  होनी  वह  3]  हजार  की  आप  समझ

 सकते  हैं  कि  घाटे  का  बया  कारण  है  और  फिर  पुरानी  मशीनरी  है  आपको  मालूम  है  कि  घाटे  का

 कारण  एक  नहीं  है  बल्कि  कई  कारणों  से  घाटा  हो  रहा  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  जब  मिल  ली  गयी  थी

 तो  वह  घाटे  में  चल  रही  थी  और  इसलिए  ली  गयी  थी  कि  किस  तरह  से  वरकसं  के  इन्ट्रं  स्ट  को

 प्रोटे्ट  करें  और  आज  भी  सरकार  के  सामने  यह  बात  है  कि  वरकर्स  के  इन्ट्रंस्ट  को  प्रोटेक्ट  कंसे

 किया  जाये  कि  भिलों  को  वायेबल  किया  जाये  ।  किस  श्रकार  से  भिलें  एसी  स्थिति  में  आ  जायें कि

 बरकस  को  किसी  प्रकार  का  भुकसान  न  हो  ।

 भरी  हस्तान  मोल्लाह  :  एग्रीमेंट  उसमें  लागू  करना  चाहिए  ?
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 थी  अशोक  भहलोत  :  उसके  बारे  में  प्वांयट  से  त्वांयट  बात  करू  तो  एन०जे  ०एम०सी०  की

 मिलों  को  स्ट्राईक  से  बाहर  रखा  गया  और  यह  बात  हमारी  टेकक्‍सटाईल  मिनिस्ट्री  में  आयी  हुई  है  ।

 इसके  लिए  जो  प्रोसीजर  सेंट्रल  गवनेमेंट  के  नाम्से  बने  हुए  उसके  अन्तगंत  हमने  कार्यवाही  शुरू
 कर  दी  फाइनेंस  मिनिस्ट्री  पडिलिक  एन्टरप्राईसेज  बात  कर  रही  है  और  हमारी  कोशिश  है

 कि  इस  दिशा  में  जल्दी  ही  कारंवाई  कर  सक  ।  इसमें  आपकी  मांग  थी  लेकिन  इसको  अलग  रखने

 का  सवाल  नहीं  है  और  मैं  समझता  हूं  कि  इस  प्रकार  की  स्थित  बनी  है  कि  संण्ट्रल  गवन  मेंट  के  नाम्सं

 के  आधार  पर  उसका  फैसला  हो  जाये  जिसे  लागू  करवाने  की  कोशिश

 जहां  तक  पी०  एफ०  की  बात  संगमा  जी  यहां  बंठ  हुए  वे  बहुत  चिन्तित  हैं  ओर  इस

 दिशा  में  जो  फिगसं  मेरे  पास  वे  भी  चिन्ताजनक  हैं  इसमें  कोई  दो  राय  नहीं  मेरे  ख्याल  में

 आज  श्री  संगमा  जी  का  क्वश्चन  था  तो  मैं  समझता  हूं  कि  56  मिलें  डिफाल्ट्स  हैं  और  पी०  एफ०
 में  39  मिलें  डिफाल्ट्स  मगर  83.7  करोड़  रुपये  ड्यू  हैंपी०  एफ०  के  लिए  और  34.66  करोड़
 रुपया  के  ड़यू  यह  चिन्ता  की  बात  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  श्री  सगमा  जी  आवश्यक

 कारंवाई  कर  रहे  हैं  ।

 जे०  सी०  आई  के  बारे  में  आपने  शंका  प्रकट  की  उसके  बारे  में  मदद  मैं  इसलिए
 कहना  चाहता  हूं  कि  जे०  सी०  आई०  आपसे  कोई  अलग  नहीं  है  और  न  आप  जे०  सी०  आई०  से

 अलग  हैं  ।  पहले  भी  कई  बार  इस  सदन  में  सवाल  कर  चुके  हैं  कि  जे०  सी०  आई०  पूरी  तरह  से  माकिट

 में  नहीं  जाती  है  ॥  ग्रोअ्स  से  सम्पक  नहीं  करती  है

 झो  अनिल  बसु  :  क्‍या  फंडम  नहों  है  ?

 भो  अशोक  गहलोत  .  उनके  पास  फइ्स  नहीं  है  ।  एक  सौ  करोड़  रुपये  का  ड्यू  एन०  जे०एम०

 सी०  आई०  के  अन्डर  मैंते  पहले  ही  आपसे  निवेदन  किया  था

 भरो  वसुवेव  आजाय  :  यह  तो  सवाल  दूसरा  हैਂ

 थ्रो  अशोक  गहलोत  :  वह  आपके  लिए  दूसरा  सवाल  है  पर  हमारे  लिए  दूसरा  नहीं  है
 *

 हम  तो  मिलकर  चल  सकते  हैं  ।

 भो  वसुदेव  आधश्ाये  :  उनके  कुछ  प्लायट्स  कुछ  प्राब्लम्स  हैं

 री  अशोक  गहलोत  :  मैं  आपसे  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  जे०  सी०  आई०  को  वाई ड  अप

 करने  का  सवाल  नहीं  है  ।  जे०  सी०  आई०  महत्वपूर्ण  जे०  सी०  आई०  जिन  कारणों  से  बनाया

 गया  वे  हमेशा  मौजूद  हैं

 क्रो  अनिल  बसु  :  उनको  बैंक  से  फाम  नहीं  मिलते  और  गवनंमेंट  का  बजट  सपोर्ट  भी  नहीं
 तो  जे०  सी०  भआई०  कंसे  चलेगा  ?

 क्री  अक्षोक  गहलोत  :  आप  बंठ  मैं  बतः  रहा  हूं  ।
 जे०  सी०  आई०  इसलिए  नहीं  चल

 पा  रही  है  क्योंकि  वह  जित  उद्दंश्यों  को
 लेकर  बनाया  गया  उसके  पास  फण्ड्स  क्यों  पंदा  हुई

 उसका  एक  उदांहरण  मेरे  सामने  है  जो  मैंने  पिछली  बार  आपको  निवेदन  किया  था  और  जब  मैं

 कलकत्ता  गया  तो  मैंने  मुख्य  मन्‍्त्री  जी  से  निविदन  किया  था  कि  आप  इसमें  इन्टरवीन  करें  और
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 उन्होंने  भेरी  बात  से  सहमति  प्रकट  कर  लेबर  मिनिस्ट्री  को  मेरे  सामने  भआादेश  दिया  आज  हमारा

 माल  करोड़  का  नडिया  और  बजबज  जूट  मिल  वहां  जे०  सी०  आई०७  का  माल  करोड़  का

 माल  पड़ी  पिछले  तीन-चार  साल  से  अधिक  समय  हो  गया  वह  ।0  करोड़  का  माल  खराब

 होने  वाली  स्थिति  प्रंदा  हो  गई  थी  ।  हमने  बहुत  निवेदन  किया  क्‍योंकि  हाई  कोर्ट  ने  भी  हमारे  पक्ष  में

 निर्णय  दिया  था  कि  स्टेट  गबन  मेंट  को  चाहिए  कि  वट्ट  इन्टरवीन  करके  माल  निकलवाए  ओर  मुझे
 उम्मीद  है  कि  अब  लाड़िया  मिश्ल  और  कलकत्ता  के  अन्दर  वहां  पर  मिल  खुल  गई  है  ।  अब  इस

 समस्या  का  भी  समाधान  जल्दी  होना  चाहिए  ।  मैं  चाहूंगा  कि
 जे०  सी०  आई०  की  जो  एजेन्सी  है

 जिसके  बारे  में  आपने  कहा  कि  वहां  की  पंचायत  और  दूसरें  लोग  भी  उसमे  पहले  से  ही

 बया  हुआ  है  उसमें  यह  काम  हो  रहा  है  और  हम  इसको  ओर  भी  मजबूत  बाकी  सारे  पाइ ट्स
 मैं  समझता  हूं  कि  करीब-क  रीब  कम्प्लीट  हो  गए  हैं  ।

 करो  बसुदेव  संगमा  जी  भी  जो  बोले  ई०  एस०  आई०  और  पी०  एफ०  के  बारे

 मेंਂ  *'

 ]

 अधिनियम  को  और  अधिक  कठोर  बनाया  जाना  चाहिए  |

 समापति  महोदय  :  समा  मध्यान्ह  भोजन  के  लिए  2.50  म०  प०  पर  पुनः  समवेत  होने  के

 लिए  स्थगित  होती  है  ।

 स०प०

 तत्पश्थात्‌  लोक  समा  सध्यान्ह्‌  मोजन  के  लिए  2.50  म०प०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 प्रष्यान्ह  मोजन  के  पश्चात्‌  लोक  सभा  2.54  म०  ५०  पर  समवंत  हुई

 2.53  भ०्प०

 थो  शरद दिघे  पोठासोीन

 नियम  377  के  अधीन  मामले

 भध्य  प्रदेश  में  जबलपुर  के  शाहपुरा  क्षेत्र  में  तेल  शोधक  कारखाना  स्थापित  किए  जाने

 की  आवध्यकता  ।

 कुमारी  बिमला  वर्मा  :  समापति  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  सैंट्रल
 इण्डिया  में  एक  झायल  रिफाइनरी  बनाये  जाने  का  प्रस्ताव  मध्य  प्रदेश  के  जबलपुर  जिले  में

 धाहपुरा  के  पास  गैस  फिलिंग  प्लॉट  निर्मित  जिसके  लिये  गैस  ट्रक  व  ट्रोन  से लाई  जा  रही

 जबलपुर  के  पास  ही  जबेरा  में  आयल  मिलने  की  उम्मीद  से  ड्िलिंग  प्रारम्भ  कर  दी  गयी  अतः

 संन्ट्रल  इण्डिया  में

 डाली जाने वा ली रिफाइनरी के लिए दस उपयुक्त कोई और स्थान बह्ीं हो सकता ॥ 244
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 नियम  377  के  अधीन  भांमले

 राम

 हहपुरा  में  रिफाइनरी  बनाने  से  फिलिग  प्लांट  बताने  का  खर्च  फिलिंग  प्लांट  के

 लिए  गैस  लाने  का  खर्च  भी  बचेगा  ।  इस  बचत  से  रिफाइनरी  के  लिए  आयल  लाया  जा  सकेगा  ।

 ड्िलिंग  के  परिणामस्वरूप  यदि  जबेरा  में  आयल  मिल  ग्रया  तो  फिर  रिफाइनरी  के  लिए  आयल

 पाइपलोइन  से  लाया  जा  सकेगा  ।  आ्िक  कठिनाईयों  के  दिन  में  बचत  के  दृष्टिकोण  से  यह  सर्वोत्तम

 प्रस्ताव  है  ।

 केन्द्र  सरकार  से  निवेदन  है  कि  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  सेन्‍्ट्रल  इण्डिया  में  स्थापित

 होने  वाली  आयल  रिफाइनरी  मध्य  में  शीघ्र  स्थापित  करने  की

 कार्यवाही  करें  ।

 मध्य  प्रदेश  के  बस्तर  जिलें  में  विद्यालय  खोले  जाने  की  आवश्यकताਂ

 शो  मानक्राम  सोडो  :  सभापति  मैं  नियम  377  के  अधीन  निम्नलिखित

 सूचना  देना  चाहता  हूं  :

 में  शिक्षा  की  दृष्टि  से  अत्यन्त  पिछड़ा  आदिवासी  बाहुल्य  जिला  बस्तर  में  पुरुष  और

 महिला  शिक्षा  का  प्रतिशत  एकदम  नीचे  है  ।  शिक्षा  की  कमी  से  ही  वे आज  की  थिकास  दौड़  में  माग

 नहीं  ले  पा  रहे  हैं  और  वे  अपने  आपको  देश  की  मुख्य  घारा  से  बहुत  दूर  महसूस  कर  रहे  शिक्षा

 की  कमी  से  ही  वर्षों  से  वे शोषण  के  शिकार  होते  आ  रहे  हैं  और  ये  शोषण  तीनों  स्तरों  पर  विद्यमान

 हैं  जैसे  आथिक  और  राजनीतिक  ।

 इसलिए  जरूरी  है  कि  शिक्षा  में  आज  की  जो  रफ्तार  है  उसमें  जोड़ते  हुए  आदिवासियों  को

 साथ  ले  चलने  का  निश*चय  किया  जाना  चाहिए  ।  आज  मध्य  प्रदेश  में  45  जिले  हैं  उसमें  38  जिलों

 में  नयी  शिक्षा  नीति  में  बहुत  ही  लोकप्रिय  योजना  के  तहत  नवोदय  विद्यालय  स्थापित  हो  चुके  हैं  पर

 बस्तर  जिले  का  नाम  अग्न  तक  नहीं  जुड़  पाया  इस  तरह  यहां  के  नवयुवक  इस  दौड़  में  बहुत  पीछे

 रहेंगे  ।

 केन्द्र  शासन  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  बस्दर  में  नवोदय  विद्यालय  खोलने  राज्य  शासन
 द्वारा  जो  प्रस्ताव  किया  जाता  है  इसे  इस  वित्तीय  वर्ष  में  अवश्य  शामिल  करने  का  निर्देश  दिया

 सष्य  रेलवे  को  फ्वोरा  ओर  जामसगर  के  बीच  छोटी  रेल  लाइन  को  बड़ी  रेल  लाइन
 में  बदले  जाने  तथा  इस  अजंता  की  गुझफाओं  तक  बढ़ाए  जाने  को  आवदयकता  ।

 ]

 बरी  विजय  एन०  पाटिल  :  जलगांव  जिले  मध्य  रेलवे  पर  पचास  और  जायनेर

 के  बीच  छोटी  रेल  लाइन  है  ।  आजकल  यह  रेल  लाइन  घाटे  में  चल  रही  मैं  रेल  मन्त्री  महोदय
 से  निवेदन  करता  हूं  कि  वें  छोटी  लाइन  को  बड़ी  रेल  लाइन  में  बदलकर  इसे  अजन्ता  की  गृफ़ाओं  तक

 बढ़वायें  ।

 यह  पता  चला  है  कि  जापान  सरकार  ने  अजन्ता  ओर  एलोरा  की  गुफ़ाओं  के  विकास  के

 लिए  195  करोड़  रुपए  की  सहायता  देने  का  निर्णय  लिया  है  ।  यदि  उस  सरकार  से  बातचीत  कौ
 ल्‍
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 जा  सके  तो  मैं  महसूस  करता  हूं  कि  वे  इस  रेल  लाइन  को  बड़ो  लाइन  में  बदलने  के  लिए  कुछ  वित्तीय

 सहायता  देने  के  लिए  सहमत  हो  जाएंगे  ।  यदि  यह  लाइन  परिवतंन  किया  जाता  तो  देश  में  पर्यटकों

 के  लिए  भी  अजन्ता  और  एलोरा  की  ग्ुफाओं  में  भ्रमण  करना  बहुत  आसान  ओर  सुविधाजनक

 होगा  ।

 मैं  माननीय  रेल  मन्‍्त्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  आसपास के  क्षेत्रों  में  कृषि

 ओऔर  उद्योग  के  विकास  के  हित  में  इस  छोटी  रेल  लाइन  को  बड़ी  रेल  लाइन  में  बदलने  की
 अनुमति

 इस  लाइन  पर  ट्रॉफिक  से  रेलवे  को  भी  अच्छी  आय  होगी  ।

 आगरा  उत्तर  प्रदेक्ष  में  टेलोफोन  एक्सचेंज  का  आधुनिकोकरण  किए  जाने  को

 आवश्यकता  |

 ]

 क्रो  मगवान  धांकर  रावत  :  समापति  मैं  निम्नलिखित  विषय  की  ओर

 नियम  377  के  अधीन  सदन  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  :

 नगर  में  टेल्नीफोन  एक्सचेंज  तथा  आगरा  स्थिति  फाठ ड्री  नगर  एक्सचेंज  में  टेलीफोन

 कनेबधनों  की  हालत  बहुत  खराब  जित्के  कारण  करोड़ों  रुपयों  की  विदेशी  मुद्रा  देत  वाली  फाउ  ड्री

 उद्योग  प्रति  वर्ष  आगरा  आने  वाले  लगमग  दो  लाख  देशी-विदेशी  पर्यंटकों  ब  शिल्प

 कार्य  करने  वाले  कुटर  ब्यापारियों  व  अन्य  टेलीफोन  उपभोवषताओं  को  मारी  असुविधा

 होती  है  ।  पुराने  टेलीफोन  संयंत्र  कालातोत  हो  जाने
 के

 कारण  जर्जरित  हो  गए  हैं  ।  काम  नहीं  कर

 पाते  रख-रखाव  योग्य  न  रह  पाने  के  कारण  सामान्य  टेलीफोन  की  विश्वसनीयता  समाप्त  हो

 गयी  इसलिए  पुराने  समी  टेलीफोन  संयंत्रों
 को

 बदला  जाना  आवदध्यक  लाइनों  की  एक  बार

 गहन  जांच  कर  क्षतिग्रस्त  लाइनों  की  मरम्मत  किया  जाना  आवश्यक  है  ।

 लगभग  बारह  हजार  टेलीफोन  कनेक्शन  चाहने  वाले  प्रतीक्षाथियों  की  सूची  लम्बित  आाठ

 हजार  रुपया  जमा  कराकर  लगवाओਂ  योजना  के  अन्तगंत  भी  अनेक  वर्षों  से  प्रतीक्षार्थी

 प्रतीक्षा  कर  रहे  लेकिन  प्रतीक्षार्थियों  को  पर्याप्त  सख्या  में  फोन  देने  कों  कोई  योजना  शासन  ने

 नहीं  वनायी  है|  संजय  प्लेस  में  दस  हजार  लाइनों  के  प्रस्तावित  टेलीफोन  एक्सचेंज  में  भी  केवल  पांच

 हजार  लाइनें  डाली  जा  रही  हैं  ।  वहां  दस  हजार  लाइनें  अविलम्ब  डाला  जाना  आवश्यक  है  ।

 मेरा  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  आगरा  में  आधुनिकतम  प्रौद्यो  गकीयुबत  टेलीफोन  संयंत्र

 लगाने  के  बारे  में  शासन  ऐसी  समयबद्ध  योजना  बनावे  जिप्षमें  पुराने  टेलीफोन  सन्यन्त्रों  का बदलाव

 भी  हो  सके  साथ  ही  भ्रतीक्षारत  उपभोक्ताओं  को  नये  कनेबशन  मिल  सके  ।

 3.00  प०

 बिहार  के  जहानाबाद  क्षेत्र  के  उचित  विकास  के  लिए  राज्य  सरझार  को  भोर

 अधिक  धनराशि  दिए  जाने  को  आवदयकता  ।

 थ्री  रामाक्य  प्रसाद  सिह  :  भारतवर्ष  एक  संघीय  देश  पर

 प्िन्‍न  माषाओं  के  लोग  रहते  हैं  ।  बिहार  राज्य  सामाजिक  एवं  दोक्षणिक  रूप  से  पिछड़ा

 हूँआ  राज्य  इस  राज्य  में  उग्रवादी  सैंगठन  तैजी  से  बढ़  रहा  है  तथा
 निर्दोष  लोगों  को  सामूहिक
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 ााााणआ

 हस्या  की  जा  रही  उस  संगठन  में  दलित  पिछड़ी  जाति  व  गरीब  वर्ग  के  नौ  जा  रहे
 इसमें  जहानाबाद  संसदीय  क्षेत्र  शिकार  बना  हुआ  इसका  मुरुय  कारण  पिछड़ापन

 बाद  संसदीय  क्षेत्र  के  सेकड़ों  गांव  जिसकी  आबादी  500  से  1000  की  है  सभी  के  सभो  पिछड़ी
 जाति  के  गरीब  एवं  दलित  वर्ग  की  आबादी  है  जहां  पर  अभी  तक  प्राथमिक  शिक्षा  का  प्रबन्ध  नहीं

 है  तथा  अभी  भी  उन  सब  गांव  के  लोग  मिट्टी  मिला  पानी  पीते  ये  ही  सव  कारण  अतः

 सरकार  से  मांग  करता  हूं  कि  खास  कर  राज्य  सरकार  को  यह  सब  काये  को  पूरा  करने  के  लिए  घन
 की  व्यवस्था  करे  ताकि  इस  क्षंत्र  का  समुचित  विकास  हो  सके  तथा  उग्रवाद  की  तरफ  से  नौजवानों
 को  रोका  जा  सके  ।

 गुबरात  के  खेड़ा  जिले  में  कापडबज  तथा  धासरा  तालुके  में  श्रट्टानों  को  लित्रित  करने
 को  प्रक्रिया  को  तेज  करके  रोजगार  के  ओर  अधिक  अवसर  प्रदान  किए  जाने  को  आवश्यकता  |

 |
 श्री  गामाणजो  कंगाजी  ठाकुर  :  गुजरात  के  खेह्ला  जिले  के  काप्बंज  तथा

 थासरा  तालुके  पिछड़  हुए  क्षत्र  क्‍योंकि  वहां  पर  बहुत  कम  वर्षा  होती  है  तथा  सिंचाई  के  संसाधन
 भी  काफी  कम  इस  क्षत्र  के  काफी  संरूषा  में  ग्रामीण  युवक  बेरोजगार  हैं  ।  रोजगार  देते  का  एक  मात्र

 यदि  कोई  तो  वह  है  चट्टानों  की  जांच  कार्य  जो  कि  विभिन्‍न  खनिज  से  परिपृर्ण  रिपोर्ट
 के  अनुसार  इस  क्षंत्र  में  चूना  बेन्टो  नाइट  बजरी  तथा  रेता  मिट्टी  ज॑से  खनिजोंके  काफी
 अच्छे  भण्डार  फिलहाल  जो  काये  चल  रहा  उसमें;केवल  लगमग  1100  श्रमिक  लगे  हुए  जो
 कि  उत्साहवर्धक  नहीं

 यह  अत्यावश्यक  हैं  कि  चट्टानों  के  जांच  के  कार्य  पर  जोर  दिया  जाए  तथा  अधिक  खनिज
 प्राप्त  करने  के  लिए  इस  प्रक्रिया  को  गति  प्रदान  की  जाए  जिससे  इस  जरूरतमंद  क्षेत्र  में  यथेष्ट
 रोजगार  के  अवसर  तथा  राजस्व  पंदा  किया  जा  सके  ।

 मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  करूगा  कि  इस  दिक्षा  में  कोई  गंभीर  क्बम

 बिहार  को  गंडक  ओर  कोसी  सिचाई  परियोजनाओं  को  शीघ्र  पुरा  किए  जाने  की
 आवश्यकता  ।

 |

 थी  शिवच्रण  सिंह  :  उत्तर  बिहार  को  मुख्य  समस्या  भयंकर  नौ  लाख
 हैक्टर  जमीन  में  जल  जमाव  और  सिंचाई  ब्यवस्था  के  अमाव  यहां  के  चार  करोड़  लोगों
 की  हालत  दयनीय  हो  गई  है|  इन  समस्याओं  के  समाघान  के  लिए  बिहार  सरकार  अपनी  असम  थंता
 पहले  ही  जाहिर  कर  चुकी  इसलिए  केन्द्रीय  सरकार  का  अब  यह  दायित्व  हो  गया  है  बि  वह्‌
 इन  समस्याओं  का  समाघान  शीघ्र  कर  ।  बाढ़  नियंत्रण  के  लिए  क्षीघ्र  साथंक  कदम  उठाया  जाए
 जल  निकासी  की  व्यत्रस्था  करायी  जाए  जिससे  यहां  किसान  इस  जमीन  में  प्रतिवर्ष  पच्रास  लाख  टन
 अनाज  आसानी  से  उपजा  सके  ।  इसके  प्रथम  चरण  में  मावा  कमांड  क्षत्र  में  लोअर  एवं  अपर  नून
 जल  निकासी  परियोजनाओं  को  कार्यान्वित  करायें  ताकि  यहां  के  स्थानीय  किसान  भ्रतिव्  66  लाख
 क्विंटल  अनाज  उपजा  सके  ।  कृषि  उत्पादन  वृद्धि  के  लिए  यह  एक  बड़ा  कदम  होगा  ।

 अधूरी  गंडक  तथा  कोसी  सिंचाई  परियोजनाओं  को  माठवीं  योजना  अवधि  में  अवश्य  पूरा
 कराया  गंडक  योजना  एक  महत्वपूर्ण  अन्तर्राष्ट्रीय  एंव  अन्तर्देक्षीय  सिंचाई  परियोजना  मैं
 इसके  लिए  केन्द्रीय  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  करता  हूं  ।
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 लोक  प्रतिनिधित्व  अध्यादेश  का  18  1992

 निरनुमोदन  किए  जाने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 लोक  प्रतिनिधित्व  विधेयक

 राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित
 जरः

 3,05  म०  प

 लोक  प्रतिनिधित्व  अध्यादेश  का  निरनुमोदन  किए
 जाने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 आर

 लोक  प्रतिनिधित्व  विधेयक

 राज्य  सभा  द्वारा  यथ
 पारि

 न

 ]

 समापति  महोदय  :  अब  हम  मद  संख्या  ।]  तथा  12  पर  एक  साथ  ही  आगे  चर्चा

 प्रो०  रासासिह  बोल  रहे  थे  ।  वे  उपस्थित  नहीं  हैं  ।

 डा०  २  राव

 3.06  म०  प०

 मालिनी  भट्टाचायं  पीठासोन  हुई  |

 *डा०  सुधोर  राय  :  समापति  मैं  उस  विधेयक  का  विरोध  करना  चाहता

 हूं  क्योंकि  यह  विधेयक  चुनावों  की  समस्या  पर  सरसरी  तौर  विचार  करता  है  तथा  उसका  समाधान

 भी  सरसरी  तौर  पर  ही  करना  चाहता  है  ।  चुनाव  समस्या  को  सुलझ्ाने  हेतु  कोई  गम्मीर
 कदम  नहीं  उठाये  जा  रहे  हैं  तथा  समस्या  को  सुलझाने  के  लिए  कोई  हार्दिक  पहल  नहीं  की  जा  रही

 1952  में  जब  पहले  चुनाव  फराये  गये  थे“तब  भारत  के  काफी  संख्या  में  लोग  अशिक्षित  थे  तथा

 कई  लोगों  के  मन  में  यह  आशंका  थी  कि  चुनाव  सही  ढंग  से  नहीं  हो  पार्येग  ।  परन्तु  स्वर्गीव  श्री

 सुकुमार  से  ने  उन  चुनावों  को  इतने  अच्छे  ढंग
 से

 करवाया  था  कि  जिसके  लिए  सारे  विश्व  ने  उनकी

 प्रशंसा  की  तथा  बधाई  दी  ।  परन्तु  जैसे-जैसे  दिन  गुजरते  जा  रहे  पैसों  के  बल

 पर  तथा  मतदान  केन्द्रों  पर  कब्जा  कर  कर  लड़  जा  रहे  हैं  ।

 सालियो  भट्टाआ्वार्थ  पोठासोन  हुई  )

 महोदय  धीरे-घोरे  चुनाव  तमाशा  ही  बनते  जा  रहे  अतः  मेरी  राय
 इस  समस्या  पर

 अभियत  कप  से  विचार  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  हमें  कुछ  गमीर  प्रयास  करने  चाहिये  तथा

 जित  कार्य  योजनाएं  बनानी  चाहिए  ताकि  चुनाव  समस्या  का  सही  हल  निकाला  जा  सबसे

 पहले  मैं  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  चुनाव  सुधार  के  लिए  समानुपातिक  प्रतिनिधित्व  प्रणाली  को  ढपों

 महीं  शुरू  किया  जा  रहा  है  ।  यंदि  इस  समानुणातिक  प्रतिनिधित्व  व्यवस्था  के  साथ-साथ  मतदान

 सूची  प्रणाली  को  अपनाया  जाता  गो  छोटी  से  छोटौ  पार्टी  भी  अंपनी  शक्षित  का  सही  प्रदर्शन  कर
 डोज  nee  मलत: बंगला में दिये गये  भाषण के

 बंगला  में  दिये  गये  भाषण  के  अग्न॑जो  अनुवाद  का  हिन्दी  रुपान्तर  ।
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 निरनुमोदन  किए  जाने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 लोक  प्रतिनिधित्व  विधेयक

 राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित

 सकती  हमें  पता  होना  चाहिए  कि  पहले  आम  चुनाव  में  कांग्रेस  को  38%  मत  मिले  थे
 ।  परन्तु

 उन्होंने  ने  62%  सीटों  को  हासिल  किशा  था  क्योंकि  उस  समय  समानुणतिक  प्रतिनिधिर्व  व्यवस्था

 नहीं  थी  |  कांग्रेस  इसी  तरह  कम  वोट  मिलने  के  बावजूद  भी  अधिक  सीटें  प्राप्त  कर  लेती

 संक्ष प  में  इसी  कारण  से  हमारी  पार्टी  समानुपातिक  प्रतिनिधित्व  तथा  मतदान  सूची  को  शुरू
 करने  को  काफी  दिनों  से  मांग  कर  रही  है  ।

 दूसरी  जो  मैं  कहना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  एक  चुनाव  आयुक्त  के  बजाय  हमें  तीन

 चुनाव  आयुक्त  रल्ते  चाहिए  ।  मैं  श्रो  शेषन  के  विरुद्ध  किसी  प्रकार  की  प्रतिकूल  टिप्पणी  नहीं  करना

 चाहता  हू  ।  समाचार  पत्र  सपा  प्रकार  की  रिपोर्ट  प्रकाशित  कर  रहे  परन्तु  इस  वात  से  इन्कार

 नहीं  किया  जा  सकता  हैं  कि  यदि  चुनाव  आयुक्त  की  नियुक्षित  राष्ट्रपति  द्वारा  मुख्य  न्यायाधीष्या  तथा

 विपक्ष  के  नेता  से  विचार  विमर्श  करने  के  बाद  की  जाती  चुनाव  आयुक्त  समाचार  पत्रों  छी

 आलोचना  का  लक्ष्य  नहीं  बनते  तथा  इस  प्रकार  की  हास्यास्पद  स्थिति  न  होती  ।  दूसरी  बात  यह  है
 कि  मतदाताओं  को  चुनाव  के  समय  इसके  पूव  बहु-उद्दे  ह्पीय  पहचान-पत्र  तत्काल  दिये  जाने  की

 स्यकता  चुनाव  सुधारों  हेतु  वहु-उहद इयी  ४  पहचान-पत्र  अत्यावश्यक  तभी  जाली  मतों  की

 संख्या  कम  हो  सकती  तीसरी  बात  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  पंचायती  विधेयक  या  नगरपालिका

 विधेयक  में  महिलाओं  के  लिए  स्थान  आरक्षण  का  उल्लेख  संसद  तथा  राज्य  विधान  प्षभाओं  में

 महिलाओं  के  लिए  स्थानों  का  आरक्षण  क्यों  नहीं  है  ”  इस  स्थानों  के  आरक्षण  तथा  महिलाओं  को

 मताधिकार  देने  से  इस  सामंत्ती  तथा  पुरुष  प्रधान  समाज  में  अवश्य  ही  सोहादंपूर्ण  माहौल  बनेगा  ।  मैं

 यह  मी  कहना  चाहता  हूं  कि  चुनाव  के  दौरान  मारत  के  कई  मांगों  में  विधि  और  व्यवस्था  की  स्थिति

 ठीक  तरह  से  काम  नहीं  करती  है  ।  चुनाव  अवधि  के  दौरान  विधि  ओर  व्यवस्था  ठीक  तरह
 काम  इस  हेतु  कदम  उठाने  छोंगे  ।  आचार  संहिता  के  रांजनेतिक  पार्टियों  द्वारा  मनुपालन  हेतु
 कदम  उठाये  जाते  चाहिए  ताकि  अन्यथा  चुनाव  के  नाम  पर  इस  प्रकार  की  हास्यास्पद  स्थिति  कायम

 रहेगी  तथा  लोग  चुनाव  प्रक्रिया  और  संसदीय  लोकतन्त्र  में  विध्वास  खो  देंगे  ।  इस  बात  का  ध्यान

 रखा  जाना  चाहिए  कि  यदि  किसी  निर्दलीय  उम्मीदवार  के  मरणोपरांत  चुनाव  रह  नहीं  किये  जाते

 तो  यह  निर्दलीय  उम्मीदवार  के  साथ  अन्याय  होगा  ।

 कई  एंसे  विश्यात  लोग  रहे  हैं  जसे  आचाय  डा०  लंका  सुन्दरम  या  जय  सुर्या
 राज्य  जो  किसी  भी  राजन  तिक  पार्टी  से  जुड़  बिना  इस  सम्माननीय  सदन  क  सदस्य

 बन  हैं  ।  वे  लोग  निर्दलीप  उम्मीदवार  फे  रूप  में  संसद  के  सदस्य  बने  |  तथापि  इस  विधेयक  में

 निर्देलीय  उम्मीदवार  के  मरने  पर  थुनाव  को  रह  नहीं  करने  वाले  प्रस्ताव  के  परिणाम  स्वक्षप  हमारे

 संविधान  के  पंराग्राफ  14  में  दिये  गये  समानता  के  अधिकार  का  उल्लंघन  होगा  ।  मैं  यह  और  महसूस ं

 कया

 हूँ  कि  इससे  नेसगिक  न्याय  के  सिद्धा  न्तों  का  भी  उल्लंघन  होगा  |  वयोंकि  यह  उचित  नहीं  हैं
 कि  एक  निर्देलीय  उम्मीदवार  की  मृत्यु  होती  है  तो  मी  चुनाव  कराये  जायेंगे  तथा  चुनाव  रह
 तव  ही  कराये  जायेगे  जब  कोई  मान्यता  प्राप्त  राजनेतिक  पार्टी  का  उम्मीदवार  मर  गया  हो  ।  संक्षप
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 28  1913  लोक  प्रतिनिधित्व  अध्यादेश  का

 निरनुमोदन  किए  जाने  के  बारे  में  सांविधिक  संकहप

 और

 लोक  प्रतिनिधित्व  विधेयक

 राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित

 लिए  किसी  द्ोषम्रक्त  पद्धति  को  अपनाना  चाहिए  ।  सीमा  क्षेत्रों  में  भी  विशेषकर  बंगलादेश  के

 सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  किसी  व्यक्ति  के  स्थान  पर  किसी  अन्य  के  मतदाल  करते  की  पम्भावना  और  खतरा

 हमेशा  रहता  है  ।  प्रत्येक  का  परिचय  पत्र  होना  नितान्‍्त  आवष््यक  राजनंतिक  चुनाव  लड़ते

 वाले  एक  उम्मीदार  को  एक  से  अधिक  चनाव  क्षेत्र  से  लड़तेकी  अनुमति  न  दी  भव्रिष्य  में

 चुनाव  प्रक्रिया  की  क्षमता  को  सुधारने  के  लिए  इलेट्रोनिक  मशीनों  को  लगाने  पर  मी  विचार  किया

 जा  सकता  है  ।

 पंजाब  में  19  फरवरी  !992  को  लोकममा  और  राज्य  विधान  सभा  के  आम  चनाव

 कराने  का  निर्णय  किया  गया  ।  राज्य  में  वर्तमान  स्थिति  के  परिदृश्य  में  और  वहां  चुनात्र  प्रक्रिया  के

 मंग  होने  के  खतरे  को  नियन्त्रित  करन  के  लिए  लोक  प्रतिनिधित्व  अधिनियम  1951  की  धारा  5?
 में  संशोधन  लाना  आवश्यक  बन  गया  जिससे  क्िसौ  मान्यता  प्राप्त  राजनैतिक  दल  के  उम्मीदवार  की

 मृत्यु  होते  की  स्थिति  में
 ही  चुनाव  को  रह  करने  तक  सीमित  किय्रा  जा  सके

 '  चूंकि  उस  सप्य  संवद

 का  सत्र  नहीं  चल  रहा  था  राष्ट्रपति  व्रारा  1992,  में  पंजाब  में  चुनाव  कराने  का  ज्ञापन

 जारी  अत  इस  अध्यादेश्ञ  को  जारी  करने  की  आवश्यकता  हुई  ।  मैं  यह  कहने  का  साहस  कर

 सकता  हूं  कि  मेरी  तरह  यह  सम्मानित  सभा  विद्यमान  परिस्थिति  के  कथित  घटनाक्रम  के  पीछे

 तर्काधार  से  पूरी  तरह  सहमत  है  !

 अन्त  में  मैं  अपने  ब्रिद्वान  सहकर्मी  श्री  गिग्घारी  लाल  भागंव  से  ।7  मा  1992  को

 इस  संबंध  में  प्रस्तुत  किए  गए  सांविधिक  प्रस्ताव  को  वापिस  लेने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।  इसके  साथ

 ही  साथ  मैं  17  मार्च  1992  को  हमारे  गतिशील  मन्त्री  महोदय  श्री  विजय  भास्कर  रेडईं  द्वारा

 लोक  प्रतिनिधित्व  अधिनियम  1951  में  राज्यसभा  द्वारा  यथा  पारित  रूप  में  और  संशधन  हेतु  लाये
 गए  विधेयक  का  पूर्ण  मन  से  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  शोमनाविज्वर  राव  वाडड  :  अध्यक्ष  लोक  प्रतिनिधित्व

 नियम  के  इस  महत्वपूण  सशोधन  विधेयक  पर  मृझे  कुछ  कहने  का  अवसर  प्रदान  *  रने  के  लिए  मैं
 आपको  धन्यवाद  देता  हूं  ।  हमें  विद्वान  विधि  और  कानून  मन्त्री  महोदय  द्वारा  प्रस्तावित  संशोधन  पर

 कोई  आपत्ति  नहीं  क्णोंकि  वास्तव  में  इस  संशोधन  वे  बहुत  पहले  ही  लाया  जाना  चाहिए  यह
 हमारे  लोक  प्रतिनिधित्व  अधिनियम  की  एक  महत्वपूर्ण  कमी  है|  निस्सन्देह  हमारे  संसदीय  लोकतन्त्र
 में  हमार  स्वतन्त्रता  सेनानियों  और  संविधान  के  निर्माताओं  न  मान्यता  प्राप्त  एबं  अन्य  राजनंतिक

 दलों  के  अलावा  व्यक्तिगत  मूमिकाओं  को  विशेष  मद्वत्व  दिया  है  ।

 यह  स्थिति  बहुत  ही  मनोरंजक  है  |  एक  हीं  व्यक्त  द्वारा  एक  से  अधिक  कितने  हू  चुनाव
 क्षेत्रों  से चुनाव  लड़ने  पर  कोई  पाबन्दी  नहीं  है  ।  एंसे  कई  लोग  हैं  जो  इस  समय  दो  अथवा  तीन

 अथवा  चार  चुनाव  क्षेत्रों
 से  चुनाव  लड़  रहे  यदि  किसी  व्यक्त  के  पास  500  रुपए  की  सुरक्षा

 राशि  जमा  करने  के  लिए  पर्याप्त  घन  तो  वह  देश  के  सभी  520  चुनाव  क्षेत्रों  स  शुनाव  लड़
 सकता  है  ।  यदि  वह  महान  व्यक्ति  मार  दिया  जाता  है  अथवा  यदि  उम्रकी  मृत्यु  हो  जाती  तो
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 जोक  प्रतिनिधित्व  अध्यादेश  का  18  1992

 निरनुमोदन  किए  जाने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 लोक  प्रतिचिधित्व  विधेयक

 राज्य  सपा  द्वारा  यथापारित

 सारी  चुनाध  प्रक्रिया  मंग  हो  जायेगी  क्योंकि  समी  520  चुनाव  क्षैत्रों  में  बुनावों  को  रह  कर  दिया

 जायेगा  ।  यह  सही  दिशा  में  एक  रही  कदम  है  ।

 यदपि  माननीय  मन्त्री  ने  एक  निर्दलीय  उम्मीदवार  को  मृत्यु  पर  चुनाव  को  रह  न  करने  के

 लिए  कदम  उठाया  तथापि  आप  एक  राजनेतिक  दल  के  उम्मीदवार  की  मृत्यु  पर  चुनाव  रह  करने

 का  अवसर  प्रदान  कर  रहे  चुनाव  प्रक्रिया  पोप्टर  इत्यादि  की  लागत  में  वृद्धि  के

 कारण  बहुत  ही  महंगी  हो  गई  है  ।  किसी  मान्यता  प्राप्त  राजनेतिक  दल  के  किसी  सदस्य  की

 मृत्यु  की  स्थिति  में
 मी सबधित  दल  किसी  अन्य  को  नाम  निर्देशित  कर  सकता  यदि  दुर्माग्यवश

 किसी  कारण  से  उस  उम्मीदवार  को  मृत्यु  हो  जाती  है  तो  चुनाव  प्रक्रिया  को  प्री  तरह  से  रोकना

 नहीं  चाहिए  ।  उस  राजनंतिक  दल  के  दूसरे  उम्मीदवार  के  प्रस्ताव  के  साथ  चुनाव  जारी  रह  सकता

 है  |  ऐसा  इसलिए  है  क्योंकि  वह  उम्मीदवार  उसी  राजनंतिक  दल  द्वारा  सुझाया  गया  है  जिसका  वह
 सदस्य  है  ।

 उसके  पदचात्‌  हम  अनेक  बार  यह  देखते  हैं  कि कतिपय  उम्मीदवार  दो  अथवा  तीन  चुनाव
 क्षेत्रों  स ेचुनाव  शड़ते  वे एक  चुनाव  जीतने  पर  क्षेत्र  की  स्व  कार  करते  ६  और  दूसरे
 से  त्याग  पत्र  दे  देते  आम  चुनावों  के  पश्चात्‌  शीघ्र  ही  चुनात्र  लड़ने  में  राजनंतिक  दलों  को  ही

 नहीं  बल्कि  उनको  समथेन  देने  वालों  को  भी  परेशानी  होती  होगी  ।  इस  देश  में  ऐसे  कई  लोग  हैं  जो

 अपने  उम्मीदवारों  का  समर्थन  करते  वे  चुनाव  प्रचार  में  अत्याधिक  धन  और  छक्नि  का  भी

 व्यय  फरते  हैं  ।  ऐसे  लोगों  के  इस  स्थिति  से  बहुत  ही  परेशानी  हो  रही  है  |  उनको  इसकी  कौमत

 चर्कानी  पड़ती  है  ।  यदि  उस  उम्मीदवार  को  समी  लोग  चाहते  हैं  ओर  पसन्द  करते  तो  उसके  दो

 चुनाव  क्षेत्रों  से खड़े  होने  का  कोई  सवाल|ही  नहीं  उठता  उन्हें  एक  ही  घुनाव  क्षेत्र  से  चुनाव  लड़ने
 का  साहस  करना  उसे  दो  चुनाव  क्षेत्रों  से  चुनाव  क्‍यों  लड़ना  चाहिए  जो  मैं

 कह  रहा  हूं  वह  आपके  नेता  के  लिए  और  हमारे  नेता  के  लिए  भी  मैं  इससे  इन्कार  नहीं  करता  ।

 यह  एक  नीति  का  प्रदन  जिसके  लिए  मैं  सरकार  को  सुझाव  दे  रहा  हूं  ।

 यदि  आप  अधिनियम  में  उस  संशोधन  को  लाते  हैं--इससे  कोई  फक  नहीं  पड़ता  कि  नेता

 हमारा  हो  या  आपका--कोई  भी  व्यक्ति  दो  चुनाव  क्षत्रों  से एक  साथ  चुनाव  नहीं  लड़  सकता  ।

 भी  ए०  सी०  जाहस  :  आप  अपने  हित  में  कृपया  सावधान  रहें  ।  आपको  पार्टी  से

 बाहर  नहीं  भेजा  गया  हैं  ।

 थी  शोमनाहंदवरा  राव  वाडड  :
 हमें  ऐसा  कोई  खतरा  नहीं  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  को

 मी  इसका  सुझाव  देता  हूं  ।  उन्होंन  यह  तो  कहा  कि  बजट  सत्र  के  समाप्त  होने  से  पर्व  व्यापक  चनाव

 सुधार  लाने  के  लिए  गम्भीरता  से  विचार  कर  रहे  हैं
 ।
 समी  अधिनियमों  तथा  विद्यमों  के  बावजद

 चुनावों  पर  धन  समुदाय  तथा  घमम  का  प्रमाव  पड़ता  है  चाहे  इस  समा  में  हम  जो  कुछ  भी

 कहें  ।  यह  हमारा  व्यावहारिक  ज्ञान  है  ।  न
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 28  1913  लोक  प्रतिनिधित्व  अध्यादेश  का

 निरनुमोदन  किए  जाने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 लोक  प्रतिनिधित्व  विधेयक

 राज्य  समा  द्वारा  यथापारित

 इन  बातों  के  प्रमाठ  को  कम  करने  के  लिए  यही  समय  उचित  है  जब  सरकार  को  उस

 पातिक  सूची  प्रणाली  आरम्म  करने  के  बारे  में  सोचना  चाहिए  जो  कुछ  देशों  में  प्रचलित  और

 जिसके  अनुसार  कुछ  सीटों  का  निर्वाचन  जनता  करती  है  और  कुछ  सीटों  का  चुनाव  राजनीतिक

 पार्थियों  के  द्वारा  दी  गयी  सूत्री  के  अनुमार  होता  है  ।  जब  ऐसा  हो  जायेगः  तो  बूथ  कब्जा  करने  या

 जाति  तथा  धर्म  को  उऊसान  और  करोड़ों  रुपये  का.व्यय  करने  के  दुष्प्रमाव  को  न्यूनतम  किया  जा

 सकेगा--मैं  यह  नहीं  कहता  कि  यह  पूरी  तरह  समाप्त  हो  जायेगा  ।

 इसलिए  मैं  माननीय  मम्त्री  जी  को  इसका  सुझाव  देता  हूं  जो  उसकी  जांच  करने  के  लिए
 काफी  परिपक्व  तथा  अनुमवी  ब्यबित

 मुक्के  हैरानगी  है  कि  उपचुनागों  में  भी  सरकार  ने  इलेक्ट्रानिक  वोटिंग  मशीनों  का  उपयोग

 नहीं  किया  ।  जबकि  वे  उपलब्ध  हैं  ।  सरकार  ने  पहले  ही  उन  पर  बहुत  सा  घन  व्यय  कर  दिया

 लेकिन  सरकार  उनको  उपयोग  में  लाना  ठीक  क्‍यों  नहीं  समझती  ?

 आप  जानते  हैं  कि  श्री  पी०  वी०  नरसिम्हाराव  हमारे  राज्य  के  नन्‍न्दयाल  संसदीय  निर्वाचन

 क्षेत्र  से उपचुनाव  में  चुनाव  में  खड़ें  हुए  थे  ।  हमारे  राज्य  में  हमारी  पार्टी  प्रमुख  विपक्षी  राजनीतिक

 पार्टी  है  ।  हमने  उनके  विरुद्ध  कोई  उम्मीदवार  खड़ा  नहीं  किया  जिसके  कुछ  निश्चित

 कारण  हैं  आप  चाहे  विश्वास  कर  या  क्योंकि  हमने  सोचा  कि  पहली  बार  दक्षिण  और  वह

 मी  हमारे  राज्य  आन्श्र  प्रदेश  एक  तेलगू  व्यक्तित  इस  देश  का  प्रधान  मन्द्री  बना  इसलिए
 उनके  लिए  सम्मान  दिखाते  हुए  हमने  उनके  विरुद्ध  कोर्ट  उम्मीदवार  नहीं  खड़ा  किया  यद्यपि  हमारे

 कुछ  मित्रों  ने  हमें  दोषी  मी  ठहराया  ।

 किन्तु  खेदपूवंक  जो  बात  मैं  आपकी  जानकारी  में  लाना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  इस  तथ्य

 के  बावजूद  कि  आनन्‍्ध्र  प्रदेश  की  मुख्य  विपक्षी  पार्टी  ने  किसी  उम्मीदवार  को  खड़ा  नहीं

 दुर्माग्य  से  नन्दयाल  संसदीय  उप  चुनावों  में  बड़  पेमाने  पर  चालाकी  बरती  गयी  ।  क्रुथों  पर  कब्जा

 किया  गया  ।  उनके  नेताओं  ने  परस्पर  होड़  लगायी  कि  उन्हें  माननीय  प्रधान  मन्त्री  के  लिए
 उन्होंने  इतना  बहुमत  एकत्रित  किया  |  सभी  ने  अपने-अपने  ढंग  से  प्रयत्न  किया  था  +

 दुर्माग्य  से  जिला

 उच्च  अधिकारी  राजस्व  प्रश्यासन  तथा  पुलिस  अधिकारी  सब  में  सांठ  गांठ  थी  ।  उन  सभी  ने

 नीतिकों  को  सहायता  दी  ।

 स्थाय  ओर  कम्पनी  कार्य  भन्‍जो  के०  विजय  मास्‍्कार  रेड्रो  )  :  अपनी  पार्टी  के

 विधानसभा  सदस्यों  तथा  पार्टी  सदस्यों  से  पूछिए  कि  क्‍या  उन्होंने  प्रयास  किया  है  अथवा  नहीं  ?

 श्री  शोमनानस्त्रीव्वरा  राब  बाड़  :  माननीय  मन्त्री  जी  ऐसा  कर  सकते  मैं  आपकी

 कारी  में  यह  बात  लाना  बाहता  हूं  कि  यदि  हमारे  देश  में  लोकतन्त्र  को  बनाये  रखना  है  तो  किसी

 मी  कीमत  पर  ऐसी  बातों  का  परिहार  करना  चाहिए  |
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 लोक  प्रतिनिधित्व  अध्यादेश  का  18  1992

 निस्मुमोदन  किए  जाने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 भौर

 लोक  प्रतिनिशधिस्व  विधेयक

 राज्य  समा  द्वारा  यथापारित
 --

 मैं  माननीय  मन्त्री  जी  को  सुझाव  देता  हूं  कि  सर्व  प्रयोजन  पहचान  पत्र  जारी  किए  जायें

 यद्यपि  ये  चित  कीमती  पड़ेंगे  । उस  पहचान  पत्र  को  चुनावों  के  लिए  और  बंऊ  से  ऋण  प्राप्त  करते

 के  लिए  या  इस  संसदीय  चुनाव  या  विधानसभा  के  चुनाव  या  हमारी  स्थानीय  निकायों  के  चुनाव
 में  वोट  डालने  के  लिए  भी  उपयोग  में  लाया  लागत  को  केन्द्र  सरकार  तथा  राज्य  सरकारें

 मिलकर  वहन  करें  |  केवल  केन्द्र  सरकार  को  घन  व्यय  कश्ने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 मुक्के  आशा  है  कि  माननी  य  विधि  तथा  न्याय  मन्त्री  जी  इन  सभी  सुझावों  पर  ग्रम्भीरता  से

 विचार  करेंगे  ।  और  बजट  सत्र  के  सवाप्त  होने  से  पहले  व्यापक्र  चुनावी  सुधार  करेंगे  जिससे  हमारी

 चुनावी  प्रक्रिया  में  एक  अच्छी  शुरूआत  होगी  ।

 भरी  के०  विजय  सासस्‍्कर  रेड्डी  :  समापति  महोदथा  मैं  माननीय  सदस्यों  को  घन्यवाद  देता

 हूं  जिन्होंने  इस  चर्चा  में  माग  लिया  ।  लगभग  13  माननीय  सदस्यों  ने  माग  लिया  है  और  चुनावी

 सुधारों  के  आरे  में  अपने  अच्छे-अच्छे  सुझाव  दिए  है  ।

 जहां  तक  इस  विधेयक  का  संबंध  मोटे  तौर  पर  इसके  लिए  कोई  विरोध  नहीं  इसे

 राज्य  में  प्रस्तुत  किया  गया  था  ।  और  एकमत  से  पारित  कर  दिया  गया

 प्रवतंक  से  लेकर  समा  के  सभी  लोगों  ने  कहा  सरकार  जल्‍दी  ही  चुनाव  सुधारों  का

 अध्वासन  देते  तो  हम  उत्तका  समर्थन  करेंगे  ।”  यहां  भी  हम  वही  बात  देश्र  ।  एक  या

 दो  मित्रों  को छोड़तर  बाकी  सभी  के  इस  विधेयक  के  लिए  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।  प्रस्येक

 व्यक्षित  ने  व्यापक  चुनाव  सुधारों  की  बात  की  यानी  वे  चाहते  थे  कि  जल्द  ही  समा  के
 समक्ष  एक

 व्यापक  विधेयक  लाया  जाये  ।

 यह  विधेयक  सबसे  पहले  1985  में  प्रस्तुत  किया  गया  फिर  एक  अध्यादेश

 जारी  किया  गया  था  -  और  इस  व्याप्तगत  हो  जाने  दिया  गया  1990  में  जनता  दल  की

 कार  के  शासन  के  दौरान  तत्कालीन  विधि  तथा  न्याय  मन्त्री  जी  दोनेश  गोस्वामी  ने  व्यापक  चुनाव

 सुधार  की  दच्छा  व्यक्त
 को  ।  उन्होंने  अपनी  अध्यक्षता  में  एक  समिति  नियक्त  की  और  इस  मामले

 की  गहराई  से  जांच  की  इस  समिति  ने  इसक्रे  बारे  में  भ  विचार  किया  और  यह  विधेयक  का  एक

 हिस्सा  है  जोकि  दूप री  समा  के  समक्ष  इस  लिए  लम्दित  पड़ा  है  कि  इसे  1990  में  उन्होंन  प्रस्तुत
 किया  किर  1991  में  चुताथ  आयोग  ने  इसके  बारे  में  सभी  राजनीतिक  दलों  से  चर्चा  की

 और  यह  निर्णय  लिया  गया  कि  इसे  पारित  कर  दिया  जाये  |  इस  रारकार  ने  अध्यादेश  जारी  किया

 था  ।  पंजाब  के  चुताव  करवाने  के  कारण  हमारे  पाम  यह  अध्यादेश  जारी  करने  के  अलावा  कोई  अन्य

 विकल्प  नहीं  था  ।  हाल  ही  के  चुनावों  में  हिएणा  के  कारण  अनेक  लोगों  की  जानें  गई  ।

 पूरे  देश  ।3  संसदीय  क्षत्रों  में  से  पंजाब  के  4  निर्वाचन  क्षेत्रों  के
 चुनाव  उम्मीदवार  की

 मृत्यु  क ेकारण  रह  कर  दिए  गए  थे
 ।

 देश  में  34  विधानसभा  क्ष  ञन्रों  में  से  28  पंजाब  में  3।

 2354



 28  1913  )  लोक  प्रतिनिधित्व  अध्यादेश  का

 ह
 निरनुमोदन  किए  जाने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 लोक  प्रतिनिधित्व  विधेयक

 राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित
 -  —

 मौतें  हुई  थी  जिनमें  से  25  अफेन्े  पंजाब  में  विधातस्भा  चुनावों  में  हुई  इसकी  गम्भीरता  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  के  पास्त  इस  अछ्वादेत  के  अतिरिक्षा  और  कोई  विकल्प  नहीं  वही

 अध्यादेश  अब  विधेयक  के  रूप  में  सदन  के  समक्ष  मैं  सदन  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह

 इसे  प।रित  करें  ।

 महोद  ~,  इस  वाद-विवाद  के  दौरान  श्री  गिरघारी  लाल  मार्गव  से  लेकर  श्रो  शोभनाद्रीश्वर

 वाड्डे  तक  प्रत्येक  सदस्य  ने  सुझाव  दिया  है  कि  एक  व्यापक  विधेयक  लाया  जाना  चाहिए  ।

 सरकार  भौ  इस  संबंध  में  गम्मीर  है  ।  हम  लोग  अच्छी  तरह  से  मामले  की  गहराई  में  गए  है  मैं

 अपने  पृव॑वर्ती  सदस्य  श्री  दिनेश  गोस्वामी  की  प्रशंसा  करता  हूं  जिन्होंने  इसमें  बहुत  अधिड  रुचि  ली

 तथा  वे  इस  मामले  की  गहराई  में  वे  तीन  अथवा  चार  विधयक्र  सामने  लाए  4  विधेययों

 में  से  जो  उन्होंने  लोक  समा  में  प्रस्तुत  किए  हैं  उनमें  एक  पहले  ही  दोनों  सदनों  द्वारा  पारित  हो  चुका

 है  तथा  वह  चुनाव  की  सेवा  संबंधी  शर्तों  के  सबच्च  में  दूसरा  विधेयक  सविधान

 संशोधन  के  संबध  में  है  जिसका  अर्थ  है  अनुसूचिर  जाति  निर्वाचन  क्षेत्रों  का  सीमा  निर्धारण  तथा

 क्रमावतेन  करता  जो  कि  लम्बित  पड़ा  मैंने  मी  एक  त्रिघेयक  प्रस्तुत  क्रिया  है  |  दूसशा

 संविधान  संशोधन  के  संबंब  में  यह  चुनाव  उपयुक्त  की  नियुक्ति  से  सबधित  है  ।  वह  भो  लब्बित

 पडा  है  इसके  संबध  में  मैं  विधेयक  की  व्यापकता  में  जाना  चाहूंगा  ।  इसे  पहले  लिया  जाना  चाहिए  ।

 हसके  सुधारों  के  संबंध  में  मैं  विपक्ष  के  सभी  मित्रों  से  परामश  करने  के  वाद  बताऊगा

 दिन्श  गोस्वामी  समिति  ने  इन  बातों  के  बारे  में  व्यापक  अध्ययन  किया  उन्होंत  कई

 सुधारों  का  सुझाव  दिया  उन्होंने  सुझाव  दिया  है  कि  निर्वाचन  आयोग  तीन  सदस्यों  का  एक
 निकाय  होना  मुख्य  चुनाव  आयुक्त  की  नियुक्तित  मारत  के  मुख्य  न्यायधीश  तथा  विपक्ष  के

 नेता  की  मलाह  से  की  जानी  अन्य  सदस्यों  को  नियुक्ति  के  लिए  मुख्य  चुनाव  उपयुक्त  की

 सल!ह  ली  जानी  1981  की  जनगणना  के  आधार  पर  नवीन  सीमा  निर्धारण  किया  जाना

 चाहिए  ।  अब  हम  1991  की  जनगणना  करने  जा  रहे  चुनाव  होने  3  ।  उन्होंने  अनुसूचित  जाति

 के  लिए  आरक्षित  पदों  के  लिए  आवतंन  का  सुझाव  दिया  है  ।  दिनेश  गोस्वामी  समिति  की  ये

 सिफारिश  हैं  उन्होंने  बहु-प्रयोजनीय  फोटो  सहित  पहचान  पत्रों  को  आरम्म  किए  जाने  का  मी  सुझाव
 दिया  है  ।  इस  पर  काफी  व्यय  आएगा  किन्तु  फिर  भी  हमें  इस  पर  विचार  करना  है  ।  अन्य

 सिफा  रिशें  हैं  ।  किसी  भी  व्यक्ति  को  दो  से  अधिक  निवर्चन  क्षंत्रों  से  चुनाव  लड़ने  की  अनुमति  नहीं

 दी  जानी  ऐसे  उम्मीदवार  जो  इस  संबंध  में  गम्मीर  नहीं  है  उन्हें  नामांकन  पत्र  भरने  से

 रोका  जाना  चाहिए  एक  जोखिम  बनता  जा  यह  एक  दूसरा  मोड  भी  ले  रहा  है ।

 हाल  के  चुनावों  में  शायद  माननीय  सदस्यों  ने  देखा  हो  कि  स्वयं  पार्टी  उम्मीदवारों  को  20-25

 समर्थकों  का  समर्थन  मिला  तथा  उन्होंने  स्वतन्त्र  उम्मीदवार  के  रूप  में  चुनाव  लड़ਂ  |  चयाव  बूथ
 में  25  एजेन्ट  होंगे  ।  जब  वे  चुराव  प्रचार  के  लिए  जाते  हैं  तो  यह  चुनाव  प्रचार  नहीं  लग्रता

 ऐसा  लगता  है  कि  सेना  घूम  रही  द्रम  प्रत्येक  के  लिए  लगमग  4  उप  ननिरीक्षइः
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 लौक  प्रतिनिधित्व  अध्यादेश  का  18  1992

 नरनुमोदन  किए  जाने  के  बारे  में  सां  विधिक  संकल्प

 और

 लोक  प्रतिनिधित्व  विधेयक

 राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित
 शी  =  सकने

 हैड  कांस्टेबल  तथा  2  कांस्टेबल  देते  इन  20  उम्मीदवारों  के  साथ  लगमग  80  पुलिस  के

 लोग  घूम  रहे  होंगे  ।  इन्हें  निष्पक्ष  चुनाव  नहीं  कहा  जा  यह  बहुत  ही  गम्भीर  बात

 वे  उम्मीदवार  जो  इस  संबध  में  ग्रस्मीर  नहीं  है  उन्हें  हतोत्साहित  किया  जाना  चाहिए  ।

 नमूना  उपचार  संहिता  के  महत्वपूर्ण  प्रावधानों  के  लिए  सांविधिक्ष  समर्थन  दिया  जाना  बुध
 पर  करुजा  करने  से  बचने  के  लिए  विधायी  उपाय  किए  जाने  यह  एक  अन्य  गम्भीर  मामला

 है  जिस  पर  हम  सबको  विचार  करना  है  ।

 राज्यों  को  वित्त  सहायता  देना  एक  अन्य  मामला  है  जिस  पर  हमें  गम्भीरता  से  विचार

 करता  चाहिए  ।

 आटोमोबाइल  को  युद्धास्त्र  चुनाव  के  दिन  शराब  की  बिक्री  तथा  वितरण

 को  चनाव  संबंधी  अपराधी  माना  जाना  दल-बदल  के  कानून  के  अधीन  अयोग्यता  स्वैच्छिक

 इस्तीफे  और  पार्टी  विहप  के  विरुद्ध  मतदान  करने  या  अनुपस्थित  रहने  तक  सीमित  होना  चाहिए  ।

 ये  बातें  हैं  जिन  पर  समिति  ने  विचार  किया  है  इनमें  से  बहुत  सी  बातों  को  प्रस्तावित  विधेयक  में

 लाने  के  लिए  हम  भी  गम्मीरता  से  एचार  कर  रहे  हैं  ।  मैं  सदन  को  भाश्वाप्तन  देता  हूं
 #  सत्र  के

 समाष्त  होने  से  पहले  हम  सभी  विपक्षी  दलों  से  परामशे  करेंगे  ।  यदि  इन  बातों  के  संबंध  में  हम  किसी

 निष्कर्ष  पर  पहुंच  गए  तो  हम  इसे  अब  मी  प्रस्तुत  कर  सकते  हैं  ।  अन्यथा  मैं  सदन  को  विश्वास

 दिलाता  हूं  कि  इसे  विचार  के  लिए  लिया  जाएगा  ।

 इसके  अतिरिक्त  हाल  के  संसदीय  चुनावों  तथा  विधान  सभा  चुनावों  में  हमने  कुछ  अनुभव
 प्राप्त  किए  हैं  तथा  साथ  ही  मुरूष  निर्वाचन  अधिकारी  ने  भी  कुछ  प्रस्ताव  भेजे  एक  प्रस्ताव  श्री

 रमेश्न  श्री  गजपति  द्वारा  दिया  गया  है  तथा  अन्य  प्रस्ताव  यह  हैं  कि  यदि  पार्टी  उम्मीदवार

 की  मृत्यु  हो  जाती  है  तो  चुनाव  रह  करने  की  बजाय  पार्टी  को  दूसरे  उम्मीदवार  का  नाम  निदिष्ट

 करना  चाहिए  ।  यह  भी  विचाराघोीन  है  ।  हम  दिनेश  गोस्वामी  समिति  मुख्य  निर्वाचन

 कारी  तथा  हाल  के  चुनावों  में  एकत्र  किए  गए  सब  पर  विचार  मैंने  मी  विपक्षी  दलों

 के  नेताओं  के  साथ  विचार  के  लिए  पेपर  तंयार  करने  आरम्म  कर  दिए  यह  हस  माह

 अगले  महीने  के  अन्त  से  पहले  कर  लिया  जाएगा  ।  हम  प्रत्येक  के  साथ  परामझे  करने  के  बाद  एक

 व्यापक  विधेयक  के  साथ  सामने  आएगे  ।

 जहां  तक  इस  विधेयक  का  संबंक  यह  बहुत  अधिक  विवादस्थद  नहीं  मैं  सदन  से

 रोध  करू गा  कि  वह  इसे  एकमत  से  स्वीकार  कर  ले  ।  )

 भरी  सेफहीन  लोघरी  :  क्‍या  मन्त्री  महोदय  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  निर्वाचन

 सुधार  संबंधी  इस  व्यापक  विधेयक  में  वे  केवल  उस  उम्मीदवार  की  मृत्यु  पर  जो  कि  ग्रम्मीर  नहीं

 चुनाव  न  रह  करने  पर  विचार  करेंगे  अपितु  एक  ऐसा  उचित  तन्त्र  भी  तूयार  करेंगे  जिससे  कि  गंभीर

 उम्मीदवार  की  मृत्यु  हो  जाने  पर  भी  चुनाव  रह  व  किए  जाए  ।
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 क्री  रमेश  चेन्तित्तला  )  :  उन्होंने  यह  कहा  है  ।

 झ्ली  संफुहीन  चोधरी  :  क्या  आपने  ऐसः  कहा  था

 श्री  के०  बिजय  मास्कर  रेड्डी
 :  मैंने  यह  कहा  था  मैं  पुनः  यह  दोहराता  हू  कि  यह  एक  ऐसी

 सिफा  जिसके  संबंध  भें  मुख्य  निर्वाचन  आयुक्त  तथा  कुछ  अन्य  सुझ  ग्यों  ने  भी  दिया

 हम  रुब  इकट्ठ  बठगे  तथा  झिसी  सर्व  सम्मत  निर्णय  पर  बेवल  तमी  हम  विधेयक  सामने

 लायंगे  ।  यह  कैवल  पार्टी  मामला  नहीं  हम  देद्  में  निष्पक्ष  चुनाव  चाहते  हैं  ।  इसलिए  मैं

 विपक्ष  के  नेताओं  को  विश्वास  में  लेना  चाहता  हूਂ  !

 ]

 भरी  गिरधारों  लास  सार्गव  )  :  माननीय  सभापति  माननीय  मन्त्री  जी  ने  यह
 गत  स्वीकार  की  है  कि  वे  एक  विस्तत  बिल  या  तो  चालू  सन्र  में  या  फिर  अगले  सत्र  में  मैंने

 भी  इस  अध्यादेश  को  निरस्त  करने  वाली  बात  इसलिए  रखश्ली  है  कि  केवल  एक  मामली  से  संशोधन

 के  लिए  यदि  हम  अध्यादेश  लायेंगे  ती  फिर  अध्यादेश  लाने  की  गरिमा  जो  राष्ट्रपति  महोदय  के

 क्षरों  से  हो  वह  कम  होती  हुई  चली  जायेगी  ।  मेरा  विनम्र  निवेदन  है  कि  लोकतन्‍्त्र  में  जनता

 की  आवाज  को  ईश्वर  की  आबाज  माना  जाता  है  और  जहां  पर  हम  इस  समय  विराजमान  हैं  यह

 भारतवष  की  सबसे  सर्वोच्च  संस्था  या  जमात  है  ॥  इस  देश  में  वोट  नहीं  ढालने  दिया  बोट

 डालने  से  रोका  जाता  जाली  मतदान  होता  जबरदस्ती  मतदान  होता  है  और  घनशक्ति  के  साथ

 मतदान  होता  है  ।  यदि  यहां  जो  बंठे  हुए  लोग  हैं  वे  ईमानदारी  से  अपने  हृदय  पर  हाथ  रखकर  देखें

 तो  पायेंगे  कि  चुनाव  एक  तौर  से  मात्र  नाटक  बनकर  रह  गये  हैं  ।  स्वतन्त्र  चुनाव  नहीं  हो  रहा
 निष्पक्ष  चनाव  नहीं  होता  है  ।  लोकतन्त्र  के  लिए  शान्‍्तिपूर्ण  चुनाव  का  जो  मलाधिकार  वह  नहीं

 होता  है  ।  कहीं  कहीं  नारे  के  आधार  पर  जीतकर  आ  गये  तो  मैं  समझता  हू  कि  वह
 लोकतन्त्र  नहीं

 सभापति  हमारे  देश  के  लोकतन्त्र  का  यह  दसवां  चुनाव  हुआ  है  लेकिन  विधान

 समाओं  के  पता  नहीं  कितने  चनाव  हो  चर  इन  सारे  चनावों  में  गम्मीर  अनियमिततायें  हुई  हैं  ।
 इस  चुनाव  में  कुछ  कमजोरियां  भी  हमारे  सामने  भायी  मैं  माननीय  मन्त्री  जो  से  यह  कहना

 चाहूगा  कि  वे  कमियां  और  कमजोरियां  अभी  तक  दूर  नहीं  की  गयी  अब  आप  कह  दें  कि  अगले

 सन्न  में  एक  बहुत  बड़ा  बिल  पता  नहीं  वह  कब  आयेगा  ?  अभी  लोकसभा  के  कुछ  चुनाव  होने
 -  बाकी  हम  देख  रहे  हैं  कि  जम्म्‌  कषमीर  की  हालत  कमी  है  ?  आप  तो  केवल  लोकसभा  के  कराना

 चाहते  विधान  समा  के  नहीं  क्योंकि  लोकसभा  में  आपकी  शक्ति  बढ़नी  है  इसलिए  मेरा  कहना  है
 कि  यदि  चुनाव  सुधार  करने  के  बाद  चुनाव  करेंगे  तो  अच्छा  होगा  ।  फिर  आपका  क्या  ठिकाना  है  ?

 वोट  होते  हैं  आप  हारे  तो  आपकी  छुट्टी  और  आप  राश्ट्रपति  के  पास  चले  जायेंगे  कि  लोकसभा  भंग

 कर  दो  ॥  हमें  ऐसा  लगता  है  क्योंकि  पहले  ।]  महीने  में  रहे  ओर  चले  गये  और  भब  वार-बार  लगता
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 है  कि  पता  नहीं  सरकार  कितने  दिन  चले  ?  अमी  तक  5  साल  तक  का  कोई  ठिकाना  नहीं  है  ।  मैं

 समझता  हूਂ  कि  रोज  ही  चुनाव  मैदान  में  जाना  पड़ेगा  इसलिए  हम  चुनाव  सुधार  की  सांग  कर  रहे
 हैं  ।  अभी  राजनेतिक  दलों  ने  अपने  विचार  व्यक्त  किये  हैं  और  सब  ने  चुनाव  संबंधी  ब्यापक  विधेयक

 लाने  की  मांग  की  है  ।

 संमापति  मैं  एक-ढो  सुझाव  आपके  सामने  रखकर  अपनी  बात्त  समाप्त  करना

 चाहू गा  |  वोटर  लिस्ट  में  नाम  नहीं  हर  आदमी  नाम  जुड़ा  नहीं  सकता  उनको  प्रक्रिया  मालूम
 नहीं  इसमें  दोष  किसका  है  ?  में  समझता  हूं  कि  जिस  पुरुष  का  नाम  वोटर  लिस्ट  में  नहीं

 वह  दुख  पायेगा  ।  इसलिए  वोटर  लिस्ट  में  आदमी  का  नाम  जुड़वाने  का  काम  प्रशासन  का  हो  तो

 अच्छा  होगा  ॥  अब  यदि  कोई  व्यक्ति  पाकिस्तान  से  उसने  अपना  नाम  लिखवा  दिया  तो  आपके

 पास  कोई  उपचार  नहीं  है  और  इसके  अतिरिक्त  आपकी  वोटर  लिस्ट  की  भी  प्रमाणिकता  नहीं  है  ।

 इसा-ए  मेरा  सुझाव  है  कि  मतदाता  को  पहुचान-पत्र  हृश्यू  करें  जिसमें  मतदाता  का  नाम

 चन  क्षेत्र  उसका  फोटो  होगा  तो  बोगस  मतदाता  बनन  से  रुका  जा  सकेंगा  ।  वोटर  लिस्ट

 मे  अनिवायें  रू  से  आदमी  का  नाम  होना  चाहिए  और  सच्चा  लोकतन्त्र  आयेगा  ।  यदि  कोई

 बेई  मानी  करना  चाहेगा  तो  बोगस  वोट  डालन  की  प्रक्रिया  नहो  इसलिए  आइडेंटिटी  का

 की  अनिवायंता  को  शुरू  करें  ।  इससे  मतदाता  के  बच्चों  के  लिए  सकल  में  दाखिला  लेने  में

 सुविधा  होगी  यदि  राज्य  सरकार  या  केन्द्रीय  सरकार  कोई  सुविधा  देती  है  तो  वह  उसे  मिलेगी  ।

 साथ  ही  चोट  करने  का  अधिकार  उसके  लिए  कम्प्लसरी  कर  दिया  जाये  ताकि  अपने  वोट  के  अधिकार

 का  उपयोग  कर  देश  के  सच्चे  लोक  तन्‍्त्र  का  आनन्द  ले  सके  |  यदि  पत्र  नहीं  दिया  जायेगा

 तो  घनी  वर्ग  उसका  लाभ  उठाते  इसलिए  भी  जरूरी  है  कि  प्रशासन  की  जिम्मेदारी  होनी  चाहिए

 और  इसका  राजनीतिकरण  नहीं  होना  चाहिए  ।  क्योंकि  कहीं  किसी  पार्टी  की  सरकार  है  तो  कलेबटर

 मिल  राज्य  सरकार  कहीं  कुछ  नहीं  कर  पायेगी  ।  इसलिए  प्रशासन  चुस्त  होता  चाहिए  विशेष

 कर  चुनाव  के  दिनों  में  ।  प्रशासन  का  राजनीतिकरण  नहीं  होना  चाहिए  ओर  प्रशासन  का

 करण  नहीं  होगा  तो  मैं  समझता  हूਂ  कि  निष्पक्ष  चुनाव  हो  सकंगे  और  यदि  प्रशासन  गढ़बड़  हो  गया

 तो  आप  जितनी  भी  प्रकार  की  ब्यवस्था  कर  निष्पक्ष  चुनाव  नहीं  हो  सकते  ।

 दूसरा  मेरा  यह  निवेदन  करना  है  कि  जीतने  वाला  जो  उम्मीदवार  उसको  50  प्रतिशत  से

 अधिक  वोट  लाने  आवध्यक  यह  अनिवार्य  किया  अब  एक  बार  दो  बार  में  कोई  दिक्कत

 नहीं  लेकिन  कोई  जाति-बिरादरी  के  आधार  पर  कम  वोट  ले  आएगा  और  कम  थोट  लाने  वाला
 भी  यहां  पर  सत्ता  में  आकर  बेठ  जाएगा  ।  इसलिए  इतने  परसेंटेज  में  घोट  लागा  अनिवयाय॑  होगा तो
 मेरी  यहां  पर  मांग  है  कि  कम  से  कम  50  प्रतिशत  धोट  जिसके  आएं  वही  जीतने  वाले  उम्मीदयार

 हों  ।  एस  संबंध  में  आप  उचित  अ्यवस्था  करेंगे  ।

 एक  मेरा  निवेदत  यह  है  कि  आप  खर्च  के  बारे  में  मी  विचार  आपने  एक  लोकसभा

 के  चुताव  के  लिए  खर्चा  डैंढ़  लाख  रुपया  रखा  मुक्तै  पता  यहां  पर  जितने  लोग  बैठ ेहैं  अपने

 258



 28  1913  लोक  प्रतिनिधित्व  अध्यादेश  का

 निरभुमोदन  किए  जाने  के  बारे  में  सांविध्तिक  संकल्प

 और

 लोक  प्रतिनिधित्व  विधेयक

 राज्य  सभा  द्वारा  यथापारित

 सीने  पर  हाथ  रखकर  कह  दें  कि  वे  मगवान  की  सौंगध  खाते  हैं  कि  मैं  मारत  के  संविधान  की  शपथ

 लेता  हूਂ  कि  निष्ठापूर्षक  काम  करू  ईमानदारी  से  काम  करू  वह  झठी  सौंगध  खाते  हैं  ।  कौन

 ज्यक्ति  आता  है  डेढ़  लाख  रुपए  में  “  आपके  निर्वाचन  क्षंत्र  में  आकर  लोगों  से  पूछ

 लूगा  कितना  आपने  चदा  लिया  है  ।  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  25  लाख  से  एक  करोड़  रुपये  तक

 खच  होते  सवा  लाख  में  कोई  ब्यवित  नहीं  आता  इसलिए  बुनाव  में  खच्नच  की  जो  सीमा  है

 यह  आप  ईमानदारी  से  बढ़ा  आपको  इसमें  क्‍या  एऐंतराज  हो  सकता  है  ?  वह  व्यक्ति  कहीं  से  भी

 अन्दा  हकट्ठा  पार्टी  से  लोग  उसकी  मदद  लेकिन  इसकी  सीमा  बढ़ा  दें  तब  तो

 ईमानदारी  से  वह  बयान  कर  वरना  भारत  के  संविधान  की  झूठी  सौगंघ  संसद  सदस्य  बनते

 हुए  खाते  फिर  शेर  हैण्ड  करते  बाकायदा  दस्तखत  करते  हैं  कि  आज  तो  लोकसभा

 में  मैं  भगवान  को  सौगंघ  खाकर  आया  हू  ।  या  तो  वह  एंटी  विचार  रखता  होगा  कि  सौयंध  का

 असर  नहीं  हो  या  पांव  पर  पांब  गोडा  रखता  होगा  ।  भगप्रान  की  सोगध  को  आप  बचाएं  ओर  खत

 की  सीमा  को  बढ़ाएं  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  1991  के  चुनाव  में  10  हजार  करोड़  रुपए  ख्ं  हो  गए  ।

 इस  प्रकार  का  मेरा  अनुमान  पोस्टर  लगाते  होडिग  लगाते  वीडि  यो  कंसेट  चलाते

 लिए  मेरा  निवेदन  है  मुझे  दो  मिनट  का  समय  या  तो  गवनंमेंट  यह  काम

 करे  कि  केन्द्रीय  सरकार  इस  प्रकार  का  बित  लाए  कि  राजनीतिक  दल  वह  खर्चा  वहन  करें  जिन

 पोलिटिकल  पार्टोज  के  कैडीडेट  हों  |  पोलिटिकल  पार्टी  के
 कंड'डेट्स  को  खर्चा  केन्द्रीय  सरकार  और

 राज्य  सरकार  वहन  करे  तो  मैं  समझता  हुਂ  कि  यह  ठीक  प्रकार  की  ब/त  हो  बरना  नहीं  ही

 सकेगा  ।

 इसके  बाद  मृक्के  यह  निवेदन  करना  है  कि  चुनाव  में  बन्दूकों  और  बमों  का

 नाक  उपयोग  होता  है  और  कई  वार  तो  विधान  समाओं  में  ऐसे  लोग  चुनकर  आ  जाते  हैं  जिनके

 खिलाफ  अपहरण  और  डाके  डालने  के  मुकदमे  दर्ज  होते  हैं  |  मेरा  मतलब  यह  है  कि  इन  सारी  बातों

 को  आप  रोकें  और  अन्त  में  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  इलक्ट्रानिक  महीन  का  उपयोग  करने  वाली  बात

 आपने  1989  में  लागू  करने  वाली  बात  कहीं  थी  ।  उसका  उपयोग  होन  लग  जाएगा  तो  ढीक  प्रकार  से

 वोट  का  पहचान-पत्र  होगा  और  वह  मशीन  में  बटन  को  दबाएगा  और  कितने  वोट  पढ़ें

 तुरन्त  ध्वाम  को  चुनाव  परिणाम  घोषित  हो  जाएगा  ।  इस  इलेक्ट्रानिक  मशीन  का  आप  उपयोग

 यह  आप  से  मेरा  विनम्र  निवेदन  इसी  प्रकाः  से  मुख्य  चुनाव  आयुक्त  के  बारे  में  हमार  पार्टी

 के  लोग  कहते  हैं  कि  ये  कर  वो  कर  देंगे  ।  उन्होंन  तड़ी  दे  दी  ,  गाडी  मुख्य  चुनाव  आयुक्त  की

 आगे  भा  रही  उन्होंने  कहा  कि  इसको  गोली  से  दो  ।  इस  तरह  की  बात  नहीं  होगी  |  मुख्य

 चुनाव  आयुक्त  के  पद  को  आप  निष्पक्ष  रखना  चाहते  हैं  तो उसकी  नियुक्त  प्रधान  लोक  सभा

 में  विपक्ष  के  नेता  और  मारत  के  मुख्य  न्यायाधोश  की  सलाह  से  होगी  तब  तो  मैं  हू  कक

 बात  बन  अगर  केवलमात्र  राष्ट्रपति  जी  ने  उसकी  घोषणा  कर  दी  और  आपने

 रिकमेंड  कर  दिया  तो  मैं  समझता  हूं  कि  मुख्य  निर्वाचच  अग्युक्त  के  व्रर्त्रा  जंध्चे  भाज  सदन
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 लोक  प्रतिनिधित्व  अध्यादेश  का

 निरनुमोदन  किए  जाने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 आर

 लोक  प्रतिनिधित्व  विधेयक

 राज्य  समा  द्वारा  यथापारित
 न्ज्ज  थ

 28  1913  )

 ]
 सभापति  महोदय  :  श्री  मार्गंव  क्या  आप  अपना  संकल्प  वापिस  ले  रहे  हैं  ?

 ]
 भी  गिरधारो  लाल  भागवं  :  मन्त्री  महोदय  मेरी  बात  का  कुछ  जवात्र  दें  तमी  मैं  कुछ

 िनुवाद  |

 ही  सोमनाथ  श्रटर्जो  : अव  आप  इसे  तेलुगु  में  कहिए  ।

 झरो  के०  विजय  भास्कर  रेड्डी  :  आप  बया  चाहते  हैं

 संसदीय  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  भन्‍त्री  तथा  म्थाय  और  कम्पनों  कार्य  मरज्ालय  में

 राण्य  भनन्‍्छी  रंगराश्नन  कुमार  :  वह  इसमे  तेलुगु  में  चाहते  हैं  ।

 भ्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  अंग्र जी  में  आपका  ववतय्य  उन्हें  स्वीकार्य  नहीं  है  ।

 थी  गिरघारो  लाल  भागंव  :  मैं  बढ़े  आराम  से  अग्नंजी  जानता  हु  और  बोल  सकता  हू
 लेकिन  भारत  की  राष्ट्रमाषा  हिन्दी  है  और  जो  व्यक्ति  हिन्दी  जानता  है  और  हिन्दी  जानते  हुए  भी

 हिन्दी  चहीं  बोलता  वह  हिन्दी  का  अपमान  करता  है

 भरी  रमेश  चेन्नित्तता  :  हम  लोग  भी  इसी  लिए  हिन्दी  में  बोलते  हैं  ।

 ]

 थी  सोमनाथ  चटर्जो  :  वह  आपका  मत  है  )

 क्री  के०  विजय  मास्कर  रेह्डो  :  श्री  मास्कर  ने  जिन  अधिकांश  बातों  का

 उल्लेख  किया  उनके  उतर  दे  दिए  गए  जेताकि  मैंने  आपको  अपने  भाषण  में  बताया  था  कि

 यह  लगमग  समभी  व्यक्तियों  को  स्त्रीकार्य  है  ।  लेकित  प्तम्ती  आक्तियों  ने  उत  व्यापक  खुताव  कानून
 को  बात  की  है  जिसकी  इस  विशेष  समय  में  आवश्यकता  है  |  समी  सदस्पों  न  उन्हीं  बातों  का  जिक्र

 किया  जिन  बातों  का  उल्लेख  किया  गया  है  उनसे  अधिकांश  सरकार  के  भी  विचाराधीन

 जब  विधेयक  पारित  किया  जाता  तो  यह  एक  अधिनियम  बन  जाता  ओर  इलक्ट्रानिक  मतदान

 प्रणाली  के  लिए  केवल  कतिपय  नियम  ही  बनाए  जाने  भौर  इन  नियमों  को  भी  शीघ्र  अधिसूचित

 कर  दिया  जाएगा  ।  अन्य  समी  बातों  पर  न  केवल  सरकार  द्वारा  वल्कि  राजनंतिक  दलों  के  सभी

 नेताओं  द्वारा  भी  व्यापक  रूप  से  विचार  किया  जाएगा  ।  ह५  कित्ती  निर्णव  पर  पहुंचन  की  कोशिश  करेंगे

 और  इस  समा  में  एक  घेयक  लाएंगे  ।  यह  बाद  में--यदि  इस  सत्र  में  नहीं  अगले  सत्र  में  लाया

 जाएगा  ।

 261.



 मौक  प्रतिमिधिश्व  अंध्योदेश  का  18  1992

 किए  जानें  के  धारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 सोक  अतिनिंधित्व  विधेपक

 राज्य  समा  द्वारा  यथापारित

 मैं  एक  बात  श्री  मार्गंव  को  बताऊगा  कि  जिन  लोगों  ने  इस  चर्चा  में  माग  वे  राजनीति

 को  इसमें  लेकर  नहीं  लेकिन  वह  कह  रहे  थे  कि  क्‍या  यह  सरकार  यहां  बनी  रहेगी  अथवा

 नहीं  ।  राष्ट्रपति  के  अभिगाषण  पर  धन्यवाद  प्रस्ताव  के  संबंध  में  उन्होंने  हमें  हाल  ही  में  जो  अवसर

 दिया  था  वह  इसके  प्रतिकल  सिद्ध  हुआ  है  कि  यह  सरकार  पांच  वर्षो  तक  बनी  रहेगी  और  इसमें

 संदेह  मी  नहीं  है  ।

 मैं  विपक्ष  के  समी  नेताओं  की  एक  बंठक  बुलाने  जा  रहा  हूं  और  हम  विचार-विमर्ध्ध॑

 मैं  आशा  करता  हूं  कि  अप्र ल  की  समाप्ति  से  पूर्बं--इस  सत्र  में  अथबा  अमले  सब  में  यह

 विधेयक  प्रस्तुत  किया  जाएगा  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  अपना  संकल्प  वापिस  ले  लेंगे  ।

 ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  ये  दोनों  मिलफ़र  चल  रहे  हैं

 क्री  के०  विजय  भास्कर  रेड्डो  :  जो  हम  साथ  मिलकर  कमी  नहीं  हाल  ही  में

 उन्होंने  अवसर  दिया  था  ।  आप  जल्दी  ही  हमारे  साथ  हो  जाएंगे  )

 श्री  सोममाथ  बट्जो  :  आप  हमारा  साथ  चाहते  हैं  ?  )

 श्री  के०  विजय  भास्कर  रेड्डी  :  आप  हमारे  साथ  कितनी  बार  मिलकर  चले  हैं  ?

 सभापति  महोदय  :  मार्गंव  क्‍या  आप  अपना  संकल्प  वापिस  ले  रहें  हैं  ?

 )

 )

 भरी  गिरघारों  लाल  भागंव  :  माननीय  समापति  मुर्भे  निविदन  करना  है  कि  यह  विल

 इसी  सत्र  में  भाना  चाहिये  अमी  माननीय  मंत्री  जी  ने  जो  यह  बात  कहकर  तालियाँ  बजवा  दीं  कि

 हम  5  साल  तक  रावण  का  अहूं  मो  इस  देश  में  नहीं  चला  |  इसलिये  कल  का  किसी  को  कोई

 भरोसा  नेहीं  है  |  मैं  इसलिये  फिर  कहता  हूं  कि  जितना  जल्दी  आप  काम  कर  दुनिया  आपको

 याद  रसेगी  ।  यदि  इस  भरोसे  बंठ  रहेंगे  कि  5  साल  तक  हमने  चलना  ऐसा  सोचकर  घले  तो

 आप  एक  काम  भी  नहीं  कर  पायेंगे  ।  चू  कि  माननीय  भन्‍त्री  जी  ने  मेरी  बात  को  स्वीकार  किया  है

 कि  वे  बिल  तो  लायेंगे  परन्तु  इस  संत्र  में  नहीं  अगले  सच  में  मैं  समझता  हूं  कि

 भाननीय  मतन्री  जी  के  हस  भाषवांसन  के  मैंने  राष्ट्रपति  द्वारा  अस्तापित  अध्यादेश  को  निरस्त

 किये  जाने  फा  थो  प्रस्ताव  रखता  यदि  हाउस  मुझे  शेसी  अनुमति  दे  देगा  शो  मैं  उसे  वापस  लेने  के

 तैयार  हूं  ।
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 28  फाल्मुन  1913  )  लोक  प्रतिनिधित्व  )  अध्यादेश  का

 निरमुमोदन  किए  जाने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 लोक  प्रतिनिधित्व  विधेयक

 राज्य  समा  द्वारा  यथापारित
 ि?त+णाा

 झरो  रंगराजन  कुमारमंगलस  :  हमते  कहा  है  कि  कोद्िह  करेंगे  ।  इसो  सेशन  में  हम  लाने  की

 कोशिश  करेंगे

 शो  बिरधारो  लाल  भागंव  :  माननीय  मन्त्री  जी  के  आश्वासन  के  मैं  अध्यादेश  को

 निरस्त  करने  सम्बन्धी  संकल्प  को  वापस  ले  रहा  हूं  ।

 सभा  की  अनुमति  से  संकल्प  को  वापिस  ले  लिया  गया  ।

 सभापति  महोदय  :  क्या  माननीय  सदस्य  द्वारा  संकल्प  वापिध  लिये  जाने  हेतु  समा  की

 अनुमति  है  ?

 अनेक  मान  ने  य  सदस्यगण  :  जी  जी  हां  !

 ]
 सभाषति  महोदय  :  अब  मैं  विचारणीय  प्रस्ताव  को  समा  के  मतदान  के  लिए  प्रस्तुत  करती  हूं  :

 प्रशन  यह  है  कि  :

 लोक  प्रतिनिधित्व  1951  में  और  संशोधन  करने  वाले

 राज्यसभा  द्वारा  पर  विचार  किया  जाये  ।”

 प्रस्तांव  स्वीकृत  हुआ  |

 समापति  महोदय  :  सभा  अब  विधेश्रक  पर  खंट  वार  विचार  करेगी  ।  प्रश्न  यह  है  :-

 खण्ड  2  और  3  विधेयक  का  अंग  बनें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 ;

 खण्ड  2  ओर  2  विधेयक  जोड़  दिए  गए  ।

 सभापति  महोदय  :  अब  प्रइन  यह  है  कि  :

 खण्ड  3  अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  का  अंग  बने  ।””

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  |,  अधिनियमत  सूत्र  ओर  विषयक  का  पूरा  नास  विधयक  में  जोढ़  विए  गये  ।

 विधि  न्याय  और  कम्पनी  काय  सनश्री  विजय  भास्कर  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 विधेयक  पारित  किया  जाये  ।”

 समापति  अहोदय  :  प्रष्न  यह  हे  :

 विधेलक  पॉरित  किया  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।
 seemed

 नमन नमन



 आरतीय  रेड  क्रास  सोसायटी  अध्यादेश  का  18  2

 निरभुमोदन  किए  जाने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 ओर

 भारतीय  रेड  क्रास  सोसायटी  विधेयक
 अमान

 3.58  स०प०

 भारतोय  रेडक्रास  सोसायटी  अध्यादेश  का

 निरनुमोदन  किए  जाने  क॑  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 भारतीय  रेडक्रास  सोसायटी  विधेयक

 सभापति  महोदय  :  श्री  लोकनाथ  उपस्थित  नहीं  है  श्रमती  गीता  मुखर्जी  ।

 झीसतो  गीता  मुखर्जी  :  मैं  प्रस्ताव  करती  हूं  ।

 समा  राष्ट्रपति  द्वारा  23  1992  को  उद्घोषित  भारतीय  रंडक्रास  सोसायटी

 )  1992  (1992  की  थ्ध्यादेश  सं०  3)  का  निरनुमोदन  करती  है  ।”

 समापति  आप  जब  समापतित्व  तब  कर  रहो  तब  मेरे  लिए  यह  संकल्प  प्रस्तुन
 रना  एक  अत्याधिक  गे  की  बात  है  और  आपके  लिए  मैं  यथासंमव  संक्षिप्त  रहने  की  कोशिश  करू गी  ।

 मैं  यह  सांविश्रिक  संकल्प  प्रस्तुत  करती  हूं  क्योंकि  हम  अध्यादेश  राज  के  विचार  के  विरुद्ध  लेकिन

 मैं  मारतीय  रंडक्रास  सोसायटी  1992  का  मी  इसकी  विषय  वस्तु  के कारण  विरोघ

 करती  हूं  ।  यह  विधेयक  भारतीय  रंड  क्राम  सोध्षायटी  को  केन्द्र  में  स्वास्थ्य  मंत्रालय  को  एक  विभाण

 बनाने  और  मारतीय  रंडक्रास  सोसायटी  की  स्वायत्तता  को  सम।प्त  करने  की  चेष्टा

 4.00  भ०  प०

 रामसिह  पीठासीन

 उद्देष्यों  और  कारणों  संबंधी  विवरण  यह  बताया  गया  है  कि  यह  विधेयक  भारतीय

 क्रास  सोसायटी  की  आन्तरिक  खींचतान  जिसके  कारण  वह  अपनी  सांविधिक  उत्तरदायित्वों  का

 निवंहन  नहीं  कर  सकी  के  काटण  अनिवाये  हो  गया  है  ;

 मेरे  यह  एक  कमजोर  सा  तक  कृपया  मुझे  बताएं  कि  आज  कौन-सा  संगठन

 आन्तरिक  कलह  ओर  भ्रष्टाचार  से  ग्रस्त  नहीं  है  ।  परन्तु  कया  किसी  बुरी  वस्तु  के  साथ  अच्छी  वस्तु
 को  भी  फैक  दिया  जाए  ?  मुझे  इस  बात  की  प्रसन्‍नता  है  कि  आप  आए  हैं

 दृण्डियन  रंडक्रास  सोसायटी  अपनी  स्थापना  के  समय  से  अपने  चंयरमेन  का  चयन  करने  सहित

 अपने  नियमों  का  भी  पालन  करती  आई  है  ।  परन्तु  स्वर्गीय  श्रीमती  गांधी  के  कार्यकाल  के  दौरान  एक

 उपबन्ध  किया  गया  था  कि  भारत  के  राष्ट्रपति  इण्डियन  रेडक्रास  सोसायटी  के  चंयरमंन  की

 नियुक्ति  करेंगे  और  यही  कारण  हैं  कि  तत्कालीन  स्वास्थ्य  मंत्री  को  चेयरमेन  नियुब्त  गया

 इस  प्रकार  इण्डियन  रेडक्रास  सोसायटी  की  स्वास्थयता  समाप्त  होनो  शुरू  हो  परन्तु  इस

 विधेयक  स्वायत्तता  समाप्त  करने  में  अन्तिम  कील  सिद्ध  इस  विधेयक  में  अंयरमंन  द्वारा

 प्रबन्धकों  और  इन्डियन  रेडक्रास  सोसायटी  की  अन्य  स्थायी  समितियों  बरखाम्तगी  करने  का

 प्रावधान  |  पे प्रावधान  है  |

 5
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 28  1913  भारतीय  रेड  क्रास  सोसायटी  अध्यादेश  का

 निरनुमोदन  किए  जाने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 भारतीय  रेड  क्रास  सोसायटी  विधेयक
 कक a  ee

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्पाण  मंत्री  एम्रः  एल०  फोतेदार  :  इसे  राष्ट्रपति  द्वारा

 किया  जाना  चाहिए  ।
 ः

 श्रोमती  गीतः  मुखर्जी  :  परन्तु  इसे  द्वाराਂ  पढ़ा  जाना  चाहिए  |  परन्तु  यह  सच  है
 कि  राष्ट्रपति  जी  के  प्रति  मैरे  पन  में  अत्यधिक  राम्मान  है  ।  जिन्हें  नहों  मालूम  कि  राष्ट्रपति

 कार्य  करता  है  और  सरकार  के  परामछ्  से  कार्य  कर्ता  है  ?

 गास्थ्य  विमाग  का  प्रमुद्ध

 स्तोमनाथ  चटर्जी  :  उप  विभाग  का  प्रभारी  कोन  श्री  फोतेदार  इसके

 श्रौमती  गीता  मुखर्जी  :  जी  हां  ।  यह  विभाग  श्री  फोतेदार  के  नियंत्रणाधीन  यदि  श्री

 फोतेदार  अचानक  चने  जाते  हैं  और  उनके  स्थान  या  कोई  अन्य  ब्यक्ति  आता  है  तो  भी  नोकरघाही

 बरकरार  रहेगी  ।  इसलिए  इस  संदर्भ  में  के  स्थान  पर  रमन  पढ़िए  ।

 यह  विधेयक  में  राष्ट्रपति  की  पूर्व  अनुयति  से  महावचिव  और  कोपाध्यक्ष  की  नियुक्ति  का  भी

 प्रावधान  है  ।  राष्ट्रपति  कार्यालय  के  प्रति  सम्मान  व्यक्त  करते  हुए  मैंवे  अमी-अमो  जो  कहा  है  वह

 इस  पर  भी  लाग  होता  इसलिए  सभी  नियुकतियां  श्र  रकार  अर्थात्‌  स्वास्थ्य  मंत्रालय  की  अनुमति  से

 चू'कि  मैं  उनके  स्थायी  रहने  की  बाव  फिर  से  नहीं  कहना  चाहती  फिर  भी  उन्हें  बहाल  कर

 दिया  गया  है  ।

 खंड  4  चेपरमन  को  प्रत्यक्ष  रूप  से  यह  अधिकार  देता  है  #  वह  कोषाध्यक्ष  के  परामर्श

 से  एक  मुख्य  शीषं  से  दूसरे  मुख्य  शीर्ष  में  समुचित  बजटीय  आवंटन  कोषाध्यक्ष  की  नियुक्ति
 सरकार  द्वारा  की  जाती  है  इससे  स्पष्ट  है  कि  प्रबन्ध  निकाय  के  बजट  आबटतों  के  उफ्योग  संवधी

 अधिकार  को  भी  मंत्रालय  द्वारा  अपने  हाथ  में  लिया  जा  रहा

 सोयायटी  के  उपसचिव  स्तर  व  उम्रसे  ऊपर  के  स्तर  के  अ'बकारियों  के  विदद्ध  अनुशासनात्मक

 कार्यवाही  करते  के  अधिकार  को  भी  चेंत्रमंत  अपने  हाथ  में  ले  रहा  है  ।  चेयरमेत  इस

 कार  का  प्रपोग  सगी  अधिकारियों  को  अपने  नियंत्रण  में  करते  के  लिए  करंगे  ताकि  निधियों  के  विवरण

 अथवा  अन्य  किसी  मामले  में  कोई  भी  सरकार  के  निर्णय  क्वा  विरोध  करने  का  साहम  न  कर  सके  ।

 इस  विधेयक  के  अन्य  आपत्तिजनक  प्रावधानों  में  एक  प्रावधान  यह  भी  है  कि  यह  विधेयक  बोडर्ड  में

 राज्यों  के  प्रतिनिधियों  की  संख्या  कम  करता  हैं  ।  प्रारम्भ  में  2?  सदस्यों  का  प्रावधान  परन्तु
 अब  नये  उपबन्ध  के  अनुसार  इसमें  राज्य  की  शाखाओं  से  केवल  12  सदस्थ  होंगे  ।  प्रत्येक  राज्य  में

 रेडक्रास  समितियां  हैं  और  प्रारम्म  में  उन्होंने  काफी  सीमा  तक  वित्तीय  सहायहा  की  थी  और  आज

 राज्य  को  रेडक्रारा  सोसायटियों  को  भी  केन्द्रीय  बोर्ड  द्वारा  अपने  हाथ  में  ले  लिया  जाएगा  ।  कुछ  ऐसे

 मामले  जिसमें  पांच  महीने  का  वेतन  नहीं  दिया  गधा  है  ।  मेरे  विचार  से  राज्य  के  प्रतिनिधियों
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 भारतीय  रेढ  क्रास  सोसायटी  अध्यादेश  का  -  ]8  1992

 निरनुमोदन  किए  जाने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 भारतीय  रेड  क्रास  सोसायटी  विधेयक
 धरा  का  जे

 की  संख्या  कम  करना  पुनः  सोसायटियों'की  स्वायत्तता  समाप्त  करने  प्रयास  है  ।  इस  सभी  बातों

 का  आशय  मारतीय  रेडक्रास  सोसायटी  को  स्वास्थ्य  मन्त्रालय  से  सम्बद्ध  करना  यह  कहने  की

 बात  नहीं  है  कि  इसका  मतलब  दलगत  राजनीतिक  हस्तक्षप  मी  होगा  क्योंकि  इसकी  कार्यवाही
 उस  राजनीतिक  दल  की  इच्छा  पर  निम्मेर  करेगी  जो  उस  समय  केन्द्र  में  सत्ता  में  होगी  ।  वह  आपका

 दल  मी  हो  सकता  है  अथवा  कोई  अन्य  भी  हो  सकता  है  परस्तु  स्थिति  वही  रहेगी  ।

 अब  मैं  माननीय  भन्त्री  जी  से  एक  बात  की  जानकारी  चाहती  हूं  ।  इस  अधिनियम  के  क्या

 परिणाम  हो  सकते  हैं  ।  मारतीय  रेडक्रास  सोसायटी--रेडक्रास  सो  तायटी  की  अन्तर्राष्ट्रीय  समिति  से

 सम्बद्ध  है  ।  यह  अन्तर्राष्ट्रीय  संगठन  को  यह  शर्त  है  कि  इसकी  सभी  सम्बद्ध  संस्थाएं  स्वतंत्र  और

 निष्पक्ष  होंगी  ।  यहां  तक-कि  ऐसे  मामलों  में  जहाँ  वे  सरकार  से  धनराष्षी  प्राप्त  करती  है  इन  नियमों

 में  ढौल  नहीं  दी  जाती  ।

 इस  अध्तर्राष्ट्रीय  संस्था  का  कार्यालय  यहां  वे  इस  बात  पर  ध्यान  दे  रहे  हैं  कि हम  इस

 विधेयक  के  माध्यम  से  क्या  प्रस्तुत  करने  जा  रहे  हैं  जब  यह  विधेयक  अधिनियम  बन  जाएगा  तो  मुझे
 आश्षका  है  कि  भारतीय  रेडक्रास  सोसायटी  को  अन्तर्राष्ट्रीय  रेडक्रास  सोसायटी  से  असम्बद्ध  हो  जाने

 का  खतरा  पंदा  हो  जाएगा  ।

 इसके  साथ  ही  रेडक्रास  सोसायटियों  का  विश्व  संध  भारतीय  रेडक्रास  सोसायटी  उनसे

 भी  सम्बद्ध  विश्व  संघ  ने  अपने  नियमों  में  इस  बात  की  शर्त  है  कि  यदि  कोई  राष्ट्रीय  संस्था

 अपने  संविधान  में  परिवर्तंत  करती  है  तो  उसके  लिए  संघ  की  पूर्व  अनुमति  आवश्यक  इस  विधेयक

 से  शर्त  का  मी  उल्लघन  होगा  ।  भारतीय  रेडक्रास  सोसायटी  की  स्वायत्ता  समाप्त  उसे  केन्द्र

 सरकार  से  सम्दद्ध  करके  ओर  विश्व  निकायों  की  शर्त  का  उल्लंघन  करके  और  अपने  संघीय  ढांचे

 की  स्वायत्ता  समाप्त  इस  विधेयक  से  हमें  अन्तर्राष्ट्रीय  वित्तीय  सहायता  नहीं  यह

 अन्तराष्ट्रीय  वित्तीय  सहष्यता  अत्यन्त  आवश्यक  हमें  अन्तर्राष्ट्रीय  रेडक्रास  सोसायटी  से  सहायता

 की  कब  आवश्यकता  होती  है  ?  हमें  संकट  के  समय  इसकी  सहायता  की  आवश्यकता  होती

 चाहे  वह  प्राकृतिक  विपदा  हो  या  बाहरी  आक्रमण  या  क्रुछ  और  हो  ।  इन  सभी  मामन्नों  में  हमें

 अन्तर्राष्ट्रीय  सहायता  की  आवश्यकता  ह्वोती  है|  वे  इतने  कड़े  प्रावधान  करने  जा  रहे  आवश्यकता

 पड़ने  पर  हम  सहायता  के  इतने  बड़े  स्नोत  से  वचित  रह  अन्तर्राष्ट्रीय  रेडक़ास  सोसायटी  न

 तो  अत्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  है  और  न  ही  विश्ववेंक  हैं  ।  यह  बात  हमें  अच्छी  समझनी  चाहिए  ।

 मुफ्े  इन  मुद्दों  पर  आपत्ति  है  और  इन  पर  विशेष  ध्यान  दिए  जाने  की  जरूरत  है  ।

 मैं  एक  और  प्रइल  पूछना  चाहती  हूं  ।  कया  सरकार  ने  इस  विधेयक  को  तंयार  करने  से  पूव॑  भारतीय

 ब्रिकित्सा  संघ  के  प्रतिनिधियों  से  विचार-विमश्श  किया  था  ।  यह  एक  ऐसा  निकाय  है  जो  कि  न  तो

 पक्षपाती  हैं  और  न  ही  छोटा  है|  इसमें  सभी  लोगों  का  प्रतिनिधित्व  इस  निकाय  को  परामर्श

 किया  जाना  चाहिए  था  ।  लेकिन  मैं  नहीं  समझती  कि  आपने  उनसे  विचार-विमर्श  किया  अतः

 मैंने  जो  मी  कारण  बताए  हैं  उनकी  बजह  से  न  केबल  मैं  अपना  सांविधिक  सक्ल्‍प  ही  प्रस्तुत  करूगी

 बल्कि  इस  विधेयक  का  विरोध  मी  करू  गी
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 सभापति  महोदय  :  मम्त्री  महोदय  अब  विचारणीय  प्रस्ताव  प्रस्तुत  कर  सकते  हैं  ।

 धो  एस०  एल०  फोतेदार  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :--

 भारतीय  रेडक्रास  सोसायटी  अधिनियम  1920  में  और  आगे  सशोघन  करने  वाले  विधेयक
 | पर  विचार  किया  जाए  ।

 मुझे  इस  बात  को  प्रसन्नता  है  कि  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  ने  कुछ  मुह  उठाए  मैं

 उनका  एक-एक  करके  उत्तर  देने  का  प्रयास  करूगा  और  इसके  लिए  दस्तावेजी  प्रमाण  पेद्य  करू गा
 ताकि  इस  बात  का  पता  चले  कि  जो  कुछ  कहा  गधा  है  बह  सही  है  अथवा  नहीं  |  मैं  उस  गलत  छवि

 को  अपने  अन्तिम  माषण  से  दूर

 माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  मारतीय  रेडक्रास  सोसायटी  आंतरिक  क्षगड्डों  के  कारण  वाधिक

 आम  बंठक  बुलाने  वार्षिक  लेखों  को  पारित  करने  और  बजट  का  अनुमोदन  करने  जंसे  सांविधिक

 उत्तरदायित्व  पूरे  नहीं  कर  पायी  मारतीय  रेडक्रास  सोसायटी  अर्धिः.यम  जो  1920  में

 अधिनियमित  हुआ  था  कुछ  पुराना  पड़  गया  है  ।  और  वतें  मान  सशोघनों  का  उहंश्य  है  इसमें  कतिपय

 अनियमितताओं  और  त्रूटियों  को  दूर  करना  इस  अधिनियम  में  अध-क्ष  की  नियुक्तित  +  संबंध  में

 कोई  प्रावधान  नहीं  है  '  मैं  अपनी  बात  दोहराता  हूं  कि  इस  अधिनियम  में  सोसाइटी  के  अध्यक्ष

 को  नियुक्ति  के  सबंध  में  कोई  प्रावधान  नहों  है  ।

 थरोमती  गोता  मुखर्जी  :  मैंत  ऐसा  नहीं  कहा  ।

 री  एल०  फोतेदार  :  मैं  तो  केवल  यही  बगा  रहा  हूं  कि  इस  विधेयक  में  किस  बाल  का

 प्रावधान  किया  गया  अधिनियम  में  सोसायटी  के  प्र  सीडेन्ट  की  नियुक्त  प्रबन्ध  निकाय  की  रचना
 अथवा  मुख्य  कार्यंकारो  तथा  खजांची  की  नियुग्ति  के  लिए  कोई  उपबन्ध  नहीं  है  ।  वतंमान  अधिनियम

 के  अन्तगंत  सोसायटी  के  सम्पूर्ण  प्रबन्ध  ढांचे  से  संबंधित  लिए  जाने  वाले  निर्णय  को  स्वयं  प्रबन्ध

 निकाय  द्वारा  बनाए  जाने  वाले  नियमों  पर  छोड़  दिया  गया  है  ।

 हाल  ही  में  भारतीय  रेड  क्रस  सोसायटी  के  कामकाज  को  लेकर  कई  वर्गों  द्वारा  तीखी

 चना  की  गई  थी  तथा  जिस  तरह  से  सोसायटी  का  काम-काज  किया  जा  रहा  था  वह  अधिनियम  में

 उल्लिखित  सोसायटी  के  उद्ूं  ज्यों  के  कार्यान्वयन  के  विपरीत  था  ।  मुकदमेबाजियों  की  बजह  से  सोसायटी

 भुख्य  कार्यकारी  की  नियमित  रूप  से  नियुक्ति  करने  में  मी  अक्षम  थी  ।

 सदन  के  सम्मुख  लाए  गए  विधेयक  में  सोसायटी  के  प्र॑  स॑!डेन्ट  की  प्रबन्ध  निकाय  की

 रचना  तथा  महा  सचिव  एवं  खजांची  की  नियुक्ति  से  संबंधित  उपबन्ध  स्वयं  अधिनियम  में  ही  किए

 गए  हैं  ।  विधेयक  में  यह  व्यवस्था  मी  की  गई  है  कि  मोजद  प्रबन्ध  निकाय  का  अस्तव  दिनाक  23

 1992  के  अध्यादेश  की  घोषणा  के  द्वीघ्र  पश्चात्‌  सम्गप्त  हो  जाएगा  तथा  अध्यादेश  जारी

 करने  की  तिथि  से  6  माह  के  भीतर  नए  प्रबन्ध  निकाय  का  गठन  फिर  से  किया  जाएगा  /  बिघेयक

 में  सोसायटी के  प्रसीडेन्ट  को  यह  शक्ति  प्रदान  करने  की  व्यवस्था  की  गई  है  कि  श्रबन्ध  निकाय  के
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 न्‍न«  उन»  .  सममनम«ंममन्‍ममनममन>म.न%  सरमल्‍नमन«ऊ«५न्‍ममनम-म  कानननकन++  अममाऋा  —  जप्5+  -  जज  ८

 सोसायटी  के  कामकाज  के  प्रबन्धन  में  पूरी  तरह  से  असफल  हो  जाने  अथवा  प्रबन्ध  निकाय  द्वारा

 सोसायटी  के  उद्दहयों  के  प्रतिकूल  कार्य  करने  की  स्थिति  में  वह  उसका  कामकाज  अपने  हाथ  में

 यदि  माननीय  सदस्यों  के  मस्तिष्क  में  ऐसी  तनिक  सी  भी  कोई  ह्ंका  हो  कि  विधेयक  संगठन

 की  स्वयंसेवी  प्रकृति  को  बदलना  चाहता  है  तो  मैं  उसे  दूर  करना  इसके  प्रारम्भ  के  समय  से

 दो  वर्षों  की  अल्प  अवधि  को  राज्य  का  प्रधान  हमेशा  ही  सोसायटी  का  प्र  सीडेन्ट  रहा

 वर्तमान  में  सोसायटी  के  प्र  सीढेन्ट  को  केवल  मिम्नलिख़ित  के  बारे  में  शक्ति  प्रदान  की  गई  है  :

 प्रबन्ध  निकाय  की  सिफारिश  पर  मुरुय  कार्यकारी  को  नियुक्षित

 प्रबन्ध  निकाय  द्वारा  मुख्य  कार्यकारी  के खिलाफ  अनुशासनात्मक  कार्यवाही  शुरू  करने

 से  पूर्व  तस्संबंधी  मंजूरी  प्रदान

 असाधारण  मामलों  में  प्रबन्ध  निकाय  का  कामकाज  अपने  हाथों  में  ले  लेने  की

 शक्ति  ।

 राज्य  के  प्रधान  में  कतिपय  आरक्षित  शक्तियां  निहित  है  जिससे  कि  बह  आन्तरिक  कठिनाइयों

 के  कारण  पढ़ने  वाले  दवाव  और  अवरुद्धता  की  स्थिति  में  संस्थान  के  जारी  तथा  प्रमावशाली

 काज  को  बरकरार  तथा  सुरक्षित  रख  सफ़े  ।  नए  प्रबन्ध  सोसायटी  की  स्वयं  सेवी  प्रकृति  को  किसी

 भी  तरह  से  प्रभावित  नहीं  करते  हैं  :  योसायटी  के  कार्यो  का  प्रवन्ध  पहले  की  ही  तरह  प्रण॑हूपेण  प्रबन्ध

 निकाय  द्वारा  किया  जाना  इसके  प्रबन्ध  निकाय  की  रचना  में  यह  व्यवस्था  की  गई  है

 कि  इसके  18  सदस्यों  में  स ेकेवल  6  का  मनोनयन  किया  जाएगा  और  दोष  12  सदस्यों  क  चुनाव
 होगा  ।  यह  सोसायटी  की  प्रकृति  को  सुनिश्चित  करेगा  ।  सरकार  का  उह  श्य  सोसायटी

 की  स्वयंसेवी  तथा  स्वायत्तशासी  प्रकृति  को  ज्यों  का  त्पों  बयाये  रखना

 विधेयक  में  आन्तरिक  वाद-विवादों  के  कारण  डबी  सोसाउटी  को  अव्यवस्था  का  शिकार  होने

 से  बचाने  के  लिए  23  1992  को  राष्ट्रपति  द्वारा  उद्धोषित  किए  गए  अध्यादेश  को  प्रति

 स्थापित  किए  जाने  की  ध्यवस्था  है  ।

 जेसा  कि  सदस्यों  को  विदित  है  कि  रेड  क्रास  सोसायटी  युद्ध  तथा  प्राकृतिक  आपदाओं  के  समय

 समूचे  विश्व  में  मानव॒तावादी  तथा  अन्य  राहत  कार्य  करती  प्रथा  के  तौर॒पर  समी  राष्ट्रीय  रेड

 क्रास  सोसायटियाँ  स्वयं  राज्य  के  प्रधान  द्वारा  निरन्तर  रूप  से  नेतृत्व  प्राप्त  करती  रही  इससे

 संगठन  की  गरिमा  और  प्रमाव  बढ़ता  है  भारतीय  रेड  क्रास  सोसायटी  ने  भी  अपने  प्रारम्म  से  ही  इस
 प्रथा  का  अनुमरण  किया  भारतीय  रेड  क्रास  सासायटी  1920  में  सोसायटी  के  कार्य

 प्रबन्ध  के  सम्बन्ध  में  पूर्ण  स्वायत्तता  की  व्यवस्था  करती  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  किया  गया

 है  इसके  कारण  वर्तेमान  संशोष्रदों  द्वारा  अधिनियम  की  मूल  योजना  प्रम्ावित  हो  ।  इसका  उद्देश्य
 उपचारी  तंत्र  प्रदान  करना  है  जिससे  प्रबन्ध  निकाय  द्वारा  आन्तरिक  कलह  के  कारण  अपने  कस  थ्यों
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 भारतोय  रेड  क्रास  सोसायटी  विधेयक

 तथा  कार्यों  का  निवेहन  करने  में  किसी  भी  प्रकार  से असफल  हो  जाने  उसे  समय  से  ठीक  किया

 जा  सके  ।  यहां  तक  कि  भारतीय  रेड  क्रास  सोसायटी  के  प्रबन्ध  निकाय  द्वारा  भारतीय  रेड  क्रास

 सोसायटी  1920  की  घारा  5  के  अन्तगंत  निर्मित  मौजूदा  नियमों  के  अन्तगंत  भारत

 का  राष्ट्रपति  ही  सोसायटी  का  प्र  सीडेन्ट  है  ।  सोसायटी  के  प्र  सीडेन्ट  पद  पर  सुशोमित  होने  के  कारण

 उनके  लिए  यह  देखना  लाजमी  था  कि  सोसायटी  प्रभावशाली  ढंग  से  कार्य  करे  ।  अधिनियम  के

 गंत  अपने  उत्तरदायित्वों  का  निर्वहन  संतोषजनक  ढंग  से  चू  कि  प्रबन्ध  समिति  द्वारा  बनाए  गए

 जैसे  कि  वे  वतंमान  में  सोसायटी  में  ब्याप्त  असाधरण  परिस्थितियों  के  लिए  उपचभारी

 तन्त्र  की  व्यवस्था  नहीं  अतः  अब  स्वयं  अधिनियम  में  ही  आवष्यक  उपबन्धों  को  शामिल  किया

 जाना  आवश्यक  होग  या  है  जिससे  कि  हाल  ही  में  सोसायटी  के  मुकदमेवबाजी  में  फंसने  तथा  उसके

 आन्तरिक  कलह  के  कारण  उत्पन्न  होने  वाली  अप्रसन्‍नताजनक  परिस्थितियों  को  दूर  कर  सोसायटी

 की  क्रार्यप्रणाली  को  सही  मार्ग  पर  लाने  के  लिए  त्वरित  और  प्रमावकारी  कदम  उठाए  जा  सके  ।

 यह  एक  सुस्थापित  सिद्धान्त  है  कि  किसी  संस्थान  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  की  शक्षितयां  हमेशा
 किसी  बाहरी  प्राधिकारी  में  निहित  होती  इस  तथ्य  के  होते  हुए  कि  यह  शब्ति  ऐसे  ब्यक्ति  को

 दी  जा  रही  है  जो  स्वयं  राज्य  के  प्रधान  से  कम  नहीं  ऐसा  विश्वास  किया  जाता  है  कि  सोसायटी

 की  स्वतन्त्रता  तथा  स्वायत्तता  के  साथ  किसी  परोक्ष  मकसद  से  अथवा  दुर्भानना  तरीके  से  खिलवाड़

 नहीं  किया  जाएगा  !  प्रदत्त  शक्तियों  का  इस्तेमाल  कैवल  असाधा रण  परिस्थितियों  में  किया

 वह  भी  बड़  बुद्धिमतापूर्ण  ढंग  से  ।

 मुझे  पत्रका  यकीन  है  कि  विधेयक  को  सदन  के  सभी  सदस्यों  से  सहयोग  प्राप्त  होगा  ।
 मैं  सिफारिश  करता  हूं  कि  माननीय  सदन  विधेयक्र  पर  विचार  करें  तथा  उत्तका  अनुमोदन

 सभापति  महोदय  :

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ

 यह  सदन  राष्ट्रपति  द्वारा  23  हुआ  को  उद्घोषित  मारतीय  रेड  क्रास

 यटी  1992  (1992  का  अध्यादेश  3)  का  निरनुमोदन
 करता  है

 भारतीय  रेड  क्रास  सोसायटी  1920  में  और  जागे  संशोधन  करने  के  लिए
 विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  1”

 |  व्यवधान  )

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  के  लिए  कतिपय  संशोधनों  को  विचाराथर्थ  प्राप्त  किया  गया  है  ।
 संशोधन  सं०  गिरधारी  श्री  गिरधारी  ल्लाल  मार्गव  ।  क्या  आप  प्रस्ताव  कर  रहे

 [
 भी  गिरधारी  लाल  भागंब

 :
 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि

 विधेयक  को  उस  पर  25

 1992  2  तक  राय  जानने  के  प्रथोजना्थ  परिचालित  किया  जाए  ।
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 भरतीत  रेड  क्रास  सोसायटी  अध्यादेश  का  18,  199

 निरनुमोदन  किए  जाने  के  बारे  में  साविधिक  संकल्प

 |  और

 भारतीय  रेट  क्रास  सोसायटी  विधेयक
 क-+++  नीता  फण  तन  ८५3  पपहप]प३ैआय  7  प्प्प्प्े

 ]

 सभापति  महोदय  :  श्री  रासा  तिहू  रावत  ॥  वह  यहां  नहीं  है  ।

 शी  सोसनाथ  चटर्जो  :  मैं  एक  स्पष्टीकरण  चाहता  माननीय  मनन्‍्त्री  जी  इस

 बाद  से  सहमत  होंगे  कि  यह  व।स्तव  में  नया  विधेयक  है  ॥  मारतीय  रेड  क्रास  सोसायटी  की  रचना  में

 पूर्णरूपेण  परिवर्तन  किया  जा  रहा  है  तथा  प्रबन्ध  समिति  में  प्रतिनिधियों  की  संख्या  घटायी  जा  रही

 है  |  प्र  सीडेन्ट  को  काफी  व्यापक  शक्तयां  प्रदान  की  जा  रही  है  |  विधेयक  में  कहीं  भी  यह

 नहीं  कहा  ग्रया  है  कि  प्रेसीडेंट  महोदय  स्वनिर्णय  से  कार्य  करेंगे  ॥  संविधान  बहुत  स्पष्ट  है  !  उन्हें
 मन्त्रिमंडल  के  परामर्श  पर  कार्य  करना  होगा  ।  वह  ऐसा  करने  क  लिए  बाध्य  हैं  ।

 अब  महासचिव  की  अतिलइ्  धन  की  उसको  नियुक्त  करने  की  सभी  कुछ  का

 विधान  है  ।  यह  एक  ऐसा  मामला  है  जहां  हम  इस  बात  पर  सहमत  हो  सकते  हैं  कि  बहुत  ही  कम

 समय  इस  मामले  पर  विचार  किया  जाना  तथा  इसे  प्रवर  समिति  को  भेजना

 एक  सप्ताह  में  इस  पर  रिपोट  दी  जा  सकती  है--सात  दिन  अभी  भी  समय  हम  इस  संबंध

 में  सरकार  के  साथ  पूरा  सहयोग  करेंगे  जिसका  मैं  विश्वास  दिला  सकता  प्रत्येक  व्यक्रित  जानता

 है  कि  यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  संगठन  है  ।

 सभापति  महोदय  :  विधेयक  पहले  ही  अ्रस्तुत  किया  जा  चुका  है  ।

 भरी  सोमनाथ  चटर्जो  :
 इसीलिए  तो  मैं  आपसे  हादिक  निवेदन  करता  हू  कि  कुल  मिलाकर

 यह  विधेयक  के  मार्ग  में  बाधा  बनने  के  लिए  नहीं  मैं  कह  रहा  हूं  कि  एक  सप्ताह  के  भीतर

 रिपोर्ट  दी  जा  सकती  हमें  सरकार  के  साथ  सहयोग  करना  क्योंकि  यह  एक  ऐसा  निकाय
 है  कि  जहां  राजनीति  को  बीच  में  नहीं  लाना  इस्ते  दलगत  से  दूर  रवा  जाये  ।  जेसा  कि  आप

 न्‍्रानते  हैं  कि चयन  समिति  में  हम  इम्त  म'मले  पर  पूरा  ध्यान  दे  सकते  इस  पर  खंडवार  विचार

 किया  जा  सकता  है  तथा  बहुत  ही  सीमित  अवधि  में  इस  पर  रिपोर्ट  दी  जा  सकती  हम  नहीं
 चाहते  कि  अनुच्छेद  123  के  अघोन  अध्यादेश  व्यपगत  हो  जार  ।  किन्तु  दिए  गए  समय  हम  रिपोर्ट

 दे  सकते  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  जहां  तक  सदन  तथा  समापति  का  संत्रंघ  विधेयक  पहले  ही  प्रस्तुत
 किया  जा  चुका  क्‍या  मन्त्री  महोदय  इस  संबंध  में  कुछ  कहना  चाहेंगे  ?

 रो  राम  कापसे  :  ऐसा  कोई  कारण  नहीं  है  कि  इसे  प्रवर  समिति  को  न  भेजा  जा

 सके  ।  हम  समय  बड़  काये  करने  के  लिए  तैयार  हैं  ।

 सम्मापति  महोदय  :  इसके  बारे  में  निर्णय  लेना  सरकार  तथा  समा  का  काय॑

 ]

 श्री  जाजं  फर्भाण्डोश  :  समायति  मेरा  इतना  ही  आपसे  आग्रह  है,-सोमनाथ

 बादू  ने  जो  यहां  पर  प्रस्ताव  किया  मैं  मी  उसका  श्वमर्थंन  करता  मस्त्री  जी  ने  श्रभी  अपने
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 28  1913  भारतीय  रेड  क्रास  सोसायटी  अध्यादेश  का

 निरनुमोदन  किए  जाने  के  थारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 भारतीय  रेड  क्रास  सोसायटी  विधेयक
 ee -

 वक्‍तय्य  में  यह  कहा  कि  इस  सोसायटी  का  जो  अभी  सक  काम  रहा  उसको  उन्होंने  स्थिति  बहुत  ही

 घृणित  कहा  इससे  सलत  शब्द  का  इस्तेमाल  मैं  मी  नहीं  कर  सकता  इस  हृण्डियन  रेड  क्राप

 सोसायटी  के  काम  को  लेकर  ।  पू  तो  इस  संस्था  की  देखमाल  सरकार  ही  करती  थी  यानी  राष्ट्रपति

 के  या  उसके  अध्यक्ष  के  बाहे  जो  अधिकार  उनको  इस्तेमाल  वह  कर  पायें  या  न  कर  अतेक

 वहां  पर  हरकतें  बगरह  हो  गई  यह  सारी  चोज  सही  लेकिन  आपका  जो  स्वास्थ्य  मन्त्रालय

 आज  इस  पर  कानन  यहां  पर  ला  रहा  है  तो  उस  स्वास्थ्य  मन्त्रालय  के  पास  जो  अधिकार  इनको

 दुरूस्ति  करना  न  मगर  उसके  बावजूद  जो  स्थिति  वहां  आज  आपने  उसको  बहुत  ही

 सही  शब्दों  में  यहां  पर  वर्णन  किया

 ]

 भारतीय  रेड  क्रास  सोसायटी  क॑

 तो  इममें  कुछ  जो  दुरुस्तियां  करनी  वह  बहुत  ही  मौलिक  दुष्स्तियां  इपमें  होनी  हैं  इसलिए
 मेरी  मन्त्री  जी  से  यह  प्रार्थना  है  कि सोमनाथ  वाबू  ने  यह  नहीं  कहा  कि  इसको  लम्बे  अर्से  के  लिए

 महीने  दो  महीने
 ***

 ]

 सम्मापति  महोदय  :  आप  मुद्दे  पर  आइए  ।  आप  भाषण  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  जाजं  फर्नाण्डीज  :  मेरा  इतना  ही  कहना  है  कि  सोमनाथ  बाबू  का  जो  श्रस्ताव  उममें

 उन्होंने  समयबद्धता  की  बात  की  है  ।  आप  कहिए  कि  एक  सप्ताह  के  आज  सलंक्ट  कमेटी

 इस  पर  विचार  और  सदन  के  सामने  इसको  पेश  इतना  कबूल  करने  मन्त्री  आपको  कोई

 आपत्ति  नहीं  होनी

 |]

 थी  शोमनाप्रीशथर  राव  बाड़डे  :  मन्त्री  महोदय  वे  संक्षेप  में  बताया  है  कि

 सरकार  इस  विधेयक  को  क्‍यों  लेकर  आई  है  ।  बहुत  ही  गम्मीर  आशंकाएं  हैं  कि  इस  विधेयक  के

 घान  अंतर्राष्ट्रीय  रेड  क्रास  सोप्तायटी  की  आपसी  समझ  यूक्ष  तया  राष्ट्र  संघ्र  के  प्रस्ताव  का  उल्लंघन

 करने  जा  रहे  हैं  जिससे  इस  प्रकार  की  स्थिति  उत्पन्त  हो  क्षकत्ती  है  कि  हें  अन्तर्राष्ट्रीय  रेड  क्रास

 स्रोसायटी  से  सहायता  प्राप्त  न  जो  कि  हमारा  प्राथमिक  उद्देश्य  जो  कि  जरूरत
 मन्द  लोगों  की  सहायता  के  गरीब  लोगों  का  पुनर्वास  करने  के  लिए  होती  है  ।  श्रो  सोमनाथ

 चटर्जी  ने  जो  कुछ  कहा  मैं  उसका  समर्थन  करता  हूं  ।
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 भारतीय  रेड  क्रास  सोसायटी  अध्यादेश  का  18  1992

 निरनुमोदन  किए  जाने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 भारतीय  रेड  क्रास  सोसायटी  विधेयक
 आि़िलडिं  ली  आल  औी....क्‍..॒  -  --»----  --  --  जभण  +भैपथाभईद  रे  अमन  +

 सभापति  महोदय  :  ऐसी  आश्वंकाएं  बिल्कुल  न्‍्यायोचित  नहीं  है  कि  हम  अन्तर्राष्ट्रीय  रेडक्रास

 सोसायटी  से  सहायता  लेना  बन्द  कर  देंगे  ।

 झो  शोभनाड्रोश्वर  राव  बाइडे  :  इसे  देखते  हुए  मैं  श्री  प्तोमोनाथ  चटर्जी  द्वारा  दिए  गए

 सुझाव  से  सहमत  हूं  कि  यदि  यह  विधेयक  प्रवर  समिति  को  भेजा  जाता  इम  सरकार  के

 साथ  पूरा  सहयोग  तथा  एक  सप्ताह  अथवा  दस  दिन  के  अन्दर  इस  पर  रिपोर्ट  दी  जा

 सकती  है  ।

 भी  चित्त  बसु  :  खड़े  हो  गए  ।

 सभापति  महोदय  :  श्रीसोमनाथ  चटर्जी  ने  जो  कुछ  कहा  आप  उसका  समर्थन  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  चित्त  बसु  :  मेरे  पास  भारतीय  रेड  क्रास  सोसायटी  अधि  1920  की  एक  प्रति  है  ।

 यह  अध्यादेश

 सभापति  महोदय  :  क्षमा  यह  उपयुक्त  समय  नहीं  है  ।

 श्री  चित्त  बसु  :  में  एकप्रश्न  की  व्यवस्था  के  प्रइन  के  रूप  में  उठाना  चाहता  हूं  ।  मरा  व्यवस्था

 का  प्रश्न  यह  है  कि  कया  मूल  अधिनियम  के  विरोध  में  कोई  सशोधन  प्रस्तुत  किया  जाये  ।

 यह  है  मूल  अधिनियम  ।  इस  मूल  अधिनियम  में  कुछ  आधार  मल  सिद्धान्त  हैं  ।  अब

 यह  संशोघनकारी  विधेयक  इस  मूल  अधिनियम  में  अन्तनिहित  आाघार  मूल  भिद्धान्त  के  विपरीत

 है  ।  इसलिए  मैं  समझता  हूं  कि  इसे  प्रस्तुत  नहीं  किया  जाना  चाहिए  था  ।  जो  कुछ  भी  मैं  सरकार

 की  और  सभा  के  अन्य  सदस्यों  की  में  शरीक  होता  हूं  कि  इण्डियन  रेडक्रास  सोसायटी

 की  स्थिति  बहुत  खराब  है  ।  हम  उस  बुरी  स्थिति  को  जारी  नहीं  रखना  चाहते  परन्तु  उप्तको

 छोड  कर  और  भी  तरीके  हैं  |  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  पहले  ही  स्थिति  से  छुटकारा  पाने  के  वेकल्पिक

 तरीके  के  बारे  में  पहले  ही  कुछ  कह  चुके  हैं  ओर  उन्होंने  रेड  क्रास  सोसायटी  के  मामलों  को

 मित  करने  के  लिए  लोफतान्त्रक  विधि  के  बारे  में  भी  कुछ  कहा  है  ।

 भी  राम  कापसे  '  सभापति  महोदय--मैं  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  के  इस  प्रस्ताव  का

 समर्थन  करता  हूं  कि  हस  विधेयक  को  एक  सप्ताह  के  समय  कार्यक्रम  के  साथ  प्रवर  समिति  के  पास

 भेज  दिया  जाये  ।  हम  हस  पर  टिके  रहेंगे  |  किन्तु  यह  वास्तव  में  ही  आवश्यक  है  क्योंकि  इससे

 भग  पूरा  विधेयक  बदल  जायेग/--ओर  लोगों  के  मन  में  कोई  आशंका  नहीं  रह  जायेगी  कि  इस

 विधेयक  से  रेड  क्रास  सोसायटी  विमाग  के  अधिकार  क्षेत्र  में  आ  जायेगी  ।  इसलिए  मैं  इस  सुझाव  का

 समथंन  करता  हूं  ।

 की  ए०  चाल्से  :  विधेयक  का  परिचालन  नियमानुसार॑  किया  गया  है  चू  कि

 विधेयक  अब  प्रस्तुत  कर  दिया  गया  चर्चा  आरंम्म  हो  गयी  है  और  वे  इस  सुझाव  को  प्रवर  समिति

 के  समक्ष  भेजने  के  ज्ञिण  किस  नियम  के  तहत  फारयंत्राही  कर  रहे  यह  उचित  नहीं  है  ।  यदि  सभा

 निर्णय  लेती  है  तो  हम  ऐसा  कर  सकते  हैं  ।  न
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 निरनुमोदन  किए  जाने  के  बारें  में  सांविधिक  संकल्प

 और
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 अर  सोमनाथ  चर्ट्ज़ो  :  संछद  की  सर्वोच्चता  के  नियमाधीन  ।

 सभापति  :  सभा  सर्वोच्च  है  ।  सभा  जो  भी  निर्णय  किया  किन्तु
 क्या  माननीय  मन्‍्त्री  जी  कुछ  कहना

 सभापति  महोदय  :  शोर  अधिक्ष  व्यवधान  नहीं  होने  आप  विधेयक  पर  बोल

 सकते  हैं  ।

 शी  एम०  एल०  फोतेदार  :  में  मारतीय  रेड  क्रास  सोसायटी  में  एक  नया  इतिहास  बना  रहा

 हूं  ।  कृपया  मेरो  वात  सुनिये  और  इसमें  यह  एक  महत्वपूर्ण  दिन  कयोंविः  इस  उपाय  द्वारा  ये

 जमींदारी  प्रणाली  जो  कि  मारतीय  रेड  क्रापत  सोसायटी  में  विकसित  हो  गयी  को  समाप्त  करने  का

 प्रयास  कर  रहा  हूं  एक  मुह  पर  मैं  जाज  फर्नांडीज  को  संदर्भित  कर  रहा  मैं  केवल  आपको  बता

 रहा  हूं
 । आप  बह  जानते  हैं  मैं  दस्तावेज  दिखाऊ गा  |  )

 सभापति  महोदय  :  कृपया  व्यवधान  न  डालो  |  मैं  समझता  हू  कि  मन्त्री  महोदय  ने  उस  समय

 व्यवधान  नहीं  डाला  जब  आप  लोग  बोल  रहे  थे  और  मैं  माशा  करता  हु  कि  आप  मी  व्यवधान  नहीं
 डालेंगे  ।

 शी  एम०  एल०  फोतेदार  :  मैं  समा  में  कुछ  भी  रिकार्ड  नहीं  करना  चाहता  वयोंकि  उन  लोगों

 का  स्वयं  का  बचाव  करने  का  अवसर  नहीं  मिलेगा  ।  मैं  बिपक्षी  नंताओं  को  दस्तावेज  दिखाने  का

 अवसर  लू  कि  सरकार  को  ऐसा  विधेयक  क्‍यों  लाना  पड़ा  ।  दो  बातें  हैं  जिनका  बहुत  अधिक

 महत्व  है  ।

 एक  तो  यह  है  जया  संगठत  का  स्वेच्छिक  स्वरूप  किसी  भी  तरह  से  समाप्त  किया  जा

 रहा  है  |  इस  विवेयक  के  अनु  प्तार  हम  किसी  भी  तरह  से  सोपतायटी  के  स्वेच्छिक  स्वरूप  को  समाप्त

 नहीं  कर  रहे  |  पह  हुई  एक  बत/त  !  दूधरे  जहां  तक  अति  लड्ड  घतपन  का  संबंध  है--मैं  एक-एक  करके

 जवाब  दू
 -  यह  हमारे  पिछले  डेढ़  साल  के  अनुभव  पर  आधारित  मैं  दस्तावेज

 मैं  इस  दस्तावेजों  को  रिका्ड  में  नहीं  लाना  चाहता  ।  यह  उस  अनुमव  के  आधार  पर  है  कि  हम  भारत

 के  राष्ट्रपति  को  छक्तियां  दे  रहे  जब  हम  कहते  है  कि  रा५  ट्रपति  कृपया  मेरी  बात  सुने--मैं  श्री

 सोमनाथ  चटर्जी  के  विधिक  ज्ञान  का  सम्मान  करता  हु  ।  वे  एक  विधिवेश्ा  है  भारत  के  राष्ट्रपति

 अर्थात्‌  मारतीय  रेड  क्रास  के  राष्ट्रपति  को  मन्त्रिपरिषद  के  पराम्श  से  काम  नहीं  करना

 होता  ।  यहां  उसे  अपने  ही  ढंग  से  काम  करना  होता  है  ।

 समापति  या  किसी  और  को  सलाह  से  कायवाही  करना  द्ोता  है  ।  मैं  यह  अब  स्पष्ट  करना

 चाहता  हू  ।

 समापति  महोदय  :  मन्त्री  क्या  वह  खण्ड  इसमें  कहीं  पर  समविष्ट  किया  गया  है  ?

 श्री  सोमनाथ  चहलों  :  नहीं  महोदय
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 निरमुमोदतਂ  किए  जाने-के  बारे  में  संविधिक  संकरूप

 और

 मारतीब  क्रस  क्घियक
 नर बन  3-+  अतीत निननगनग२रभीयन  जीन  मनन  मन  +े  विभभीन  वन  ले  फपनन जनम  जनम  जो  लॉ अमकक>»>क>»क, ब्नननाटााा+*

 थी  एम०  एल०  फोतेदार  :  मैं  तो  केवल  कह  रहा  हू  कि  मझ्ेदम  जो  कार्य

 करते  हैं

 सभापति  महोदय  :  साध।रणतया  राष्ट्रपति  महोदय  मन्त्रिपरिंषद  द्वारा  दिए  गए  परामश्  के

 अनुसार  कार्य  करने  क  लिए  बाध्य  हैं  ।

 )
 झो  एम

 '  एल०  फोतेदार  :  जहां  तक  मारत  के  संविधान  का  सम्बन्ध  राष्ट्रपति  महोदय

 मन्त्री  परिषद  द्वारा  दिए  गए  परामर्श  को  मनते  के  लिए  बाध्या  हैंਂ

 सभापति  महोंदय  :  इस  मामले  में  यह  अलग  कंसे  है  ?

 शो  एम०  फोतेदार  इस  मामले  में  वे  सोसायटी  पदेन  प्र  जीडन्ट  हैं  ।  यहां  वे

 पति  के  रूप  में  काये  नहीं  कर  रहे  हप  उन्हें  पदेन  प्र  जीढेन्ट  बना  रहे  हैं

 सभापति  महोदय  :  इसमें  सूक्ष्म  अन्तर  है  ।  वे  रेड  क्रास  सोसायटी  के  प्रे  जीडन्ट.के  रूप  में  कार्य

 कर  रहे  हैं  ।

 (  व्यवधान  )

 की  सोमनाथ  चटर्जी  :  उच्चतम  न्यायालप  द्वारा  दिया  गया  एक  सुस्थापित  बिधिक  प्रस्ताव

 जिसे  सात  न्यायाघीशों  ने  प्रस्तुत  किया  मैं  उन्हें  सिखाने  की  कल्पना  नहीं  कर  सकता

 )

 भी  एम०  एल०  फोतेदार  :  नियमों  के  अंतगंत  यह  व्यवस्था  है  कि  भारत  के  राष्ट्रपति -
 को  रेड  क्रास  सोसायटी  का  प्रेजीडन्ट  कैते  बनाया  जाता  हम  अधिनियम  में  उस  प्रावबान  में

 परिवर्तन  कर  रहे  इसके  अन्तर  को  नियमों  के  अन्तर्गत  बताया  गया  हम  अधिनियम  में  इसको
 समाविष्ट  कर  रहे  इसी  प्रकार  से  हम  उन्हें  भारतीय  रेड  क्रास  सोसायटी  का  पदेन  प्रेजीढेन्ट

 बना  रहे  मारत  के  राष्ट्रपति  जब  राष्ट्रपति  बन  जाते  हैं  तब  वे  राष्ट्र  का  प्रतिमिधित्व  नहीं.क  रते॥
 और  वे  किसी  राजनेतिक  दल  का  प्रतिनिधित्व  नहीं  करते  के  राष्ट्रपति  मारतीय  रेड  क्रास

 सोसायटी  के  पदेन  प्र  जीडेन्ड  हो  जाते  हैं  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  यदि  यह  संविधान  की  इस  व्याख्या  पर  आधान्ति  इससे

 पूर्ण  रूप  से  असहमत  हैं  ब्यवधान  )

 कभी  एम०  एल०  फ़ोतेदार  :  यह  अध्यादेश  दिनांक  3-  अप्र॑ल  को  समाव्त  हो
 गौर  इसे  अध्यादेश  के  जारी  करने  की  तिथि  से  सप्ताह  के  भीतर  पारित  किथा  जाना  मैं
 माननीय  सदस्यों  को  दस्तावेज  दिखा  सक  ता  हू  ।  आप  दस्तावेज  देख  सकते  ओर  पूर्ण  चर्चा  और

 पूरे  वाद-विवाद  के  पश्च'त्  सदन  इस  बिधेयक  को  पारित  कर  सकता

 की  संफुद्दीस  खीघरीਂ  :  आप-्के  पास  5  तक  का  समग”हैं+  आप  इस  विधेयक
 को  प्रवर  समिति  के  पास  भेज  सकते  हैं  और  उसे  के  पदच्नात  हम्तःदिनों  के

 भोतर  प्रस्तुत  करने  के  लिए  कह  सकते
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 मिरनमीदन  किए  जामे  के  बारे  में  सांविधिक  पक्षंकल्प

 रैड  क्रास  सेसायटी  विधेषक
 न्‍्यः

 झी  एम०  एऐल०  फोतेदार  :  समस्या  यह  है  कि  राज्य  सभा  इस  महीने  की  30  तारोख  को

 स्थगित  हो

 झभापति  महोदय  :  अब  विधेयक्र  पर  समा  द्वारा  सामान्य  चर्चा  की  जाएगी  ।

 डा०  लक्ष्मी  नारायण  पांडेय  ।

 क्षी  सोम  त्ाय  ऋटर्जो  प्रहले  ज़ंसी  यथा  स्थिति  नहीं  चाहते  ।  हम  पूर्व  स्थिति  में  बाप्रस

 बहीं  जाना  चाहते  |  हमारी  यह  मंशा  तहीं  मंत्री  महोदय  ने  सम्भवतया  हमें  गलत  समझा है  ।  हम

 हुछ  परिबतंन  चाहते  ज़ो  हमें  अधिक  स्वकायं  होने  चाहिए  ।  और  यदि  इसमें  कुछ  श्ंकाएं  तो

 उनका  निराकरण  किया  जा  सकता  मैंने  इसे  बिल्कुल  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  हमारे  में  से  कोई

 भी  पूर्व  स्थिति  में  नहीं  जाना  चाहता  !  हम  नह्टों  चाहते  कि  पुरानी  समिति  वापस  आए  |  हमारी  यह

 भंशा  नहीं  है  ।  (

 श्री  चम्द्रजोत  यादव  :  सभापति  आपने  स्वय  एक  बःत  का  उल्लेख  किया

 है  |  आपने  मंत्री  महोदय  से  स्पष्टीकरण  के  द्वारा  यह  प्रश्न  पूछा  है  कि  राष्ट्रपति  महोदय  यहां

 डेन्ट  के  प्छूप  में  अिन्‍न  क्रिस  आकार  से  होंगे  ।  यहां  ऐसा  नहीं:है  तक  वे  हैक्थित-सेल्सोसाइटी

 के  प्रंजीडेन्टल्होंगे  ।  भारत  के  राष्ट्रपति  के  रूप  में  वे  सोसाइटी  के  श्र  जं।डेन्ट  और  श्रीमा  न्‌
 भेरे!विचार-से  आपने  भन्नी  सहोदय से  यह  थूछा-था  क्रि  क्रया-वे  विधेयक  में  यह  प्रावधान  नकरता

 हैं  )

 समापति  महोदय  :  माननीय  सदस्यों  को  यह  आशंका  है  कि
 उस  खण्ड  के  अनुसार  राष्ट्रपति

 महोदय  आमसभा  को  बर्खास्त  कर  सकते  हैं  और  मारत  के  राष्ट्रपंति  रूप  भारत  के  राष्ट्रपति  की
 आम  सभा  को  बर्खास्त  करने  लिए  परामर्श  भारत  *'के  राष्ट्रपति  सोमाइटी  के

 प्रेजीडेन्ट  रूप  में  काप॑  करेगे  मऔौर  जहाँ  तक'मेरा  विचार  है  और  सोसाइटी  *के  प्र  जडेन्ट  के

 वह  मंत्री-परिषद  द्वारा  दिए  शए  पराम्श  को  मानने  के  बाध्य  नहीं  हैं  ।

 समापति  महोदय  :  मेरा  विचार  यह  है  क्तरि  यह  कहने  से  कुछ  मी  कि

 राष्ट्रपति  महोदय  सोसाइटी  के  पदेन  प्र
 ज॑।डेन्ट  होंगे  । आपके  इस  बात  से  सहमत  होगे  ।

 .  व्यवधघान  )

 '
 को  सनीरंजन  भक्त  और  निकोबार  हीप  :  समापंति  महोदय  यह

 कहसा  चाहूंगा  चू  कि  यह  रेडक्रास'सोसाइंटी  का  मामला  है  और  य  ह  अन्तरंह्ट्री
 यਂ  रेडक्रास  सोसाइटी से

 सम्बद्ध  मेरा  यह  विचार  है  कि  हस  म्मामले"पर  विचार  करते  समय  उचित  सावधानी  बरसी

 जानी  चाहिए  ।  महोदय  आप  स्वयें  एक  भूतपूर्व  सेनिकहोने  के  नाते  यह  जानते  हैं  कि  युद्ध के  समथ
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 निरनुमोदन  किए  जाने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 हु  झमौर

 भारतीय  रेड  क्रास  सोसायटी  विधेयक
 बन

 अन्य  समय  पर  हमें  रेडक्रास  की  सहायता  की  अत्यधिक  आवश्यकता  होती हैं  जो  वास्तव  में  देश
 की  सहायता  कर  सकती  यही  कारण  है  कि  हमें  अफसरशाही  तो  हमेशा  इस  प्रकार  का  परामछ्ं

 देने  का  प्रयास  करेगी  जो  उनके  अनुकूल  होगा  ।

 सभापति  महोदय  :  आप  यह  कंसे  मानते  हैं  कि  कोई  अफसरशाही  के  परामक्श  के  अनुसार
 कार्य  कर  रहां  है  ?

 रो  मनोरंजन  भक्त  :  यही  कारण  है  कि  हम  यह  सोचते  हैं  कि  इस  मामले  की  सही  ढंग  से

 जांच  की  जानी  चार्टिए  क्‍योंकि  यह  राष्ट्रपति  महोदय  का  प्रश्न  नहीं  हम  सभी  के  मन  में

 पति  महोदय  के  प्रति  अत्यधिक  सम्मान  है  ।  यहां  प्रश्न  यह  नहीं  है  ।  प्रश्व  यह  है  कि  कया  हन  बाहर

 यह  संदेश  देते  हैं  कि  प्रत्येक  संस्था  सरकारी  होती  जा  रही  है  और  यह  एक  स्वयंसेवी  संगठन  नहीं

 यही  प्रएन  है  जिस  पर  हमें  विचार  करना  है
 **  *'

 सभापति  सहोदय  :  मेरे  विचार  से  हमने  इस  पर  पर्याप्त  समय  ख्  कर  दिया  अब  डा०

 लक्ष्मीना  रायण  पांडेय  बोलेगे  ।

 ]

 डा०  लक्ष्मीमारायण  पांडेय  :  सभ।पति  यह  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  विधेयक  हैं
 जिसके  ऊपर  हम  चर्चा  करने  जा  रहे  जैसा  कि  माननीय  सदस्यों  ने  यहां  पर  अनुरोध
 निश्चित  रूप  से  हमारे  स्वास्थ्य  मंत्री  ने  उस  १र  ध्यान  दिया  होगा  कि  इण्डियन  रेडक्रास  सोसाइटी

 के  बारे  में  जिस  प्रकार  से  अध्यादेश  लाया  गया  जिन  कारणों  से  अध्यादेश  लाया  गया  इस

 विधेयक  के  लाने  के  बाद  वे  कारण  समाप्त  हो  जायें  ऐसा  परिलक्षित  नहीं  होता  अध्यादेश  के

 लाने  के  बाद  विधेयक  में  जो  व्यवस्था  की  है  उसके  अनुसार  वही  पुरानी  जिस  पर  आरोप

 लगाए  गए  थे  कि  उसका  मैनेजमेंट  ठोक  नहीं  है  और  कुप्रबन्ध  के  कारण  उत्त  सोसाइटी  का  सारा

 मामला  इस  अध्यादेश  के  तहत  प्रे  जीडेन्ट  को  अपने  हाथ  में  लेना  यदि  वहां  समिति  फिर  से

 जीवित  की  जाती  उसके  6  महीने  जब  तक  नए  निर्णय  नहीं  हो  जाते  नयी  समिति  की

 नियुक्ति  नहीं  होती  वही  समिति  काम  करती  है  तो  मैं  समझता  हूं  कि  जो  आपत्तियां  उठाई

 गयी  वे  बवी  जिन  कुप्रबन्धों  को  लेकर  आपको  यह  कदम  उठाना  उसका  कोई

 ओऔचित्य  नहीं  ब्यावहारिक  लाम  नहीं  मिलेगा  ।

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  कौन  से  ऐसे  कारण  हैं  कि  आपके  स्वास्थ्य  मंत्रालय  को  इमीडिएट

 तत्काल  कोई  आदेश  देता  जिसके  लिए  स्वास्थ्य  मंत्रालय  अधिकृत  नहीं  प्रधान  सचिव  और

 संयुक्त  सचिव  की  नियुक्त  के  बारे  में  4  मैं  स्मरण  दिलाना  चाहता  हूं  इसके  बारे  में  पहले  मी  स्वास्थ्य

 मंत्रालय  ने  नियुक्ति  की  थी  और  सर्वोच्च  न्यायालय  में  मामला  गया  सर्वोच्च  न्यायालय  ने

 हस्तक्षेप  किया  था  कि  ये  नियुक्तित  ठोक  नहीं  है  ।  क्‍या  सर्वोच्च  न्यायालय  की  उस  बात  को  ध्यान

 महीं  रखा  यया
 ?  फिर  से  स्वास्थ्य  मंत्रालय  ने  जिन  दो  पदाधिकारियों  की  नियुवित  की  है
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 TC  +_-..  _  .  कि

 ]

 श्री  एम०एल०  फोतेदार  :  शायद  यह  सूचना  गलत  है  कि  कोई  व्यक्ति  न्यायालय  में

 गया  न्यायालय  ने  यह  स्पष्ट  आदेश  दिया  था  कि  उस  महासखिव  को  जिसे  नियमों  के  विरुद्ध

 नियुक्त  किया  गया  कार्य  करने  की  अनुमति  न  दी  उसी  आदेश  को  आधार  बनाया  गया

 था  ।  शायद  माननीय  सदस्य  को  दी  गई  सूचना  गलत  है  ।

 डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :  क्‍या  उच्चतम  न्यायालय  ने  ऐसा  आदेश  दिया  था  ?

 थो  एम०एल०  फोतेदार  :  उन्होंने  आदेश  दिया  था  कि  पूर्व  चेयरमंन  द्वारा  नियुक्त  किए  गए

 महासजिव  को  कार्य  नहीं  करना  चाहिए  ।
 हु

 डॉ०  लक्ष्मो  नारायण  पाण्डेय  :  उसे  चाहे  पूर्व  सरकार  द्वारा  नियुत्ञ  किया  गया  हो  अथवा

 इस  सरकार  द्वारा  नियुक्त  किया  सरकार  तो  आखिर  सरकार  ही

 ]

 बयोंकि  सोसाइटी  की  कोई  बंठक  नहीं  हुई  है  ।  बंठक  बुलाने  के  लिए  कोई  सक्षम  अधिकारी

 नहीं  बेठक  कौन  गह  भी  तय  नहीं  सारे  के  सारे  कार्य  मंनजिंग  बाड़ों  में

 निहित  थे  1  मंगेजिंग  बाडी  की  स्थिति  एशी  थी  कि  कोई  काम  नहीं  करना  चाहता  ऐसी  दशा  में

 निश्चित  रूप  से  इस  प्रकार  का  विधेयक  लाने  की  जरूरत  पड़ी  ।  जिस  रूप  में  अध्यादेश  लाया  गया

 है  इससे  हमको  लगता  है  कि  इस  प्रकार  के  अध्यादेश  द्वारा  नियमों  में  परिवर्तन  किया  या  जिस-जिस

 घारा  में  परदतेन  किया  है  उसके  कारण  बेसिक  जो  मूल  मावना  रेड  क्रास  की  है  उठ  पर

 आधात  न  लगे  ।  क्योंकि  इसका  अन्तर्राष्ट्रीय  स्वरूप  अन्तर्राष्ट्रीय  महत्व  है  ।  जिस  महत्व  के  तह॒त्‌

 यह  संस्था  का  कर  रही  है  उसके  ऊपर  बगर  आघात  पहुंचदा  है  तो  निश्चित  रूप  से  जो  आपको

 आज  यह  संशोघन  लाये  की  आवश्यकता  उसको  उपादेयता  समाप्त  हो  जाएगी  ।  इस  प्रकार  का

 संशोघन  व्यथथं  हो  जाएगा  ।

 1920  के  अन्दर  संस्था  को  ह्थापित  किया  गया  और  अब  तक  इतने  लम्बे  समय  में  कोई

 विश्ेष  संसोधन  करने  की  आपको  आवश्यकता  नहीं  पड़ी  ।  मैं  समझता  हूं  कि  सारे  काम  ठीक  तरीके

 से  चल  रहे  लेकिन  पिछले  पांच-सात  वर्षों  में  कोई  आज  की  बात  जो  मेरे  पास  जानकारी

 पिछले  5-7  वर्षों  में  ।

 एक  तरह  से  सोसायटी  डिपांग  हो  उसको  कोई  देखने  वाला  मालिक  नहीं  जो  लोग

 उसको  देख  रहे  थे  तो  वे  उसको  निजी  संपत्ति  बना  रहे  थे  और  उसके  एसेटस  को  हड़॒पने  की  घेष्टा

 कर  रहे  थे  |  मैं  मंत्री  जी  को  घन्यवाद  देना  चाहता  हूं  |क  उन्होंने  इसकी  अभिरक्षा  की  उन  लोगों

 के  हाथों  में  संपत्ति  को  जाने  से  रोका  है  |  ऐसी  संस्था  न  केवल  देश  के  अन्दर  बल्कि  देश  के  बाहर

 युद्ध  के  क्षेत्र  मे ंघायलों  को  मदद  देना  रोगियों  की  सहायता  युद्ध  के  भलावा  इसका  काम है
 रोगी  की  मदद  की  बर्त  वाली  बात  है  और  कहीं  पर  मृकम्प  से  पीड़ित  की  बात  होती
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 आर

 मारतीय  रेड  क्रस  सोसायटी  णविधेप्क
 $$

 हैंया  कहीं  पर  बाढ़  से  विनाक्षलीला  होती  है  तो  यह  संस्था  जाकर  काम  करती  दृत्ञात्राउपच

 करने  का  असीमित  अधिकार  है  ।  लेकिन  पिछले  कुछ  समय  से  दो  फण्ड्स  आते  गए  तो  उन  फण्ड्य

 का  काफी  दुरुपयोग  हुआ  है  ।  अपराधी  खुले  आम  रहे  इस  सशोधम  के  बाद  भी  अपराधियों

 क्रो  दंड  दे  पायेंगे  ऐसा  इसमें  दिश्लाई  नहीं  देता  है  ।  क्या  ऐसे  अपराधियों  के  खिलाफ

 करेंगे  जिन्हींने  इसंके  का  दुरुपयोग  किया  है  और  इसको  निजी  संपत्ति  के  रूप  में  परिवर्तित

 करने  को  चेष्टा  की  और  संस्था  के  सारे  विधान  को  अपने  म्रक्ष  में  उप्योग  करने  चेष्टा  की  जबकि

 इसमें  कोई  «विशिष्ट  आवधान  नहीं  सारे  न्वावर्स  मंनेणिंगऋमेटीशके  पासां  मीटिंग

 बुलायेगी  ओर  किसी  का  अपाइन्टमेंट  करेगी  वही  फिर  दो  अमाइस्ट्मेंटकिए-मए/#ऋसे  किये

 गये  ?  प्रधान  सचिव  और  संयुक्त  सचिव  का  अपाइन्टमेंट  क्रिया  इसकी  आवद्यऋता  ज्यों

 पड़ी
 *****

 )

 |

 श्री  एम०  एल०  फ़ोतेदार  :  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  विधेयक  पारित  होने  के  तुरन्त  बाद  इस

 अंधिनियम  के  तःस्थायी  रूप  से  महासबिव  निमुक्रत  किया  जायेथा  ।  हम  अभी  कर

 सकते  क्योंकि  मामला  न्यायालय  में  लबित  पड़ा  है  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  नियुवित  कौन  करेगा  ?

 भी  एम०  एल०  :  “7  की  प्िफारिषों  पर  राष्ट्रपति  द्वारा

 सोमनाथ  अटर्जो  :  क्या  राष्ट्रपत्ति  नामों  का  श्वयन  करेंगे  ?  यह  हम  सब  जानते  हैं

 हम  यहां  बच्चे  हैं  ?

 सभापति  महोदय  :  मन्त्री  आप  कृपया  बाद  में  उत्तर  दी

 )

 डा०  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  :  में  जानना  चाहता  हूं  कि  सेंट  जानस  एम्बुलेंस  एसोसिएशन

 के  लिए  महासचिव  की  नियुक्ति  का  आदेश  किसने  दिय  क्या  आपके  मन्त्रालय  ने  नियुक्ति  की

 है  अथवा  नहीं  ?  इप  विधेयक  में  अथवा  पिछले  अधिनियम
 में

 इसके  लिए  नियम  कहां  अब  तक

 इसका  कोई  प्रावधान  नहीं

 महोदय  :  डा०  कृपया  अब  अपना  भाषण  समाप्त  करिये  ॥

 ]

 शा०  लक्ष्मोनाशायण  पाण्डेय  :  मैं  निवेदन  कर  रहा  था  कि  यह  अन्तराष्ट्रीय  संस्था  के  में

 बनी  रहे  ।  इसका  जो  काम  दह  ठीक  हैं  और  जो  विसंगतियां
 वे  दूर  माननीय  सदस्यों  ने

 आपसे  जो  अनुरोध  किया  है  तो  मैं  समझता  हूं  उन
 बातों  की  तरफ  आप  योगदान  नहीं  दे  सकते  ।  इतना

 समय  मी  नहीं  था  कि  इस  सारे  विधेयक  के  लिए
 अपना  संशोधन  लाकर  देते  और  अभी  भी  समय  है
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 भारतीय  रेड  क्रास  सोसायटी  विधेयक
 —_—_—_— न  न  न  3  मम  कि

 कि  जो  बालें  माननीय  सदस्यों  द्वारा  रखी  गई  हैं  तो  इसको  प्रवर  समिति  की  सुपुर्द  करें  और  समिति

 एक  सप्ताह  में  या  दस  दिन  के  अन्दर  अपनी  रिपोर्ट  पेश  करे  |  एक  काम्प्रीहेन्‍्सीव  भमेंडमेंट  बिल

 लाकर  इस  तरह  का  कार्य  करना  चाहते  हैं  तो  हम  आपका  सम्थंव  कर  रहे  बिरोध  नहीं  कर  रहे

 हैं  ।  आपके  ससहनीय  कदम  हैं  उत्तमें  और  चार-चांद  लग  हम  चाहते  है  कि  आप  हमारे

 सुझावों  को  स्वीकार  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपमी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 है
 ]

 सन्त  पवार  :  समापति  मैं  आपका  आमारी  हूं  कि  आपने  मुझे
 इंडियन  रेड  क्रास  सोसाइटीज  1920  में  संशोधन  करने  के  लिए  हस  वाद-विवाद  में  भाग

 लेने  का  अवसर  प्रद्नान  किया  ।  मै  इस  सशोधत  के  लिए  माततीय  मंत्री  जी  श्री  एम०  एल०  फोतेदार

 फो  बधाई  देना  चाहूंगा  ।

 रेडक्रास  सोसाइटी  एक  प्रसिद्ध  और  धर्मायं  संगठन  है  ।  इस  सोसाइटी  के  तीब  सिद्धांत

 स्वास्थ्य  बीमारियों  से  रोकथाम  और  कष्टों  का  शमन  |  यह  एक  स्वंच्छिक  संगठन

 स्विटज  रलेंड  के  एक  सज्जन  पुरुष  श्री  हेतरी  दुग्र  ट  ने  8  1864  को  इस  संगठन  की  स्थापना  की

 थी  ।

 युद्ध  और  शांजि  दोनों  के  ही  समय  जनकल्यास  के  प्रति  रेडक्रास  की  एक  प्रधान  मूमिका  है  ।:

 मानवतावादी  क.य॑  वास्तव  में  एक  बड़ा  कार्य  है  और  घन  ओर  समन  द्वारा  इसे  शुद्ध
 जाने  की  आवश्यकता  हमारे  देश  इपकी  640  शाखा/ए  ओर  धर्मार्थ  कार्य  करने  के  लिए

 इण्डियनः  रेडक्रास  सोशल  इटी  को  अस्तर्राष्ट्रीप  अनुटान  मिलते  हैं  !  विगतम  किये  गये  कार्य  काफी

 प्रद  हैं  ।  शांति  के  सम्रथ  में  रेडक्रासਂ  सोमाइटी  अनाथालपों  के  साथ-सतथ  आंगनवाड़ी  चलाने  के  लिए

 एम्बुलेसों  की  व्यवस्था  करने  के  चिकित्सा  कल्पाण  ब्लड  बैंकों  और  रक्‍त  दान

 जंसे  कार्य  करती-है  और  यह  समृदाय  को  अपनेपनका  अहसास  कराती  है  ।

 1970  के  दश्चक़  में  जान  लेनन  ने  अपने  शाँति  गीत  में  दृण्डियत्त  रेडक्रास

 प्रशंसा  की  थी  जिसमें  उन्होंने  लिखा  :---

 आल  दि  पीपुल  लिविंग  फार

 इमेजिन  देअर  इज  नो

 इट  इज  नाट  हाई  दु  डु

 नो  रिलिजन

 आस  पीपुल  लिबिग  लाइफ

 इन  पीस  ।/”
 ॥
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 निरनुमोदन  किए  जाने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 भारतीय  रेड  क्रास  सोसायटी  विधेयक

 इण्डियन  रेडकास  का  यह  महत्व  है  ।  युद्ध  की  शर्तों  में  हम  दोनों  विश्व  युद्धों  में  और  इसके  साथ

 ही  साथ  श्रीलंका  और  मोपाल  गंस  त्रासदी  के  बारे  में  जानते  हैं  कि  इण्डिण्न  रेडक्रास  ने  काफी  अच्छा

 और  सराहनीय  काम  शिया  किन्तु  पिछले  कुछ  समय  से  भ्रष्टाचार  कुप्रवन्धन  और  अहवाद  के

 कारण  वे  ठीक  ढंग  से  अपना  कार्य  नहीं  कर  पा  रहे  थे  |  इण्डियन  रेडक्रास  का  कार्ये  रूक  गया  था

 बयों  कि  अधिकारीगण  ठीक  ढग  से  काम  नहीं  कर  रहे  थे  और  जंसाकि  मत्री  जी  ने  कहा  यह  वह

 बिघेयक  है
 +++  ५७७

 समापति  महोदय  :  डा०  वह  प्रशंसनीय  है  कि
 आपने  इस  विषय  पर  अनुसंधान  किया

 है  किन्तु  प्रइन  यह  है  कि  कार्यमंत्रणा  सलाहकार  समिति  मे  इस  संशोधन  के  लिए  एक  घटे  का  समय

 दिया  है  और  इमलिए  मैं  इसके  लिए  केवल  पांच  मिनट  का  समय  दू  गा  ।  आप  कृपया  संशोधन  की

 बात  कीजिए  ।

 डा०  वसन्‍्त  पवार  :  हां  ।  उन्होंने  यह  संशोधन  किया  है  कि  पदधारियों  की  दो

 घियां  निक्षित  कर  दी  गई  मैं  यह  जोड़ना  चाहूंगा  कि  एक  समयावधि  दो  यर्ष  की  इसलिए

 अनधियां  अथवा  चार  जो  भी  कम  ततकि  कोई  भी  अधिकारी  वहां  ज्यादा  समय  के

 लिए  न  रहे  अथवा  प्रबन्धन  निक्राय  का  कोई  सदस्थ  ज्यादा  समय  के  लिए  न  २हे  |  अथवा  प्रबन्धन  का

 निकाय  कोई  सदस्य  ज्यादा  समय  के  लिए  न  प्रबन्ध्रन  निकाय  में  मेरा  सुझाव  है  कि  आप  इण्डियन

 रेडक़ास  सोसायटी  के  प्रत्रम्ध  निकाय  संबंधी  कार्यो  के लिए  इस  सम्मानीय  सदन  से  दो  सदस्य  और  राज्य

 सभा  से  एक  सदस्य  ले  सकते  हैं  ।

 इस  संशोधन  में  राज्य  शाखाओं  के  नियंत्रण  के  लिए  कोई  प्रावधान  नहीं  यदि

 कोई  राज्य  शाखा  ठीक  ढंग  से  कार्य  नहीं  कर  रही  है  तो  उसके  नियंत्रण  के  पर्यवेक्षण  के  लिए

 अथवा  उनके  स्थान  पर  कार्य  करने  के  लिए  कोई  दाक्ति  नहों  दी  गई  है  क्योंकि  कई  स्थानों  पर  अनेक

 प्रुकदमेबाजी  इसलिए  वे  आम  बंठक  नटों  बुला  वे  बजट  नहों  रख  वे  लेखाओं  की

 लेखापरीक्षा  नद्टीं  कर  सकते  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  यदि  हम  इण्डियन  रेडक्रास  सोसाइटी  की

 राज्य  शाखाओं  पर  नियंत्रण  रखे  तो  वे  अच्छी  तरह  काम  कर  सकेगी  ॥  पिछले  कुछ  समय  में  पंजाब

 रेडक्रास  को  प्रथम  पुरस्कार  दिया  गया  हमारे  लिए  यह  एक  अच्छा  उदाहरण  है  और  इस  संशोघन

 के  लिए  और  इस  इण्डियन  रेहक्रास  सोसाहटी  को  भारतीय  जनता  के  स्वास्थ्य  के लिए  एक  उत्तरदायी

 सोसाइटी  बनाने  के  लिए  मैं  मन्त्री  जी  की  प्रशंसा  करता  हूं  ।

 डा०  शाम  चन्द्र  डोम  :  समापति  मुझे  इस  वाद-विवाद  में  माग  लेने  का

 अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  मैं  आपका  आभारी  हूं  ।  सबसे  मैं  इस  कठोर  बिधेयक  का  विरोध

 करता  हूं  ।  इस  संशोधन  के  सरकार  एक  घमाय  और  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  विख्यात  संस्थान

 की  स्वायत्तता  को  अपने  नियंत्रण  में  करना  चाहती  इस  सोसाइटी  की  विश्वासनीयता  और  कार्यों

 से  सभी  परिचित  हैं  ।
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 निरनुमोदन  किए  जाने  के  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 भारतीय  रेड  क्रास  सोसायटी  विधेयक

 — +सस्‍सससओऋ स-फफफफफउफउक्‍इइसप्स्‍्यणछक

 प्रारम्भ  में  मैं  रेडक्रास  आंदोलन  के  सर  हेनरी  झ्विटजरलेंड  के  एक
 को  याद  करना  चाहता  हूं  ।  1863  में  जेनदा  के  चार  नागरिकों  ने  दुनांर  के  विचारों  का

 समर्थन  करते  हुये  एक  समिति  की  स्थापना  करन  में  उनको  मदद  की  ताकि  रेडक्रास  को  अन्तर्राष्ट्रीय
 समिति  बनाया  जा  सके  जिसने  जेनेया  में  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलन  का  तुरंत  संयोजन  किया  ।

 16  देशों  से  आये  दिक्षष्ञों  ने  रेडक्रास  की  नींव  रखी  गई  ।  उसके  1864  में  जेनेवा  सम्मेलन

 हुआ  और  लड़ाई  के  मंदानों  में  घायल  सेनिक्ों  की  मदद  करने  हेतु  12  राष्ट्रों  ने  एफ  समझौते  पर

 हस्ताक्षर  किये  ।  उस  सोसाइटी  में  राष्ट्रीय  सोसाइटी  और  2200  लाख  से  ज्यादा

 समयंक  हैं  उन्होंने  कुछ  निर्देशात्मक  सिद्धांत  निर्धारित  किये  हैं  ।  रेड  क्रांस  आंदोलन  का  पूरे  विश्व  में

 मार्ग  निर्देश  करने  के  लिए  रेडक्रास  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलन  ने  अपने  20  वें  सम्मेलन  में  निम्नलिखित  सात

 सिद्धांत  अपनाये  ।  वे  हैं  --  स्वेच्छिक  एकता  और

 सावंभौमिकता  ।  इन  सब  तीन  अत्याधिक  महत्वपूर्ण  हैं  तटस्थता  और  स्वतंत्रता
 और  इस  विधेयक  द्वारा  उन  पर  नियंत्रण  किया  जा  रहा  है  ।

 हमारे  देश  इण्डिथन  रेडक्रास  सोसाइटो  का  आगमन  इस  संसद  में  एक  अधिनियम

 द्वारा  1920  में  हुआ  ।  देश  मर  में  600  शाखाओं  भौर  एक  करोड़  की  सदस्यता  के  साथ  इण्डियन

 रेडक्रास  सोसाइटी  अनेक  सहायता  एवं  पुनंव:स  कार्य  कर  रही  यह  देश  भर  में

 स्वास्थ्य  के  प्रति  जागरूकता  उत्पन्न  करने  के  लिए  जन  जाग्रति  ओर  वंज्ञानिक  जाग्रति  ला  रही

 उनके  द्वारा  किए  गए  कुछ  प्रशंसनीय  कार्यों  का  यहां  उल्लेख  करता  अपेक्षित  है  ।  मैं  इण्डियन  रेडक्रास

 सोसाइटी  द्वारा  किए  गए  एक  साहसिक  काय  का  उल्लेख  करता  हूं  और  वह  है  श्रीलका  में  राहुत

 कार्य  ।  कठिन  परिस्थितियों  में  सराहनीय  कार्य  करने  के  कारण  यह  एक  इतिहास  बन  जायेगा  ।  एक
 अन्य  प्रशंसनीय  कार्य  1947  के  दौरान  असंख्य  क्वरणार्थियों  के  प्रस्थान  के  समय  सहायता  देश

 वर्तन  और  पुनंवास  के  समय  किया  गया  तब  1965,  1965  और  1971  के  संघषों  में  और

 कई  अंवसरों  पर  इसने  पुनः  कार्य  किया  ।  अभी  हाल ही  में  उन्होंने  युद्ध  स ेघघकते  हुए  ईराक

 में  बहुत  राहृत  कार्य  किया  है  अमरीका  के  नतृत्व  में  साम्राज्यवादी  बहुराष्ट्रीय  ताकतों  द्वारा

 इन्सानियत  को  मारी  क्षति  पहुंचाई  गई  थी  ।  मैं  अपने  देश  को  वतंमान  स्वास्थ्य  संबंधी  दुखद  स्थिति

 की  ओर  भी  ध्यान  दिलाना  चाहूंगा  ।

 हम  अल्मा  अता  घोषणा  के  हस्ताक्ष  रकर्त्ता  दल  हैं  अर्थात्‌  2000  धाताब्दी  तक  सब  के  लिए

 स्वास्थ्य  ।  हमारे  यहां  वच्चों  ओर  माताएं  षीड़ाग्रस्त  हम  जानते  हैं  कि  भारत  में  बच्च  निरन्तर

 ऐसी  मौत  से  मर  रहे  हैं  जिससे  बचा  जा  सकता  है  ।  प्रतिवर्ष  लगभग  21  मिलियन  बच्चे  पंदा  होते  हैं
 जिनमें  से  एक  तिहाई  बच्चे  कम  बजन  के  पंदा  होते  हैं  ओर  इसका  सातवां  हिस्सा  5  वर्ष  के  होने  से

 पूर्व  मर  जाता  है  और  तीन  मिलियन  बच्चे  उन  स्थितियों  के  कारण  प्रतिवर्ष  मरते  हैं  जिन्हें  केवल

 उचित  पोषण  और  प्रतिरक्षीकरण  देकर  के  हूं  रोका  सकता  यहां  कुपोषण  ओर  साफ  पीने  के

 पानी  के  अभाव  तथा  उचित  स्वास्थ्य  आदतों  के  न  होने  से  वास्तव  में  काफी  बीमारियां  होती  हैं  जो

 कि  हमारे  देश  में  ब्यापक  निरक्ष  रता  के  कारण  है  |
 मु
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 विरनुमोदन  किए  जाएे  के  बारे  में  सांद्निधिक  संकल्प
 ह

 ओर

 गारतीम़  रेड  क्रास  शैसायट्री  विश्लेयक

 इस  सुंदर  में  धुर्मार्थ  संस्थानों  जंसे  रेडक्रास  सोसायटी  के  कार्य  निष्पादन  और

 विधियों  फे  बारे  में  सोचना  चाहिए  जो  स्वास्थ्य  के  क्षेत्र  में  प्रशंसनीय  और  राहत  का  कर  रहे

 हम  पूर्ण  रूप  से  धहमत  हैं  कि  इस  अधिनियम  के  अन्तगंत  इण्डियन  रेडक्रास  सोसायटी  के  अध्यक्ष  को

 प्रबन्धन  निकाय  की  शक्तियों  को  समाप्त  करने  और  वास्तव  में  संगठन  का  कार्यकारी  अध्यक्ष  बनाने

 के  लिए  इस  संशोधन  विधेयक  के  द्वारा  सरकार  इण्डियन  रेड  क्रास  सोसायटी  को  अपने  नियंत्रण  में

 लाने  जा  रही  है  ।

 इसका  प्रभाव  राष्ट्र  विरोधी  होगा  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  रेडक्रास  सोसायटी  द्वारा  माननीय  रडक्रास

 सोसायटी  की  माध्यता  खतरे  में  पड़  जाएगी  और  ग्रह  मान्यता  समाप्त  मी  की  जा  सकती  है  जरूरत्नमंद

 लोग  परिहाय॑  क्ष्टों  को  झेलेंगे  ।

 भारतीय  संसद  द्वारा  पारित  1960  के  जेनेवा  सम्मेलन  अधितियम  6,  अन्तर्राष्ट्रीय  रेड  क्रास

 सोसायटी  के  अन्य  लिखित  कानून  तथा  जेनेवा  सम्मेलन  की  विभिन्‍न  परिप्राटियों  का  भी  उल्लंघन

 होने  जा  रहा  वास्तव  में  इस  संशोधन  विधेयक  के  द्वारा  राजनीतिज्ञ  और  अफसरशाह  मिलकर

 हस  संस्था  का  सुनियोजित  ढग  से  नियंत्रण  करमे  जा  रहे  हैं  ।

 सरकार  के  सीधे  हस्तक्ष प  के  लिए  भर्थात्‌  किसी  अनुरोध  अथवा  अन्य  के  आधार  प्र  अध्यक्ष

 को  उसके  स्थान  पर  उत्तरदायित्व  लेने  के  लिए  हस  संशोधन  विधेयक  में  माफी  प्रावधान  किए

 गए  हूँ

 चेयरमेन  और  वादहज  चेवरमंन  को  कार्यकारी  अधिकार  दिए  गए  यह  विधेयक  22

 सदस्यों  फे  राज्य  शाखाओं  का  प्रतिनिधित्व  कम  करके  12  सदस्य  कर  रहा  है  ।

 सम्य  सम्य  लोग  मात्र  चूहों  के  छुटकारे  के  लिए  घर  को  जलाने  के  बारे  में
 सोच  भी  नहीं  सकते  हैं  ।  मैं  मत्री  महोदय  से  सहमत  हूं  कि  यहां  कुछ  आंतरिक  झगड़  हैं  लेकित्त
 सोसायटी  के  आंतरिक  कार्यकरण  पर  नियत्रण  करके  सम्पूर्ण  व्यवस्था  को  ही  बदल  देना  #  इलाज

 हीं  यह  नन्‍्यायोचित  भी  नहीं  है  ।

 वर्ष  1986  में  स्वास्थ्य  राज्य  मंत्रीं  श्रोमती  सरोज  खावेंड  ने  राज्य  समय  में  अपने  उत्तर  में

 कहा  था  रेड  क्रास  सोसायटी  और  इसका  प्रबंधक  निकाय  मारतीय  रेड  क्रास  सोसायटी  के
 मामलों  को  निपटाने  का  सक्षम  प्राधिकरण  है  ।  *

 यह  एक  रिकार्ड  क्रिया  हुआ  वक्तव्य  फिर  मी  सरकार  दुभाववता  के  का  रण  ह्दी
 अधिनियम  में  संशोघन  कर  रहो  है  ।

 मैं  म्स्मता  हूं  कि  यह  स्रुकार  की  मिजीकरण  को  वर्तमान  क्ोदि  के  मी  प्रतिकृम्र  सरकाद

 एड  ऐसे  कुंसपप्रन  का  द्राप्युपेश्रकड्म्म  करने  जा  रही  है  जोकि  न  तो  निजी  ही  है  कसर  ब्र  ही  सरकारी

 संस्चान  बदन  एक  पर्माथ  क्षंस्माज़  है  ।
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 58  1913  भीरतीय  रंड  क्रांस  सौंसायंटी  अध्यादेश  की

 निरंनुंमोदर्न  किए  जीने  के  बारे  में  सॉविधिक  संकल्प

 आर

 भारतीय  रेंड  सोसायटी  विधेयक

 500

 ..  प्नभापति  महोंदथ  :  इससे  आपको  खुशी  होनी  आप  हसका  विरोध  कटों  कर

 रहे

 डा०  शाम  चन्द्र  शोम  :
 इसी  लिए  मैं  कह  रहा  हूं  कि  सरकार  दुर्भावगा  के  कारण  इस  संस्थान

 को  स्वां०त्तता  को  समाप्त  कर॑  रही  है  ।

 इसलिए  मैं  इस  विधेयक  का  विरोध  करता  हूं  ।

 मेरा  सुझाव  है  कि  सरकार  विधेयक  की  जांच  और  गहन  अध्ययन  के  लिए  हमें  प्रवर  समिति

 को  भेजे  और  इसके  बाद  एक  समयबद्ध  कार्यक्रम  के  साथ  सामने

 जिस  तरह  से  सरकार  इसमें  जल्दबाजी  कर  रही  हम  उसका  विरोध  कर  रहे

 लिए  हम  विधेयक  का  विरोध  कर  रहे  हैं  ।

 एक  बार  फिर  मैं  समय  देने  के  लिए  ऑपका  धन्यवाद  कैरता  हूं  ।

 भ्रो  भेणि  दांकर  अग्यर  :  माननीय  समापति  मैं  इस  विधेयर्क  की

 समर्थन  करता  हूं  परन्तु  बहुत  दु:ख  के  साथ  ।  मैं  ऐसा  इसलिए  कर  रंहा  हूं  क्योंकि  रेड  क्रास  के  कीय॑

 करूणा  महान  प्रेम  और  स्नेह  से  परिपूर्ण  इस  संभा  मैं  विधेयक  प्रस्तुत  करने

 के  लिए  हमें  मंजबूर  किया  गंया  है  क्योंकि  1920  के  इ  डियने  रेड  क्रास  अधिनियम  के  माध्यम  से

 बनाया  गया  भारतीय  रेड  क्रास  सोसायटी  के  प्रबंधक  व्यवस्था  में  मानैवीयता  के  स्थान  पर  भ्रष्टाचार

 करूणा  के  स्थान  पर  छल  कपट  और  दया  के  स्थान  पर  भाई  मतीजावाद  ब्याप्त

 ऐसा  इसलिए  है  क्‍योंकि  वर्तमान  1920  के  अंधिनियम  के  अधीन  प्रबन्ध  ष्यवस्था  सुक्षम
 मैं  यहां  श्री  एम०एन०  फोतेदार  का  वक्‍तव्य  उद्धृत  करता  हूं  ।

 “]920  के  अधिनियम  के  अस्‍्तगंते  वरंमाने  प्रबन्धन  ढांची  सम्पूर्ण  कुप्रवन्ध  को  समाप्त  करने

 अथवा  उसमें  सुधार  लॉने  में  अक्षम  है  और  बयोंकि  यह  प्रबंधन  द्वारा  उन  उदंष्धों  जिनके  लिये

 सोसायटी  को  बनाया  गये  के  विपरीत  कार्यवाही  करने  से  रोकने  में  अक्षम  हम  इण्डिदन  रेड
 क्रास  सोसायटी  के  कार्यों  की  करने  के  लिए  किसौ  वेकल्पिक॑  उर्पांय  पर  विचार  करने  का  दायिष्व

 निमाने  के  लिए  बाध्य  है  ।”

 मैं  नहीं  समझता  हूं  कि  इस  विधेयक  के  माध्यम  से  कोई  भी  अन्तर्राष्ट्रीय  घोषणा  पत्र  में  उस

 आधार  पर  परिवतेन  करने  का  प्रयास  कर  रहा  है  जिस  आधार  पर  पूरे  विद्वव  में  रेड  क्रास

 इटियों  को  बनाया  गया  हम  जानते  हैं  कि  धोषणा  पत्र  में  बताया  गया  है  कि  यह  निकाय  पक्षपातत
 रहित  और  तटस्थ  होंगे  ॥  हम  जानते  हैं  कि  इन  सोस|हटियों  की  कार्यप्रणाली  के लिए  यह  आवश्यक  है
 कि  वह  अपने  प्रतिदिन  के  कार्य  और  पूर्ण  क्ुप्रबंध  में  स्वयंसेवी  संगठनों  के  रूप  में  कार्य

 यह  इसलिए  नहीं  किया  जा  रहा  है  कि  हंभारै  उन  मित्रों  ने  मुंहों  की  ओर  हमारा  ध्यानें  दिलाया

 जो  लॉल  रंग  को  बहुत  पसंद  करते  हैं  औरਂ  शायद  यहूंਂ  भूल  गए  हैं  कि  साल  रंगे  भोरते  के  साम्यवादी

 दल  से  संबंधित  नहीं  वरन्‌  उससे  संबंधित  है  जोकि  ज्यादा  मानवीय  है  ।
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 भारतीय  रेड  क्रास  सोसायटी  अध्यादेश  का  18  1992

 निरनुमोदन  किए  जाने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 मौर

 भारतीय  रेड  क्रास  सोसायटी  विधेयक
 पा

 यह  विधेयक  रेढ  क्रास  के  प्रकृति  अथवा  कार्यप्रणाली  का  उल्लंघन  करने  के

 लिए  नहीं  आया  है  वरन्‌  उस  आकस्मिकता  से  लिए  जहां  मारो  कुप्रबंध  और  जहां
 यटी  के  उद्देश्यों  के  विपरीत  कार्यवाही  की  गई  है  और  वर्तमान  अधिनियम  के  अंतर्गत  वतंमान

 प्रवंधन  सही  कार्यवाही  नहीं  कर  सका  है  |

 मामले  पर  और  आगे  विचारण  इस  विधेयक  को  घोर  अन्तिम  चरण  में  प्रवर

 समिति  को  भेजना  उचित  रहा  यदि  हमने  विपक्ष  की  ओर  कोई  एक  भी  रचनात्मक

 सुन्नाव  सुना  होता  जोकि  हमारे  द्वारा  प्रस्तावित  सुझाव  का  ही  कोई  वेकल्पिक  बनाकर

 बाहे  संकल्पना  में  ही  आगे  लाया  जाता  ।

 अब  मैंने  आपका  सुना  ।  कृपया  मेरी  बात  सुनिये  ।  मैंने  श्रीमत्ती  गीता  मुखर्जी  को  बड़े  ध्यान

 से  मैंने  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  के  अनेक  ध्यवघानों  को  भी  बड़े  ध्यान  से  सुना  क्योंकि  वे  इस

 बात  के  आदी  वे  जब  बोलना  चाहते  खड़े  हो  सकते  हैं  |  हमने  वर्ण  क्रम  के  दूसरे  छोर  के  सदस्यों

 कै  व्यवधान  को  सुना  यद्यपि  वर्णक्रम  के  ये  दो  छौर  एक  साथ  होने  के  जब  भी  यह  उनके

 लिए  सुविधाजनक  हो  अवसरवादी  प्रवृत्ति  अपनाते  लेकिन  चाहे  मा०ज०पा०  अथवा  वामपंथी

 पार्टी  द्वारा  किया  हमने  इस  वाद-विवाद  के  दौरान  दूसरे  जोर  से  कोई  भी  रचनात्मक  सुल्नाव
 प्राप्त  नहीं  किया  है  कि  इसके  बदले  कौत-सी  बंकल्पिरू  प्रक्रिया  अपनायी  जानी  इसके

 बदले  हमें  दुस्वप्न  भी  लाल  रंग  के  दिखाई  पड़ते  शायद  क्योंकि  ये  रेड  क्रास  से  सम्बन्धित  मामले

 सरकार  द्वारा  कोन-कोन  से  सुझाव  दिये  गए  हैं  ।

 एक  प्रस्ताव  है  कि  इस  अधिनियम  के  अन्तगंत  वतंमान  नियमों  में  इस  प्रावधान  को

 बदलकर  अधिनियम  में  प्राववात  करना  चाहिए  कि  भारत  का  मारत  के  राष्ट्रपति  की

 हैसियत  से  रेड  क्रास  सोसायटी  का  अध्यक्ष  बन  जाना  यह  पर्याव्त  उत्तेजना  का  कारण

 बनेगा  यदि  यह  नहीं  तो  विगत  भारतीय  परिपाटी  अथवा  न  ही  अन्तर्राष्ट्रीय  परिषाटी  के  अनुसार

 हुआ  ।  लेकिन  हम  जानते  हैं  कि  प्रत्येक  प्रत्येक  गणराज्य  या  राजतन्त्र  जहां  देश  के

 मुखिया  को  मन्त्रि  परिषद्‌  की  सलाह  से  कार्य  करना  पड़ता  वह  अपने  सम्बन्धित  देशों  में  रेड  क्रास

 सोसायटी  के  अध्यक्ष  होते  भारत  में  मी  ऐसा  ह्वी  होता  यही  प्रथा  पूरे  विश्व  में  चल  रही  है  ।

 मैं  यह  समझने  में  असमर्थ  हुं  कि  दूमरी  ओर  के  लोगों  के  लिए  प्रथा  का  अनुवाद  और  इस  अधिनियम

 में  नियम  के  अम्तगंत  का  प्रावधान  क्‍यों  उस  जना  का  कारण  होना  चाहिये  ।

 मुझे  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  विपक्ष  राष्ट्रपति  के  कार्यकलापों  के  बारे  में  सीमित
 घारथा  रखता  यह  सत्य  है  फि  अन्तिम  विश्लेषण  करने  पर  मन्त्रि  परिषद  को  सलाह
 ओर  परामक्ष  से  बंधा  होता  है  ।  फिर  हमारा  दल  किसी  भी  कीमत  पर  इस  पर  ध्यान  रखता

 मैं  आशा  करता  हूं  कि  उनकी  पाटियों  के  उम्मीदवारों
 को

 कमी  मी  उस  पद  पर  चुने  जाने  का

 अवसर  प्राप्त  नहीं  होगा  ।  परन्तु  हमारा  दल  यह  सुनिध्िचित  करने  के  लिये  शर्वाधिक  सावधानी

 बरतता  है  कि  अत्यस्त  बौद्धिक  श्र  ६ठता  बाला  और  नेतिक  उत्कर्ष  वाला  व्यक्ति  ही  केवल
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 28  1913  भाश्तीय  रेड  क्रास  सोप्तायटी  अध्यादेश  का

 निरभुमोदन  किए  जाने  के  बरे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 भारतीय  रेड  क्रास  सोसायटी  विधेयक

 मारत  का  राष्ट्रपति  बने  ।  हमारा  दल  भारत  के  राष्ट्रपति  का  सम्मान  करता  राष्ट्रपति  और

 मन्श्रि  परिषद्‌  के  अनौपचारिक  रूप  से  मन्त्रणा  की  प्रक्रिया  है  ।  संविधान  में  ऐसा  प्रावधान  है

 कि  राष्ट्रपति  सरकार  को  और  देश  को  किसी  सलाह  को  सरकार  ने  किसी  विघान  को  अगर  वह
 समक्रे  कि  ऐसा  करके  सरकार  अपनी  शक्तियों  का  दुरुपयोग  कर  रही  है  तो  वह  अपनी  श्रस्वीक्षति
 स्पष्ट  कर  सकता  मारत  का  राष्ट्रपति  कोई  ऐसी  कठपुतली  नहीं  है  जेंसा  कि  श्रीमती  गीता

 मुखर्जी  ने  उनको  चित्रित  करने  की  कोशिश  की  है|  मेरा  विदषवास  है  कि  यदि  हम  किसी  ध्यक्षित  पर

 भारत  का  राष्ट्रपति  बनने  के  लिये  विष्वास  कर  सकते  हैं  और  फिर  कहें  कि  पदेन  वह  रेड  क्रास

 सोसायटी  के  सभी  कार्यों  के  लिए  उत्तरदायी  माना  उस  उच्च  प्रतिष्था  याले  सज्जन  या

 महिला  की  रेडक्रास  सोसायटी  को  एक  पक्षपातपूर्ण  उपकरण  के  रूप  में  बदलने  याले  एक  विपथगामी

 स्वास्थ्य  मंत्री  से  हाथ  मिलाने  को  भी  कोई  संभावना  नहीं  इसलिए  यह  दुस्वप्न  अपने  आप  में

 अवास्तविक  है  ।  '

 हम  प्रबन्धकीय  निकाय  के  प्रश्न  पर  आते  जहां  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  ने  केन्द्र

 ओर  राज्यों  के  सम्बन्धों  के  सिद्धान्तों  को  बढ़े  मामले  के  रूप  में  इसका  चित्रण  करने  का  प्रयास  किया

 है  ।  सरकार  इस  विधेयक  द्वारा  क्या  करना  चाहती  1920  के  अधिनियम  के  अन्तगंत  आज

 हमारा  एक  प्रबन्धकीय  ढांचा  है  जहां  भारत  के  समी  राज्यों  या  मारत  के  अधिकतर  राज्यों  को  ओर

 निश्चय  ही  भारत  के  उस  एक  राज्य  को  जिसे  निरन्तर  कम्युनिष्ट  पार्टी  को  ही  मत  देने  के  लिये

 गलत  समझा  जाता  बोड  में  प्रतिनिधित्व  दिया  गया  है  ।

 समभ्ापति  महोदय  :  कृपया  समाप्त  कीजिये  ।

 झो  सणिशंकर  अय्यर  :  क्‍या  मुझे  समाप्त  करने  के  लिए  एक  मिनट  का  समय  मिलेगा  ?  ये

 वह  लोग  है  जिन्होंने  हमारा  अधिकतर  समय  लिया

 शो  भोकान्त  जना  :  कृपया  उन्हें  बोलने  की  अनुमति  दें  ।  उन्हें  राष्ट्रपति  के

 माषण  पर  बोलने  का  अवसर  नहीं  मिला  था

 श्री  भणि  हांकर  अय्यर  :  मैं  समाप्त  करने  की  कोशिश  कर  रहा  हूं  अगर  आप  हस्तक्षेप  करना

 बन्द  कर  दें  ।  अब  मैं  अपने  विषय  पर  आता  हूं  ।  प्रबन्धन  बोर  जिसमें  पश्चिम  बंगाल  को
 निधित्र  दिया  गया  भी  भारतीय  रेड  क्रास  सोतायटी  को  भारी  कुप्रबन्ध  में  लिप्त  होने  से  नहीं

 रोक  पाया  है  और  सोसायटी  के  उद्देश्य  के  विपरीत  कार्य  कर  रहा  है  |  अब  प्रस्ताव  कर  रहे  हैं  कि

 प्रबन्धन  बोर्ड  18  में  से  12  सदस्यों  को  निर्वाबित  किया  जाए  और  प्रत्रन्धन  में  मी  लोकतन्त्र

 लाया  और  यह  सब  जो  जा  रहा  है  वह  यई  हैं  कि  सुप्रसिद्ध  भारतीयों  में  से  किसी

 एक  को  मारत  का  महासचिव  मनोनीत  करें  न  कि  यह  महासचिव  मनोनीत  बोडं  द्वारा

 मनोनीत  हों  ।  इसलिए  हमारे  कम्युनिस्ट  मित्रों  और  भा०्ज०पा०  के  मित्रों  द्वारा  ठयक्त  मय  काल्पनिक

 है  ।  यह  एक  दुस्वप्न  है  जो  बेकार  रचा  जा  रहा  है  ।

 मैं  पुर-जोर  छब्दों  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  इस  विधेयक  की  प्रध्यंसा  करता  हूं  ।

 भरी  राभ  कापसे  :  पिछली  बार  जब  मैं  बोला  था  तो  मैंने  इसे  श्रबर  समिति
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 आरेतीये  रेड  कस  सीतायंटी  अंध्येदिशे  18  1992

 निरंसुमोर्दि  किंएं  जाने  के  बारे  में  साविधिक  सेकेरूप

 और

 आरेतीय  रेंड  क्रांस  तीसीयिंटी  विधेयक
 हा

 को  सौंपे  जाने  की  सलाह  का  समर्थन  किया  था  |  अमी  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इसे  कृपया

 कम  से  कम  एक  सप्ताह  के  लिए  प्रवर  समिति  के  पास  भेजा  हम  विपक्ष  की  तरह  से  आप  को

 आदवासन  देते  हैं  कि  हम  एक  सप्ताह  में  अपना  कार्य  समाप्त  कर  लेंगे  और  यह  अध्यादेश

 रह  भी  होगा  ।

 अबं  मैं  विधेयक  पर  आते  हूं  ।  मैं  इस  विधेयक  को  विरोध  करता  हूं  ।  मैं  मन्त्री  महोदय  से

 संहमत  हूं  कि  रैड  क्रास  के  कार्य  कलाप  धृणित  थे  !  लेकिन  इसके  सांथे  ही  उपचार  रोग  से

 ज्यादा  बदतर  नहीं  होना  यही  आप  जो  कुछ  मी  करने  का  प्रेयार्स  कंश  रहे  हैं  वोह  बीमारी
 से  भी  बंदतर  हैं॥  रेड  क्रास  सोसाइटी  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  संगठन  अगर  आप  भारत  के  राष्ट्रपति

 जो  इतना  पंदेन  अध्यक्ष  प्रबन्ध  निकाय  के  स्थान  परे  हीक्तियां  प्रदान  करना  चाहते  हैंतो  क्‍या

 हमें  यह  स्वीकार  करना  चाहिए  ?  प्रबन्ध  निकाय  को  अति  वाले  मामलों  में  मी  अनदेखी  नहीं  किये

 जा  सकता  है|  प्रबन्ध  निकाय  में  विभिन्‍न  राज्यों  के  12  स्वेच्छिक  लोगों  का  प्रतिनिधित्व  होता

 आप  इसको  किस  प्रकार  अनदेखा  कर  सकते  हैं  :

 पक्ष  किसी  सोसाइटी  का  कोई  ऐसा  संविधान  है  जहां  प्रवन्त्रे  निकाय  राष्ट्रपति  की

 पूर्व  +नुमति  से  अपने  महासचिव  और  खजान्ची  की  नियुक्ति  कर  सकता  है  ?  नियप्रों  के  अनुंसरॉर

 राष्ट्रपति  सोसाइटी  का  पदेन  अध्यक्ष  होता  मैं  समझ  सकता  हूं  कि  वह  पंदेन  अध्यक्ष  हो  सकता

 है  जब  प्रबन्ध  निकाय  महासचिव  चुनना  चौहता  तो  भी  राष्ट्रपति  की  पूर्वानुमति  आपको  क्यों

 चाहिए  ?  यह  आवश्यक  नहीं  इसकी  आवश्यकता  खजान्ची  के  लिए  भी  नहीं  उन्हें  अपनी

 पसन्द  के  ब्यंबित  चुनने  दीजिये  |  प्रबन्ध  निकाय  किस  लिए  होता

 छण्ड  4  यह  बताया  गया  है  कि  अर्थात्‌  स्वास्थ्य  मन्त्री  समापति  के  रूप

 और  उपके  पास  सोसाइटी  के  खजान्ची  जिसकी  पुनः  नियुक्ति  कौ  जाती  है  की  सलाह
 विनीयोग  का  अधिकार  ।  राष्ट्रपति  की  पूर्व  अनुमति  उसके  लिए  लेखे  के  एक

 अन्य  बड़े  शीषं  में  लेखे  खजान्धी  के  परामर्श  बजट  आँवटनों  को  विनियोग

 आवश्यक  है  ।  प्रबन्ध  निकाय  को  बजट  तंयार  करने  को  अधिकार  यदि  पुनः

 में  कार्य  करेगा

 पर  लेखाओं  के

 बड़े  धांष  से

 करत  हतु  क्यों

 आवंटन  की  कोई  आवध्यकतो  होती  हैं  तो  वह  कर  सकते  आप॑  प्रबन्ध  निक्राय  से  सभी  शक्तियां

 छीन  रहे  हैं  ओर  रेड  क्रास  को  नियंत्रित  करने  की  कोशिश  कंर  रहें  हैं  जो  अन्तर्राष्ट्रीय  सोसाइटी  की

 शाखा  मैं  समझता  हूं  कि  उपचार  बीमारी  से  ज्यादा  बदतर  है  और  मैं  इस  विधेयक

 का  समर्थन  नहीं  करना  मैं  जापसे  सहमत  हूं  कि  विधेयक  की  आवश्यकता  है  लेकिन  इस

 प्रकार  के  विधेयक  की  आवश्यकता  नहीं  हैं  '  मैंने  वही  करा  जो  क्रुंछ  मैं  कहना  चाहता

 मैं  वह  पुनः  नहीं  दोहराऊ  गा  ।  इन  कारणों  जिनका  मैंने  वर्णन  किया  है  में  आपसे  पुन

 निवेदन  करता  हूं  कि  इस  विधेयक  को  समयवद्ध  फांयेक्रमे  सहित  संयुक्त  प्रवर॑संमितिं  की  भेजिए  ।

 कृपयाਂ  इस  विधेयक  में  कुछ  सेंशोधल  कीजिए  जो  सामोन्यलोर  से  रेड  क्रासਂ  सोसाइंटी  की

 मदद  करेंगे  ३
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 28  1913  आरतीय  रेड  क्रास  सोसायटी/(संसोधन)  अध्यादेश  का

 निरनुमोदन  करिए  जाने  के  में  सांबिधि+  संकल्प

 और

 सभापति  महोदय  :  अब  श्री  रमेश  चेन्नित्तला  बोलेंगे
 /

 कृपया  ऊक्षिप्त  में  कहिए  ।

 )

 भी  ए०  चाल्से  :  मेरा  नाम  भी  है  ओर  मुझे  बोलने  5;  अवसर  नहीं
 मिला  ।  )

 सभापति  महोदय  :  आप  ओर  श्री  मनोरंजन  पहले  ही  बोल  चुके  हैं  ।

 भरी  सनो  रंजन  भक्त  और  निकोवार  मैं  तो  पूरे  सन्न  में  नहीं

 श्री  7०  थाल्स  :  मैं  मी  नहीं  बोला  हूं

 सभापति  सहोदय  :  अब  श्री  रमेश  चेन्नित्तला  पांच  मिनट  के  लिए  बोलने  दीजिए  ।

 श्री  रमेश  प्रेन्निलल्ना  :  समापति  ट्रेड  क्राप्त  सोसाइटी  एक  अन्तर्राष्ट्रीय

 संगठन  इस  रेड  क्राप  स्लोसाइटी  द्वारा  किया  जाने  वाला  काय॑  प्रशंसनीय  है  और  इस  सदन  के

 सभी  वर्गों  ने  और  पूरे  विश्व  ने  उनका  स्वागत  किया

 रेड  क्रास  सोसाइटी  द्वारा  मानवता  के  लिए  और  राहत  के  लिए  किये  जो  काय॑  किये  जा  रहे

 हैं  वे  वास्तव  में  महान  है  ।  अमी  हाल  हीं  में  मैंने  उत्तर  प्रदेश  में  मुचाल  से  प्रभावित  इलाके  का  दौरा

 किया  ओड़  मैंने  स्वय  उनके  द्वारा  किये  गए  कार्यों  को  देखा  और  जहां  कहीं  भी  प्राकृतिक  आपदाएं
 आती  है  जहां  भी  कुछ  समस्याएं  होती  है  रेड  क्रास  के  लोग  वही  प्रभाव  पूर्वक  ढंग  से  कार्य

 करते  हैं  ।

 इस  सरक़्ार  को  किन  वातों  से  वाध्य  होकर  यह  संशोधन  लाने  की  आवश्यकम्त  प्रद्डी  ?  यही
 विशेष  महत्वपूर्ण  वात्त  जहां  तक  मुझें  पता  यह  से  रेड  क्रास  सोसाइटी  के  मूतपू्व
 सचिव  सेवानिवुत  हुए  ।  भ्रौर  उसके  बाद  रेड  हम  सोसाइटी  में  अनेक्क  समस्याएं  उठ  खढ़ी  हुई  ।

 आन्तरिक  वाद-विवाद  चल  रही  तथा  तृत्पश्चात्‌  भारत  के  राष्ट्रपति  से  कई  सुक्षाब  अमए  ।

 बावतव  में  कार्य  गलक  सूम!पति  और  प्रबन्ध  समिति  के  सदस्यों  के  द्वीच्र  खींचतान  चल  रही  मैं
 उमके  विस्तार  में  नहीं  जाना  श्राहता  ।

 प्रबन्धकीय  समस्याओं  ने  असमंजस  की  स्थ्रिति  उत्पन्न  की  मौर  संगठन  समुचित  कार्यकरण

 में  अव्पवस्था  पंदा  की  ।  और  मामले  को  न्यायालय  ले  जाया  गया  ।  तत्पदचात्‌  सर्वोच्च  न्यायालय  में

 एक  समादेश  याचिका  दायर  की  गई  और  सर्वोच्च  न्‍्यायालपव  ने  नियुक्त  महासचिव  को  अपत्ने  कार्यों
 को  निपटाने  पर  रोक  लगा  दी  ।  इन  आन्तरिक  वाद-विवादों  ने  सरकार  को  रेड  क्रास  सोसाइटो
 अधिनियम  में  संशोधन  करने  को  बाध्य  किया  ।

 इस  अधिनियम  से  यह  बताया  गया  है  कि  छः  सदस्य  नप्म  निर्देशित  होंगे  बौद्ध  अन्य  सदस्यों
 को  चुना  जाएगा  और  उसका  स्वेच्छिक  स्वरूप  चलता  सोसाइटी  का  स्वतन्त्र  स्वरूप  चलता

 चलता



 ।/

 ।
 i,

 भारतीय  रेड  क्रास  सोसा८टी  अध्यादेश  का  18  1992

 निरनुमोदत  किए  जाने  ने  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 भारतीय  रेड  क्राप्त  सोश्यंटी  विधेयक
 a  अर

 रहेगा  ।  सोप्ताइटो  का  स्वातत्त  स्वस्थ  चलता  रहेगा  ।  भीतरी  वाद-विवाद  भौर  प्रबन्धकीय  समस्याओं

 सै  बचने  के  प्रकार  यह  संशोधन  लाने  को  बाध्य  हैं  ताक  सोसाइटी  ने  कार्यों  को  निर्वाध  रूप

 से  और  उचित  प्रकार  चलाथा  जा  सके  ।  इस  संशोधन  से  मारतीय  रेड  क्रास  सोसाइटी  का  स्वरूप

 प्रभावित  नहीं  होश  ।  यह  एक  सुधारात्मक  आय  यह  केवल  सोसाइटी  के  क्रिया-कलापों  को

 शाली  बच्नाने  के  लिये  हैं  ।

 भारत  के  राष्ट्रपति  अधिक  विवेकपूर्ण  ढंग  से  कार्य  करेंगे  और  उसका  मन्त्री  जी  ने  यहां

 वर्णन  कर  दिया  वह  विवेकपूर्ण  ढंव  से  कार्य  करेंगे  ।  इस  प्रकार  के  आन्तरिक  वाद-विवादों  से

 बचना  चाहिए  और  एक  नई  प्रवन्धकीय  प्रणाली  द्वारा  सोसाइटी  और  भधिक  प्रमावशाली  ढंग  से

 कार्य  कर  सकती  है  ।

 मैं  सदन  का  अधिक  समय  नहीं  लेना  चाहता  हूं  ।  मैं  इस  संशोधन  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 ]
 क्री  पोयूष  तोरको  :  समापति  मैं  इस  बिल  का  विरोध  करने  के  लिए  खड़ा

 हुआ  हूं  ।

 मैं  यही  अर्ज  करता  हूं  कि  अंसा  कि  प्रस्ताव  में  कहा  गया  है  कि  इसको  सलंक्ट  कमेटी  को  एक

 सप्ताह  के  लिए  दे  दिया  हम  सब  लोग  इसको  पास  करने  के  लिए  तंयार  यह  एक  ऐसी

 संस्था  जिश्षमें  प्रं  सीडेन्ट  को  घसीटा  जा  रहा  है  और  हम  लोग  जानते  हैं  कि  प्र  सीडेण्ड  को  जब  हस

 में  घसीटा  गया  तो  किसी  न  किसी  विषय  में  हम  इस  सभा  में  आलोचना  का  विषय  भी  उनको  बना

 सकते  हैं  लेकिन  हम  नहीं  चाहते  हैं  कि  प्रं  सीडेण्ट  का नाम  लिया  जाय  और  आप  इसमें  उनको  घसीट

 रहे  हैं  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  बहुत  सारे  कापर  प्र  सौड़ेण्ट  की  दिए  गए  वह  आर्मी  के  सुप्रीम  हेड

 वह  सब  कुछ  मी  उनको  देखना  पड़ता  है  ।  इसके  अलावा  और  बहुत  सारी  संस्थायें  ज॑ंसे  उनको

 कहा  गया  था  आदिवासी  कल्याण  के  बारे  में  उतको  अधिकाश  दिया  हुआ  है  लेकिन  उसमें  आज  के

 दिन  तक  न  तो  कोई  रिपोर्ट  आई  न  राष्ट्रपति  कुछ  कर  सर  ।  हम  लोगों  ने  तो  किसी  दिन  उनकी

 आलोचना  नहीं  की  लेकिन  प्र
 सौडेण्ट  को  हर  बात  में  लाना  जरूरी  होगा  तो  किसी  दिन  उनकी  भी

 आखौचना  हो  सकती  है  दसलिए  सारे  विषय  पर  चिन्ता  प्रकट  करनें  के  लिए  एक  .  सप्ताह  का  समय

 मांगा  जा  रहा  है  तो  मन्त्री  जो  को  स्वोकार  करना  चाहिए  ।

 यह  एटीट्यूड  तो  इनका  रेड  क्रास  सोसायटी  के  इससे  पहले  है  जो  बिल्कुल  करके  मन्त्री  जी

 अमी  यह  एटीट्यूड  दिखा  रहे  हैं  तो  पावर  आने  के  बाद  क्‍या  एटोट्यूड  बह  इससे  लग

 रहा

 समापति  आप  भी  इनको  डायरेकक्षन  दीजिए  कि  यह  मान
 जायें  ओर  इसको  सलेक्ट

 कमेटी  को  देने  के  जी  हो  जायें  ।
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 निरनुमोदन  किए  जाने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 भारतीय  रेड  क्रास  सोसायटी  बियधेक
 अमन

 ]

 ए०  चाल्स  :  समापति  आपने  मुक्के  बोलने  के  लिए  जो  अमूल्य  समय  दिया  है  उसके

 लिए  मैं  आपका  आभारी  हूं
 ।  मैं  एक  विषय  पर  अ्रकाश  डालना  चाहता  हूं  |  विपक्ष  ने.यह  मुख्य  आपत्ति

 उठाई  है  कि  भारत  के  राष्ट्रपति  स्वतन्त्र  रूप  से  का  नहीं  करते  मन्त्री  परिषद  की  सलाह  पर  काय॑

 क  ते  हैं  ।  मारत  के  राष्ट्रपति  की  दाक्ति  प्राधिकार  पर  काफी  चर्चा  हो  चुकी  यदि  ह  ग्लेंड

 के  राजा  अमेरिका  तथा  मारत  के  राष्ट्रपति  के  बीच  तुलनात्मक  अध्ययन  किया  जाता  तो  यह  कहा
 जाता  है  इ  ग्लेंड  के  राजा  अब  रानी  राज्य  करती  है  पर  वह  शासन  नहीं  परन्तु  अमेरिका  के

 शाष्ट्ररति  शासन  चलाते  हैं  लेकिन  वह  राज्य  नहीं  करता  |  जहां  तक  भारत  के  राष्ट्रपति  की  बात  है
 बे  न  तो  राज्प  करते  हैं  और  न  ही  शासन  चलाते  हैं  ।  परन्तु  यह  सच  नहीं  है  ।

 हमारे  राष्ट्रपति  के  पास  प्राधिकार  नहीं  है  |  बाठवीं  लोकसभा  में  इस  सदन  ने  दो  तिहाई

 बहुमत  से  भारतीय  डाक  विधेयक  पारित  किया  जिसकी  राष्ट्रपति  ने  सहमति  नहीं  दी  थी  ।

 कांग्रेस  दल  क॑  सरकार  जिसे  400  से  मी  ज्यादा  सदस्यों  का  समर्थन  यह  विधेयक  पारित

 किया  ।  परन्तु  तत्कालीन  राष्ट्रपति  ने  अपनी  सहमति  देने  से  इन्कार  कर  दिया  ।

 पिछली  लोक  सभा  में  भी  संसद  सदस्यों  की  भत्त  तथा  पेंशन  संबंधों  विधेयक  अल्पमत

 सरकार  में  भी  रुव॑  सम्मति  से  पारित  किया  धा  |  हर  कोई  पेंशन  चाहता  परन्तु  इस  पर  भौ

 राष्ट्रपति  ने  सहमति  नहीं  दी  |  मु  बताया  गया  है  कि  पिछले  दो  दिनों  में  इसे  वापस  भेज  दिया

 गया

 माननीय  श्री  जाजं  तहां  मौजूद  हैं  ।  यदि  वे  इसका  खंड  करते  हैं  तो  मैं  सही  हूं  ।

 जब  बे  मन्त्रो  परिषद  में  तो  हमें  सूचना  दी  गई  थी  कि  श्रो  वी०  पी०  सिंह  ने  प्रधानमन्त्री  के  अपने
 -  काल  के  अन्तिम  दिनों  में  राष्ट्रराति  को  सलाह  दी  थी  किवे  लोक  सभा  भंग  कर  दे  परन्तु  राष्पति  ने

 अपनी  बुद्धिमता
 से  ऐसा  करने  से  इन्कार  दिया  ।

 थरो  जाज॑  फर्नास्डोज  :  ऐसा  कोई  प्ररताव  नहीं  * ९  x]  ।  #।  1  1  5  अमक  जज»  4  नमी

 जिनुवाद  ]

 थो  ए+  चाल्स  :  मेरे  कथन  को  ठीक  कर  दिया  गया  है  ।

 समापति  महोदय  :  चाल्स  रेड  क्रास  सोसायटी  पर  ही  चर्चा

 को  ए०  चाल्सं  :  मैं  जिस  बात  को  साबित  करने  की  कोशिश  कर  रहा  हू  वह  यह  है  कि

 राष्ट्रपति  उन्हें  दिए  गए  महान  पद  की  बदोलत  अपने  अधिकार
 का  स्वतन्त्र  रुप  से  प्रयोग  करते  हैं  ।

 हम  इस  महान  संस्थान  के  स्वेच्छिक  स्वरूप  में  दाधा
 नहीं

 डालना  परन्तु  श्रीमती  गीता

 जी  ने  जब  यह  पूछा  कि  ऐसा  कौन  सा  संगठन  है  जो  आन्तरिक  झगड़ों  में  नहीं  उलझा  हुआ  है  मुझे
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 निरनुमोदन  किए  जाने  के  बारे  में  सांक्धिक  संकल्प

 मौर

 भारतीय  रेढ  क्रास  सोसायटी  विधेयक

 धरना  बराममाा

 बुःख  है  कि  एँगा  बात  श्रीमती  गीताजी  ने  कही  है  जिन्हें  हम  जानते  हैं  यह  तथ्य  मी  सही  है  कि

 संगठन  में  आन्तरिक  झगड़  रहते  हैं  परन्तु  इस  संस्थ्ायन  के  लिए  ये  झगड़े  उचित  नहीं  है  ।

 अतः  मैं  इस  विधेयक  का  पुरजोर  समर्थन  करता  हू  ।  इस  बारे  में  कोई  संवेधानिक  समस्या

 नहीं  है  ।  राष्ट्रपति  स्वतन्त्र  रूप  से  काम  करते  रहे  है|  घन्यवाद  ।

 सभापति  सहोदय  :  भक्त  आप  केवल  दो  मिनट  का  समण

 थी  चित्त  बसु  .  मै  बोलना  चाहता  हू  ।

 समापति  महोदय  :  आप  पहले  ही  बोल  चुके  हैं  ।

 को  लिस  बस  :  जी  महोदय  ।  में  तो  केवल  एक  व्यवस्था  के  प्रदन  के  बारे  में  बोला  था  ।

 सभापति  महोदय  :  बया  आपने  हस्तक्षेप  किया  था  ?  कया  आप  बोले  नहीं  थे  ?  ठीक  अब

 श्री  मक्‍त  बोलेंगे  ।

 क्रो  मनोरंजन  भक्‍त  और  निकोबार  होप  सम्‌  :  समापति  में  इस  संविधि

 के  विरुद्ध  नहीं  हू  में  इस  विधेयक  अथवा  थध्यादेश  के  विरुद्ध  नहीं  हू  ।

 लेकिन  एक  बात  जो  मरे  दिमाग  में  आती  वह  यह  है  कि  इस  समय  रेड  क्रास  सोसायटी

 एक  बहुत  ही  प्रतिष्ठित  संगठन  है  और  इसे  अन्दर्राष्ट्र/य  मान्यता  प्राप्त  विश्व  में  सर्वत्र  मारतीय

 रेड  क्रास  सोसायटी  की  प्रशंसा  हुई  है  ।  हम  यहां  पर  जो  कुछ  करते  हैं  हमें  उसके  प्रति  सतक

 रहना  होगा  ताकि  विश्व  को  ऐुमा  कोई  संदेश  न  मिले  कि  भारत  में  इस  स्वेच्छिक  संगठन  को  सरकार

 द्वारा  हस्तगत  किया  जा  रहा  यह  एक  बात  है  ।

 दूसरी  बात  यह  विगत  में  बाइस  सदस्यो  होने  के  और  उन्हें  अब  घटाकर  बारह  कर  दिया

 गया  है  ।  हम  सुत्रिघाओं  के  वृद्धि  कर  सकते  लेकिन  इन्हें  कम  नहीं  कर  सकते  |  यह  एक  अन्य

 प्रश्न  है  ।

 तीसरी  बात  यह  छह  सदस्य  भारत  के  राष्ट्रपति  द्वारा  मनोनीत  किए  यहां  मैं

 यह  सुझाव  दैना  चरहूंगा  कि  ये  मनोनयन  लख्त्रप्रतिष्ठित  व्यक्तियों  में  से  किए  जाने  चाहिए  न  कि

 अधिकारियों  अथवा  नौकरशाहों  में  से  होने  चाहिए  ।  इस  बारे  निष्पक्षता  बरती  आज  के

 प्रपंग  में  हम  फहना  यह  चाहते  हैं  कि  इससे  संभवत  यही  संदेश  मिलेगा  कि  यह  शुद्ध  रूप  से  एक

 स्वेच्छिक  संगठन  है  और  यह  पूरी  तरह  से  निष्पक्ष  स्वायत  शासी  आधार  पर  कार्य  करेगा  ।  मैं  इतना

 हरी  कहना  चाहता  हूं  ।

 महोदय  :  श्री  चित्त  लेकिन  केवल  दो  मिनट

 को  शिस  सशु  :  मैं  इससे  मी  कम  समय  लू

 मैं  इस  विधेयक  का  इस  आधार  पर  विरोध  करता  हूं  कि  हमें  इस  विधेयक  के  प्रभाव ६  €'
 को  समझना  चाहिए  ।  यह  विधेयक  भारतीय  रेड  क्रास  सोसायटी  को  भारत  सरकार  के  सीधे  नियंत्रण
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 नि  रनुमोदन  किए  जाने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 भारतीय  रेड  क्रास  सोसायटी  विधेयक
 ——————_—__——— ए्ौँफ7-#++

 में  ल ेआएगा  ।  इस  तरह  से  बह  कुछ  नौकरगादी  की  व्यवस्था  लाने  के  अतिरिक्त  कहा  ओर  नहों  है
 की  प्रक्रिया  है  जबकि  मौकरप्नाही  ठपवस्था  को  समाप्त  करते  की  प्रत्धिता  खल  रही  इससे  यह

 दर सम्भावना  बन  जाएगी  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  रेड  क्रास  संगठन  इसकी  मान्यता  समाप्त  कर  द॑  ।

 तीसरी  वात  यह  है  कि  इस  विधेयक  के  कानून  बम  जाने  के  पढचातृ  मारत  में  पीड़ित  व्यक्षितयों

 के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  सहायता  बन्द  हो  जाएगी  ।

 अन्त  में  जनेवा  सम्मेलन  |960  अधिनियम  6  के  उल्लंघन  की  सम्भावना  है  ।

 इस  विधेयक  का  विरोध  करने  की  मेरी  ये  चार  मूल  आपत्तियां  में  नौकरशाही

 व्यवस्था  आने  के  बारे  में  क्यों  कह  रहा  हूं  ।  आप  घुक्के  स्पष्ट  करने  क  लिए  समय  नहीं  देंगे  ।  अतः  में

 इसे  स्पष्ट  नहीं  करू
 गा

 ।  लेकिन  में  चाहता  हू  कि  आपसे  इस  विधेयक  की  घारा  4  पर  दृष्टि
 पात  करते  कृपया  घरा  4  और  4  तथा  की  भी  जांच  मेरे  पास  हसकी  व्यारुया

 करने  का  समय  नहीं  राष्ट्रपति  द्वारा  मनोनीत  किए  जाने  वाले  च्रयरमंन  की  दाक्षितियां  और  कत्य

 क्या  होंगे  ?  हर  मामले  मैं  राष्ट्रपति  की  हस  स्थिति  को  स्वीकार  नह्टीं  करता  कि  यह  इस  मामले

 में  स्वदिवेकानुसार  स्वयं  कार्यनाही  करता  राष्ट्रपति  इस  देश  के  संविधान  द्वारा  विरचित्त  पद

 मैं  श्री  फोतेदार  अथवा  श्री  मणि  शंकर  अय्यर  द्वारा  दी  जा  रहो  व्याब्याओं  को  स्वी..र  नष्टीं  कर

 सकता  ।  संविधान  ही  यह  कहता  है  कि  राष्ट्रपति  मन्त्री  परिषद  के  परामर्श  अनुसार  कार्य  करता  है  ।

 जहां  तक  4  राष्ट्रपति  द्वारा  मनीनीत  किए  जाने  वाले  चंयरमन  की  शक्तियों  अण्बा

 कृत्यों  का  जहां  तक  सम्बन्ध  चेयरमन  को  प्रबन्ध  मंडल  द्वारा  बनाए  गए  बजट  को  दुबारा  बनाने

 का  अधिकार  हैं  ।  वह  बजटीय  आबंटन  को  रह  कर  सकता  है  वह  आबंटन  का  पुनः  निर्धारण  कर

 सकता  है  ।  वह  प्र  न्‍घ  मंडल  द्वारा  किए  गए  समी  जजटीय  आबंटनों  को  समराथ्त  कर  सक्कता  है  ।  इस

 तरह  के  अतिवादी  अधिकार  दिए  गए  हैं  प्रबन्ध  बोड़  के  इन  मनोर्नात  सदस्यों  को  ।  इस  तरह  से  इसके

 लिए  एक  एछशब्द  है  और  वह  नौकरशाही  व्यवस्था  इस  नौकरशाहं  व्यवस्था  को  लाने  का

 क्‍या  अर्थ  है  ?  यह  स्वास्थ्य  मन्त्रालय  स्वास्थ्य  मन्त्रालय  चेयरमंन  को  मनोनीत  करन  के
 लिए

 राष्ट्रपति  को  परामशश  देगा  ।  चेयरमंन  स्वास्थ्य  मन्त्रलय  सम्भव  रूप  से  स्वास्थ्य  मंत्र!लय
 के  संयुक्त  सखिय  के  पशामश  अनुसार  कार्य  करेगा  ।  इस  बात  को  कंसे  सहन  क्या  जा  सकता  है  ।

 घमापति  महोदय  :  कृपया  समाप्त  कीजिए  ।

 श्री  खितत  बसु  :  मैं  अपनी  अन्तिम  वात  कहता  हु  ।  आपको  मी  सम्झना  आइए

 यह  देखें  कि  जैनेवा  सम्मेलन  1960  का  अधिनियम  6  क्या  कहता  यह  अपेक्षा  करता  है  कि

 प्रत्येक  राष्ट्रीय  रेड  क्रास  सोसायटी  स्वायत्तशासी  स्वशासी  निष्पक्ष  तटस्थ  हो  तथा  स्वाधीन

 अपनी  रचना  के  जंसा  कि  बिधेयक  कहता  क्या  यह  स्वायत्तशासी  क्या  यह
 स्वशासी  हैं  ?  इसका  प्रशासन  स्वास्थ्य  मन्‍्त्रालय  के  संयुक्त  सचिव  द्वारा  चलाया  जाता  क्‍या
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 जाने
 के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 भारतीय  रेड  क्रास  सोसायटी  विधेयक
 --++------+-

 यह  निष्पक्ष  है  ?  क्‍या  यह  तटस्थ  है  ?  कया  यह  स्वाघधीन  है  ?  यह  कुछ  ऐसी  बातें  हैं  जिन्हें  हम  इस

 संसद  द्वारा  स्त्रीकृत  जेनेबा  सम्मेलन  1960  का  अधिनियम  6  से  ग्रहण  करते  क्या  आप  चाहते

 हैं  कि  संसद  भ्री  फर्नान्डीज  को  वह  चीज  अस्वीकृत  करने  के  लिए  अपनी  सहमति  दे  दे  जिसे  पूव  में

 1960  जैनेवा  सम्मेलन  अधिनियम  6  द्वारा  स्वीकार  कर  लिया

 को  जाज  फर्नान्‍डोज  :  चू  कि  यहाँ  पर  जेनेवा  सम्मेलन  का  जिक्र  किया  गया  है  तो  कया  हृम

 इस  संपूर्ण  कार्यवाही  को  व्यवस्था  विहीन  करार  दें  ?  )

 समापति  भहोदय  :  श्री  बसु

 )

 झो  चित्त  बसु  :  अन्तर्राष्ट्रीय  रे  क्रास  ने  सभी  रेड  क्रास  सोसायटियों  द्वारा  सावंभौमिक  रूप

 से  लागू  करने  के  लिए  माडल  विधियों  को  अपनाया

 सभापति  भहोवय  :  श्री  बसु  कृपया  समाप्त  कीजिए  ।

 भी  चित्त  बसु  :  मेरे  पास  माडल  विधियां  हैं  ।  यह  विधेयक  रष्ट्रीय  रेड  क्रास  सोसायटी

 द्वारा  सिफारिश  की  गई  माडल  विधियों  के  बिलकुल  विरुद्ध  हम  केसे  यह  आज्ञा  कर  सकते  है  छि

 भारतीय  रेड  क्रास  सोसायटी  माडल  विधियों  का  उल्लंघन  करती  हुई  अपनी  मान्यता  को  बरकार  रख

 पाएगी  ।  )

 समापति  भहोदय  :  श्री  चित्त  कृपया  समाप्त  कीजिए  ।

 क्री  जाछ  फर्नान्डीज  :  इस  वाद-विवाद  को  अब  तक  का  यह  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  योगदान  है  ।

 सभापति  महोदय  :  मैं  समझता  हू  कि  मुह  पर  मली  मां  विचार  किया  गया  है  ॥

 )

 भरी  लित्त  बसु  :  इस  पर  बोला  मी  बुरा  नहीं  गया
 हो

 सकता  है  वह  भी  अच्छी  तरह

 समझ  रहे  हों  ।  लेकिन  मैं  मी  बुरा  नहों  बोल  रहा  हू  ।  मैं  गुस्सा  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  )

 समापति  महोदय  :  यहां  तक  कि  कोई  कह  मी  नहीं  सकता
 है

 कि  आपने  बुरा  बोला  है  ।

 आपने  कुछ  बहुत  ही  ठोस  मुह  उठाए  हैं  ।

 भरी  चित्त  बसु  :  जंसा  कि  मैंने  पहले  उल्लेख  किया  अगर  ऐंसा  है  तो  माडल

 विधियों  विशेष  रूप  से  सोसायटी  के  प्रैसीडेन्ट  की  नियुक्ति  और  चुनाव  के  सम्बन्ध  में  प्रबन्ध  निकाय

 के  खजांची  और  महा  सचिव  की  नियुक्षित  तथा  चेयरमन  की  शक्तियां  और  काय  एव प्र  सीडेन्ट

 की  श्ितयों  के  सम्बन्ध  में  वे  अनुरूप  नहीं

 सभापति  महोदय  :  श्री  मैं  समझता  हुं  कि  आपके  द्वारा  उठाया  गया  अन्तिम  प्रदन

 जेनेबा  सम्मेलन  से  संबंधित  था  ।
 ह॒
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 निरनुमोदन  किए  जाने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 भर

 मारतीय  रेड  क्रास  सोसायटी  विधेयक
 नमन

 भो  चित  बसु  :  में  यह  कह  कर  अपनी  बात  समाप्त  करता  हु  कि  आप  अन्तर्राष्ट्रीय
 रेड  क्रास  सोसायटी  द्वारा  मान्यता  समाप्त  करने  का  जोखिम  ले  रहे  हैं  और  इससे  भारतीय  रेड्क्रास

 सोसायटी  की  प्रतिष्ठा  में  कोई  बुद्धि  नहीं  होने  जा  रही  जहां  तक  भ्रष्टाचार  का  सम्बन्ध  है  ।

 उसके  बारे  में  थोड़ा  कहना  ही  काफी  है  |  मैं  समकता  हू  कि  यह  विभाग  अथवा  पूरी  सरकार  ही
 भ्रष्टाचार  के  गत  में  धंसी  हुई  है तथा  आपके  पास  भ्रष्टाचार  समाप्त  करने  के  कई  तरीके  आप

 कमीशन  आबू  इन्बवायरी  एक्टਂ  के  अन्तग्रंत  जांच  आयोग  बठा  सकते  आप  मामला  केन्द्रीय  जांच

 ब्यूरो  को  सौंप  सकते  आप  इसे  न्यायालय  में  ले  जाकर  दण्ड  दिलवा  सकते  किसी  भी  संगठन

 में  अष्टाचार  समप्त  करने  के  लिए  पर्याप्त  विधियां  हैं  लेकिन  यह  एक  क्रर  तरीका  है  जो  भारतीय
 रेड  क्रास  सोसायटी  के  हित  के  प्रतिकूल  अन्तर्राष्ट्रीय  जगत  में  यह  मारत  की  छवि  को  भी  घूमिल
 करता  है  !  मैं  इस  विधेयक  का  विरोध  करता  हू  ।

 भ्रो  जाजं  फर्नास्डीज  :  इससे  पहले  कि  आप  मुझ्के  बोलने  को  मैं  संविधान  के

 अनुच्छेद  253  के  अन्तगंत  एक  व्यवस्था
 का

 प्रश्न  उठाना  चाहू  गा  ।

 सभापति  महोदय  |  आपने  यह  कंसे  जान  लिया  कि  हसके  बाद  आपको  ही  बोलने  के  लिए

 कहा  जाएगा  ।

 थ्री  जाज  फर्नाण्डीज  :  मैंने  बोलने  के  लिए  आपकी  अ  नुमति  मांगी  थी
 और  इसलिए

 मैं  नहीं  चाहता  कि  आप  मेरी  अनदेखी  करें  ।  मेरा  व्यवस्था  का  प्रइन  यह  है  कि  भारत  के  संविधाव

 का  अनुच्छेद  253  कहता  है  कि  अध्याय  के  पूवंगामी  उपबन्धों  में  किसी  बात  फे  होते  हुए

 संसद्‌  को  किसी  अन्य  देश  या  देशों  के साथ  की  गई  किसी  करार  या  अभिसमय  अथवा  किसी

 अन्त  रराष्ट्रीय  संगम  या  अन्य  निकाय  में  किए  गए  किसी  विनिश्चिय  के  कार्यान्वयन  के  लिए
 भारत  के  सम्पूर्ण  राज्यक्षेत्र  या  उसके  किसी  भाग  के  लिए  कोई  विधि  बनाने  की  क्षक्ति

 ]

 अध्यक्ष  मेरा  आपसे  आग्रह  यह  है  कि  जेनेवा  कवंशन  है  ओर  मेरे  खड़  होने  के  पहले  वित्त

 बसु  जी  वोल  रहे  थे  ।  उन्होंने  जेनेवा  कर्वेशन  का  एक  एक  जुमला  इस  सदन  के  सामने  रद्ने  का  बहुत
 बड़ा  काम  यहां  पर  किया  सभापति  उम्र  कर्वेशन  के  उस  बर्वेशन  को  मारत  सरकार  की

 सहमति  रहते  और  सदन  के  सामने  जो  मी  कर्वेशन  अन्तर्राष्ट्रीय  काफ़  सिज  में  या  राष्ट्रों  में  होती  है  उसकी

 इस  संसद  की  मान्यता  होती  है  उस  कर्वेशन  के  रहते  आज  इस  सदन  के  सामने  ऐसा  कानून  थ्गना  जो  उस
 कर्वेशन  के  एक-एक  जुमले  का  मुकाबला  कर  रहा  सामना  १२  रहा  मलीफाई  कर  रहा  इस
 कर्वेशन  के  अन्तगंत  बनाया  हुआ  आपका  कानून  उस  कानून  में  अगर  गलतियां  उसमें  सुधार
 की  जरूरत  उसका  गेर  इस्तेमाल  वहां  के  बंठे  हुए  अधिकारियों  ने  तो  उसमें  सुधार  लाने

 का  आपको  अधिकार  लेकिन  उस  कर्वेशन  के  बाहर  आपको  कानून  लाने  का  अधिकार  नहीं  है  ।

 हम  लोग  इससे  केवल  अपने  देश  में  ही  बदनाम  नहीं  हो  हम  लोग  अन्तरांष्ट्रीय  मच  पर  भी
 इस  जुमले  को  लेकर  बदमाव  हो  जायेंगे  ।  अगर  इस  कवेंशन  की  याद  हम  लोगों  को  चित्त  बाबू  ने
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 निरमुभोद
 न  किए  जाने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 भारतीय  रेह  कास  सोसायटी  विधेयक

 ०  »नन>त+++7+  _7+7++++++++-++_++_+-

 नहीं  दिल्लायी  होती  तो  चाहे  जो  इस  पर  बात  हम  लोगों  की  बात  सुनी  नहीं  सुनी
 जाती  ।  हम  लोगों  ने  बहुत  ज्यादा  मांग  नहीं  की  ।  हम  लोगों  ने  इतनी  मांग  की  “'

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  सन्त्रो  तथा  ग्याय  और  कम्प  दी  कार्य  सन्‍्जालय  सें  राज्य

 ग्न्‍्जी  श्यराखन  :  आभापका  प्वाइट  अ्यफ  आडंर  क्‍्यਂ  है  ?

 श्री  जा  फर्नान्डोज  :  मैं  प्वाइट  आफ  आडंर  अध्यक्ष  जी  को  सभझा  रहा  अध्यक्ष  जी

 की  हमें  इस  पर  रुलिग  चाहिए  ।

 सभापति  महोदय  :  मेरे  विचार  से  आपहा  प्वाइंट  आफ  आडंर  बाद  में  आपके  माषण  में  बदल

 गया  है  |

 क्री  जाअं  फर्नान्डोज  :  मुझे  इस  बिल  पर  भी  माषण  देना  है  ।  मगर  आप  इन  चीजों  के  बारे

 में  बहुत  जानकार  आपको  सदन  के  नियमों  के  बारे  में  जानकारी  है  ।

 ]

 सभापति  अहोदय  :  इस  विवाद  के  लिए  धन्टे  का  समय  आबंटित  किया  गया  हसे

 5  बजे  तक  समाप्त  करना  है  और  हम  पहले  ही  45  मिनट  गंवा  चुके  इसलिए  मैं  आप  लोगों  से

 निवेदन  करता  हूं  कि  मेरा  साथ  दौजिए  और  अपने  प्वाइट  आफ  आइडंर  को  समाप्त  कीजिए  ।

 थौ  जाजं  फर्नांडीज  :  सभापति  मेरां  यह  कहना  है  कि  इस  सदन  की  जो  जिम्मेदारियां

 हैं  उस  जिम्मेदारी  के  बाहर  हमें  ले  जाने  का  काम  इस  विध्रेयक  को  लेकर  हो  रहा  है  |  देश  और

 दुनिया  में  हम  लोग  बदनाम  हो  जायेंगे  और  कल  भी  विधेयक  को  लेकर  विश्व  के  हर  मंच  पर  अगर

 हिन्दुस्तान  की  बदनामी  होनी  हो
 “  “““”  इस  बदनामी  से  बचने  के  लिए

 के  अन्तगंत  अपनी  व्यवस्था  दीजिए  और  इस  विधेयक  को  वापिस  लेने  के  लिए  मंत्री  जी  को  आदेश

 दीजिए  ।

 को  रघुनन्वन  लाल  भाटिया  :  यह  संसद  एक  सर्वोच्च  निकाय  हम  भपनी  प्रमुसत्ता  को

 किसी  अभय  संस्थान  के  अधीन  नही  करंये  4

 क्री  रंगराजन  कुमा  रमंगलम  :  मैं  अवश्य  दी  यही  कहना  चाहूंगा  कि  दूसरी  छोर  मेरे  माननीय

 मित्र  द्वारा  अपनाई  गई  निपुगता  और  रणनीति  की  मैं  प्रशंसा  करता  हूं  ।  यह  सुनिश्चित  करने  का

 स्वष्ट  उपाय  है  कि  सदन  के  समय  का  आधघिरकार  इस  प्रकार  इस्ते  वाल  किया  जाए  ताकि  इस  विधेयक

 पर  मत्त  विभाजन  कराना  ही  अपरिहायं  न  हो  जाये  ।  मुझ  विश्वास  है  कि  वह  स्वयं  ही  इस  बात  को

 समझेंगे  कि  अनुच्छेद  253  में  किसी  मी  प्रकेशर  का  ऐसा  कुछ  नहीं  है  जिसमें  कहा  जा  सके  कि  संसद

 प्रत्येक  कानून  अन्तर्राष्ट्रीय  कन्वेंगन  और  समझौतों  के  आधार  पर  बनाये  ।  लेकिन  यहां  पर  मुद्रा

 बिल्कुल  भी  नहीं  है  ।  वास्तव  में  वर्तमान  विधेयक  किसी  भो  प्रकार  जनेवा  कन्वेंगन  का  उल्लंधन  नहीं

 करता है  ।  हमने  इस  पर  भलीभांति  विधार  किया  है  ओर  सरकार  ने  भी  इस  पर  घधारा-वार  और

 खष्ड-व।र  अध्ययन  किया  है  !  हूम  इस  बात  से  मश्वस्त  हैं  कि  यह  किसी  भी  प्रकार  से  जेनेवा  कन्वेंशन
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 और

 मारतीय  रेड  क्रास  सोसायटी  विधेयक
 ——

 का  उल्लंघन  नहीं  करता  है  ।  जिस  आधार  पर  उन्होंने  अपना  प्वाइट  आफ  आइडंर  आरम्भ  किया  है

 बह  सदेव  नहीं  रह  सकता  और  क़िसो  मी  ध्यिति  में  अनुच्छेद  253  इसे  बाध्य  नहीं  करता  इसका

 उद्दंश्य  केवल  शक्षिक  स्पष्टीकरण  के  लिए  ही  है  ।

 सभापति  महोदय  :  श्री  चित्त  बसु  द्वारा  जेनेवा  कन्वेंशन  के  बारे  में  उठाए  गए  मं  बहुत  ही

 महत्त्वपूर्ण  लेकिन  मैं  नहीं  समझता  क्रि  मन्त्री  महोदय  द्वारा  प्रस्तुत  विधेयक  किसी  भी  रूप  में

 जेनेवा  कम्वेंशन  का  उल्लंघन  हुआ  है  श्री  जाज  फर्नान्डीज  द्वारा  अन्तर्राष्ट्रीय  समझौतों  के  उल्लंघन

 के  बारे  में  मैं  नहीं  समझता  कि  माननीय  मन्त्री  द्वारा  प्रस्तावित  संशोधन  द्वारा  किसी  अन्तर्राष्ट्रीय

 कानून  अथवा  अन्तर्राष्ट्रीय  समझोते  का  उल्लंघन  होता

 शो  जाज  फनान्‍डोज  ;  समापति  मैं  ज्यादा  समय  नहीं
 -

 पहली

 वात  मैं  यह  कहता  चाहता  हूं  कि  इप  कानून  को  यहां  पर  पेश  करते  वक्त  जो  सोरडिड  स्टेट  आफ

 अफेपमे  है  सो  हम  उन  बातों  का  समयंत्र  करते  हैँ  ।  इससे  आगे  जाकर  मैं  यह  कहना  चहुंगा  कि

 पिछले  सालों  में  रेडक्रास  का  जो  काम-काज  हो  रहा  है  तो  उसको  मैं  कलरफुल  छब्दों  में  वर्णन  करना

 चाहुंगा  |

 हम  इसे  भ्रष्टाचार  का  समुद्र  मण्डार  कह  सकते  हैं  ।  इससे  बढ़कर  इसके  बारे  में  कुछ  नहीं  फहा
 जा  सकता  कि  करप्वत  एण्ड  सोरड्िड  स्टेट  आफ  अफेयर्स  को  सुलझाने  के  लिए  जो  विधेप्रक  लाया
 गया  है  तो  हम  त्रापके  इरादों  का  स्वायत  करते  हैं  ।  आपके  जो  तरीके  हैं  तो  उसके  बारे  में  हमारा

 झगड़ा  है  इमलिए  मंत्री  जी  से  प्रार्थना  यहां  खड़े  होकर  की  और  पहली  बार  मे उनकी  बगल
 में  आकर  बट  4111  इत  विवेक  का  क्षर्थत  कर  रहे  है  ।  आब  चीज  की  करन  का

 इरादा  रखते  हैं  और  इम्न  दिशा  में  आगे  बढ़
 रहे  ठीक  है  ।  आपके  पास  व्हीप  है  इसलिए  आप  सब

 लोग  मले  ही  पक्ष  में  बोले  *'**(ब्यत्रबान  )  हमारा  इतना  ही  कहना  है  कि  पांच-सात  दिन  से  अधिक

 का  एक  क्षण  मो  नहीं  थार  ही  दित  बाद  इसको  सिलेक्ट  कमेटी  के  पास  भेजिए  ॥
 जम्मक  धान  )

 |

 सम!पति  महोदय  :  लेकिन  इस  अध्यादेश  को  अवधि  6  अरप्र  ल  को  समाप्त  हो  रही  है  ।

 श्री  संफुद्रीन  चौघरो  :  महोदय  इनके  पास  काफी  समय

 समापति  महोदय  :  लेकिन  तब  तुम्हारा  यह  आरोप  होगा  कि  इसे  अन्तिग  समय  क्‍यों  लाया

 गया  है  ।  उन्होंने  इसे  पहले  लाने  के  बारे  में  क्यों  नहीं  सोचा  ।  मैं  समझता  हूਂ  कि  सरकार  इस
 संशोधन  करने  वाले  विधेयक्र  को  समय  पर  लाई  है  ।

 )

 भी  जा  फर्नारडोौज  :  इस  पर  संकल्प  लाने  दीजिए  कि  प्रवर  सम्रिति  को  7  दिन  के

 दिए  गए  समय  में  कोई  वृद्धि  नहीं  होगी  ।  इस  बारे  में  सदन  में  एक  संकल्प  रखा  जाए  ।
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 निरनुमोदन  किए  जाने  के  आरे  में  सांविधिक  संकल्प

 आर

 भारतीय  रेड  क्रास  सोसायटी  विधेयक

 झी  रंगराजन  कुमारमंगलम॒  :  महोदय  मैंने  कभी  म॑ः  इस  प्रकार  की  के  बारे  में  नहीं

 सुना  कम  से  कम  लोक  समा  में  दास्तित्व  में  लाई  गई  यह  नई  बिल्कुल  ही  प्रणाली  है  कि  हम

 सदन  से  अन्यन्त  एक  संयुक्त  प्रवर  समिति  के  गठन  के  लिए  लाने  का  कोई  भी  प्रयास  नहीं  किया  गया

 है  ।  उन्होंने  तो  इस  विधेयक  को  पहले  का  भी  नष्ट  किया  है  ।  बया  श्री  जाजं  फर्नानर्डज''*

 क्षी  संफुद्दोन  चोंधरो  :  जनमत  प्राप्स  करने  का  एक  प्रस्ताव  हम  इसके  लिए

 जोर  नहीं  दे  रहे  हम  तो  केवल  एक  प्रवर  समिति  के  लिए  मांग  कर  रहे  है और  वह  भी  कैवल

 ०  ]  दिन  कल

 सभापति  महोदय  :  मैं  इन  मामलो  में  से  किसी  मुद्दे  पर
 भी

 व्यवस्था  देने  की  स्थिति  में  नहीं

 हूं  ।
 आपके  द्वारा  उठाया  गया  प्र+न  सदन  के  सन्मुख  है  और  सदन  ही  सर्वोच्च  कोई  में  व्यवस्था

 देना  समापति  मदह्दोदय  अथवा  अध्यक्ष  महोदय  के  क्षेत्राधिकार  के  अन्तगंत  नहीं  बाती

 )

 श्री  जा  फर्नान्डोज  :  ऐसे  मामले  को  आओ  इ  डियन  रेड  क्रास  सोसाइटी  और  भले  काम  से

 संबंधित  है  उसको  पार्टिज्ज  के  आधार  पर  नहीं  लेना  चाहिए  क्‍योंकि  हम  सब  लोगो  की  इसमें

 अस्पी  इससे  कोई  इन्कार  नहीं  कर  सकता  और  न  ही  कोई  कर  रहा  है  ।  यह  जो  आप  विधेयक

 लाए  हैं  उससे  इसमें  जो  बेईमानी  चली  है  वह  कंसे  दूर  होगी  ।  अभी  तक  जितनी  बेईमानी  हुई
 माफ  कीजिए  मेरी  स्वास्थ्य  मंत्री  जी  से  प्रार्थना  है  कि  जितने  अधिकारी  इसमें  जिनका  नाम  एक

 सदस्य  ने  उनकी  कालावधि  समाप्त  हो  धुकी  है  और  आपके  मंत्रालय  से  रिव्ता  रखने  वाले

 जो  लोग  हैं  उन  सबके  खिलाफ  इंडियन  पंनल  कोड  के  तहत  मुकहमा  चलाते  का  काम  करे  और

 उबको  गिरफ्तार  करवायें  ।  अमी  तक  जो  वहां  पर  भ्रष्टाचार  का  गन्द  था  उनको  सजा  देने  का  काम

 करें  ।  इसमें  आप  अपनी  हिम्मत  और  इरादे  को  पकक्‍के  तौर  पर  दिखाते  का  काम  कर  ।  इस  विधेयक

 से  जो  बीमारी  है  उसको  दूर  करने  के  बजाय  सरकार  अपने  हाथ  में  रेड  क्रास  सोसायटी  को  सेने  का

 काम  कर  रही  हम  इसके  सडत  विरोधी  सरकार  इस  चीज  को  अपना  एक  विभाग  बनाये

 और  किसी  जाइ'ट  सेक्र  टरी  के  माध्यम  से  एक  मानवीयता  के  साथ  जुड़ी  अम्तर्राष्ट्रीय  स्तर  की

 स्याति  प्राप्त  इस  ससस्‍्था  को  बर्बाद  करने  का  काम  हो  रहा  है  !  चू  कि  वहां  पर  भ्रष्टाचार  अमी  तक

 था  जिसको  रोकने  के  लिए  कुछ  नद्टों  किया  गया  ।  राष्ट्रपति  का  बहुत  अपमान  हो  रहा  है  इस  विधेयक

 बड़ा  अन्याय  हो  रहा  हैਂ

 ]

 समापति  महोदय  :  मैं  इस  बात  की  काफी  सराहना  करता  हूं  और  मेरा  मंत्री  महोदय  से

 अनुरोध  है  कि  वे  सदन  को  यह  आश्वासन  दें  कि  मारतीय  रेड  क्रास  सोसायटी  की  स्वायत्तशासी  और aU
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 मौर

 रेड  क्रास  सोसायटी  विधेयक
 नमन

 स्वेच्छिक  प्रकृति  का  किसी  भी  रूप  में  अतिक्रमण  नहीं  किया  जाएया  ।

 ]

 श्री  जाअं  फर्नान्डीज  :  कंसे  हो  सकता  )।  आपकी  जो  इच्छा  है

 में  यह  विधेयक  है  ।  राष्ट्रपति  इसके  अध्यक्ष  आपने  एश्स-आफिशो

 ]

 के  राष्टपति  सोसाइटी  के  अध्यक्ष

 आारत  के  राष्ट्रपति  का  सोसाइटी  के  अध्यक्ष  होने  से  तात्पयं  यह  है  कि  भारत

 सरकार  सोसाइटी  की  अध्यक्ष  गृह  मंत्रालण  और  स्वास्थ्य  मंत्रालय  दोनों  सोसाइटी  के  अध्यक्ष

 होंगे  ।

 यह  तो  सीधी  बात  इसमें  कोई  दो  राय  नहीं  हो  सकती  उसके  बाद  राष्ट्रपति  के  साथ

 अपमान  हो  रहा  है  उसको  आप  देख  एक  तरफ  भाप  राष्ट्रपति  को  कह  रहे  हैं  ।

 ]

 3  में  अंत्िष्ट  अन्य  बातों  के  बावजूद  प्रबंधन  निकाय  में  निम्नलिल्लित  सदस्य  होंगे

 राष्ट्रपति  द्वारा  सरकार  मनोनीत  समापति  ।

 उस  अवधि  तक  के  लिए  जिसे  बे  उपयुक्त  समझते  राष्ट्रपति  द्वारा  मनोनीत  छ

 सदस्य  हू

 राज्य  शाखा  समितियों  द्वारा  बारह  व्यक्तियों  का  चुनाव  ।

 अब  इतनी  उसमें  गु  जाइश्  है  कि  जो  राज्य  की  कमेटीज  हैं  वे  12  लोगों  को  यहां  पर

 लेकिन  वे  12  लोगों  को  हटाने  के  लिए  गु'जाइश  रखी  गई  है  कि  राष्ट्रपति  के  नाम  से  जिनको  यहां
 रखायेंगे  अगर  उनके  साथ  ये  ।2  लोग  अपना  खेल  जमाने  का  काम  नहीं  करेंगे  वे  अपनी  अटानामी

 एलटं  काम  करेंगे  तो  फिर  मैं  कह  रहा  हूं

 ]

 किसी  भी  राष्ट्रपति  यह  सोर्चे  कि  सोसाइटी  के  काय
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 निरनुमोदन  किए  जाने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 भारतीय  रेड  क्रास  सोसायटी  विधेयक
 जज  ++_नजन्निप:थ:द: :  :  कै  ८  ——

 श्री  मणि  हांकर  अय्यर  :  उसमें  गलत  क्‍या  है  ?

 झो  जाजं  फर्नांडोज  :  कृपया  समझने  की  कोछ्षिद  करें  ।  मेरे  प्रिय  आप  इतने  ज्ञानी

 पुरुष  तब  इतनी  सीधी  बात  आप  क्यों  नहीं  समझ  रहे  हैं  ?

 समापति  महोदय  :  मेरे  विचार  से  आप  परोपकार  विरोधी  होने  के  कारण  यह  सुझाव  दे  रहे

 भारत  का  राष्ट्रपति  सोसाइटी  का  अध्यक्ष  होने  के  नाते  सरकार  की  सलाह  को  रहू  या  अनदेखी

 कर  देगा  ।

 क्षो  जाजे  फर्नांडीज  :  यही  बात  है  |

 |

 समापति  राष्ट्रपति  का  अपमान  करने  की  कितनी  ग॒जाइश  इसको  समझ  लीजिये  ।

 राष्ट्रपति  का  दो  तरह  से  अपमान  होगा  यह  बात  मेरी  आप  समझ  लीजिये  ।  यदि  इस  प्रकार  का  काम

 राष्ट्रपति  से  करायेगी  तो  राष्ट्रपति  दूसरे  रूप  में  बदनाम  हो  जायेंगे  कि  राष्ट्रपति  स्वयं  6  लोगों  को

 ओऔर  चेथरमन  को  नियुक्त  करते  उनको  मी  डिसमिस  करने  के  राष्ट्रपति  को  मजबूर  करेंगे

 तो  उनको  दून  ढंग  से  बदनाम  करने  का  काम  करंगे  जिसके  लिए  आप  इसमें  ग'जाइश  कर  रहे  हैं  ।

 सभापति  इसको  मानना  मुश्किल  है  ।  इसलिए  इस  सोप्तायटी  को  एक  व्यक्ति  के  हाथ  में  देने  का

 कानून  एक  जगह  महीं  दो  जगह  अधिकार  देकर  कर  रहे  राष्ट्रपात  एक  व्यक्त  के  हाथ  में

 यटी  को  दे  सकते  हैं  ।

 मारतीय  रेड  क्रास  सोसायटी  एक  व्यक्ति  के  हाथ  में  दी  जानी  अब  ज्वांयट  सेक्र  टरी

 वह  राजनंतिक  नेता  होगा  और  कोई  अन्य  हम  नहीं  जानते  ।  घू  कि  इस  सोसायटी  का

 आदभी  जनरल  सेक्र टरी  के  तौर  पर  20  साल  तक  रहा  उन्होंने  को  लूटा  है  और  उन्होंने

 सोसायटी  को  यहां  तक  लूटा  है  कि  हिन्दुस्तान  का  कोई  मी  आईपीसी  की  कोई  ऐसी  दफा  नहीं

 है  जिससे  उनको  पकड़  सके  लेकिन  वह  वहीं|तकड़ा  गया  ।  सरकारें  आयीं  और  गई  और  वह  बना  रहा  ।

 उसने  सब  कुछ  दबाने  का  काम  किया  तो  इसलिए  मेरी  आपसे  प्रार्थना  है  और  मैं  मन्त्री  महोदय
 से  प्रार्थना  करूगा  कि  यह  सदन  चाहता  है  कि  इण्डियन  रेड  क्रास  सोसायटी  सही  ढंग  से  चले  ।  यह
 सदन  हर  तरह  से  समर्थन  करने  के  लिए  तंयार  है  और  हम  लोग  मी  समर्थन  करने  के  लिए  तंयार

 अगर  हम  सब  की  भावनाओं  को  दुकरा  कर  भागे  ले  जायेंगे  तो  हम  लोगों  के  सामने  2-3

 उपाय  रहेंगे  ।

 राष्ट्रपति  स ेजाकर  कहना  कि  इस  कानून  से  हम  सहमत  नहीं  जो  बातें  हमारे  बुजुर्ग
 साथी  भोर  नेता  श्रो  चित्ता  बसु  ने  रखी  उसके  अन्तयेत  इस  मामले  को  दुनिया  के  हर  मंच  पर
 जो  हो  रहा  उसके  बारे  में  आवाज  उठाना  और  तीसरा  हिन्दुस्तान  के  लोगों  का  इंडियन  रेड  क्रास

 सीसायटी  से  सम्बन्ध  हम  लोगों  की  आपत्ति  इस  सोसायटी  से  लगती  हैं  ओर  पिछले  एक  अरसे  से
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 28  फ/ल्युन,  1913  भारतीय  रेड  क्रास  सोसायटो  अध्यादेश  का

 निरनुमोदन  किए  जाने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 ओर

 भारतीय  रेड  क्रास  सोसायटी  विधेयक

 करता

 जिस  तरह  से  इसको  दवा  रखने  का  काम  हुआ  इस  विधेयक  के  मामले  में  आवाज  उठाना  और

 उन्हें  इस  बारे  में  संगठित  करना  ।  हमें  तीन  काम  अनिवाय  रूप  से  और  बहुत  मजबूरी  के  साथ  करनी

 पड़ेगी  और  उनसे  बचाना  आपके  हाथ  में  हम  इस  क-नून  का  सिद्धांततः  नहीं  बल्कि  व्यवहार  रूप

 से  विरोध  कर  रहे  हैं  और  मन्त्री  महोदय  से  प्रार्थना  है  कि  चाहे  तो  वे  अय्यर  को

 इसका  चंयरमंन  बना  आप  अपने  लोगों  को  इस  सदन  में  प्रस्ताव  कराये  :

 इस  समिति  को  सात  दिन  से  एक  मिनट  भी  ऊपर  का  समय  नहीं  दिय्ण  जा  रहा  लेकिन

 इसके  ऊपर  इस  तरह  की  मेहरबानी  मत  करें  कि  इस  देश  की  आबरू  कहीं  मी  इस  कानून  के  जरिये

 खत्म  न

 चेयरमंन  मुझे  विश्वास  है  कि  यदि  आपकी  और  आवाज  हमारे  साथ  मिलेगी  तो  बहुत

 बड़ी  सेवा  इस  देश  की  आपकी  तरफ  से  भी  होगी  ।

 ]

 झो  संफुददोन  च्रोधरी  :  हम  सबने  जो  प्रयास  किए  क्या  वे  उन  पर  विचार  नहीं  कर  रहे

 बया  आपको  हमारी  बातें  स्वीकायं  नहीं  हैं  ?

 भी  फोतेदार  :  मैं  काफी  संक्षेप  में  बात  कहूंगा  ।

 समापति  महोदय  अब  समय  समाप्त  हो  गया

 ]

 क्री  एम०एल०  फोतेदार  :  समापत्ति  मैं  श्री  जा  फर्नान्डीज  की  इस  बात  का  बहुत
 गमंजोशी  से  इस्तकबाल  करता  हूं  कि  उन्होने  कहा  है  कि  पहली  बार  वह  मेरी  बगल  में  बंठ

 मुझे  ऐसा  लगा  कि  मुझे  गर्मी  मी  मिली  ओर  कंपकंपी  मी  ।  काश  !  भर  तो  इनको

 भाषण  करने  की  जरूरत  नहीं  पड़ती  ।  मैं  फर्नाडीज  साहब  से  इतना  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  हर
 बात  से  वाकिफ  हैं  कि  इंडियन  रेड  क्रास  सोसाइटी  में  पीछे  क्या  हुआ  है  |  मैं  उन  बातों  को  दोहराना

 नहीं  चाहता  उन्हीं  को  दूर  करने  के  लिए  यह  बहुत  जरूरी  है  कि  इस  विधेत्क्र  को  पास

 किया  जाए  ।

 ]

 राष्ट्रपति  द्वारा  यह  अध्यादेश  जारी  किया  गया  और  इसे  संसद  को  बैठक  बुलाये  जाने  की

 तारीख  से  महीनों  के  भीतर  पारित  किया  जाना  चाहिये  ।

 कुछ  प्रइन  किये  गये  हैं  कि  क्या  इस  विधेयक  प्रावधान  जेनेवा  सम्मेलन  के  प्रावधानों  का

 किसी  भी  रूप  में  उल्लंघन  नहों  करते  मैं  अधिकार  पूवेंक  और  अपने  विधि  सम्बन्धी  अध्ययन
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 भारतीय  रेड  क्रास  सोसायटी  अध्यादेश का  18  1992

 निरभुमोदन  किए  जाने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 भारतीय  रेंड  क्रास  सोसायटी  विधेयक

 a  —  _  का  —

 और  मुझे  दी  गई  रायों  के  आघार  पर  कहता  हूं  कि  यह  अवधारणा  गलत  और  भ्रामक  यह
 विधेयक  मारतीय  अन्तर्राष्ट्रीय  रेड  क्रास  सोसाइटी  से  सम्बन्धित  किसी  भी  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलन

 अथवा  जेनेवा  सम्मेलन  के  प्रावधानों  का  उल्लंघन  नहीं  करता  है  ।

 जो  दूसरी  बात  उठाई  गई  है  वह  यह  है  कि  क्या  भारतीय  रेड  क्रास  सोसाइटी  के  स्वायत्त

 चरित्र  अथवा  स्वेच्छिक  चरित्र  को  हुबंल  बनाया  जा  रहा  मैं  पूरे  दायित्व  के साथ  सदन  को

 आदश्वासन  दे  सकता  हूं  कि  यह  केवल  स्वायत्तता  को  नष्ट  करने  स्वेच्छिक  चरित्र  को  नष्ट  करने
 स्वेच्छिक  चरित्र  को  नथ्ट  करने  का  ही  प्रश्न  नहीं  चाहे  स्वतन्त्रता  कम  हो  रही  है  अथवा

 स्वेच्छिक  चरित्र  में  गिरावट  आ  रही  हैं  यह  जंसा  है  वंसा  ही  रहेगा  ।

 कतिपय  बातें  जो  नियमों  में  उन  नियमों  को  अधिनियम  में  लाया  गया  जिन  कतिपय

 कार्यों  को  नियमों  के  अन्तर्गत  अथवा  नियमों  के  विपरीत  किया  गया  मैं  उन्हें  यहां  ले  आया  हूं  ।

 इसे  नष्ट  नहीं  किया  गया  इसमें  सुधार  हुआ  है  और  विधि  के  तहत  इसे  मजबूत  किया
 गया  है  ।

 ह

 एक  मुद्दा  यह
 उठाया  गया  है  कि

 उस  समय  29  लोग  थे  और  अब  केवल  18  सदस्थ

 छः  लोगों  को  मनोनीत  किया  जायेगा  और  12  सदस्यों  का  राज्य  समिति  द्वारा  चयन  किया

 मैं  माननीय  सदस्यों  को  बताना  चाहता  हूं  कि  मैंने  अन्तर्राष्ट्रीय  रेड  क्रास  संगठन  के  आसंगिक
 प्रावधानों  की  जांच  कर  ली  है  और  उनका  कहना  है  कि  स्वेच्छिक  स्वायत्तता  चरित्र  क्या
 यह  प्रबन्धन  निकाय  की  रचना  अथवा  आकार  निर्धारित  नहीं  करता  ।

 इसका  पाठ  निम्न  प्रकार  से  है  :

 सरकार  को  आधे  से  भी  कम  मत  मिलते  हैं  तो  फिर  भी  अधिकतर  भमामलों  में a  है  रा  है
 भारतीय  रेढ  क्रास  सोसाइटी  और  रेड  क्रास  लीग्र  इत्यादि  के  पास  हल  भोजूद  है  ।”

 इस  हमारे  पास  मी  नहीं  हमने  श्री  मनोरंजन  भक्त  के  कि  हमें  क्‍या
 करना  पर  विचार  किया  हम  उन  लोगों  को  दोहरी  सदस्यता  दे  रहे  हैं  जो  राज्य  में
 निकाय  द्वारा  निर्वाचित  होंगे  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  यह  जरा  एक  क्रांतिकारी  कदम  मैं  इसका  लोकतन्‍्त्रीकरण  कर  रहा
 वर्तमान  अधिनियम  किसी  भी  निर्वाचित  सदस्य  की  अवधि  का  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है

 अवधि  निर्धारित  नहीं  वह  हमेशा  के  लिए  सदस्य  बन  सकता  हमने  विशेष  रूप  से  उल्लेख
 किया  है  कि  किसी  भी  निर्वाचित  सदस्य  की  अवधि  केवल  दो  वर्ष  की  और  यदि  आवश्यक
 हुआ  तो  इसे  ओर  दो  वर्षों  के  लिए  बढ़ाया  जा  सकता  है  ।  इस  मेरा  यह  कहना  है  कि  यह
 विधेयक  जमींदारी  प्रथा  को  समाप्त  करता  गत  समय  में  जो  कुछ  हुआ  है  उसे  हम  दूर  करने  को
 कोशिश  कर  रहे  हैं  ।  मानवीय  सदस्य  ने  कहूँ  है  कि  राष्ट्रपति  स्वेच्छा  से  और  सलाह  के  आधार  बर
 कार्य  राष्ट्रपति  केवल  मन्त्रि  परिषद्‌  की  सलाह  पर  कार्य  करता  वह  मन्त्री  परिषद  को
 कमी  नोटिस  नहीं  देता  ।

 हर
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 28  1913  भारतीय  रेड  क्रास  सोसायटी  अध्यादेश  का

 निरनुमोदन  किए  जाने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 भारताय  रेड  क्रास  सोसायटी  विधेयक
 _  ५233...

 6.00

 यहां  राष्ट्रपति  महोदय  अपनी  व्यक्तिगत  हैसियत  से  भारतीय  रेड  क्रास  सोसाइटी  के  प्रेसीडेंट

 के  रूप  में  कार्य  करते  ऐसी  स्थिति  में  उन्हें  इस  संगठन  में  काम  संभालने  से  पूर्व  एक  सूचना  देनी

 होती  है  |  संविधान  के  अन्तग्रंत  उन्हें  सूचना  नहीं  देनी  वे  परामर्श  स्वीकार  करते  यहां

 उन्हें  एक  सूचना  देनी  होती  है  कि  इस  प्रत्रन्धघन  सभा  का  अधिक्रमण  क्यों  नहीं  किया  यहां

 हमने  इसका  उल्लेख  किया  है  ।

 थ्रो  जाज॑  फर्नान्डोज  :  सूचना  देने  हेतु  उन्हें  मंत्री  परिषद्‌  परामर्श  देगी  ।

 थी  एम०एल०  फोतेदार  :  कृपया  मेरी  बात  सुनिए  ।  मैं  इसे  स्पष्ट  उस  मृहं
 बारें  में  भी  मैं  स्पष्ट  ऐसा  नहीं  है  कि  मन्त्री  परिषद  इसमें  स  म्मलित  नहीं  होती  ।  मन्त्र

 परिषद्‌  कोई  भी  परामछ्शी  दे सकती  मारत  के  जो  कि  भारतोय  रेड  क्रास  सोसाइटी

 प्रेजीडेन्ट  होते  प्रत्येक  वष  आम  सभा  की  बंठक  की  अध्यक्षता  करते  हैं  ।  प्रवन्ध  सभा  को  अध्यक्षता

 चंयरमेन  द्वारा  की  जाती  जब  मी  कोई  बात  प्र  जीडेन्ट  के  ध्यान  में  आती  तो  उन्हें  हस्तक्षेप

 करने  का  आधकार  इन  छाब्दों  के  साथ  मैं  अनुरोध  करूगा  कि  विधेयक  पर  विचार

 किया  जाए  ।

 श्री  रंगराजन  कुमा  रमंगलम्‌  :  समापति  मेरा  अनुरोध
 है  कि  सभा  की  बंठक  दस

 मिनट  के  लिये  बढ़ा  दी  जाए  ताकि  वोट  डालने  की  प्रक्रिया  को  पूरा  किया  जा  और  यदि

 आवद्यक  हो  तो  हम  इस  पर  मतदान  करा  सकते

 समापति  महोदय  :  सभा  की  बंठक  के  समय  को  बढ़ाया  जाना  है  ।

 थी  चर्द्रजोत  यादव  :  मंत्री  महोदय  इस  सम्बन्ध  में  हमें  जानकारी  दे  रहे

 थरी  जाओ  फर्नान्डीज  :  हम  इस  पर  सोमवार  को  विचार  कर  सकते

 श्री  संफुददोन  धोघरो  :  हम  इस  पर  सोमवार  को  विचार  करेगे  ।

 क्री  गिरधारी  लाल  भार्गव  :  सभापति  हम  लोगों  का  त्यौहार  होली  हम  लोग

 पूजते  सदन  को  आज  6.00  बजे  एडजोनं  कर  देना  चाहिये  ।  अब  समय  नहीं  बढ़ाया  जाना

 चाहिये  ।

 श्री  जाजं  फ्र्नाग्डोज  :  सदन  का  समय  तो  6.00  बजे  तक  6.00  बजे  समाप्त  हो  गया  ।

 हम  लोग  यहाँ  11.00  बजे  से  बंठ  *'  '
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 भारतीय  रेड  क्रास  सोसायटी  अध्यादेश  को  18  1992

 निरनुमोदन  किए  जाने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 ओर

 भारतीय  रेड  फ्रास  सोसायटी  विधेयक

 $.  सभापति महोदय : सभा की बंठक का समय बढ़ाया जाना है । समा की बंठक कितने  बजे
 तक  ॑जममम>+

 अब  कोई  उपाय  नहीं

 |

 सभापति  महोदय  :  सभा  की  बंठक  का  समय  बढ़ाया  जाना  समा  की  बंठक  कितने  बजे

 तक  के  लिए  बढ़ानी  है  ।

 क्री  रंगाशाजन  कुमारमंगलस  :  एक  घधण्टा  बार

 सभापति  महोदय  :  क्‍या  सभा  की  बंठक  को  एक  घण्टा  और  बढ़ाने  से  सदन  सहमत  है  ।

 कुछ  माननीय  नहीं  ।

 अनेक  माननीय

 क्री  रंगराजन  कुमाश्मंगलम्‌  :  यह  पहली  बार  हुआ  है  जब  स्थगन  के  आधार  पर  मतदान

 में  ब्यवधान  डाला  गया  ऐसा  कमी  नहीं  हुआ  ।  हइृपया  एसा  न  कहें  ।

 ]

 डा०  लक्ष्मीतारायण  पाण्डेय  :  समापति  आज  प्रातः  जब  हम  लोग  बंठे  थे  तो  उसमें  यह

 डिसाइड  हुआ  था  कि  किसी  भी  दक्षा  में  6.00  बजे  के  हाउस  नहीं  बढ़ाथा  नहीं  जायेगा

 और  23  मा  के  बाद  हम  दो  घण्ट  रोज  हाउस  का  समय  बढ़ायेंगे  ताकि  बिजिनेस  पूरा  हो

 लेकिन  आज  हाउस  नहीं  ऐसा  फंसला  हुआ  था  ।

 शी  जाजं  फर्नान्डोीज  :  23  मार्च  के  बाद  आप  चाहें  तो  आधा  घंटा  ज्यादा  उसमें  हमें

 कोई  ओऔब्ज॑क्धशन  नट्टीं

 सभापति  महोदय  :  ऐसे  शोर  मचाने  से  कोई  बात  नहीं  बनती  ।  भागंव  जी  आप  बंठिये  ।

 ]

 रंगराजन  कुमा  :  समापति  मैं  अपनी  वात  थोड़ा  संक्षेप  में

 मेरा  विचार  है  कि  मेरे  लिए  भाषण  जारी  रखना  आवश्यक  डा०  लक्ष्मी  नारग्यण  पाण्डेय  पहली

 बार  बिल्कुल  सही  बात  कह  रहे

 झम्मापति  भहोदय  :  आप  मेहरबानी  करके  सुनिए

 क्री  गिरघारी  लाल  भागंव  :  समापति  सगातार  दो  दिन  से  हम  लेट  बंठ  रहे  हमें

 अपने कमंचारियों का भी रूपाल करना महिला कर्मचारियों को तरफ भी देखना 302



 28  1911  (  मारतीय  रेड  क्रास  सोसायटी  अध्यादेश  का
 पि

 निरनुमोदन  किए  जाने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 भोर

 रेड  क्रास  सोसायटी  संसोधन  विधेयक

 एक  तरफ  तो  आप  ज॑से  की  छट्टी  नहीं  कर  रहे  फिर  6.00  बजे  मी  हाउप  को  एडजोन  नहीं  कर

 रहे  इसकी  क्‍या  बजह  उप्तके  बाद  दिवाली  तक  आप  चलाईये  लेकिन  आज  होली  भाज

 होली  पर  भी  6  बजे  एडजनंन  इसकी  वजहू  समझ  में  नहीं  आती  ।

 ]

 झरी  राम  कापसे  :  सभापति  महोदय**ਂ

 भो  रंगराजन  कुमारमंगलम  :  आप  मुझे  वोलने  भी  या  मैं  बंठ  जाऊ  ?

 समापति  भहोदय  :  श्री  कापसे  जी  कृपया  आप  बंठ  जाएं  ।

 क्री  रंगाराजन  क्मारमंगलम  :  यह  अच्छी  बात  नहीं  है  ।  मैंने  ऐंसी  घटना  कभी  नहीं  सुनी  ।

 डाई  लक्ष्मीनारायण  पांडेय  ने  बिल्कुल  ठीक  ही  कहा  है  कि  कार्य  मंत्रणा  समिति  में  यह  निर्णय  लिया

 गया  था  कि  हम  6  बजे  समा  की  बंठक  स्थगित  कर  क्या  आप  मुझे  कुछ  बहने

 देंगे  ?  आप  भी  मुझसे  सहमत  होंगे  कि  ऐसा  प्रयास  पूर्व  में  कभी  नहीं  किया  गया  और  विना  कारण

 बोलते  रहने  से  और  असम्बद्ध  मुह्-ों  उठाकर  इस  ढंग  से  सधा  का  समय  बर्वाद  किया  जा  रहा  है  ।

 मुझे  खेद  है  ।  मैं  अपनी  बात  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  शामिल  चाहता  हूं  ।

 समापति  महोदय  :  कृपया  बेठ  जाएं  ।

 )

 समापति  महोवय  :  श्री  मान  मत्री  महोदय  आप  कृपया  बंठ  जाइए  ।

 )

 समापति  महोदय  :  मैंने  सभा  के  प्रत्येक  दल  को  समय  देने  की  कोशिद्  की  है  ।

 झो  भोकांत  जेना  :  आपकी  अनुमति  के  बाद  ही  हम  बोले
 थे

 समापति  महोदय  :  मुझे  इस  विधेयक  पर  चर्चा  5  बजे  तक  समाप्त  कर  देनी

 चाहिए  थी  और  5  बजे  मतदान  हो  जाना  चाहिए  था  !  माननोय  सदस्य  इस  बारे  में
 बहुत  उत्सुक  थे

 ओऔर  मैंने  भी  सोचा  कि  इण्डियन  रेडक्रास  सोसायटी  अस्याधिक  म  ह॒त्त्वपूर्ण  संस्था  और

 मैंने  स्वविवेक  से  इस  चर्चा  को  समय  से  अधिक  चलने  की  अनुमति  दी  ।  यह  देखना  मेरे  ऊपर  निर्मर
 करता  है  कि  चर्चा  के  लामदायक  निष्कर्ष  समा  की  सहमति  से  मैं  एक
 चंटे  का  समय  और  बढ़ाता  हूं  ।

 |

 झो  धोकांत  जेना  :  आप  गलत  पूर्वोंदाहरण  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं
 **

 यह  अध्यक्ष  महोदय  की  इच्छाओं  के  विरुद्ध
 है
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 अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें  1991-92.  18  1992

 समा  का  काय॑

 SSS

 समाषति  महोदय  :  जब  मैं  बोल  रहा  हूं  तो  कपया  आप  बैठ  जाहए  ।  यदि  कुछ  सज्जन  मेरे
 निर्णय  के  विरुद्ध  हैं  तो  मैं  कुछ  नहीं  कर  सकता  ।

 समापति  महोदय  :  सभा  कार्य  की  अनुपूरक  सूची  श्री  शांतारांम  पोतदुखे  वर्ष

 1991-92  के  लिए  बजट  के  संबंध  में  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगों  का  दशशाति  वाले

 विवरण  प्रस्तुत  करेंगे  ।

 6  6  म०  प्‌  बा

 अनुपूरक  अनुदान
 भकी  मांगे  1991-92

 वित्त  भन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  शांताराम  :  में  वष  1991-92  के  लिए
 बजट  के  संबंध  में  अनुद्ातों  की  अनुपू रक  मांगों  कों  दर्शाने  वाला  विवरण  तथा

 अंग्रेजी  प्रस्तुत
 करता

 में  रखो  गयो  |  देखिए  संख्या  एल०  टी०  ;574/6/92 ]

 6.00  म०  प०

 हु
 ।

 सभा  का  काय

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  तथा  स्थाय  ओर  कम्पनो  कार्य  सरजालय  में

 राज्य  भनत्री  रंगराजन  :  आपकी  अनुमति  से  मैं  यह  सूचित  करता  हूँ  कि

 23  1992  से  प्रारम्म  होने  वाले  सप्ताह  के  दौरान  इस  सदन  में  निम्नलिखित  सरकारी  काय॑

 लिया  जायेगा  :---

 1.  1992-93  के  लिए  सामान्य  बजट  पर  सामान्य  चर्चा  ।

 2.  1992-93  के  लिए  लंखानुदान  मांगें  पर  मतदान  ।

 3.  1991-92  के  लिए  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगों  पर  चर्चा  और  मतदान  ।

 4.  आज  की  काय॑रूची  के  बकाया  सरकारी  काये  क्री  किसी  मद  पर  विचार  |

 5.  विदेश  मन्त्रालय  के  लिए  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  ओर

 .
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 28  1913  भारतीय  रेडफास  सोसायटी  अध्यादेश  का

 निरनुमोदन  किए  जाने  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और  ॥

 मारतीय  रेड  क्रास  सोसायटी  विधेयक
 ऊनफज+---+

 18.08  बजे

 भारतीय  रेडक्रास  सोसायटी  अध्यादेश  का  निरनुमोदन  किए  जाने
 के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 और

 भारतीय  रेडक्रास  सोसायटी  विधेयक

 सभापति  महोदय  :  अब  सदन  में  रेडक़ास  सोसायटो  विधेयक  पर  धर्बा  जारी

 रहेगी  ।  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  ।

 श्रीमती  गीता  सुख्र्जो  सभापति  महोदय  मेरे  विचार  से  मेरे  एक  भी  प्रश्न  का

 सही  उत्तर  नहीं  दिया  गया  यदि  मात्र  अभिपुष्टि  करना  ही  उत्तर  है  तो  वह  सही  उत्तर  नहीं

 यह  नध्यादेश  23  जनबरी  को  पारित  किपा  गया  था  ।  मैं  यह  जानना  चाहती  हू  कि  रेडक्रास  सोसायटी

 तथा  ऐसे  विभाग  जो  रेडक्रांस  से  संबंधित  है  के  भ्रष्ट  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्यों  नहीं  कोई  कारंबाही
 की

 समापति  महोदय  :  मैंने  स्व  नर्णय  अतिरिक्त  सम्रय  दिया  था  मुझे  तो  5  बजे  ही

 विवाद  को  समाप्त  कर  देता  था  तथा  5  बजे  रेडक  प  सोध्षास्टी  विद्येवक्त  पर  मतदान

 करा  लेना  चाहिए  था  ।

 श्री  मोहन  सिह  :  महोदय

 सभापति  महोदय  :  श्री  मोहन  सिंह  कृपया  मुझे  रोकिये  नहीं  ।

 झी  मोहन  सिंह  :  क्‍यों  नहीं  महोदय  )  मापने  सदन  की  स्वीकृति  लिए  बिना  ही
 सदन  का  समय  बढ़ा  )

 सभापति  महोदय  :  कृपया  मेरी  बात  में  हस्तक्ष  प  मत

 ]

 सभापति  महोदय  :  मैंने  आपको  बहुत  एकीमीडेट  किया  कृपया  बंठ  जाइए  ।

 डा०  लक्ष्मीमनारायण  पडेय  !  :  समापति  बिजनेस  एडवायजरी  कमेटी  का

 फैसला  है  कि  आज  शाम  6.00  बजे  के  बाद  सदन  नहीं  तो  फिर  क्यों  बंठे

 झी  गिरधारी  लाल  भागंव  :  चेयरमंन  आपने  सदन  की  इजाजत  नहीं  ली

 और  आप  सदन  का  टाइम  बढ़ाते  चले  जा  रहे  हैं

 ]
 सभापति  महोदय  :  मैंने  स्वनिर्णय  से  सदव  के  समी  सदस्यों  क ेलिए  अतिरिक्त  समय  दिया
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 भारतीय  रेडक़ास  सोसायटी  अध्पादेश  का  ।8  1992

 निरनुमोदन  जाने  के  बारे  में  सांग्रेधिक  संकल्प

 और

 भारतीय  रेडक्रास  सोसायटी  )  विधेयक

 कल  जज

 था  मुझे  ऐसा  नहीं  करना  चाहिए  था  ।  मुझे  तो  विधेयक  पर  5  बजे  ही  मतदान  करवा  लेना  चाहिए
 था  मैं  सदस्थों  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  कृपया  मेरा  साथ  दे  |  मैंते  एक  घंटे  का  समय  दिया था  ।

 मैं  उस  अतिरिक्त  एक  घण्टे  के  बारे  में  पूछ  रहा  हूँ  मैंने  स्‍्वनिर्णय  से  समयावधि  बढ़ाई  थी  मैं

 आपसे  उसकी  सहमति  के  बारे  में  पूछ  रहा  हू  ।  यदि  आप  अपनी  सहमति  देने  के  लिए  राजी  नहीं
 है  तो  मुफ्े  खेद  के  साथ  कहना  पड़ेगा  कि  आप  मेरा  साथ  नहों  दे  रहे  मैंने  आपको  अतिरिक्त

 समय  दिया  परन्तु  आप्र  मेरा  साथ  नहीं  दे  रहे  मैं  भापकी  सहायता  नहीं  कर  सरिता  ।  सदन

 एक  घण्टे  के  लिए  बढ़ाया  जा  चुका  है  ।

 अब  मैं  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  से  पूछना  चाहता  हू  कि  कया  वे  अपने  संकल्प  को  वापस  ले  रही

 हैं  अथवा  उसके  लिए  दबाव  डालेंगी  ।

 झोमतो  गीता  सुजर्खी  :  मैं  वापस  नहीं  ले  रही  हूਂ  ।  मैं  केवल  एक  बात  पूछना

 चाहती  हूਂ  कि  क्या  यह  सच  है  कि  जिगत  में  कोई  अन्तर्राष्ट्रीय  दल  सहायता  देने  आाया  तथा

 ये  इस  अध्यादेश  को  देखकर  वित्तीय  सहायता  देने  पर  सहमत  नहीं  हुआ  ।

 समापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 यह  सदन  राष्ट्रपति  द्वारा  दिनांक  23  195:  को  जारी  किए  गए  इण्डियन
 रेड  क्रास  सोसायटी  अध्यादेश  1902  1992  के  अध्यादेश
 का  निरनुमोदन  करता  है  ।

 प्रस्ताव  अस्वोकार  हुमा

 )

 कुछ  भामनीय  सदस्य  :  नहीं
 '

 )

 थी  चित्त  बसु  :  घू  कि
 आप  सदन  को  स्थगित  नहीं  कर  रहे  हैं  हम  लोग

 सदन  से  बहिगमन  कर  रहे  हैं  ।

 18.12  बल्ले

 इस  समय  भ्री  चित्त  बसु  तथा  कुछ  अन्य  सदस्य  सभा  सदन  से  बाहुर  धले  गए  ।  ।  ध्यवघान )
 सभापति  महोदय  :  अब  हम  लोग  प्रस्ताव  पर  विचार  विमष्  करेंगे

 )
 डा०  लक्ष्मी  लारायण  पाण्डेय  :  आपने  सदन  को  बांटने  का  काम  किया  है  ।  यह्‌

 ढोक  है  ।  इसलिए  हम  वाक  आउट  फर  रहे  हैं  ।

 बे

 ड०  लक्ष्मी  मारायण  पाण्डेय  तथा  अस्य  कुछ  माननीय  सभा  सदन  से

 बाहर  चले  गए  ।

 श्री  गिरधारी  लाल  भागंव  :  होली के  त्योहार

 पर महिलाएं पूजन करती सदने में मो महिलाएं आप हाउस ऐडजने कीजिए । ५ 306
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 बिरशुमोदन  किए  जाने  के  बार  में  सांविधिक  संकल्प

 ओर

 भारतीय  रेंडक्रास  सोसायटी  विधेयक
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 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव
 वे

 में  जिन  पर  विचार  विमर्ष  करना संप्  हैं

 एक संशोधन  श्री  गिरघारी  लाल  भागंव  का  है  दूसरा  श्री  रासा  सिंह  रावत  का  है  ।  श्री  रासा

 सिह  राबत  उपस्थित  नहीं  हैं  ।

 ]
 भी  गिरघारी  लाल  भागंब  :  क्योंकि  आप  हाउस  ऐंडजन  नहीं  कर  रहे  इसलिए  मैं  सदन

 से  वाक  आउट  कर  रहा  हू  ।

 6.13  म्०प०

 तत्पशचात  श्री  गिरधारी  लाल  भागंव  सभा  भवन  से  बाहर  चले  गए  ।

 सभापति  महोदय  :  अब  मैं  प्रस्ताव  के  संशोधनों  को  सभा  में  मतदान  के  विचाराथं  रख  गा  ।
 संशोषन  सं०  1  सभा  सें  मतदाम  के  लिए  रखा  गया  भोर  अरबोकृत  हुआ  ।

 भाषति  महोदय  :  प्र॥न  यह  है  :

 मारतीय  रेड  क्रास  सोसायटी  अधिनियम  1920  में  और  आगे  संशोधन  करने  पर  विधार
 किया  जाएਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 समापति  सहोदय  :  भब  सदन  विधेयक  पर  खण्डवार  बिचार  करैया  ।  *'

 )

 हस्पात  सत्रालय  में  राज्यमंत्री  मोहन  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रदन

 हमारी  तरफ  से  दल  बदल  हुआ  है  ।  संसदीय  कार्य  मन्त्री  उस  तरफ  बंढे  हैं  ।

 खण्ड  2--  नई  धारा  4  से  4  का  अम्त:स्थापन

 सभापति  महोवय  :  श्री  सुख  राम  का  एक  संशोधन  कथा  आप  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहे

 भ्रो  सुख  राम  :
 मैं  प्रस्ताव  करता  हू

 पृष्ठ
 4  शा

 (i)  तीसरी

 और  अवधिਂ  के  स्थान  पर

 एक  और  भवध्विਂ  प्रतिस्थापित  किया  जाए  ।

 (४)  चौथी

 समय  में
 का  लोप  किया  जाए  ।  (3)

 एम०  एल०  फ़ोतेदार  :  श्र  सुखराम  द्वारा  प्रस्तुत  सशोधन  मुझे  स्वीकार
 सभापति  भहोदय  :  प्रश्न  यह  है

 रा

 ()  तीसरी

 और  अवधिਂ  के  स्थान  पर
 और  अवधि  प्रतिस्थापित  किया
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 निरनुमोदन  किए  जाने  के  बारे  में  सांविधिक  सेकल्प

 और

 भारतीय  रेडक्रास  सोसायटी  विधेयक

 (11)  चौथी

 समय

 का  लोप  किया  जाए  ।”
 (3)

 प्रस्ताव  स्थोकृत  हुआ
 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  2  संशोधित  रूप  में  विध  यक  का  अंश  बनेਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 खण्ड  2  असंधोधित  रूप  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 सभापति  महोदय  :  खण्ड  3,  4,  5  के  लिए  कोई  संशोधन  नहीं  है  |  प्र्न  यह  है  ।
 खण्ट  3  से  5  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 खण्ड  3  से  5  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  I,  अधिनियम  सूत्र  और  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  का  अंग  बने  ।”
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 कृण्ड  1,  अधिनियमन  सूत्र  ओर  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  में  जोह  दिए
 श्री  एम  ०एल०  फोतेदार  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हू  :

 विधेयक  यथा  संशोधित  पारित  किया  जाएਂ
 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 विधेयक  यथा  संशोधित  पारित  किया  जाएਂ
 प्रस्ताव  अस्वीकृत  हुआा

 सभापति  महोदय  :  अव  हम  भारतीय  प्रतिमूति  और  विनियमन  बोर्ड  विधेयक  पर  विचार

 एक  सांविधिक  संकल्प  क्‍या  सांविधिक  संकल्प  प्रस्तुत  करने  के  लिए  श्रीमती  गीता
 भी  लोकनाथ  चौधरी  में  से  कोई  है  ?  वह  उपस्थित  नहीं  हैं  ।

 भरी  संसदोय  कार्य  सन्त्रालय  में  राज्य  भनत्री  तथा  विधि  न्याय  ओर  कम्पनी  कार्य  सन्त्रालय

 मे  राज्य  मंत्री  रंगराजन  :  समापति  मैं  आप  से  सभा  स्थागित  करने
 का  निवेदक  करता  हूं  क्योंकि  जिन  सदस्यों  ने  भारतीय  प्रतिमूति  और  विनियमन  बोर्ड  विधेयक  के

 सांविधिक  सकलन  की  सूचना  दी  थी  वे  उपस्थित  नहीं  है  हम  चाहते  हैं  कि  चर्चा  के  समय  विपक्ष  के

 सदस्य  भी  उपस्थित  हों  ।  उनकी  अनुपस्थिति  में  चर्चा  करना  अच्छा  नहीं  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  क्‍या  सभा  को  स्थगित  किये  जाने  पर  समी  सदस्य  सहमत  हैं  ?

 अनेक  मामनोय  सदत्य  :  जो

 सभापति  महोदय  :  समा  सोमवार  23  साय  1992  को  11  बजे  पुनः  समवेत  होने  तक
 स्थगित  की  जाती  दे  ।

 6.17

 तत्पदचात  सभा  23  मार्च  1992/3  चंत्र  1914  के  ग्यारह  बजे  तक  के

 लिए  स्थगित
 ।  ह

 मुद्रक  :  एस०  नारायण  एंड  संस  7117/18  पहाड़ी  धीरज
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 2  प्रतिलिप्पधिकार  सोरू  समा  सचिवालय
 ले

 लोक  समा
 के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों

 के  नियम  379

 382  के  अन्तगंत  प्रकाशित  और  प्रबन्धक  एस०  नारायण  एण्ड  71  17/18,  पहाड़ी  धीरज

 द्वारा  मुद्रित  ।
 ॥  a


